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अपने उन सब सहृदय साथियों को 
जो सामाजिक सेवाओं में 
संलग्न हें । 


भूमिका 


समाजश्ञास्त्र और उसकी सहायता से जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन 
पिछले त्तीस सालों में अत्यन्त उपयोगी और आवश्यक सिद्ध हुआ हैं। हम किसी 
भी समस्या को, चाहे वह विज्ञान की हो अथवा धर्म की, साहित्य की हो अथवा 
कला की, राजनीति की हो अथवा अर्थज्ञास्त्र की, विना उसकी सामाजिक पृप्ठ- 
भूमि के न सही तरीके से समझ सकते और न ही हल कर सकते हैं। यदि हम 
उसे सामाजिक तथ्यों और तत्त्वों के प्रभाव से पृथक्‌ कर, उसके अध्ययन की 
चैष्टा करते हैं, तो हमारे लिये सदेव एक संकीण, दंलगत, एकतरफा नतीजों पर 
पहुंचने का खतरा विद्यमान है। इसे ही विश्येपात्मक ग्रान्ति ([क्ष'त्रैएप्रौध्व- 
7800 ई७७०ए) कहा गया हैं। अभी तक हमारे ज्ञान और गवेपणा के 
विभिन्न विभाग और कार्य, इसी विश्येपात्मक भ्रांति का शिकार रहे हैं । यही 
कारण है, विभिन्न विपयों की अनन्त उपपत्तियों (#007768) को जान 
कर भी हम सामान्य तथ्यों से अपरिचित रह जाते हें और सामाजिक 
प्रक्रिग को कभी भी सवोंगीण, सार्वभौम और विस्तृत रूप में समझने में समर्य 
नहीं होते । पर इसका यह तात्पय नहीं कि एकांगी अध्ययन से कोई लाभ 
नहीं या वह सर्वेथा वेकार है; तात्पर्य केवल यही हैं कि उसे सामाजिक आधार 
पर समझा जाय । समाजश्ञास्त्र का अध्ययन और समाजश्ास्त्रीय दृष्टि हमें 
यह काम करने में मदद पहुंचाती हैं। 

अत्यन्त खेद का विपय है कि हिन्दी में, जो कि सेंतीस करोड़ जनता की राष्ट्र 
भाषा तथा सोलह करोड़ व्यक्तियों की मातृभापा है, समाजश्ास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण 
विपय पर १९५३ तक एक सामान्य पुस्तक भी मौजूद न थी । उसकी 
विभिन्न शासत्राओं की तो वात ही क्या ? हिन्दी-प्रेमियों की यह जिम्मेदारी 
हैं कि वह थोड़े समय में इस कमी को पूरा करें। केवल हिन्दी को विद्व- 
विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अथवा राज्य-कार्य की भाषा बनाने से काम 
नहीं चलेगा, हमें साथ-साथ आवश्यक साहित्य का निर्माण भी करना होगा। 
निस्संदेह; इस मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं, पर उनको हमें तथ करना 
होगा । 

समाजश्ञास्त्र विषय को मेंने विद्योप रूप से क्यों चुना, इसके दो कारण 
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हैं। एक तो समाज-विज्ञानों में यह विषय सबसे महत्त्वपूर्ण है, और दूसरे, बहुत 
रोचक भी । जहां तक इसके सामाजिक महत्त्व का संबंध है, यह कहना 
कोई अत्युक्ति न होगी कि यदि मानव-समाज, या यों कहें तो वेहतर होगा, 
कि उसके कर्णघार, समाजश्ास्त्र के तथ्यों पर ध्यान देते और उसके नतीजों 
से फायदा उठाते, तो मानव-समाज, वेकारी, तानाशाही, वर्ग-संघर्ष, साम्प्रदायिक 
तनाव, पारिवारिक कलह, युद्ध, जातिगत घृणा, अपराध, व्यभिचार, इत्यादि 
अनेक वुराइयों से वच जाता । अभी भी समय है कि हम पिछली गलतियों से 
कुछ सीखें और भविष्य में उन्हें न दोहरायें। 

हिन्दी के हितैपी विद्वान्‌ समाजश्यास्त्र के साहित्य के निर्माण की आवश्यकता 
को अनुभव भी करते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें योगदान भी देना चाहते हें। फिर 
उसे कैसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाय ? मेंने इसकी चर्चा अपने तस्ण 
प्रकाशक श्री राजेन्द्र बंसल से की थी । यद्यपि आप प्रकाशन के क्षेत्र में एकदम 
नये हूँ, किन्तु आपको उत्तम साहित्य के सृजन और प्रकाशन में विशेष उत्साह 
हैं। मेंने उन्हें लगभग वीस अत्यावश्यक समाजश्ञास्त्रीय समस्याओं की सूची 
वनाकर दी है। इस दिद्या में कार्ल मैनहाइम की समाजज्ञास्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय 
_पुस्तकमालछा अनुपम प्रयास हैं | उसमें लगभग दो सौ पुस्तकें हें । लेकिन 
फिलहाल उनका अपनाना हमारी सामर्थ्य के वाहर है । और फिर उसमें 
अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भारतीय सामाजिक जीवन के अध्ययन 
को अभी तक कोई स्थान नहीं मिल पाया है । इन वातों को देखते हुए, यह 
आवश्यक हो जाता हूँ कि हम हिन्दी में एक ऐसी समाजशास्त्र-ग्रन्थमाला 
का प्रकाशन करें जो कि भारत पर आंख रखकर लिखी गई हो, जिसमें 
हर स्थान पर अन्य देशों के उदाहरणों के साथ अपने देश के उदाहरण भी 
दिये गये हों। फिलहाल, कम से कम, परिवार, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, कानून, 
जनसंख्या, आथिक जीवन, राजनैतिक जीवन, नैतिकता, ज्ञान, प्रचार, नेतृत्व, 
काम, अपराध और स्वाघीनता के समाजज्ञास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान 
इत्यादि विषयों पर भारतीय पृष्ठभूमि को लेकर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होने 
की आवश्यकता हैं । जो विद्वान्‌ इस कार्य में रुचि रखते हों, उन्हें इसमें अवश्य 
'अपना सहयोग देना चाहिए 

समाजझ्ञास्त्र की -विभिन्न प्रमुख शाखाओं पर हिन्दी में पृथक्‌-पृथक ग्रंथ 
निकालने से पहले यह आवश्यक था कि समाजशास्त्र पर एक ऐसी पुस्तक 
दी जाये जिसमें उसके सिद्धान्तों की सरल और सामान्य विवेचना हो | इसी चीज 
को दृष्टि में रखते हुए.मेरे प्रकाशक ने पिछले साल समाजश्ञास्त्र के सिद्धान्तों' 
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पर मेरी एक पुस्तक प्रकाशित की थी । विद्यार्थियों की तत्काल मांग होने के 
कारण उसे वहुत ही जल्दी में लिखना और प्रकाशित करना पड़ा, जिससे 
कि उसमें अनेक कमियां रह गईं। अगले संस्करण में उन्हें दूर करने तथा उसे 


' पूर्णतः दुवारा लिखने और उसमें अनेक विपयों को बढ़ाने का प्रयास हो रहा 


है। बावजूद उन कमियों के, विद्वानों और पाठकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों 
ने उस पुस्तक का अच्छा स्वागत किया । उसी से उत्साहित होकर मेरे 
प्रकाशक ने मुझे समाजशास्त्रीय दृष्टि से भारत में सामाजिक कल्याण और 
सुरक्षा विषय पर एक स्टेंडर्ड पुस्तक लिखने का आग्रह किया। प्रस्तुत पुस्तक 
उसी का परिणाम हें 
धर ८ 24 

किसी भी देद्य के लिये अपने नागरिकों के कल्याण (४००7७) और 
सुरक्षा (586८पापए) का अध्ययन विशद्ेप महत्त्व रखता हैँ। किसो भी 
सभ्य समाज के लिये अपने सदस्यों का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक और 
नैतिक विकास आवश्यक हैं। यह विकास किस भांति संभव हैं? इस विकास 
के क्या आधार होने चाहिए ? इस विक्तास की क्या दर हो ? क्‍या दिशा हो ? 
यह महत्त्वपूर्ण सवार हँ। इसके लिये हमें उस समाज की अतीत पृष्ठभूमि 
और वर्तमान अवस्था का परिचय होना चाहिए। साथ ही इसके लिये, पुनः 
एकांगी दृष्टि न रख, सार्वभौम सामाजिक दृष्टिकोण होना और अपनाना चाहिए। 

प्रस्तुत पुस्तक में सामाजिक कल्याण, सामाजिक पुननिर्माण, सामाजिक 
सुधार, सामाजिक कानून; समाज में शिक्षा का स्थान, शिक्षा-सुधार के आन्दोलन, 
भारत में शिक्षा-संस्था का विकास, गांवीजी की बुनियादी शिक्षा और सार्जेट- 
शिक्षा-योजना; भारत में निर्धनता और उसके कारण तथा उसके निवारण के 
उपाय, आश्थिक विकास की पंचवर्षीय योजना; जनसंझ्या, उपकी समस्या और 
उसके समाधान के उपाय; स्वास्थ्य और पोषण, भारत में स्वास्थ्य-उन्नति की 
योजनाएं; ग्राम-जीवन, उसकी समस्याएं, ग्रामों का पुननिर्माण और आयोजन, 
इस दिश्षा में प्रयत्न, सामुदायिक योजनाएं ((/07्राशाप्राश5ए ]90]8०९४) ; 
त्गरों का विकास और उनकी समस्याएं, उद्योगीकरण और उसके सामाजिक- 
आशिक प्रभाव, सामाजिक विवटदन; अपराध और उसके कारण, भारत में 
अपराध, उस पर विश्विप्द सामाजिक प्रभाव, विद्यमान दण्ड-न्यवस्था, उसके 
दोप और उन्हें दूर करने के सुझाव, कियोर अपराधी (०ए्ृ८९7० 
20ं7)पृप्०७१४8) और उन्हें सुधारने के प्रयत्न, भारत की अपराधी जातियां 
और उनका सुधार; भारतीय श्रमिकों की अवस्था, समस्याएं भौर सामाजिक 
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कल्याण, राज्य और श्रमिक, श्रम-कानून का विकास, सामाजिक सुरक्षा के. 
सिद्धान्त, भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास; मातृत्व-संरक्षण, मजदूर- 
मुआवजा, वीमारी-बीमा, असमर्थता, बढ़ाया, वैधव्य, अनाधपन और वेकारी के 
विरुद्ध सुरक्षा, नाविकों की सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी-राज्य-बीमा एचट' 
(2077000ए868) 5॥868 वगराडप्रा'706 2०४) इत्यादि आवश्यक विपयों 
के सरल और विस्तृत विवेचन का प्रयास किया गया है। 

हिन्दी में अपने विषय की यह पहली पुस्तक है और इसका क्षेत्र भी अत्यधिक 
विस्तृत है। इससे लेखक की कठिनाई वहुत बढ़ जाती हैं और सदा इस वात 
की आशंका रहती है कि किसी विपय-विदशेप पर उसकी जानकारी में कुछ 
अपूर्णता या कमियां न रह जाय॑ | प्रस्तुत पुस्तक में भी अनेक दोपों का रह जाना 
स्वाभाविक हैं । लेकिन फिर भी जब तक इस विधय पर अन्य कोई बेहतर 
पुस्तक उपलब्ध नहीं होती, इससे इस विषय के पाठकों को अवश्य कुछ सहायता 
मिलेगी । उक्त पुस्तक समाजश्यास्त्र और अर्थज्ञास्त्र के वी० ए० और एम० ए० 
के विद्यार्थियों और इस विपय में रचि रखनेवाले सामान्य पाठकों के लिये 
उपयोगी होगी । पुस्तक लिखने में आगरा तथा अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्य- 
क्रम का भी ध्यान रखा गया हैं । इसके अतिरिक्त, पुस्तक में सर्वत्र १ जनवरी 
१९५४ तक प्राप्त अप-दु-डेंट सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। 

हिन्दी-पारिभाषिक छब्दों के चुनाव में इस वात का ध्यान रखा गया 
है कि वह सुवोध हों । विद्यार्थियों और अध्यापकों की सुविधा के लिये प्रायः 
हिन्दी-परिभाषिक झवब्दों के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय दे दिये गये हे। इसके 
अतिरिक्त, केवल उन ग्रंथों की, जो कि विभिन्न विपयों के उच्च अध्ययन के लिये 
अत्यावद्यक और अधिक उपयोगी हैं, एक संक्षिप्त वर्गक्तित सची भी बाद में 
संहूग्न हैं । गंभीर पाठकों को इससे भावी अध्ययन में सुविधा होगी । 

में पाठकों से निवेदन करूंगा कि वह पुस्तक के संशोधन के संबंध में यदि अपने 
कोई सुझाव भेजेंगे, तो में अनुगृहीत होऊंगा और अगले संस्करण में उनका उपयोग 
हो सकेगा । ; ह 

अन्त में; में इस पुस्तक के निर्माण और प्रकाशन में सहयोगी मित्रों के प्रति 
अपना आभार प्रदर्शव करना अपना कर्तव्य समझता हं । 

यों तो मेंने इस पुस्तक के लिखने का संकल्प देहरादन में किया, जहां कि 
प्रायः मे रहता हूं, किन्तु आवश्यक अध्ययन-सामग्री के अभाव में मझे लखनऊ 
आना पड़ा और यहां पर तथ्यों और सूचनाओं के संकलन में चार महीने से 
अधिक लग गये । लेकिन यहां आना बहुत ही छाभकर सिद्ध हआ; यहां की 


हक 

विधान-सभा के वृहत्‌ पुस्तकालय में मुझे अध्ययन की समस्त सुविधाएं प्राप्त 
हुईं। इसके लिये में पुस्तकालय के समस्त कर्मचारियों, जो कि स्व मुझे सहायता 
के लिये तत्पर रहे, विशेषतः श्री नरसिह और श्री चौधरी, का हृदय से कृतज्न हूं । 
इसके अतिरिक्त, भाई रवि को लखनऊ में रहने का ठिकाना करने के लिये; और 
साथी गोपाल को रोज चाय .पर साथ देने के लिये तथा श्री ज्ञानेद्र को अन्य 
प्रकार से कष्ट देने के लियें शुक्रिया देना जरूरी हैं । नेशनल हेराल्ड प्रेस के 
मैनेजर, श्री व्यामसुन्दर श्रीवास्तव, उनके प्रेस के कर्मचारी, जिन्होंने पुस्तक 
को समय पर निकालने में जो कोशिश की तथा प्रफ-संशोधन में श्री रामनरेश 
पाण्डेय ने जो विशेष सावधानी वरती, इसके लिए यह सब मेरे धन्यवाद के 
पात्र हैं ।. 


लखनऊ - 
गणतंत्र दिवस, २६ जनवरी १९५४ स्तु राज गुप्त 


विपय-सूची 
पहुला अध्याय 


सामाजिक कल्याण और पुननिर्माण पृष्ठ १७ 

सामाजिक कल्याण (श/०४४०४७) की कल्पना का जन्म, सामाजिक 
कल्याण की सर्वेमान्य परिभाषा नहीं, एकमतता की दिख्ा में; सामाजिक सुधार, 
सामाजिक कानून, सामाजिक सुरक्षा (56०ए४7४६9) : सामाजिक कल्याण 
के लिए पुनानर्माण आवश्यक, सामाजिक सुधार, कानून, सुरक्षा पुनर्निर्माण 
के साधन, सामाजिक सुधार का सामाजश्मास्त्रीय कर्थ, सामाजिक परिवर्तन 
और सुधार, नागरिक संस्थाओं को प्रोत्साहन, भारत की पंचवर्षीय योजना में 
सामुदायिक दृष्टिकोण ((४077770777ए 9.]070%०) ), सामाजिक कल्याण 
के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण । ह 


दूसरा अध्याय 
शिक्षा पृष्ठ २३ 


सामाजिक जीवन में शिक्षा का स्थान, कार्य, हर संस्क्ृति के लिए पृथक्‌ शिक्षा 
की आवश्यकता, आधुनिक युग में शिक्षा एक सामाजिक दायित्व, भारत में 
शिक्षा-संस्था का विकास : शिक्षा के ल्लेत्र में भारत की भूमिका, आदिकाल से ही 
शिक्षा का सम्मान, प्राचीन भारत में शिक्षा : वैदिक काल, वीद्ध युग, मध्य युग, 
प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं : कुछ लोगों तक सीमित, 
अव्यावहारिक शिक्षा, गुरु-शिप्य का निकट सम्पर्क, धर्म और शिक्षा का घनिप्ठ 
संबंध, मुनाफा-वृत्ति का अभाव, विकेन्द्रित और अनीपचारिक (370779) ), 
अंग्रेजी शासन में शिक्षा : स्वतंत्रता के बाद; विद्यमान छिक्षा-प्रशली के 
दोप : १. वास्तविक जीवन से दूर, २. पढ़े-लिखे बेकारों की सूष्टि, ३. टाप्ट्री- 
यता का अभाव; शिक्षा-सुधार की आवश्यकता; शिक्षा-सुधार की दिधा--छुछ 
नये परीक्षण : आदिमकालीन व्यावहारिक शिक्षा, मध्यकाल की अव्यावहारिक 
शिक्षा, उसके विरुद्ध विद्रोह; आधुनिक शिक्षा-सुधारक : रुसो, पेस्तोलीजी, 


हे 


॥ 2. 


फ्रोवल; शिक्षा का सामाजिक पहलू : जान ड्चुई, कार्ल मास, प्रिंस क्रोपाटकिन, 
सोवियत परीक्षण; भारत में शिक्षा-सुधार, गुरुकुल और विश्वभारती; वर्धा की 
बुनियादी शिक्षा-योजना; योजना का जन्म, शिक्षा पर गांधीजी के विचार; 
मुख्य विशेषताएं : १. सर्वभौम अनिवार्य वुनियादी शिक्षा, २. सात वर्ष का पाठय- 
क्रम, ३. प्राग्पाठशाला तथा वेसिकोपरांत शिक्षा को स्थान नहीं; ४. मातृभाषा 
शिक्षा का माव्यम, ५. दस्तकारी पर केन्द्रित, ६. दस्तकारी शिक्षा का उद्देश्य 
जीविका देना, ७. आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, ८. शिक्षक का वेतन निकालनले में 
समर्थ, ९. राज्य प्र अन्य व्ययों का भार, १०. राज्य पर निर्मित वस्तुओं की खरीद 
का दायित्व; योजना के संबंध में दंकाएं; योजना की समालोचना; स्वावलम्बन 
का सिद्धांत : १. शिक्षा राज्य का दायित्व, २. कच्चे माल की बर्बादी, ३. निर्मित 
वस्तुओं की विक्री, ४. वच्चों के श्रम का शोषण; दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा : ५. 
संस्क्ृति की उपेक्षा, .६: असंतुलित समय-विभाग, ७. शिक्षा .का एक नीरस 
पाठ्य-क्रम, ८. पूर्व-पकक्‍्व (7?7'079/४7'७) विशिष्टीकरण और पेशे का 
चुनाव; शिक्षकों की समस्याएं : ९. शिक्षकों की कठिनाई, १०. शिक्षकों 
का वेतन, ११. शिक्षकों की ट्रेनिंग, १२. शिक्षकों का अभाव; योजत्ना की चुटियां :_ 
१३. स्कूल-पूर्व शिक्षा, १४. अंग्रेजी की उपेक्षा, १५. शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा, 
१६. धर्म की उपेक्षा; १७. पढ़ाई के दिनों की संख्या, १८. गांवों से शहरों को 
निष्क्रण, १९. औद्योगिक प्रगति में रुकावट; बुनियादी शिक्षा का विकास 
और भविष्य; युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना : सा्जेट-योजना के प्रधान 
लक्षण : १. सार्वभौम निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, २. तीन से छः: सार की उम्र के 
बच्चों की पू्वे-प्रारम्भिक शिक्षा, ३. चुने हुए बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा, 
४, चुने हुए विंद्याथियों के लिए विश्वविद्यालय-शिक्षा, ५. टेक्नीकल, व्यापारिक 
और कला की शिक्षा, ६. प्रौढ़-शिक्षा, ७. अध्यापकों की ट्रेनिंग, ८. अनिवार्य 
शारीरिक झिक्षा और डाक्टरी परीक्षा, ९. रोजगार व्यूरो की स्थापना, १०. 
शारीरिक और मानसिक अपाहिजों की शिक्षा, ११. सक्षम शासकीय संगठन का 
सूत्रपात, १२. चालीसवर्षीय शिक्षा-योजना, १३. क्षेत्रानुसार (/५7/88७788) 
विकास; सार्जेट-योजना की समालोचना : १. अराष्ट्रीय योजना, २. योजना 
की लागत असाधारण है; ३. प्रस्तावित समय बहुत लम्बा है; ४. क्षेत्रानुसार 
विकास का सिद्धांत ठीक नहीं; योजना का महत्त्व: १. समान सुविधाएं जुटाने 
का प्रयास, २. अध्यापक वर्ग का उचित सम्मान, ३. शिक्षा को समाज-आर्थिक 


जीवन से संयुक्त करने का प्रयास; सार्जेट-यबोजना के वाद; पंचवर्षीय योजना 
में शिक्षा । 


[ ३] 
तीसरा अध्याय 
'निर्धनता और जनसंख्या पृष्ठ ७९ 


सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की आर्थिक स्थिति पर निर्भरता, राष्ट्रीय 
आय आशिक स्थिति का मापदण्ड, अधिक समान वितरण द्वारा कल्याण में वृद्धि; 
भारत की निर्धनता : औसत मुद्रा-आय रहत-सहन के दर्जे का आान्त माप, आय 
का असमान वितरण, निर्धनता भारत की प्रधान सामाजिक समस्या; -निर्धनता 
के कारण और लक्षण : १. पूंजी के संचय की कम दर (4,0ए 7678 0 ०७/)- 
$# ई0 7७707 ), २. अनुत्पादक संचय, ३. कृषि और प्राथमिक उद्योगों 
पर अनुचित निर्भरता, ४. वुनियादी उद्योगों की कमी, ५. परिवहन ('छ78- 
907४) और संचार ((/077790770७४07 ) के पिछड़े हुए साधन, ६. निम्न 
कार्यक्षमता, ७. जनसंख्या की वृद्धि, ८. राज्य की आर्थिक नीति, अंग्रेज-अधीन 
नीति का दुष्प्रभाव, वर्तमान नीति; परिवर्तन की आवश्यकता : आथिक आयोजन 
-[]977772 ) हारा निर्भनता का हल; भारत में आयोजन : भारत की 
प्रथम पंचवर्षीय योजना : प्रस्तावित व्यय, प्राथमिकताएं (/?7077008 ) 
योजना के प्रमुख लक्षण और उनकी समालोचना : विकास को अत्यन्त कम 
दर, उद्योगीकरण की योजना नहीं, असंतुलित योजना, व्यक्तिगत क्षेत्रप्रधान 
मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ()5९व९ ॥8007079), वित्तीय (7७708) ) 
पहलू पर अनुचित जोर, परस्पर-विरोधी लक्ष्यों पर चलने का प्रयत्न, मुख्यतः 
आन्तरिक साधनों पर निर्भर, जनतंत्रीय आयोजन की अ्रांत व्याख्या, कुछ 
महत्त्वपूर्ण कृपि-समस्याओं की उपेक्षा, विद्यमान आर्थिक व्यवस्था की स्वीकृति, 
निर्धनता की समस्या का समाधान नहीं; जनसंख्या : जनसंख्या और सामाजिक 
कल्याण; भारत की जनसंख्या और उसके प्रमुख लक्षण : काम करनेवाली आयु 
के व्यक्तियों का कम अनुपात, अधिक जन्म और अधिक मृत्यु-दर, पिछले तीस 
सालों में जन्म और मृत्यु-दर में ह्वास, मृत्यु-दर में कमी नहीं, अधिक जन्म और 
मृत्यु-दर के कारण, स्वास्थ्य-रक्षा का अभाव, मृत्यु-दर का मुख्य कारण बच्चे, 
प्रसूताओं तथा प्रजनन-वयस की स्त्रियों की अत्यधिक मृत्यु, जीवितों का हीन 
स्वास्थ्य और कार्यक्षमता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय कृषि की कम 
उत्पादकता जनसंख्या-वृद्धि से सम्बद्ध, जनसंख्या का रुख : १९५३ की जनगणना- 
कमिइ्नर-रिपोर्ट : १९२१ के वाद स्थिति वरावर वदतर; सम्भावित विकास : 
वृद्धि-दर में कमी की आशा नहीं, कृपि-विकास-दर जनसंख्या-वृद्धि-दर से पीछे 
रहेगी; जनसंख्या-समस्या के प्रस्तावित उपाय : १. भूमि-व्यवस्था में सुधार, 


उप] 


२. उद्योगीकरण, ३. समाजवाद,, ४. जनसंख्या-का नियंत्रण, आत्मसंयम बनाम 
कृत्रिम गर्भ-नरोध (लकी (/07॥70)), दमन अव्यावहारिक, गर्भ-निरोध . 
अपनाने की आवश्यकता । 
| चौथा अध्याय अं 
स्वास्थ्य और पोषण * : पृष्ठ १०५ 
स्वास्थ्यऔर समाज; भारत का स्वास्थ्य: अत्यधिक मृत्युएं और अल्प 
जीवन-काल, रोगों द्वारा अत्यधिक मृत्युएं; गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण : 
अपर्याप्त पोषण (7एप्रापपंध्र07), पंचवर्षीय योजना में पोषण, वातावरण 
आरोग्यञ्ास्त्र (्रिज्ा/07760/8) ्रिजश॒०ं॥०) की पिछड़ी अवस्था, 
जलपूर्ति, मैले की व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना में वातावरण-आरोग्य, घरों की. 
अवस्था, पंचवर्षीय योजना और घर, कार्य करने की अवस्था, रोगों का प्रकोप, 
मलेरिया, तपेदिक, कुप्रसंगज रोग ( ५७7०7४४६। त889868) , कोढ़, कैन्सर, 
मानसिक रोग, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की शोचनीय अवस्था, स्वास्थ्य- 
शिक्षा का अभाव, परिवार-आयोजन की आवश्यकता.; विद्यमान स्वास्थ्य- 
सेवाएं : १. स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ताओं की संख्या, २. नगरों और गांवों में चिकित्सा-.. 
व्यवस्था, ३. रोगियों के रखन की व्यवस्था, ४. निवारक-स्वास्थ्य-संगठन,- 
५ स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था में राजकीय सहायता और गैर सरकारी प्रयत्न; 
श्रमिकों की स्वास्थ्य-व्यवस्था : कानून द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य-सेवायें, मालिकों 
द्वारा प्राप्त स्वेच्छिक सेवायें; उद्योगों में काम करनेवाले श्रमिकों की स्वास्थ्य- 
योजनायें : सामाजिक वीमा वनाम सार्वजनिक स्वाथ्य-सेवा; भोर-समिति की 
स्वास्थ्य-योंजना; योजना के मार्ग-दर्शक सिद्धांत: दीर्घकालीन योजना; प्राथमिक 
इकाई (तराए७/ए ए॥॥), माव्यमिक इकाई (860076७7/ए ए770) 
जिला केन्द्रीय कार्यालय-संगठन (.र्ि8कतेतुप्छा४कछाड णट्ुक्सां58707.), 
सम्पूर्ण योजना का रूप; अल्पकालीन दसवर्पीय योजना; प्रस्तावित व्यय 
पांचवां अध्याय. 
ग्राम-जीवन, उसका पुनर्निर्माण और आयोजन .. पृष्ठ १२६ 
ग्राम और समाज; भारत में ग्रामों का महत्त्व; भारतीय ग्राम-जीवन के मुख्य 
लक्षण : सावंभौम और विशेष तत्त्व, विशेष की परिवर्तनशीलता, १. निर्धनता, 
(क) कृषि पर अत्यधिक निर्भरतां, (ख) पिछड़ी कृषि, भूमि की उपजाऊ शक्ति 
का हास, जल और सिंचाई की सुविधाओं की कमी, खाद की कमी, जमीन का 
कटना (.४70907), जन्तुओं तथा रोगों से हानि, वीजों की खराव किस्म; 


0 8 2] 
पिछड़े हुए खेती के तरीके, अंनुन्नत उपकरण ([7रएॉशा९78) दुर्वेल 
पश्ुधन; संस्थागत कारण: खेतों. का विभाजन (छपवांएां४ं०7) और उप- 
विभाजन (७६77०॥४8४00 ), दोषपूर्ण भूमि-ब्यवस्था, विक्ृृत विक्रय 
(7०४72) व्यवस्था : अन्य कारण : (ग) कुटीर उद्योगों का नाश और 
सहायक धंधों की कमी,. (घ) वेकारी, (ड) ऋणग्रस्तता (77रव90860- 
77९88), बढ़ती जनसंख्या; अन्य आथिक पहलू : २. आत्मनिर्भरता (9०ॉ- 
8प्ररती0०0०ए ), ३. परिवहन (7५7878]00+) गौर संचार ((/07फरा- 
आं0७४07) साधनों का अभाव, ४ अनाज और उपहारों . (६708) का 
विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग, ५. भूमिहीन मजदूर; गैर आथिक पहलू: 
६. गंदगी, ७. वुरा स्वास्थ्य ८. अशिक्षा ; भारतीय ग्राम-जीवन के कुछ सावे- 
भौम तत्त्व : ९. संयुक्त और बड़े परिवार, १०. परिवार-उत्पादन की इकाई, 
११. पारिवारिक नियंत्रण की प्रभुता, १२. नारी का निम्न स्तर, १३. घर्मे का व्या- 
पक प्रभाव, १४. जाति-भेद-और सामाजिक स्तरीकरण (978४470&४907 ) , 
१५. पंचायतों का प्रभाव, १६. रिवाजों का प्रभाव, १७. मन्द-जीवन, १८. आदर्श 
और पंरम्पराओं की एकता, १९. संतोपी और भाग्यवादी दृष्टिकोण, २०. 
अपराधों की कमी, २१. मुकदमेवाजी और मारपीट, २२. प्रकृति से निकटता, २३. 
मनोरंजन में मुनाफाखोरी का अभाव; भारतीय ग्रामों का पुननिर्माण और 
आयोजन; सामुदायिक योजनाएं (007४णप्र/ए 7?70]००४७) :- लक्ष्य 
सामुदायिक विकास, सावंभौम और विस्तृत रूप, कृषि से सम्बन्धित कार्य, संचार 
का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य-सेवाओं का विकास, ट्रेनिय सुविधाओं का 
विकास, रोजगार का विस्तार, गृह-निर्माण का विस्तार, सामाजिक कल्याण; 
अंतिम लक्ष्य की रूपरेखा : १. ग्राम-इकाई, पेशेवार पुनरवितरण, २. मंडी-इकाई, 
चालू योजना में मंडी-इकाइयां सम्मिलित नहीं, ३. विकास-खंड ()6ए00%- 
7767 3]00४ ) , ग्राम-नगर-संयुक्त उपनगर भी चालू योजना में सम्मिल्ति 
'नहीं ४. नगर-ग्राम-संयुक्त उपनगर, नेगर-ग्राम-संयुक्त उपनगरों की स्थापना 
की सीमित व्यवस्था; वर्तमान ग्रोजना का क्षेत्र और मूल्यांकन । 
छठा अध्याय 
'आगरों का विकास : उद्योगीकरण और 
सामाजिक विघटन पृप्ठ 
नग्ररों का विकास : दस्तकारी और व्यापार की वृद्धि से नगरों का उदय 
उद्योगीकरण (70वप्रछ77४वी5७४07 ), नगरों की - वृद्धि और विस्तार 
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पर्याप्त पृथक्‌, समुदायों का समुदांय; उद्योगीकरण-और नगरीकरण के सामाजिक 
आशिक प्रभाव: १. आथिक विश्वृंखलता, संकट औरबेकारी, २. आथिक़ परनिर्भेरता 
- और विश्येषीकरण, ३. क्रय-विक्रय की प्रधानता, ४. उत्सादन-ंत्रों पर मजदूरों के 
स्वामित्व की समाप्ति और नियंत्रण की पृथक्ता, ५. आ्थिक सम्पत्ति का उत्पादन, 
६. सम्पत्ति का अधिक अंसमान वितरण, ७. निवास-स्थानों की कमी, ८. अधिक 
शिक्षा, ९. निदक्ृष्ट स्वास्थ्य तथा श्रेष्ठ और विस्तुत चिकित्सा-सुविधाएं, १०. 
पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, ११. उच्चतर विवाहँ-आयु और अल्प विवाह, 
१२. एकांकी और छोटे परिवार, १३. पुरुषों की अधिकता, १४. नारी का ऊंचा 
स्थान, १५. सामुदायिक घनिष्ठता का विनाश और सरहेयोग-भावना का अभाव, 
१६. विचारों की विविधता, १७. जाति-भेद और वर्ग-मेंद की कमी, १८ धर्म 
का घटता प्रभाव, १९. राज्य-शक्ति का केन्द्रीकरण और व्यक्ति के महत्त्व का 
“जुएए, २७. जीव की, लेछ एप आर संस्कृति की सल्यम्गत: गतिहाील्क्ण,, २१ 
प्रकृति से पार्थकय और बच्चों के लिए खेल-कद के स्थार्न की कमी, २२. व्यापारिक 
मनोरंजन, २३. असंतुष्ट व्यक्तियों की वृद्धि और जनता का भोगवादी दृष्टि- 
कोण, २४. अधिक अपराध की प्रवृत्ति, २५. भीड़-व्यवहार ((४0छत 9७७- 
॥9शां०प्रा') की बढ़ती संभावनायें; सामाजिक विघव्न (500०॑%॥ ॥)8078- 
9788907 ) : संगठन समाज का आधार, सामाजिक विघटन के प्रमुख 
लक्षण; सामाजिक विघटन के कारण : अनेक कारणों की सह-उपस्थिति, १. 
सामाजिक ढांचे में परिवर्तत, पद और भूमिका सामा्िक निर्धारण का परिणाम, 
प्रत्याशित पद और भूमिका तथा उसकी पूर्ति में व्यववान, सामाजिक एक- 
मतता का अभाव, २. सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध, अभौतिक संस्कृति में 
परिवतेन की मंद गंति, अभौतिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति के अनुरूप परिवर्तन 
की. आवश्यकता; ३. सामाजिक धारणाओं में विपमता; सामाजिक मूल्यों का 
विरोध; संकटकालछीत स्थिति (()परछ3), आकस्मिक और क्रमिक संकट; 
सामाजिक विघटन के प्रमुख रूप : आर्थिक मंदी और वेकारी, पारिवारिक 
विघटन, युद्ध, अपराध; उद्योगीकरण और सामाजिक विघटन; छाप्ले का 
अध्ययन, दुरखाइम का मत, सामाजिक आयोजन (+शथ्यगांगटट ) की 
आवश्यकता । न्‍ 
सातवां अध्याय 
अपराध. .. पृष्ठ १८४ 
समाज औरं अपराध, कानून और नैतिकता, पर्िवर्तेनशील नैतिकता, कानून 
झौर नैतिकता में व्यवधान, अपराध गौर नैतिकता, अपराध गंभीर समाजविरोधी 
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कृत्य, अपराध से समाज की हानि, अच्छे सामाजिक जीवन के लिए अपराध का: 
उत्मूलन आवश्यक; अपराध के कारण : १. मानवश्ञास्त्रीय (॥70॥70900- 
शा0०७)) व्याख्या, लोम्ब्नोजो का सिद्धांत, भारतीय सामुद्रिकश्ञास्त्र, समालोचना:* 
अपराध किसी विश्चिष्ट ज्ञारीरिक अवस्था का परिणाम नहीं; २. आथिक वाता- 
वरण की व्याख्या, अपूर्ण पर उपयोगी; समाजश्ास्त्रीय अन्वेषणों के परिणाम 
(क) वच्चों की उपेक्षा इत्यादि, (ख) भुखमरी, (ग) प्रलोभन, (घ) व्यभिचार 
(965घ७/ वे007%788907 ), (४) मद्यपान, मद्यपान की आदत, 
नशा और आक्रमणात्मक अपराध, (च) संस्कृति का अभाव, (छ) युद्ध; ३. 
भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं, ४. प्राणिक- 
समाजशास्त्रीय व्याख्या : समालोचना : केवल अपराध तक सीमित नहीं, समान 
वातावरण की कल्पना भ्रांत, अपराध शारीरिक या मानसिक विकार का परिणाम 
नहीं, एक उदाहरण, समस्त मानव गुण अपराध के प्रेरक और निवारक, जन्मजात 
गुण अपराध से असम्बद्ध, ५. अध्यात्मवादी व्याख्या, समालोचना : अधारमिकता 
और अपराधों में कार्य-कारण का संबंध नहीं, अध।मिकता अपराध का कारण नहीं, 
अधामभिकों में कम अपराध, धर्म नैतिकता का पर्याय नहीं, विशुद्ध नैतिकता दण्ड के 
भय. से मुक्त, अपराध और दण्ड का इतिहास : समाज में कानून की आवश्यकता, 
आदिकालीन दण्ड-व्यवस्था, मध्यकालीन व्यवस्था, आधुनिक प्रवृत्तियां; भारतीय 
दण्ड और कानून का इतिहास; भारत में अपराध : भारत में अपराध पर विशिष्ट 
सांस्कृतिक प्रभावः सामाजिक अवस्था का प्रभाव; आर्थिक अवस्था का प्रभाव; 
प्रथाओं का प्रभाव; पंचायत का प्रभाव; न्यायालय का प्रभाव; भारत की अप- 
राधी जातियां और कवीले; अपराधी जातियों में अपराध के कारण; या नस्ली 
शारीरिक कारणों का अभाव, आथिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण, 
जातिधर्म ; अपराधी जातियों के कुक्ृत्यों के नियंत्रण के प्रयत्न; नियंत्रण के लिए 
विशेष कानून और व्यवस्था की आवश्यकता, अपराधी जाति-कानून, अपराधी 
कानून की मुख्य धाराएं, सेटिलमेंटों की स्थापना का प्रस्ताव; और कार्य सुधार के 
प्रयत्न : सेटिलमेंट और कालूनियों की स्थापना; अपराधी जाति-कानून में संशोधन 
और उसका रह होना, १९४७ की उ० प्र० अपराधी जाति जांच-समिति की 
सिफारिशें, अपराधी जाति कानून की - हानियां और रद्गी; किशोर अपराध 
[चंप्रए्णआं[6 ॥06#700०7०ए ); किशोर अपराध के कारण: वातावरण 
से संबंधित और व्यक्तिगत, प्रमुख कारण बुरा वातावरण ; किशोर अपरा- 
धियों के शुरू में ही सुधार की आवश्यकता : संरक्षण, पृथक्करण और समुचित 
शिक्षा; किशोर कानून, किशोर अपराधियों के लिए पृथक्‌ व्यवस्था की आवश्यकता, 
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सुंधार के प्रयत्न, किशोर न्‍्यायालूय, प्रोवेशन और निरीक्षण कार्य, वाल-समितियां, 
गृह, सर्टीफाइड स्कूल, उपरान्त संरक्षण-कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट; भारत 
में दण्ड-व्यवस्था (76९7७) 5780७7॥) भारतीय जेलू--व्यवस्था कें दोष; कर्म- 
चारी, वर्गीकरण और सुविधाएं, काम लेने के तरीके, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 
पुरर्वासन की उपेक्षा, निषेधात्मक पहल॒ओं पर जोर, जेल के विकल्पों की आव- 


इयकता; सामाजिक सुधार, सुप्रजनन और शिक्षा निवारण और सुधार मुख्य 
उह्श्य । 


आठवां अध्याय 
श्रम और श्रमिक कानून ह - पृष्ठ २३० 


श्रम और समाज; भारत में श्रमिकों की स्थिति निष्क्रम णात्मक 
(2786007ए ) रूप और क्ृपक पृष्ठभूमि, २. भर्ती के दोषपूर्ण. तरीके 
और उनका सुधार, ३. अत्यधिक अनुपस्थिति (.086706७४४7 ) और 
हेर-फेर ( 7प्रात्ा-07७/ ), ४. श्रम-संगठनों का असमुचित विकास, ५. 
औद्योगिक झगड़े और उनका निवारण, ६. निवास-स्थानों की असंतोषजनक 
अवस्था, ७. मजदूरी का निम्न स्तर, उसे ऊंचा उठाने की आवश्यकता, ८. मजदूरों 
की ऋणग्रस्तता, उसका समाधान, ९. रहन-सहन का निम्न स्तर और उसमें उन्नति 
की आवश्यकता; १०. गिरा स्वास्थ्य और निद्ृष्ट कार्यक्षमता, ११. काम करने 
की असंतोषजनक अवस्था, उसके सुधार की आवश्यकता, १२. सीमित कल्याण 
और सुरक्षा, विस्तार की आवश्यकता ; श्रम-कानून : काम करने की अवस्थाओं से 
संबंधित कानून--फैक्टरी-कानून, फैक्टरी-एक्ट १९४८, खान श्रमकानून, भारतीय 
खान-एक्ट १९२३-५२; वगगान श्रम-कानून : चाय जिलों का निष्क्रमणार्थी 
(फागां2/0770) श्रम-एक्ट १९३२, वगान्‌ श्रम एक्ट १९५१, परिवहन 
(०7७४४700760) कानून, भारतीय रेलवे एक्ट १८९१-१९३१,१९४७, 
राजाध्यक्ष रेलवे अवार्ड; जहाज श्रम-कानून: भारतीय जहाजरानी (5#79]7- 
प89) एक्ट १९२३, १९४९, डौक श्रम-कानून : डौक-कर्मचारी (रोजगार- 
नियमन) एक्ट; दूकान और व्यापारिक श्रम-कानून; मजदूरी की दर और 
भुगतान के कानून : न्यूनतम मजदूरी (ऐंगरमरंएप्र0 7०2०8) एक्ट 
१९४८-५३, कार्यान्वित करने की अवधि, मजदूरी-भुगतान-एक्ट १९३६६ 
श्रम-संगठनों और औद्योगिक झगड़ों से संबंधित कानून: श्रम-संघ कानून: 
भारतीय श्रम-संघ एक्ट १९२६-४७, रजिस्टर्ड श्रम-संघ के अधिकार और 
विश्येपधिकार, उनके कत्तंव्य और दायित्व, १९४७ का संशोधन, श्रम-संघों और 


| 


मालिकों के लिए अनुचित कार्य, श्रम-संघ विल; औद्योगिक झगड़ों से संबंधित 
कानून : व्यावसायिक विवाद (77006 ॥)8]00068 ) एक्ट १९२९, औद्योगिक 
विवाद-एक्ट १९४७, १९४९ और १९५३ के संशोधन; कल्याण और सुरक्षा 
से संबंधित कानून; श्रम-कानून के विकास को मूल्यांकन । 
॥ तवां अध्याय 

आीमाजिक सुरक्षा पृष्ठ २६८ 
... सामाजिक सुरक्षा (50ण॑ं« 86०परापए) की परिभाषा: अभाव, 
अज्ञान, गंदगी, वेकारी और बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा; पारिवारिक सुरक्षा 
की सीमितता, दान पर आधारित सुरक्षा की कमियां, कारण का निदान नहीं, 
राज्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा का भार ग्रहण, सामाजिक सुरक्षा-संस्थाएं : 
सामाजिक सहायता (2885087)08) और सामाजिक बीमा (_क्॒छछ- 
78706;) ; भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व; सामाजिक सुरक्षा का 
विकास; भारत में सामाजिक सुरक्षा में अभिरुचि, इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
सम्मेलन का कार्य, स्वीकृत कन्वेंशन और सिफारिश, सम्मिलत और एकीकरण 
की प्रवृत्ति; मातृत्व-संरक्षण (2॥800770ए ?7006०0४07); संरक्षण 
की आवश्यकता, अल्पतम सामाजिक मान; भारत में मातृत्व कानून, कानूनी 
मातृत्व लाभ, यू० पी० मातृत्व छाभ अधिनियम १९३८, खान मातृत्व अधिनियम 
१९४१-४९; आवश्यक सुधार : क्षेत्र में विस्तार, योग्यताकाल की समाप्ति, 
मातृत्व अवकाश, लाभ : (क) नकद, (ख) डाक्टरी सहायता, (ग) अतिरिक्त 
लाभ, पुनः काम में लिए जाने की गारंटी, लाभों की वित्त-व्यवस्था (॥?7779708 ) 
मजदूरों का मुआवजा ( ४४०87 (४07776789/007 ) : आवश्यकता, 
तत्संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम-कस्वेशन और सिफारिशें, भारत में मजदूर-मुआवजा : 
पेशंगत जोखिम ((00८प७9०४४०४७/ ४5२) का सिद्धांत, क्षेत्र, सम्मिल्ति 
धंधे और सेवाएं, असम्मिल्ित क्षेत्र, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट का क्षेत्र; 
(क) सम्मिलित मजदूरूवर्ग, (ख) जोखिम, (य) नकद लाभ, काभ की 
दर; नकद दर का रझूप--किछ्तें या एकमुश्त; (घ) प्रतीक्षाकाल 
(ड-) आश्रित (॥2९77९७7॥0७९०४), (च) अतिरिक्त मुआवजा, (छ) सेवा में 
(77 ४0वें) प्राप्त सुविधाएं; प्राप्ति की गारंटी, झबगड़ों का निपटारा; 
राष्ट्रीय और विदेशी मजदूरों से समान व्यवहार, शासन; दोप, उन्हें दूर करने 
के उपाय, बीमें के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता, बीमादी-बीमा; 
बीमारी में सुरक्षा की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंगव और सिफारिश, लाभ, 


& का 


प्रुगतान की छात्तें, रकम, जवधि (+)ए078907), डाक्टरी लछाभ, बीमा हुए 
यक्ति के परिवार के सदस्यों को प्राप्त लाभ,. अन्त्येष्टि (+प्रा» ) 
छाभ, असमर्थता (॥गएशंता+9), बुढ़ापा, वैधव्य और अनाथपन के 
विरुद्ध सुरक्षा: आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं; भारत में प्राविडेंट फंड, 
व्रेच्युटी और पेंशन, प्राविडेंट फंड-एक्ट १९२५-५३; वेकारी : पूंजीवादी 
अ्र्थ-व्यवस्था की सबसे भीषण समस्या; रोजगार-उत्पादन में धन लगाने (-- 
ए6807767/ ) का परिणाम, वेकारी बीमा एक उपाय, अपनाने से पहले आ्थिक 
विकास आवश्यक, संबंधित अंतर्राप्ट्रीय.मान; भारत में वेकारी : विस्तार का 
अनुमान कठिन; रोजगार को प्रभावित करनेवाले तत्त्व : राज्य की- रोजगार- 
नीति, पूर्ण रोजगार-तवीति, प्राप्ति की तीन शरत्तें--पर्याप्त व्यय, उद्योगों की 
स्थापंना पर नियंत्रण, श्रम की संगठित गतिशीलता, हमारी रोजगार-नीति, उसमें 
दृढ़ता का अभाव, मुद्राप्रसार (॥7॥9#07) और अल्प पूंजी-संचय (4,09 
0७] 407779/69/, ), सरकार की संतुलन नीति, पूंजीपतियों पर एकांत 
निर्भरता; रोजगार दिलाने के सरकारी प्रयत्न : रोजगार एक्सचेंज की डायरेक्ट्रेट; 
विस्तार, अत्यन्त सीमित क्षेत्र, बढ़ता व्यय, भविष्य, शीघ्र समाधान आवश्यक | 
नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नाविकों (868797878 ) के लिए पृथक्‌ 
और विद्येप सुरक्षा की आवश्यकता; भारत में नाविकों के लिए सामाजिक 
सुरक्षा: भारतीय नाविक ब्रिटिश फंड के छाभों से. वंचित; भारतीय नाविकों 
के लिए अदारकर-वौडमर की सामाजिक सुरक्षा योजना; (१). मालिक का 
दायित्व, (२) सामाजिक बीमा, प्रस्तावित छाभों की दर, वित्तीय पहलू और 
शासन; भर्ती की पद्धति का पुन्सगठन और नौशक्ति का विस्तार, नाविकों का 
अंतर्राप्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा या चार्टर और उसकी आदर्श योजना, भारतीय 
जहाजरानी-एक्ट १९२३ के अन्तर्गत प्राप्त सुरक्षा, उसकी--कमियां । 


परिशिष्ट 
कमचारी-राज्य-बीमा अधिनियम १९४८-- पृष्ठ ३१६ 


< 


(क्‍्रात0/09868' 509॥6. [ग8प्रा'॥7208 0७ 948-57 ) 

व्यवस्थाएं : रक्षित जोखिम--बीमारी, मातृत्व और रोजगार-हानि ; शासन 
की तीन संस्थाएं : (१) कर्मचारी राज्य-वीमा कार्पोरेशन, (२) कार्पोरेशन की 
स्थाई समिति, (३) चिकित्सा-छाभ-कौंसिल; विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, 
कर्मचारियों का अल्प प्रतिनिधित्व, वित्त (#प98॥08 ), भागदेयों ((१077- 
9पम075) की दर, लाभ : मातृत्व-लाभ की छा्तें और दर, असमर्थता 


[११ |] 


(7)890०]७70०70) और आश्रितों के छाभ की छझ्तें और दर, चिकित्सा- 

लाभ, अपर्याप्त लाभ; झगड़ों और दावों. को निपटाने के लिए कर्मचारी-राज्य- 

बीमा अदालतों की स्थापना; मातत्व-छाभ और मजदूर मआवजा-काननों पर 

इस योजना का प्रभाव, क्षेत्र, छाभ पर, भागदेय, श्रेप्ठ शासन; सामाजिक सुरक्षा 

पर फैक्टरी-एक्ट १९४८ का प्रभाव, योजना का प्रारम्भ, १९५१ का संशोधन : 

समस्त मालिकों पर समान भार, योजना का विकास, वर्तमान स्थिति और 
भविष्य । 


भारत में 
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


पहला अध्याय 
सामाजिक कल्याण और पुनर्निर्भाण 


सामाजिक कत्याण की कल्पना का जन्म, जैसे ही मनुष्य परिवार, गिरोह 

और कवबीलों के छोटे-छोटे दायरों से निकलकर वह समुदायों, समाजों और 
राज्यों में संगठित होने लगे, उनमें श्रम-विभाजन बढ़ा, उत्पादन, वितरण और 
शासन के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ बर्गों का उदय हुआ, विभिन्न वर्गों को असमान झक्ति, 
सम्पत्ति और साधन प्राप्त हुए । इस सम्पत्ति और शक्ति के असमान वितरण 
ने शोपण और अन्याय को जन्म दिया तथा समाज के विभिन्न सदस्यों को 
व्यक्तित्व के विकास के असमान अवसर दिये | इन असमान सामाजिक सुविधाओं 
ने ही विभिन्न सामाजिक समस्याजों की सृष्टि की । निर्वनता, अज्ञान, रोग, 

अपराध---ये प्रमुख सामाजिक समस्याएं थीं जिन्होंने अतिप्राचरीच काल से 

मानव-जाति के विचारकों का व्यान आकपित किया । मनु, प्छेटो, टामस मोर, 

मार्कसू, गांधी इत्यादि विश्विज्न विचारकों ने हमारे सामने विभिन्न आदर्श 

समाजों के चित्र उपस्थित किये जिनमें विद्यमान सामाजिक समस्याओं को 
स्थान न होगा | इनमें से कुछ तो विस्तृत सामूहिक सामाजिक सुधार की 

योजनायें थीं जिनके लिये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक साथ परिवर्तत होना 

जरूरी था | इसके विपरीत विभिन्न अन्य विचारक थे जो निर्धनता, जन- 

संख्या, वेकारी, रोगों, अथवा अपराधों के अन्त के लिये विभिन्न ,पृथक्‌-पृथक्‌ 

योजनायें प्रस्तावित करते रहे । किन्तु सर्वंस्ाधारण जनता अथवा उसके 

प्रतिनिधियों के हाथ में झवित न होने के कारण यह वहुमुली अथवा एकमुखी 

योजनाएं केवल बौद्धिक चर्चा का ही विपय रहीं और कार्यान्वित न की जा सकी । 

साथ ही उस समय तक उन आर्थिक और सामाजिक टेकनीकों का भी काविप्कार , 
नहीं हुआ था, जिनकी सहायता से समाज सुधार की विभिन्न योजनाओं को 

सफलता-पूर्वक एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना संभव होता । यही कारण 

था कि सामाजिक दल्याण के क्षेत्र में उस समय विश्ञेप प्रगति न हो सकी । 


डा साजिक कक्ल्याण च्द््ड - ६-+२६५ जता सामाजिक का कल्याण 
सामाजिक कल्याण कोगे सर्दमान्य परिभाषा नहीं. सामाजिक कल्याण की 
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कोई सर्वमान्य परिभाषा देना न तो सरल ही है न संभव ही ।. सामाजिक 
कल्याण के संबंध में विभिन्न विचारकों और वर्गों की पृथक-पृथक घारणाएं हैं। 
एक वर्ग की दृष्टि में विभिन्न व्यक्तियों की पूर्ण प्रतियोगिता और राज्य द्वारा 
समस्त आथिक और गैर-आशथिक मामलों में पूर्ण. निस्तक्षेप (॥,&8862 
ई078) द्वारा ही सर्वाधिक कल्याण संभव हैं। इसके विपरीत ' दूसरे 
विचारकों का कहना है.कि सामाजिक कल्याण के लिये राज्य द्वारा सस्पूर्ण 
आशिक और सामाजिक क्रियाओं का निमंत्रण और एकीकृत परिचालन आवं- 
श्यक हैँ । एक वर्ग की दृष्टि में विचारों की स्वाधीनता ही सामाजिक कल्योण का 
एकमतता कली, छिज्ला में. सामाजिक कल्याण. के संवंध में बावजूद इन 
मतभेदों के हम धीरे-घीरे वहुत-सी बातों पर एकमत होते जा रहे हैं।. सर्वे- 
साधारण के रहन-सहन के स्तर में उन्नति, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन, आवश्यक 
वस्त्रों, स्वास्थ्यकर और हवादार घरों की व्यवंस्था, रोगी होने की अवस्था 
में चिकित्सा और देख-रेख का समुचित प्रवंव, उनमें शिक्षा, मनोरंजन की 
सुविधाओं का प्रसार, समाज-विरोधी वर्गों को सुधारने और पुनर्स्थापित करने 
के प्रयास, सामाजिक शांति के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक वर्गों में परस्पर 
सहयोग, सामाजिक कल्याण के मुख्य और सर्वेस्वीकृत लक्ष्य बनते जा रहे हैं । 
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... सामाजिक कल्याण के लिए पुनर्तिमण आवश्यक, जैसा कि हम संकेत कर चुके 
' हैं, विभिन्न-सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक कल्याण का प्रधान लक्ष्य 
हैं । मांज यह अच्छी तरह अनुभव किया जा रहा है कि केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों हारा 
सामाजिक कंल्याणं की ओर नहीं वढा जा सकता | उसके लिये हमें कुछ सामाजिक 
' अर्थात सामूहिक, सार्वजनिक और सरकारी प्रयत्न करने होंगे। इसका अर्थ यह नहीं . 

कि इन प्रयत्नों में व्यक्तिगत प्रयत्नों को कोई स्थान न होगा। इसका अर्थ केवल 
इतना ही है कि. सामाजिक प्रयत्न व्यक्तिगत प्रयत्नों के अभाव को पूरा करेंगे 
और आवश्यकता पडने पर उन्हें प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे । इस भांति व्यक्तिगत 
* ओर सामाजिक प्रयत्नों में किसी प्रकार का विरोध न हो, समन्वय की चेष्ठा अधिक 
 अ्रेयस्कर होगी । 
सामाजिक सुध।र, कानून, सुरक्षा-ओर पर्नानर्भाग के साधन. सामाजिक 
कल्याण को अप्रनी सामाजिक नीति का लक्ष्य स्वीकार करने के परचात दसरा 
कार्य उसे प्राप्त करने के साधनों को उल्नना है। अब तक का इतिहास इस वात 
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का साक्षी हैं कि केवल व्यक्तिगत प्रयत्न जो कि सामाजिक ढांचे, कानूनों, 
सम्बन्धों और व्यवस्थाओं में किसी प्रकार के परिवर्तत नहीं छाते, सामाजिक 
पुर्नानर्माण के लिए सर्वथा अपर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में हमें विद्यमान सामाजिक 
अवस्था में परिवर्तत की आवश्यकता अनुभव होती है । इसी परिवर्तत को हम 
सामाजिक सुधार का नाम देते हूँ । 

सामाजिक सुधार का समाजश्ञास्त्रीय अर्य. रोजमर्रा की बोलचाल को 
भीषा में समाज-सुधार का वहुत ही सीमित और संकुचित अथ हैँ। सामान्यतः 
अस्पृश्यता या वाल-विवाह या दहेज-प्रथा की कुरीतियां दूर करने या विधवा- 
विवाह चालू करने के प्रयत्नों को ही सामाजिक सुधार कहा जाता है। रहन- 
सहन के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य में उन्नति, अपराधियों को अच्छे नागरिक बनाने 
अथवा जनता को शिक्षित करने के प्रयत्नों का इसमें समावेश नहीं होता । 
समाजशास्त्रीय दृष्टि से पारिवारिक, आर्थिक, यहां तक कि राजनैतिक और 
धामिक परिवतेन के समस्त सक्तिय प्रयत्न, सामाजिक सुधार के अंग हैं । 

साम्ाजिऊ परिवर्तन और सुधार. सामाजिक परिवर्तत और सामाजिक 
सुधार के अन्तर को संमझ लेना भी आवश्यक हैं । सामाजिक परिवर्तन को हम 
एक स्वचालित प्रक्रिया कह सकते हैं । विशेष कारणों से परिवर्तन हो जाते हें, 
हम उन्हें लाने का जान-वूझकर प्रयत्व नहीं करते । इसके विपरीत समाज - 
सुधार द्वारा हम एक विश्ञेप प्रकार का इच्छित परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसमें 
हमारा उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है । 

सामाजिक पुनर्निर्माण और सुधार. सामाजिक पुननिर्माण और सामाजिक 
सुधार के अन्तर को भी व्यक्त किया जा सकता हैं। सामाजिक सुवार की तुलना 
में सामाजिक पुननिर्माण अधिक ऋंतिकारी इच्छित परिवर्तत कहा जा सकता 
है, जिसमें हम सामाजिक सम्वन्धों और ढांचे में जामूछचूछ या युगान्तर- 
कारी परिवर्तेन छाना चाहते हैं, जब कि सुधार में ऋमिक या वीरे-घीरे संशोवन 
और परिवर्घत का भाव है । लेकिन यह क्रमिक सुधार स्वयं मिलकर एक 
समय बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तंत अयवा पुननिर्माण का रूप धारण कर 
सकते हैं। 

सामाजिक कानून. सामाजिक - कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक 
सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिये उन्हें सरकारी स्वीकृति देना आव- 
दइयक है। इस सरकारी स्वीकृति देने का कारगर साथन कानून है । 
कानून वह नियम हे जिनकी पावन्दी के लिये सम्बद्ध व्यक्ति या संस्थाएं बाध्य 
हूँ। उनके उल्लूबन करने पर दण्ड देने की व्यवस्था होती हैं। इस प्रकार 
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कानून का पालन स्वेच्छा या कृपा पर-आधारित न होकर शक्ति पर होता है। 
पिछले सौ सालों का अनुभव हमें यह वतलाता है कि विभिन्न सामाजिक 
कानूनों ने समाज-सुधार के आंदोलन को आगे बढाने में महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा 
* किया है। यह वात सर्वथा सत्य हैं कि केवल कानून के जोर पर कोई सामाजिक 
सुधार .नहीं हो सकता । सामाजिक कानून वनाने. से .पूर्वं उसके पालन कराने 
की क्षमता तथा जनमत द्वारा उसका समर्थन जरूरी हैं । 

सामाजिक कानूनों में श्रमिक कानूनों का प्रमुख स्थान रहा हैँ । विभिन्न 
फेक्टरी-कानून, वच्चों और माताओं के संरक्षण के कानून, मातृत्व और मुआवजा 
कानून और अन्ततः श्रमिकों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा से , 
सम्बद्ध विभिन्न कानून, सामाजिक कानून के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हें । 

यद्यपि सामाजिक कल्याण की समस्या का केवल कानूनी सुधार से हल नहीं 
हो जाता, फिर भी कानूनों का आवश्यक सुधार और नये कानूनों का निर्माण 
सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के आवश्यक अंग हें । 

सामाजिक सुरक्षा. प्रसूति,"अंगहानि, वीमारी, असमर्थता, बुढ़ापा और 
वेकारी ऐसी अवस्थाएं हें जिसमें कि व्यक्ति को वाह्य सहायता की-आव- 
इयकता होती हैँ । इने जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा-व्यवस्था को सामाजिक ' 
सुरक्षा कहा जाता हैं । इस झती ने सामाजिक सुरक्षा के आंदोलन में 
विशेष रूप से प्रगति की है । सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण की प्राप्ति 
का एक भहत्त्वपूर्ण अंग हैं। सामाजिक सुरक्षा पर हमने पुस्तक के आखिरी 
अध्याय में विस्तार से विचार किया हैं । 

. सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण का एक अनिवार्य अंग है। किन्तु 
सामांजिक कल्याण उससे अधिक विस्तृत वस्तु है, उसमें सामाजिक सुरक्षा 
के अतिरिक्त, सामाजिक उत्थान, जागृति, शिक्षा का भी समावेश हैँं। इस 
प्रकार सामाजिक कल्याण की प्राप्ति" के लिये सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त 
उन अन्य चीजों की भी जरूरत हूँ जो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करती हैं । 

सामाजिक कल्याण राज्य का द्ययित्द. अभी हाल तक व्यक्ति, परिवार, 
अथवा उसके उत्पादन-संघ ((प्रा!6), सम्प्रदाय या दानियों के विखरे 
हुए प्रयत्व ही' सामाजिक कल्याण के श्रमुख साधन थे। १९ वीं सदी में 
तो यह आम विश्वास था. कि सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए किसी भी 
प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप सर्वथा अनुचित है। किन्तु शीघ्‌ ही यह स्पष्ट 
हो गया हैँ कि सामाजिक जीवन में .यह निहंस्तक्षेप भयानक शोपण और 
अन्याय की सृष्टि करेगा । इधर झोपित वर्गों ने भी अपने को संगठित किया। 
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जनतंत्र के विचारों और राजनैतिक जागृति ने भी सामाजिक कल्याण के सावें- 
जनिक दायित्व पर वल दिया. 

इसके अतिरिक्त आधुनिक आश्थिक व्यवस्था ने| अनेक नये जोखिमों, 
असुरक्षाओं, संकटों और समस्याओं की सृष्टि की जिन्हें व्यक्तिगत प्रयत्तों- 
. पारिवारिक सहायता अथवा दान-धर्म से सुलझाना कठिन हो गया । आ्थिक 

ढांचे के परिवर्तित स्वरूप, वेकारी, समय-समय पर उपस्थित होनेवाले 

आर्थिक संकट, उद्योगजनित रोग और दुर्घटनाएं ऐसी ही समस्याएं हें । 
ऐसी स्थिति में जिन-जिन देशों में राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है, जन- 
तांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो रही है, राजनैतिक चेतना की वृद्धि हो रही 
है, समाज विभिन्न आपदाओं में नागरिकों की सहायता तथा उनके कल्याण की 
वृद्धि की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा 

नागरिक संस्थाओं को प्रोत्साहन. लेकिन सामाजिक कल्याण का समस्त * 
कार्य राज्य के कंधों पर डालकर सामाजिक कल्याण की वृद्धि नहीं हो सकती । 
राज्य की” नीति का उद्देश्य एक ओर उन क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत 
प्रयत्न अपूर्ण हैं, स्वयं मार्ग-दर्शन करना है, वहां दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों 
में सुचारु रूप से काम करनेवाली नागरिक संस्थाओं को उचित प्रोत्साहन 
प्रदान करना हैं । 

भारत की पंचवर्षोष योजना में सामुदायिक दृष्टिकोण ((07फ्रप- 
गए 8]007090॥) . भारत की पंचवर्षीय योजना में उसके निर्माताओं 
ने सामाजिक कल्याण के लिए न तो एकांततः व्यक्तिगत प्रयत्नों को 
ओर न ही सरकारी दायित्व को स्वीकार किया हैं । इसके विपरीत उन्होंने 
इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की हैं। उनके 
अनुसार सामाजिक कल्याण का क्षेत्र उस अनुपात में विकसित होना 
चाहिए, जिस अनुपात में कि स्थानीयू समुदाय उसके संचालन का दायित्व 
अपने कंधों पर ले सकें। वह इस संबंध में राज्य द्वारा महत्वपूर्ण पार्ट 
अदा करनेन्की आवश्यकता को तों स्वीकार करते हें। उनके सामाजिक कल्याण 
के कार्यक्रम में एक दूसरे से सम्बद्ध चार विचार जुड़े हेः--(१) स्वयं 
अपनी सहायता (50७7 )॥९)७) और पारस्परिक सेवा (फेप्राएडों 
587"एं0९), (२) संगठित सामुदायिक जीवन द्वारा स्थानीय साधनों का 
, अधिकतम, विकास, (३) सहकारी प्रयत्न में हिस्सा लेना और, (४) 
आशिक सुधार और सांस्कृतिक विकास । यह कार्यक्रम प्रारम्भ में मुख्यतः 
गांवों तक सीमित होगा और सामुदायिक बोजनाओं ((007रए्मो5 
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?/0[8०४४) . में इसकी “अभिव्यक्ति हुई है।- ये कार्यक्रम गांव. की 
जिन्दगी के कुछ बुनियादी पहल॒ओं पर केंद्रित. हैं ॥ इनका उद्देश्य केवल 
गांवों के वातावरण में ही परिवर्तन नहीं, प्रत्यत्‌ सामाजिक और आध्थिक 
संगठनों में भी परिवर्तन लाना हैं। शहरों में भीं यह सामुदायिक योजनाएं 
उपयोगी .सिद्ध हो सकती हैं । ह 
. “उक्त दृष्टिकोण की उपयुक्तता के सम्बन्ध में तत्काल कुछ कहना कठिन 
है। केवल अनुभव से ही हम यह जान पायेंगे कि यह कहां तक ठीक हैं और 
इसमें .किन संशोधनों की आवश्यकता 
सामाजिक कल्याण के सम्दन्ध में वेज।निक दष्टिकोण, अभी तक- सामा- 
'जिक कार्य के पीछे विभिन्न व्यक्तिगत विश्वास, पूर्वधारणायें, आशाएं और सिद्धांत 
काम करते रहे हेँ। इस क्षेत्र में निरीक्षण की वैज्ञानिक और आगमन 
(470707ए७) पद्धति को अपनाना एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामा- 
जिक कल्याण को मूर्त रूप देने के लिये हमें विभिन्न विज्ञानों की खोजों से लाभ 
उठाना होगा । अव्यात्मवाद, साम्यवाद या अराजकतावाद के कल्पना-छोक 
के आधार पर हम सामाजिक कल्याण की दिदख्ा में नहीं वढ़ सकते, साथ ही 
हम प्रचलित रूढ़ियों, कानूनों, परम्पराओं, प्रतिदित के कार्यों और व्यवहारों 
को भी अपना मानदण्ड स्वीकार कर नहीं चल सकते । सामाजिक कल्याण की 
ओर बढ़ने में वैज्ञानिक पद्धति का अपनाना सर्वथा आवश्यक है ।. 


दूसरा अध्याय 
शक्षा 


सामाजिक जीदन में शिक्षा का स्थान. विस्तृत अर्थों में सामाजिक जीवन 
के प्रारम्भ के साथ ही किसी न की प्रकार की शिक्षा का श्रीगणेश हो 
जाता है। प्रत्येक समाज में अपनी भूमिका अदा करने के लिए, अपने पद 
की रक्षा के लिए, अपनी प्रतिप्ठा की वृद्धि के लिए अथवा अपनी जीविका के 
लिए कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानने, कुछ विशिष्ट गुणों को अपनाने, कुछ 
विशिष्ट कार्यों का अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती हैं। अविकसित 
समाजों में प्रायः यह कार्य परिवार या कवीछे के कुछ विशिष्ट व्यवितयों के 
जिस्मे रहता है । लेखन-कला से अपरिचित होने के कारण इस शिक्षा का 
रूप मौखिक या क्रियात्मक रहता हैँ। जाविष्कारों और संगठित सरकार 
के अभाव में यहां पर शिक्षा की कोई सिलूसिलेवार व्यवस्था अथवा विशिप्ट 
संस्था नहीं होती । फिर भी प्रत्येक समाज अपने आदर्शों, आवश्यकत्ताओं और 
विद्वासों के अनुरूप अपने सदस्यों को विद्येप 'सांचे में ढालने का प्रयत्व करता 
हैं। समाज के यह प्रयत्न शिक्षा के अन्तर्गत जाते हैं । 
शिक्षा का छा. बच्चे के अन्दर अन्तहिंत संभावनाओं को विकसित 
करना, उन्हें पूर्णता प्रदान करना तथा उनके अभ्यास के लिए उचित सुवियवाएं 
प्रदान करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है। हर एड मानव प्राणी एक माने 
में, अपने आप में एक विशिष्ट और अनुपम इकाई हूँ। इस प्रकार बच्चा 
एक कोरी तख्ती नहीं है जिसपर आप जो कुछ चाहें लिख दें। उसके अपने 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक गुण हैं, जो कि अन्यात के अभाव में विशिष्ट 
ब्रिया सम्पन्न करने में असमर्थ हें । उनमें अच्छी बीर दुरी प्रवृत्तियां हें जो कि 
अत्यधिक अंशों में आनुवंशिकता, शारीरिक वनावद तथा वातावरण द्वारा 
निर्षारित होती हैँ । अतएवं शिक्षा का कार्य बच्चे की अन्तहिंत शवितियों के 
अभ्यास और विकास की सुविधाएं प्रदान करना कहा जा सकता है । 
हर संस्कृति के लिए पृथक शिक्षा की आवदप्फता. यों तो एक प्रकार से 


सब मानव प्राणियों की एक ही प्रकृति है पर फिर भी कोई प्राणी बहां 
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र्डं भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


तक कि जुड़वां बच्चे भी एक .दूसरे की प्रतिलिपि नहीं हें | यह तथ्य श्रत्येक 
आणी के लिए उसकी रुचि, क्षमता और कार्यक्षेत्र के अनुसार पृथक शिक्षण- 
आवश्यकताओं की ओर संकेत करता हैं। यह ,पृथकता एक समाज के 
व्यक्तियों में तो इतनी नहीं, पर विभिन्न संस्कृतियों में अवश्य पर्याप्त 
अधिक हो जाती हैं । इसका प्रधान कारण एंक संस्कृति की अपनी भाषा, 
रीति-रिवाज, धर्म, प्राकृतिक वातावरण, जलवायु, भोजन, विचारधारा, इतिहास 
और परम्पराओं का होना है। यही कारण हैं कि यदि हम एक राप्ट्र को 
एक संस्कृति का प्रतिनिधि मान लें तो हमें उस राप्ट्र के लिए एक विशिष्ट शिक्षा- 
पद्धति की आवश्यकता अनुभव होती है जो कि उस राष्ट्र की प्रतिभा के 
अनुकूल ह्ा। 
आधुनिक युग सें शिक्षा एक सामाजिक दायित्व. हम बता चुके हें कि 
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ से ही हम किसी न किसी प्रकार के शिक्षण-प्रयत्नों 
को देखते आ रहे हैँ । पर जहां प्राचीन और आधुनिक शिक्षा की पंद्धति या 
पाठ्यक्रम में पर्याप्त भेद है, जिसका प्रधान कारण सामाजिक ढांचे का 
परिवर्तन है, वहां उसके दायित्व के सम्बन्ध में भी महान्‌ क्रान्ति घटित 
हुई । आज से सौ साल पहले प्रायः समस्त ही तथाकथित सम्य राष्ट्रों में 
वच्चों की शिक्षा उनके मां-वाप का दायित्व था, जिसका परिणाम था कि 
समाज के केवल समृद्ध सवक और सम्मानित सदस्यों की संतान को ही शिक्षा 
. की सुविधाएं और अधिकार प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि 
समुदाय का एक बड़ा भाग शिक्षा से वंचित रह जाता । 
यह वात सौ से अधिक साल पुरानी नहीं है कि सभ्य राष्ट्रों में स्त्जाज के 
सारे बच्चों की शिक्षा का दायित्व सरकार का समझा जाने लगा | कल्याण- 
परक राज्य की कल्पना, औद्योगिक ऋन्‍्तिजनित आर्थिक समृद्धि तथा राजकीय 
राजस्व की असाधारण वृद्धि ने इसे व्यावहारिक स्वरूप देना संभव वनाया। 
आज प्राय: सभी -उन्नत राष्ट्रों में विशिष्ट अल्पतम शिक्षा प्रदान करना 
सरकार का प्रमुख कत्तेव्य हैँ और उन देद्यों की सामाजिक, कल्याण-योजनाओं 
का अभिन्न अंग है । अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
आज के प्रगतिशील राष्ट्रों का एक प्रधान रूक्ष्य वन चुकी है 
भारत में शिक्षा-संस्था का विकास 


शिक्षा के क्षेत्र में भारत की भूमिका. प्राचीन कार से लेकर आज तक 
हमारी क्या शिक्षा-व्यवस्था रही है, उसकी क्या विद्येपताएं रही हें, इसका 


भारत में शिक्षा-संस्था का विकास श्प्‌ 


जानना केवल मनोरंजक ही- नहीं अपितु उपयोगी भी हैं। जागे हम संक्षेप में 
भारत में शिक्षा के विकास और उसकी आधुनिक समस्याओं और पुत्निर्माण की 
योजनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 
आदिकाल से ही शिक्षा का सम्मान. यद्यपि प्राचीन भारत में शिक्षा 
सार्वभौम और अतिविस्तृत नहीं थी, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि इस देश 
में शिक्षा का सदेव सम्मान किया गया हैं तथा शिक्षकों को योद्धाओं और शासकों 
से अधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है । 


प्राचीन भारत में शिक्षा 


बंदिक काल. प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप था इस संबंध 
में निविचितता से कुछ कह सकना कठिन है, फिर भी हम उसके बारे में जो 
कुछ जानते हैँ उसका आधार तत्कालीन ग्रन्थ ही हैं । 

यदि हम आर्यों की प्रथम रचना ऋग्वेद को छोड़ दें, तब भी महाभारत 
और रामायण से हमें तत्कालीन समाज में एक अच्छे शिक्षास्तर की सूचना 
मिलती है । किन्तु जब हम एक सिलसिलेवार शिक्षा-व्यवस्था के प्रमाण खोजते 
हैं, वह हमें नहीं मिलते । किन्तु वेदों और उपनिपदों से हमें यह ज्ञात होता है 
कि वच्चे के जीवन में कुछ समय शिक्षा के लिए निश्चित था। प्रारम्भिक वेदिक 
युग में कई ऐसे शिक्षक थे जिनके परिवारों में अनेक अन्तेवासी ब्रह्मचारी जाकर 
अध्ययन करते थे । इस तरह वहां पर शिक्षक और छिप्य के बीच घनिष्ठ 
व्यक्तिगत सम्पर्क था । 

प्रवेश आयु. एक ब्राह्मण बालक प्रायः ८, क्षत्रिय ११, वैद्य १२ वर्ष की 
आयू में विद्याध्ययन प्रारम्भ करते थे । असाधारण अवस्थाओं में यह सीमा क्रमश: 
१६, २२ और २४ वर्ष तक विस्तृत की जा सकती थी। 

शिक्षा का घामिक ओर बेयक्तिक स्वरूप. प्राचीन शिक्षा का प्रधान 
लक्षण उसकी घामिकता था । वास्तव में शिक्षा धर्म में प्रवेश का साधन थी । 
शिक्षक का प्रधान कार्य संब्या, यज्ञ, अनुष्ठान तथा वर्ण-आश्रम-धर्म की शिक्षा 
देना होता था। इसमें निःसंदेह व्याकरण, संहिता, गणित, पुराण और संभवत: 
ज्योतिष आदि सामान्य शिक्षा का भी समावेश था। फिर भी आधुनिक आवश्य- 
कताओं की पृष्ठभूमि में प्राचीन भारतीय शिक्षा मूलतः घामिक और वैयक्तितिक 
(?९5079/7 ) थी । 

शिक्षा-ब्यवस्पा. उक्त दोनों वातों को विद्याथियों के मनों पर अंकित 
करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए सूक्ष्म घामिक क्रियाबों का विधान था । 


५६ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


विद्यार्थी जंगल से लकड़ी लाते, अपने और शिक्षक के भरण-पोपण के लिए 
गृहस्थों से भिक्षा करते तथा गुरुकुल में परिवार के सदस्य की भांति कठोर और 
सरल जीवन व्यतीत करते थे । हे 
पाठ्यक्रम में वैदिक संहिताओं का अध्ययन ही प्रमुख था। प्रायः श्रावण 
मास में अध्ययनसत्र प्रारम्भ होता और माघ के महीने में समाप्त होता | 
वीच-बीच में धामिक उत्सवों और अनुष्ठानों पर छुट्टियां भी होतीं । 
जाति और पद के भेद से उपर्युक्त शिक्षा-व्यवस्था ऋग्वैदिक युग से लेकर 
वुद्ध और जैन-बर्म के उत्कर्प तक चलती रही । 
बीद्ध युग. बौद्ध और जैन-सुधारणा ने हमारे देश में मठ या विहार- 
प्रणाली का सूत्रपांत किया जो कि धीरे-बीरे मौछिक ब्राह्मण धर्म में भी प्रवेश 
कर गई। इसने बड़े-बड़े मठों की स्थापना की जहां कि नालन्दा की भांति 
वड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी एक प्रकार का समुदाय वनाकर रहते थे । 
यह मठ, जहां कि वौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी--मध्यकालीन 
योरोप के मठों तथा विश्वविद्यालयों, से मिलते-जुरूते थे । बौद्ध विहार और 
संघाराम आन्तरिक एकीकरण द्वारा विद्ञाल शिक्षण-नगरों में विकसित हो 
गये । हाल में ही खुदा हुआ नालन्दा इसका एक उत्तम नमूना हैं । 
एक संघाराम से प्रारम्भ हो अपने प्रसिद्ध दार्शनिक अध्यापकों की कीरति 
से आक्ित हो वहां पर चीन और॑ हंका जैसे सूटूर देशों से बौद्ध ही नहीं, 
अवीद्ध विद्यार्थी भी नाल्‍न्दा में अध्ययन के लिये जमा होने छंगे । इस प्रकार 
तालन्दा. ने एक विव्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया, जहां कि देश- 
देशान्तरों से आये हुए विद्यार्थी और शिक्षक उसके .विस्तृत भवन में एक सम्मि- 
हित जीवन यापन करते थे। सातवीं शती में जिस समय हयून-सांग और 
इत्सिग यहां रहे, यहां पर ४,००० विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे ।.नालन्दा के 
अतिरिक्त विक्रमशिला, उदन्तपुरी, जग्गदाल और तक्षशिला भी इसी प्रकार 
के विश्वविद्याल्य थे । 
पाठ्य-क्रम. इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन पर्याप्त विस्तृत था । और 
दशन में नालन्दा का नाम था । .इसके अतिरिक्त यहां तर्कझ्ास्त्र, व्यांकरण, 
ओर गणित के अध्ययन .की भी व्यवस्था थी तथा विद्यार्थी वाद-विवाद, रथों 
की दौड़, मल्ल-युद्ध, वाण चलाने, अभिनय और नृत्य में भी हिस्सा लेते थे। 
प्रवेश-परीक्षा (रा ६708 405977779907 ) जो कि द्वार पर नियुक्त 
“शिक्षकों द्वारा ली जाती थी पर्याप्त कठोर थी, क्योंकि दस में आठ वाहर के 
विद्यार्थी उसमें असफल होते थे । 
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इत्सिग का उपर्युक्त वर्णन भारत में तत्कालीन उच्च शिक्षा की समृद्ध 
स्थिति को सूचित करता हैं। अभी भी शिक्षा धर्म से पृथक्‌ न थी। पर जहां 
उच्च शिक्षा की संतोषजनक व्यवस्था थी वहां सर्वसाधारण जनता कौ प्रारम्भिक 
शिक्षा अधिक विस्तृत न थी । 

सध्य युग. हिंदू और वौद्ध शिक्षा जिस समय तुलनात्मक दृष्टि से 
पर्याप्त उन्नत थी, हमारे यहां मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए । 

जहां तक इस्लाम के पैगम्बर के प्रारम्भिक अनुचरों का सम्बंध है, वह 
शिक्षा की ओर से उदास न थे, जो कि इस उक्ति से स्पष्ट है-- खिरात में सोना 
देने से बच्चे को तालीम देना बेहतर हैं ।” पहले चार खलीफाओं ने, विद्येप 
कर उम्मयुद-काल में, नव-धर्मदीक्षित प्रदेशों में प्रारम्भिक शिक्षा की 
बुनियाद डाली थी । लेकिन जिस समय इस्लाम हिन्दुस्तान में आया वह 
उसकी शिक्षा में अन्धकार और पतन का युग था । उस समय तक उसकी 
विद्यापीठें संस्कृति के उदार आदझशों को भूल संकीर्ण साम्प्रदायिक बाद- 
विवादों में लग गई थीं। छोटी ग्राम-पाठशालाएं अवश्य मस्जिदों के पास 
विकसित हुईं जहां कुरान की आयतों और कहावतों के अलावा शायद ही 
कुछ और रटठाया जाता हो । मुगलों के आगमन से पहले शिक्षा की दिद्ला 
में कोई भी व्यवस्थित प्रयत्व नहीं हुआ। वबावर ने शिकायत की न तो 
हिन्दुस्तान में मदरसे हें न मस्जिदें और न ही तहजीवयाफ्ता सोहवत । 

इसका यह तात्पर्य नहीं कि ८ वीं सदी से १६ वीं सदी तक मुस्लिम छशासन- 
काल में वादशाहों ने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया ! 

११९२ में मुहम्मद गोरी ने दिल्ली में वसकर पाठ्शाराओं की जगह 
“मकतबों की स्थापना की । उसके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ने भी कुछ मकतव 
वनवाए और उसी के शासन-काल में विक्रमशिला के प्रसिद्ध वौद्ध विध्वविद्यालय 
पर आक्रमण किया गया । इसके वाद अल्तमश, सुल्ताना रजिया, नजरुद्दीन 
और बलबवन ने भी मकत्तवों को प्रोत्साहन दिया । 

गुलामवंशी वादशाहों की भांति खिलजी द्यासकों ने शिक्षा को नहीं 
बढ़ाया । १३२५ से १४१३ तक शासन करनेवाले तुगलुक वादथणाहों ने पुनः 
इस ओर कूछ ध्यान दिया । 'फरिश्ता' के लेखक के अनुसार उसने ३६ छाख 
रुपया शिक्षा पर व्यय किया तथा मस्जिदों से मिलते तीस मदरसे कायम किये जहां 
पर कि उस्तादों और तालिविल्मों को मुफ्त खाना-कपड़ा मिलता था | 

तुगलक के उत्तराधिकारियों से पुनः शिक्षा की उपेल्ा शुरू हुई । १३९८ 
में तेमूर ने दिल्‍ली के सारे मकंतव और मदरसों को नेस्तोवावूद कर दिया। 


२८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


“१४१४ से १५२६ तक शासन करनेवाले सैयद. और लोदी वादशाहों ने भी, 
सिकंदर लोदी को छोड़, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया । कट 
: जब कि दिल्‍ली के शासक कभी शिक्षा को क्रमश: प्रोत्साहित औरं अनु- 
त्साहित कर रहे थे, अमहृदनगर, मालवा, गोलकुंडा, सिंध और वीजापुर जेसे 
छोटे स्वाधीन राज्यों के शासक छोटी-छोटी ग्राम-पाठशालाओं की स्थापना कर 
रहे थे । बल 
फिर भी हम नहीं कह सकते कि मुगछ वादझ्ाहों से पहले मुस्लिम शासकों 
की कोई व्यवस्थित शिक्षा-तीति विद्यमान थी | बावर ने शासन-सूत्र संभालतें 
समय विद्या के पतन की शिकायत की थी। लेकिन वह भी इस दिज्षा में कुछ 
अधिक न कर सका । - हुमायूं ने दिल्‍ली में सिर्फ एक मदरसे का निर्माण किया । 

अकबर के सतूप्रयत्ू- शिक्षा के प्रोत्साहन की एक निश्चित नीति 
का प्रारम्भ अकवर का ही काम था । उसने महाभारत, रामायण, अयर्व- 
वेद, लीलावती और जातक तथा कब्मीर के इतिहास के फारसी में 
अनुवाद कराये । एक वृहत्‌ पुस्तकालय की स्थापना की, ज्िन्र-कलछा और संगीत 
को प्रोत्साहन दिया, और सबसे महत्त्वपूर्ण वात यह की कि हिंदू-मुसलमानों के 
लिए एक ही विद्यालय खोले जहां उन्हें एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। 

सबसे पहले विद्याथियों को उच्चारण के साथ फारसी अक्षरों का अभ्यास 
कराया जाता था । उसके वाद उन्हें गद्य और पद्य के कुछ सरल अंश पढ़ाये 
जाते थे जिनमें किसी धामिक या नैतिक सत्य पर जोर दिया रहता था। 
हर दिन उन्हें चार काम करने होते थे--अक्षर-न्ञान, हिज्जे करना, वारहखड़ी 
तथा पिछले सवक को दोहराना । उच्च कक्षाओं के विद्यारथियों को उस समय 
तक ज्ञान-विज्ञान निम्नक्रम में पढ़ाये जाते थे---आचार-शास्त्र, गणित, बहीखाता, 
ज्यामिति, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, तकंशास्त्र, दशेन और इतिहास । 
मुसलमानों को कुरान और हिंदुओं को व्याकरण, वेदान्त और पतंजलि के 
योगसूत्रों का अध्ययन कराया जाता था । 

अकंवर ने फतेहपुर सीकरी, आगरे और गुजरात में अनेक मदरसे कायम 
किये । इनमें से अधिकांश ऐसे थे जहां विद्यार्थी रहकर पढ़ते थे.।॥ राजकीय 
संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत स्कूल भी थे जहां संगीत, चित्रकला, 
दर्शन और गणित की उच्चतम शिक्षा प्रदान की जाती थी । 

विक्षा के क्षेत्र में अकवर की सबसे वड़ी सफलता और देन एकं ही स्कलों में 
हिन्दू और मुसलमानों का सम्मिलित प्रवेश, हिन्द और मुस्लिम कछा और 
साहित्य को प्रोत्साहन, उनके श्रेष्ठ ग्रन्थों का अनुवाद, विभिन्न देशों और घर्मों के 
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विद्वानों का सत्कार तथा अपेक्षतयया अधिक शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना थी । 

अकवर के लड़के जहांगीर को अच्छी शिक्षा मिली थी । उसने भी शिक्षा 
को पर्याप्त प्रोत्साहन: दिया और उत्तराधिकारहीन सम्पत्ति को शिक्षा में 
लगाया । उसे चित्रों और पुस्तकों के संकलन का शौक था। प्रसिद्ध 
संगीतज्ञ, गणितज्ञ, इतिहासकार और कवियों को उसका संरक्षण प्राप्त था। किन्तु 
भकवर की तुलना में उसकी शिक्षा-तीति कम व्यवस्थित थी और उसके 
पुत्र शाहजहां की उससे भी कम व्यवस्थित । किन्तु दोनों में से कोई भी इस 
दिल्या में प्रतिगामी न थे। जामा-मस्जिद के निकट शाही मदरसे की स्थापना 
के लिए जहांगीर प्रसिद्ध हैं । इसके अतिरिक्त उसने दारुकवका मदरसे की 
मरम्मत कराई और मौलाना मुहम्मद सदरुदह्दीन को उसका संचालक नियुक्त 
किया । 

औरंगजेब, दारा से उदार शिक्षा-तीति को अपनाने और व्यावहारिक रूप 
देने की आश्या थी, किन्तु औरंगजेब के उत्कर्प ने पांसा पलट दिया । 

वहुसंख्यक हिन्दू प्रजा की शिक्षा के सम्बन्ध में भौरंगजेव की नीति 
अकवर से उल्टी थी । अप्रैल १६६९ में उसने अपने सूबेदारों को अपने 
अधिकार-क्षेत्र के मन्दिर और पाठशालाएं तोड़ने का आदेश दिया । किन्तु 
उसने मुसलमानों की शिक्षा पर दिल खोलकर खर्च किया। उसने दीवानों 
को विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति देने का हुक्म दिया और 
अहमदाबाद, सूरत और पटना में शिक्षक और छात्रों की संख्या में वृद्धि 
करवाई । . 

राजकीय मदरसों के अतिरिक्त, व्यक्तियों द्वारा स्थापित मदरसे भी थे 
जिन्हें कभी-कभी औरंगजेव की सहायता भी मिलती थी। अहमदाबाद, स्यालकोट 
ओर बियाना में ऐसे कई मशहूर मदरसे थे । 

औरंगजेब कला-शत्रु होने के साथ प्रवल विद्याप्रेमी भी था | अपने शिक्षक 
मुल्ला साले को बताई हुई निम्न फटकार में उसकी ज्ञानतृप्णा का अच्छा 
आभास मिलता है: 

“क्या यह मेरे शिक्षक का दायित्व नहीं था कि वह मुझे पृथ्वी के समस्त 
राष्ट्रों के प्रमुख लक्षणों, उनके सावनों, उनकी शक्ति, उनकी युद्ध-प्रणाली, उनके 
रिवाज, मजहूवों, शासन-प्रणालियों तथा उनके प्रवान स्वारों का ज्ञान कराता 
जौर इतिहास के नियमित अध्ययन द्वारा राज्यों के उद्गम, प्रगति और पतन, 
घटनाओं, दुर्घटनाओं. या उन भूलों से परिचित कराता जिनके कारण ऐसे 
महान्‌ परिवर्तत और शक्तिशाली ऋातियां घटित हुईं ? ” 


३० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 

बावजूद इसके औरंगजेव की संकीर्ण साम्प्रदायिक मनोवृत्ति अधिकांश 
जनता की शिक्षा की उपेक्षा का प्रधान कारणथी | 

औरंगजेब के उत्तराधिकारी- वहादुरशाह (१७०७-१२) को शिक्षा का 
अधिक शौक न था, यद्यपि उसके शासन-काल में दिल्ली में दो नये मदरसे स्थापित 
हुए। मुहम्मद शाह के शासन-काल (१७१९-४८) में सैयद-भाइयों के आपसी 
झगड़े ही चलते रहे-। नादिरशाह के आक्रमण ने इनका अन्त किया | किन्तु 
इसी काल में ज्योतिष की शिक्षा को अवश्य प्रोत्साहन मिला और इसी समय 
जयपुर के राजा जयसिंह द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर की वेघशाला का निर्माण 
हुआ। । 
नादिरशाह मुगलों की मेहनत से बनाये शाही पुस्तकाहय को लूटकर 
फारस ले गया | जञ्ञाह आलम द्वितीय (१७५९-१८०६) नें पुत्ः एक सुन्दर 
पुस्तकालय वनवाया, जिसको: पुनः गुलाम कादिर ने लूट लिया । 

यह हमारी प्राचीन और मध्यकालीन अथवा तथाकथित हिन्दू और 
मुस्लिम शिक्षा-व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा हैं । 


प्राचीन और सथ्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं 


कुछ लोगों तक सीमित. प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा के इतिहास के 
अध्ययन से हम दो मुख्य निष्कर्पों पर पहुंचते हैं---यद्यपि शासक और माता- 
पिता प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्त्व को समझते थे पर फिर भी उनमें से 
अधिकांश अपनी प्रजा तथा अपने बच्चों की शिक्षा-व्यवस्था करने में समर्थ न 
थे। इसके कारण उतने आ्थिक न थे जितने कि सामाजिक और साम्प्रदायिक | 
यही कारण था कि हमारे यहां सार्वजनिक सार्वभौम शिक्षा नाम की चीज 
कभी स्थापित न हो सकी । बहुत पहले से ही शूद्रों तथा स्त्रियों से शिक्षा का 
अधिकार छिन गया और इस प्रकार लगभग दो-तिहाई जनता सदा के लिए 
, ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दी गई। मध्यकाल में साम्प्रदायिक कारणों से 
जो भी थोड़ा-बहुत प्रोत्साहन मिला वह केवल कुछ मुस्लिम छात्रों के लिए 
खोले गये चन्द मकतवों और मदरसों तक सीमित रहा । पर इसका अर्थ नहीं 
कि सारी भारतीय जनता इस दीर्घकाल में अज्ञानान्धकार में भटकती रही । 
विद्याव्यसनी और निर्लभी ब्राह्मण प्रायः प्रत्येक गांव में स्थित टोल और 
पाठय्यालाओं हारा कम-से कम उच्च जातियों के वारूकों को तो अवश्य अक्षर- 
ज्ञान कराते रहें और धामिक ग्रन्थ पढवाते रहे । 

अव्यावहारिक शिक्षा. पर इसमें संदेह नहीं कि जो शिक्षा हमारे यहां 


प्राचीन. और मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं ३१ 


प्राचीन या मध्यकाल में पाठशालाओं और मकतवों में दी जा रही थी कुछ 
अपवादों को छोडकर वह बहुत ही एकांगी थी। केवल अक्षर-ज्ञान तथा कुछ 
धामिक पुस्तकों को कंठस्थ कर लेने में ही उसको इतिश्री थी। घर्मं का उस 
पर अनुचित प्रभाव था । वैज्ञानिक, उपयोगी और व्यावहारिक शिक्षा की प्रायः 
दयनीय उपेक्षा थी । किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि यह कोई ऐसी बात 
नहीं थी जो कि केवल भारत की ही विद्येपता अथवा एकाधिकार रही हो । 
यदि हम मध्यकालीन योरोप के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें पर्याप्त 
समानताएं नजर आयेंगी । 

गुरु-शिष्प का निकट सम्पर्क. प्राचीन और मव्यकालीन भारतीय शिक्षा 
की एक अन्य विशेषता अध्यापकों और विद्यारथियों के वीच घनिष्ठ वैयक्तिक 
सम्पर्क था जो कि मूलतः गुरुकुछ या पारिवारिक प्रणाली पर आधारित था। 
सैकड़ों सालों में चाहे कितने ही नये शासक आये और गये, बने और 
विगड़े, पर गुरु और शिष्य की यह एकात्मता, उन्तके वैयक्तिक सम्वन्धों की' 
निकटता वहुत कुछ अक्षुण्ण ही रही । 

धर्म और शिक्षा का घनिष्ठ सम्पन्ध. प्राचीन हिन्दू शिक्षक के सामने धर्म 
की समस्या न थी, जाति की अवश्य थी, पर इस्लाम के आगमन ने धार्मिक 
विभेद की समस्या को उपस्थित किया । चूंकि धर्म शिक्षा से अभिन्नतया 
जुड़ा हुआ था, अतः हिन्दू और मुसलमान शिक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पृथक्‌ 
हो गये । ऐसी स्थिति में मुस्लिम शासकों के लिए एक ही रास्ता था, कि 
या तो वह अपनी हिन्दू प्रजा की शिक्षा की उपेक्षा करें, अथवा उनके लिये 
पृथक दिक्षण-संस्थाओं का प्रवन्ध करें। उनमें से अधिकांश शासकों ने पहले 
मार्ग का अनुसरण किया । पर अकवर जैसे कुछ ज्ासकों ने दूसरे मार्ग को 
अपनाया । पर यह वात ध्यान देने योग्य हैं कि बिना राजकीय सहायता 
के केवल व्यक्तिगत सहायता से इस काल में भी हजारों हिन्दू पाठयालाएं 
चलती रहीं । उनमें से किसी ने इस सिद्धांत को, कि प्रत्येक वालक को अपनी 
घामिक शिक्षा का अधिकार है, चुनौती नहीं दी और एक धर्मरहित, तटस्थ 
शिक्षा द्वारा इस समस्या के समाधान करने का साहस नहीं किया । इस प्रकोर 
ऐहिक शिक्षा और धर्म के वीच घनिप्ठता कायम रही और शिक्षा पर धामिक 
रंग चढा रहा । हे 

सुनाफा-वृत्ति का अभाद- इसके अलावा शिक्षा जभी तक न तो जीविकोपार्जन 
का साधन और न ही अध्यापकों के लिए वह कमाई का जरिया वन पाई 
थी। अध्यापक मुख्यत: कत्तंव्य और प्रेम की भावना से ही बनुप्राणित हो शिक्षा- 


इ२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


दान देते थे । इस प्रकार शिक्षा. में अभी तक व्यापारिक या मुनांफा-वृत्ति का 
प्रवेश नहीं हो पाया था, जो कि एक अच्छी वात थी। परीक्षा पास कर सर्टी- 
फिकेट प्राप्त कर नौकरी पाना उस समय की शिक्षा का उद्देश्य न. था । यदि 
हम अन्य उन्नत देशों के तत्कालीन इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो- हमें 
ज्ञात होगा कि यह नौकरी की प्रवृत्ति वाद की चीज है, जब कि राजनैतिक 
ओर यान्त्रिक विकास ने ज्ञान की कुछ झ्ाखाओं -को विक्रय की वस्तु 
वना दिया।. - कर 
विकेन्द्रित और अनौपचारिक (-77707779 ). उस समय का शिक्षा- 
संगठन बहुत ही विकेन्द्रित और अनौपचारिक था। उसका मुख्य कारण था 
कि अधिकांड शिक्षा राज्य द्वारा संचालित और उसकी आर्थिक सहायता पर 
अवरूम्बवित न थी। यही कारण था कि केन्द्रीय नियंत्रण और एक सामान्य 
दिक्षा-नीति का अभाव था । इसीलिए उस समय के शिक्षा-विस्तार के आंकड़े 
जुटाना भी एक असंभव कार्य है। फिर भी हम परोक्ष साक्षी के आधार पर 
इतना ही कह सकते हूँ कि प्राचीन और मध्यकाल के अच्छे शासन-काढलों में 
सारे देश में छोटी-बड़ी शिक्षण-संस्थाओं का अच्छा खासा जाल विछा हुआ था । 


अंग्रेज़ी ज्ञासन में शिक्षा 


ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के समय शिक्षा की अवस्था. मुगल और 
मराठा-साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के समय 
शिक्षा की स्थिति का सही अनुमान वहुत ही कठित है। इस संबंध में हमें दो 
सर्वथा विरोधी मतों का सामना करना पड़ता है । एक दल भारत में ब्रिटिश 
साम्राज्यसत्ता के पोषकों का है जिसके अनुसार यहां पर विद्यमान राजनैतिक 
अव्यवस्था और युद्धों के कारण शासक शिक्षा के प्रति सर्वथा उदास.थे और 
भारतीय जनता जज्नान के अन्धकार में गर्क थी । ह 
डॉ० लीटनर और हार्डी जैसे योरोपियन भी थे जिन्होंने इस मत को 
चुनौती दी । उनके अनुसार अंग्रेजों के आगमन से पहले सारे देश में पाठ- 
शालाओं और मकतवों का जार विछा हुआ था तथा वीसवीं सदी की तुलना में 
, अधिक प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी । समुचित एकीकरण की कमी और 
प्राचीन और अर्वाचीन के बीच अनियन्त्रित स्पर्धा इनके विनाश के मुख्य कारण 
थे। हार्डी के अनुसार ब्रिटिश शासन से पूर्व अकेले बंगाल में ८०,००० मकतव 
और मदरसे- थे, जिसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक चार सौ व्यक्तियों के छिए एक 
स्कूल था .और बधिकांश जनता पढ़-लिख सकती थी। 


३ 


| 


अंग्रेजी शासन में शिक्षा 


प्राचीन व्यवस्था के विश्वेंखल होने के साथ गांव-पाठ्शालाएं छिन्न-भिन्न 

हो गई और निरक्षरता गांवों में छा गई । 
विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में इन दोनों मतों के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय 
देता संभव नहीं है फिर भी इतना कहा जा सकता हैं, कि अंग्रेज-पूर्व युग 
. जनता की शिक्षण-आवश्यकताओं के प्रति सर्वथा उदासीन या अन्धकारयुकत 

नहीं था । 

प्रारम्भिक काल में. जैसे-जैसे मुस्लिम सत्ता कमजोर होती जा रही थी, 
पश्चिम के व्यापारियों ने सुलभ वन्दरगाहों में वसना प्रारम्भ कर दिया बौर 
धीरे-बीरे व्यापार से प्रारम्भ कर एक शासक के अधिकार प्राप्त कर लिए । 
अपनी वस्तियों में इन्हें अपने कर्मचारियों के वच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल 
स्थापित करने का अधिकार था । यहां पर भी भाषा की समस्या खड़ी हुई । 
पोर्चगीज, फ्रेंच, अंग्रेजी और अन्त में मिश्रित भाषा फिरंगी शिक्षा के माध्यम 
के रूप में अपनाई गईं । जैसे-जैसे इनका व्यापार वढ़ा शिक्षा की मांग भी 
बढ़ी । इन व्यापारिक योरोपियद कम्पनियों के शिक्षा-कार्यो में धारमिक प्रचार 
की भावना भी अनुपस्थित न थी । पोर्चुगीज लोगों का तो प्रमुख ध्येय नव- 
दीक्षितों को ईसाइयत की शिक्षा देना था । इनके द्वारा संचालित स्कूलों म 
पोर्चुगीज और स्थानीय भाषा कीः शिक्षा के अतिरिक्त कैथोलिक घर्म की भी 
शिक्षा दी जाती थी। पांडिचेरी, माही, चन्द्रगर और दमन में फ्रांसीसियों 
के ऐसे ही स्कूल थे । पोर्चुगीज और फ्रेंच दोनों ही कम्पनियों के स्कूलों में 
मिशनरियों का प्रमुख हाथ था । अंग्रेजों ने भी प्रारम्भ में इन्हीं की धर्म 
प्रसार की नीति का अनुसरण किया । इसमें उनका एक उद्देश्य कैथोलिक 
 पोर्चुगीजों और फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना भी कहा जा सकता 
हैं। किन्तु वाद की ब्रिटिश शिक्षा-नीति पर इसका कोई विद्येप प्रभाव नहीं 
पड़ा । पर इसमें संदेह नहीं कि किसी निश्चित सरकारी शिक्षा-नीति के उदय 
होने से पहले मिश्ननरियों ने शिक्षा-प्रसार के कार्य में, विदेप रूप से दक्षिण में, एक 


हिन्दू और मुस्लिम वर्ग इनके प्रभाव से पर्याप्त पृथक रहा । 

शीघ्र ही कम्पनी के संचालकों ने यह अनुभव किया कि जनता पर बपना 
अधिकार जमाने तथा झासन में उत्तका सहयोग प्राप्त करने के लिये शिक्षण- 
संस्थाओं का विकास जरूरी है । किक्तु शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इस विपय पर 
उस समय के झासकों में पर्याप्त मतभेद था। शुरू में झ्ासकों का ध्यान पूर्वीय 
शिक्षा अर्थात्‌ जरवी या संस्छत के प्रोत्साहन पर ही विज्येप रहा। १७८४ में 


उे 


| 
रु 


शेड भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ते में मुस्लिम छात्रों की शिक्षा के लिये एक मदरसा 
तथा हिन्दू छात्रों के लिये १७९१ में संस्क्ृत कालिज प्रारम्भ किया । 

१८३५ से १८५४ तक. १८३३ में यह प्रइन प्रमुख रूप से डायरेक्टरों के 
सम्मुख आया कि उन्हें अब तक की भांति पूर्वीय शिक्षा को ही प्रोत्साहित करता 
चाहिए अथवा पाइचात्य शिक्षा का प्रसार करना चाहिए । अभी तंक शिक्षा-समित्ति 
में पूर्वीय शिक्षा के हिमायतियों, अर्थात्‌ ओरियन्टलिस्टों का ही जोर था। धीरे- 
धीरे ऐंग्लिस्ट--अंग्रेजी शिक्षा के हिमायती भी काफी मजबूत हो गये। १८३५ 
में यह मामला लाडड मैकाले के सामनें आया और उसने अंग्रेजी शिक्षा के हक में 
अपना फैसला दिया। शिक्षा-समिति के पास शिक्षा के लिए खर्च करने के लिये 
धन की राशि बहुत थोड़ी थी, अतः ऐंग्लिस्ट छोगों का कहना था, कि सरकार के 
लिये सर्वसाधारण जनता को-शिक्षित करना संभव नहीं हैं और इसलिए उसे 
उच्च वर्ग के थोड़े लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। इन थोड़े 
व्यक्तियों से: ही छन-छनकर.' शिक्षा सामान्य जनता में पहुंचेगी । आनेवाले 
समय में यह छनने का सिद्धांत-फिलट्रेशन थ्यूरी ही हमारी शिक्षा-नीति का अंग 
बनी रही । १८४४ में लार्ड हाडिज ने एक घोषणा की, जिसमें शिक्षा-कौंसिल से 
हर साल सरकारी नौकरी के उपयुक्त अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों के नाम 
भेजने के लिए कहा गया। इस प्रकार सदा के लिये अंग्रेजी शिक्षा और अच्छी 
सौकरी के वीच एक अविच्छिन्न॑ सम्बन्ध स्थापित हो गया । 

योरोपियनों का एक अन्य वर्ग भी था जिसमें थामसन, एल्फिस्टन और ब्राइस 
मुख्य थे । यह छोग देशी भाषाओं--वर्नाक्युछर की सहायता से शिक्षा-प्रसार 
के पक्षपाती थे | बम्बई और उत्तर-पश्चिमी प्रांत में इन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया । ' ह - 

१८५४ से १९३५ तक. इस बीच सरकार ने शिक्षा में घामिक तटस्थता का 
सिद्धान्त स्वीकार किया और देश में प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की । 

१८८२ में हन्टर कमीशन ने शिक्षा-त्यवस्था की जांच की और .विशेषतः 
प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की सिफारिश की । इसने राय दी कि प्राथमिक" शिक्षा 
की जिम्मेदारी जिला बोर्डों और म्युनिसिपैल्टियों के सुपुदें कर देनी चाहिए । 
१९०४ में पहली वार सरकार नें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता को 
अनुभव किया ।.. * 

१९१० में सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
का भअस्ताव केन्द्रीय असेस्वली के सम्मुख रखा, जिसका समस्त सरकारी 
सदस्यों ने विरोध किया। प्रथम महायुद्ध के चलने तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 
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में कोई विशेष प्रगति नहीं हुईं। युद्ध की समाप्ति के बाद राजनैतिक सुधारों के 
फलस्वरूप शिक्षा-सुधार की भी कुछ आशज्या वंधी और शिक्षा-समस्या की 
ओर भी सरकार का ध्यान गया। १९१८-२० में अधिकांश प्रांतीय प्राथमिक 
शिक्षा-एक्ट पास हुए, जिनमें सर्वप्रथम जिला बोर्डों को ६ से १० साल की 
उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया । किन्तु 
व्यवहार में सार्वजनिक शिक्षा की दिश्या में विद्येप प्रगति नहीं हुई । 

१९३७ से १९४७ तक. १९३७ में विभिन्न श्रांतों में लोकप्रिय कांग्रेसी 
सरकारें बनने से पुनः शिक्षा-प्रसार और सुधार के प्रयत्न हुए। इनमें गांवीजी 
की सार्वभौम बुनियादी शिक्षा का आन्दोलन विशेष महत्त्व रखता है । कांग्रेसी 
सरकारें कठिनाई से दो साल काम कर सकीं. और उन्हें स्तीफा देना पड़ा । इधर 
युद्ध छिड़ गया और हमारी शिक्षा-समस्या पुनः खटाई में पड़ गई। युद्ध-काल में 
निस्संदेह प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-गिक्षाप्राप्त छात्रों की 
संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई, पर अंग्रेजी शिक्षा के बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन 
न हो सका। युद्ध के पश्चात्‌ अवश्य शिक्षा-समस्याओं में सरकार ने दिलचस्पी 
दिखाई । सार्जेन्ट-योजना इसी का परिणाम थी । 

स्वतंत्रता के बाद. १९४७ में शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में आ गई और 
उन्हें अपनी शिक्षा-व्यवस्था को स्वयं निश्चित, निर्माणित, पुनर्स्थापित और प्रसारित 
करने का अधिकार मिला । सरकार ने माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा 
के सुधार के लिए समितियां नियुक्त कीं। किन्तु अभी तक विद्यमान शिक्षा-त्यवस्था 
में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका हैं। हमारी शिक्षा का ढांचा मूलतः वही 
हैं जो आज से सात साल पहले था। संक्षेप में विद्यमान शिक्षा-प्रणाली, उसके 
दोषों, उसके सुधार की योजनाओं पर विचार करना उपयोगी होगा । 

विद्यमान शिक्षा-प्रणाली के दोष 

विद्यमान शिक्षा-व्यवस्था हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली हैं । स्वाघीन 
होने पर भी हम अभी तक उस शिक्षा-व्यवस्था में विद्ेप परिवर्तत नहीं छा सके 
हैं। प्रायः सभी समझदार व्यवित, जिन्हें देश के हित की चिन्ता है, यह स्वीकार 
करते हैँ कि हमारे यहां प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था में भयंकर भूलें, कमियें, व्‌ राइयें 
और अनेक दोप हैं । यह व्यवस्था अच्छी और वैज्ञानिक शिक्षा के समस्त 
... ज्ञात सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह शिक्षा-शास्त्र, मनोविज्ञान और जन- 

स्वास्थ्य के नियमों के विरुद्ध है। संक्षेप में इसके प्रमुख दोपों पर दृष्टिपात करना 
अनुचित न होगा । 

१. वास्तविक जीवन से टूर. प्रचलित शिक्षा-व्यवस्था बहुत ही कृत्रिम 


विद्यमान शिक्षा-प्रणाली के दोष ३७ 


पिता उन्हें पढ़ाने में सर्वथा असमर्थ नहीं होते, एक बड़े खर्चे पर प्रारंभिक से 
माध्यमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों से कालिजों में चढ़ते चले जाते हैँ । उन्हें 
इस बात का भी कोई ज्ञान नहीं होता कि वह और क्या कर सकते हैँ अथवा 
उन्हें क्या करना चाहिए। वह केवल परेशान करनेवाले प्रश्त को, कि “उन्हें 
आखिर क्या कैरियर अपनाना है” स्थगित करने के लिए, अपने अध्ययन को 
जारी रखते हैँ । इस प्रकार निरुद्वेहय तरीके से जीवन के विकास-काल के पन्द्रह- 
वीस सालों को खो देने का एकमात्र परिणाम उन छात्रों में अनिश्चितता, * 
साहसहीनता और टालछ-मटोल करने की प्रवृत्ति को पैदा करने के अतिरिक्त 
और क्या हो सकता है ? इस अनियोजित शिक्षा से हमारे जैसे निर्धन राष्ट्र के 
विपुल श्रम, समय और सम्पत्ति की ही भयंकर वरवादी हो रही हैं । इस 
शिक्षा का जीवन में कोई वास्तविक उपयोग नहीं है । 

३. राष्ट्रीयता का अभाव. अभी तक हमारी शिक्षा, विज्ञेपकर उच्च 
शिक्षा, बुरे अर्थों में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली की एक भद्दी नकल रही है जिसमें 
सदैव मानसिक गुलामी की गन्ध रही हैं। इसी कारण आज छाखों पढ़े-लिखे 
व्यक्तियों के होते हुए भी हम एक शिक्षित राष्ट्र नहीं कहे जा सकते । कोई 
भी राण्ट्‌ किसी अन्य राष्ट्र की चाहे वह कितना ही उन्नत हो, शिक्षा-प्रणाली का 
अन्धानुकरण कर अपने नागरिकों को शिक्षित नहीं वना सकता । उसे अपने 
राष्ट्र के इतिहास, परम्परा, भाषा, प्रतिभा और विचारों के अनुकूल और 
अनुरूप शिक्षा-प्रणाली का विकास करना होगा | है 

विद्यमान भारतीय शिक्षा का सबसे बड़ा दोप हैँ कि यह देश में मौजूद 
भाषा, कला, इतिहास और दर्शन पर आधारित नहीं है, अपितु इसने इनकी 
निर्मम उपेक्षा की है और इसके स्थान पर विदेशी भाषा, विदेशी परम्परा, विदेशी 
इतिहास, विदेशी कला, विदेशी दर्शन को अपने ऊपर लाद दिया है । इस प्रकार 
पाठशाला परिवार का पूरक और परिवर्थक न हो ६ घंटे रोज का एक अवा- 
स्तविक स्वप्न वन गई है, जिस वीच वच्चा घर से भिन्न भाषा सुनता है, अपने 
अनुभव से दूर चिड़ियों, पशुओं, घटनाओं और तथ्यों का वर्णन पढ़ता है अथवा 
उन रिवाजों और संस्थाओं की प्रतिष्ठा करना सीखता है, जो उसके जीवन से 
सर्वथा असम्बद्ध हैं । एक संवेदनशील वालक के लिए उसकी पुस्तकों का संसार 
ही वास्तविक और आदर्श वन जाता हैं। इस प्रवृत्ति का स्वाभाविक परिणाम 
होता है कि बच्चा अपने ही माता-पिताओं की भाषा, पोशाक, रीति-रिवाज 
और परम्पराओं को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है ) एक साहब या मेमसाहव 
बनना ही उसके जीवन की बड़ी आकांक्षा रह जाती है । 


३८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


शिक्षा-सुधार की आवश्यकता मं 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि भारत में प्रचलित शिक्षा एक शिक्षित 
भारतीय में संतुलित व्यक्तित्व, उदार दृष्टि और युक्तियुवत दृष्टिकोण के निर्माण 
में बहुत कुछ असफल रही है। उसमें ञ्ीघ्र ही क्रांतिकारी परिवर्तनों और 
सुधारों की आवश्यकता है । 
,. ऐसी वात नहीं है कि संभ्रांत देशी और विदेशी शिक्षाविद्‌, हमारे समाज- 
सेवक और राष्ट्रीय जीवन के कर्णवार विद्यमान शिक्षा-प्रणांली के दोपों से 
अपरिचित और उदासीन रहे हैं। समय-समय पर उन्होंने इसकी बुराइयों के 
विरुद्ध आवाज उठाई है, उसकी कमियों की ओर हमारा ध्याव आकपित किया 
है तथा उसके सुधार और पुनर्निर्माण के रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए हें । 
यह सत्य है कि अभी तक इनमें से अधिकांश योजनाएं केवल सहानुभूति अथवा 
' बेमन से स्वीकृति पाकर ही रह गई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने की दिद्ा में 
कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हें। आगे हम संक्षेप में भारत में शिक्षा- 
सुधार की प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । किन्तु इससे 
पहले कि हम यह करें, शिक्षा के सही उद्देश्य, आदर्श और इस दिद्या में अभी 
तक हुए कुछ महत्त्वपूर्ण आन्दोलनों का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। 


शिक्षा-सुधार की दिशञा--कुछ नये परीक्षण 


आदिमकालीन व्यावहारिक शिक्षा. आदिमकाल में, यद्यपि कोई विशिष्ट 
संगठित और समाज द्वारा संचालित शिक्षण-संस्था नाम की चीज न॑ थी, फिर 
भी वच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता था, उसका माध्यम निरीक्षण और कार्य था । 
कार्य और शारीरिक श्रम का उसमें विशेष्‌ स्थान था । शिकारजीवी, मछली 
पकड़नेवाली और खेती करनेवाली प्रारक्षर संस्कृतियों में कार्य और अनुभव 
ही ज्ञान-प्राप्ति का एकमात्र सावन था । सीखनेवाले किशोर की स्थिति आज 
के-से विद्याथियों की-सी न होकर शागिर्द या अप्रेन्टिस-सी थी ॥ कुछ विकसित 
अवस्था में वह मठों या आश्रमों में शिक्षकों के साथ रहते और सव प्रकार के 
-कामों को स्वयं अपने हाथों से करते थे। इस प्रकार उनकी शिक्षा यथार्थ 
भौर स्थूल से अपृथक्‌ न थी, वह वस्तुगत तथ्यों से जुड़ी हुई थी। उसकी 
उच्चतम उड़ानों में भी स्थानीय मिट्टी की ताजी गंब -थी। तत्कालीन धर्म 
भी मूर्त और वस्तुगत था। उसके जनुष्ठान, क्रिया-कर्म व्यावहारिक थे । 
कर्मयोग उस समय की शिक्षा का मूल मन्त्र था । 


शिक्षा-सुधार की दिशा--क्रुछ नये परीक्षण ३९ 


सब्यकाल की अव्यावहारिक शिक्षा. मध्यकाल में यह स्थिति वदलू गई। 
वर्गसमाज, सामनतवाद और अवास्तविक पलायनवादी धर्म का उदय इसके 
प्रधान कारण थें। पुरोहित वर्ग एक विशिष्ट जाति वन गया। यह केवल 
धामिक रहस्यों का ही नहीं, समस्त ज्ञान का भी एकमात्र स्वामी वन गया। 
अब शिक्षा व्यावहारिक और वस्तुगत न रहकर अमूर्त, और इस भांति शब्दों 
और विचारों तक सीमित हो गुई। यह स्वाभाविक भी था। शिक्षा का उद्देश्य 
वालक की अन्तहित शक्तियों का वहुमुख्ी विकास न होकर एक पुरोहित 
वर्ग का निर्माण वन गया। पुरोहित वर्ग की शिक्षा चाहे पूर्व में हो या 
पश्चिम में उसका रूप अमूर्त और औपचारिक ही होता है । इसके अतिरिक्त 
तापसवाद (8806४ ०४7] ) और मठवाद (770798४/879 ) के अन्तर्गत 
आध्यात्मिकता में वस्तुगत और स्थूल तथ्य को एक गौण स्थान प्राप्त 
होता है । संसार से दूर, ध्यान और समाधि का जीवन ही उच्चतम जीवन 
माना जाता है और सव जीवन भौतिक और संसारी कहकर निन्दित किया 
जाता है । इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जीवन व्यतीत करनेवाले 
किसान, कारीगर और मजदूर हीन और नीच समझे जाते हैं । साधु और 
बैरागी का ,जीवन आदर्श माना जाता है। युद्ध और हिसा के वातावरण में 
सैनिक जीवन का सम्मान भी स्वाभाविक ही है । 

मध्यकालीन शिक्षा पर पुरोहितों का प्रभुत्व होने के कारण वह अव्या- 
वहारिक, अमृत, शाव्दिक और वास्तविकता से दूर थी | शब्दों और औपचारिक 
तक॑ द्वारा ही किसी तथ्य को सिद्ध और असिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता 
था। निगमन-प्रणाली (१९७०४४८०४४७४ ४970700 ) का वोलवाला था। इस 
प्रकार समस्त ज्ञान आन्तरिक (प्री0]००४ए९०) और वस्तु-जगत्‌ से पृथक 
था । निगमन तक पर आधारित ज्ञान आकर्षक तो अतीत हो सकता है, किन्तु 
उसके अंदर कुछ तत्त्व नहीं होता । इस पद्धति का स्वाभाविक परिणाम शुप्क 
और वन्‍्ध्या या बौद्धिकवाद (0777 50308500ं57४) है । इस शुप्क 
बौद्धिकवाद ने मध्यकाल में हमारे यहां तथा अन्य देशों में स्वाधीन चिन्तन 
और ज्ञान की प्रगति को रोकने की पूरी कोशिश की। श्ीघत्र ही यह महसूस 
किया जाने रूया कि यदि जान को आगे वढ़ाना हैं, तो उसे कम निगमित 
(तै&वैप्रएपैए७) और कम कल्पनागत और अधिक आयमित (#7दंप्रट7ए८) 
और वस्तुगत होना होगा । 

मव्यकालीन शिक्षा वस्तुगत यथार्थ से यदि विछकुल ही पृथक्‌ न हो सकी तो 
इसका एकमात्र कारण कृषक और ग्राम्य-संस्कृतियों और विद्येप रूप से स्वनियंत्रित 
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और आत्मनिर्भर मठों और धामिक संस्थाओं में उसका प्रकृति के साथ निकट 
संपर्क तथा जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त शारीरिक 
श्रम था । | 
ध्यकालीन शिक्षा के विरुद्ध विहोह. पुनर्जागरण (767&8897006 ) 
के फलस्वरूप योरोप में औपचारिक और अमूते शिक्षा के विरुद्ध आवाज उठी । 
वस्तुगत तथ्यों के अव्ययन पर अधिकाधिक जोर दिया जानें छगा । आधुनिक 
विज्ञान और दर्शन वस्तु-जगत्‌ के तथ्यों को ज्ञान से मिलाने की एक सतत चेष्टा 
हैं। जब हम यह कहते हें कि मध्यकालछीन शिक्षा एकांततः निगमन पर आधा- 
रित थी, तो इसका यह तात्पर्य नहीं हैं कि वह आगमन से सर्वथा अपरिचित थी 
प्रइन उसके तुलनात्मक महत्त्व का हैं। मव्यकाछ का निगमन पर जोर था। 
वेकन मौन्टेन, छौक और विश्वकोप-निर्माताओं से प्रारम्भ हो आज के 
दाशेनिकों और शिक्षा-शास्त्रियों ने इस वौद्धिकवाद, प्रकृति और वास्तविकता 
से पृथकता का घोर प्रतिवाद किया | सबसे पहला विद्रोह स्वभावतः दर्शन 
और विज्ञान के क्षेत्र में हुआ । शिक्षा बहुत समय तक इससे अछूती रही किन्तु 
वह भी अधिक समय तक इसके प्रभाव से बच न सकी । 


आधुनिक शिक्षा-सुधारक 


रुसो. आधुनिक शिक्षा-शास्त्र के जन्मदाता रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में 
इस आंदोलन का नेतृत्व किया।. शिक्षा में रूसो का वुनियादी सिद्धान्त प्रकृति 
का अनुसरण और बच्चे को वच्चा समझना था। उसके अनुसार बच्चों को 
एक तंग कमरे में बन्द कर वेंत और कोड़े का भय दिखाकर अमूत॑ ज्ञान से 
परिचित कराना किसी भी दशा में शिक्षा वहीं कहा जा सकता। उसने बच्चे 
को दण्ड देने का निषेव किया और सिखाने के वजाय उसे स्वयं सीखने और 
खोजने का अम्यस्त बनाने और कोरी कितावें रटाने के स्थान पर उसे वर्कशाप 
में व्यस्त रखने का सुझाव दिया। संक्षेप में सादगी और स्वाभाविकता 
रूसो की शिक्षा का आदर्श है । उसके मतानुसार इस प्रक्रिया में बच्चा स्वयं 
प्रमुख कर्त्ता है और उस पर किसी प्रकार का झ्ारीरिक या वौद्धिक दवाव 
डालना अनुचित हैं। उसे जीवन जौर उसके कार्यों को स्वयं सीखना चाहिए और 
शिक्षा को उसे जीवन के लिए तैयार करना चाहिए । ह 
रूसो के बाद, पेस्तोलीजी, फ्रोवल तथा स्पेंसर आदि शिक्षा-सुधारकों और 
व्यावहारिक शिक्षकों से छेकर आधुनिक शगिक्षा-क्षास्त्री जान ड्यूई और रूस 
के सोवियत सुधारक, सभी किसी तन किसी रूप में इस वात की पैरवी करते हैं 
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कि केवल व्यावहारिक कार्य द्वारा ही सर्वोत्तम रीति से बच्चे को शिक्षण 
और कितादी ज्ञान पहुंचाया और बच्चें की क्षमता को विकसित किया जा 
सकता है । 

पेस्तोलौजी., पेस्तोलौजी के मत में शिक्षा व्यक्ति का सर्वागीण विकास 
है जिसमें मानसिक, नैतिक और शारीरिक तीनों का समावेश हैं। यह विकास 
कर्म की प्रवृत्ति और उससे प्राप्त अनभव द्वारा ही प्राप्त होता हैं । इसीलिए 
इन्द्रिय-बोध शिक्षा का आधार होना चाहिए स्मृति को । शिक्षा का उद्देश्य 
साम्प्रदायिक उपदेश न होकर व्यक्तित्व और वैयक्तिकता का विकास होना 
चाहिए । 

फ़ोबल, पेस्तोलौजी के पश्चात्‌, फ्रोबल ने शिक्षा में वस्तुगत विधि को 
जागे बढ़ाने में पर्याप्त योग दिया । उसने वाल-मनोविज्ञान और कर्म की 
प्रवत्ति की व्याख्या की और इस कल्पना को विकसित किया कि इन्द्रिय-बोब, 
सरल रचनात्मक कार्य, प्रकृति के अध्ययन तथा किडरगार्टन द्वारा सर्वोत्तम रीति से 
शिक्षा दी जा सकती हैं। यह सब सिद्धान्त आज सब शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार्य 
है। भारत में इनका व्यावहारिक न हो, मुख्यतः सेद्धान्तिक सम्मान है । 

इन्द्रिय-बोध और रचनात्मक कार्य द्वारा शिक्षा के नये विचारों ने शिक्षा 
को केवल वैज्ञानिक, अर्थपूर्ण और उपयोगी ही नहीं, बनाया, प्रत्युत्‌ उस कार्य. 
को जो कि अभी तक संभव न था, अर्थात्‌ अपाहिजों, गूंगों, बहरों और अन्यों 
की शिक्षा को भी संभव वबनाया। हाथ की शिक्षा ने अपाहिजों को काम दिया 
और उन्हें आथिक स्वाधीनता और उसके साथ सम्बद्ध आत्मसम्मान और 
आत्मविश्वास प्रदान किया । इसने शिक्षा द्वारा किशोर अपराधियों के सुधार 
को भी संभव बनाया । ः 
शिक्षा का सामाजिक पहल. 

शिक्षा-सुधार का केवल सैद्धांतिक पहलू न होकर एक सामाजिक पहलू भी है 
और अधिकांश शिक्षा-सुवारकों की दृष्टि में यह तथ्य महत्त्वपूर्ण रहा है । उनमें 
से वहुतों ने शिक्षा-सुधार को सामाजिक और राजनैतिक पुननिर्माण का एक 
अंग माना हैं, अनेक परीक्षण किए हें और शिक्षण-संस्थाओं का संचालन किया 
हैँ । उनमें से कई हमारे सम्मुख व्यक्ति और जाति की बाध्यात्मिक थाती 
का प्रश्न लेकर आये हैँ, कई भौतिकवादी और त़माजवादी हैं जो शिक्षा 
पर सर्वहारा के कल्याण और वर्गरहित समाज की दृष्टि से विचार करते हें 
कई सामाजिक व्यवस्था में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन किये बिना शिक्षा के 
केवल वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। इस बात पर यह सभी 
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सहमत हैं कि शिक्षा अधिक वस्तुगत, कम शाव्दिक और व्यावहारिक होनी चाहिए। 
सभी व्यावहारिक और सूजनात्मक क्रियाओं पर वल देते हें । सभी परीक्षण की 
पद्धति का समर्थन करते हैं । 

जान डचूई. आज शिक्षा के सामने औद्योगिक समाज और उसके जीवन की 
आवश्यकताओों के अनुरूप अपने को ढालने की वहुत जरूरी और जटिल समस्या 
हैं। इस युग के प्रसिद्ध विचारक जान ड्यूई ने इस सम्बन्ध में गम्भीर अध्ययन 
किया है । उनका कहना है कि अमरीका-जैसे उन्नत देझों में भी स्कूल का संगठन 
समाज के संगठन और समय की मांग के अनुकूछ नहीं है। उनके अनुसार संस्कृति 
और सांस्कृतिक शिक्षा की प्रायः सभी कल्पनाएं उस समय की उपज हें जब कि 
श्रमिक वर्ग पर अवकागद्राप्त निष्क्रिय वर्ग का प्रभुत्व स्वाभाविक माना जाता 
था। इसलिए सामाजिक दृष्टि से हमारी शिक्षा-व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन 
की आवश्यकता है । । 

जान ड्यूई ने शिक्षा-सुधार के तीन निम्न मार्ग-दर्शक सिद्धान्त प्रस्तुत 
किये हे:-- 

१. आज की तुलना में पहले कभी भी यह वात इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं थी कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने भरण-पोषण और बुद्धि- 
भत्तापूर्ण कार्य करने में समर्थ होना चाहिए । 

. २. पहले कभी भी एक व्यक्ति का कार्य आज जैसे बड़े पैमाने पर दूसरों 
के हितों को प्रभावित नहीं करता था । ह 

३. पहले किसी भी युग म औद्योगिक विधियां और प्रत्रियाएं प्राकृतिक 
ओर सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों और नियमों के ज्ञान पर इतना आधारित नहीं 
थीं जितना कि आज | हमारी रेलें गौर जहाज, फार्म और फैक्टरियां, यहां तक 
कि हमारे घरेलू काम की वस्तुएं, गणित, भौतिकश्ास्त्र और प्राणिज्ञास्त्र के 
सूक्ष्म ज्ञान और प्रयोग पर अवरूम्वित और आधारित हैं। वह अच्ततोगत्वा 
अपने उपयोग के लिए तथ्यों की जानकारी और सामाजिक जीवन से उसके 
सम्बन्ध पर अवलरूम्बित हैँ। यदि मजदूर केवल मशीन का एक निर्जीव पूर्जा 
भर नहीं वनना चाहते, तो उन्हें अपने भौतिक यन्त्रों के पीछे और आगे निहित 
भौतिक और सामाजिक तथ्यों को समझना होगा । 

पुनः वह कहते हैं, हमें कड़ी और घातु के काम, बुनाई, सिलाई और खाना 
पकाने को पुृथक्‌ शास्त्र न सान, रहने और सीखने की विधियां समझकर प्रयोग 
में लाना चाहिए। हमें उन्हें उनके सामाजिक महत्त्व में, एक सामाजिक प्रक्रिया 
के टाइप, जो कि समाज को चलता रखते हैं, एक साधत्त जो कि बच्चे को सामु- 
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दायिक जीवन की मूल आवश्यकताओं से परिचित कराते हैं, एक रीतियां जिसमें 
कि मनुष्य की जरूरतें मनुष्य की बढ़ती अन्तर्देष्टि और चातुर्य से पूरी होती हैं 
संक्षेप में उसकी साध्यता, जिसके द्वारा स्कूल पाठ सीखने के लिए निर्धारित 
एक स्थान वनने के वजाय स्वयं सक्रिय सामुदायिक जीवन का एक सच्चां रूप 
वन सके समझना चाहिए ।” 

कार्ल मार्क्स. विभिन्न प्रकार के समाजवादी भी बहुत पहले से श्रम और 
सक्रियता को अच्छी शिक्षा का आधार मानते आ रहे हैं। स्वयं मार्क्स ने लिखा 
था, “हमारे लिए शिक्षा का अर्थ यह बातें हेँ:--(१) बौद्धिक विकास, (२) 
शारीरिक विकास, (३) पॉलीटेकनीक शिक्षा, जो कि उत्पादने-प्रक्रियाओं के 
सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतोंसे सम्बन्धित ज्ञान प्रदान करेगी और साथ ही साथ बच्चों 
और युवकों को उत्पादन की समस्त शाखाओं के सरल यंत्रों का अभ्यास करायेगी ।' 

ग्रिस क्रोपाटकिन. प्रसिद्ध ऋंतिकारी लेखक प्रिस क्रोपाटकिन ने समकालीन 
शिक्षा-विधि में आमूलचूल परिवर्तत की आवश्यकता बताते हुए समाज में दिमाग 
और हाथ का काम करनेवाले कमकरों के वीच विद्यमान विभाजन का विरोध 
करते हुए दोनों प्रकार के श्रम के सम्मिलन पर वल दिया और एक एकीकृत 
(77॥8279)6) शिक्षा की वकाछूत की, जो कि विद्यमान 'हानिकर विभा- 
जन और विभेदों को समाप्त कर सके। उनके अनुसार स्कूल का उद्देश्य 
निम्त है:--अठारह या वीस वर्ष की आयु पर जब एक लड़का या लड़की स्कूल 
छोड़कर निकले उसे विज्ञान का पूरा ज्ञान होना चाहिए--ऐसा ज्ञान जो कि 
उन्हें टेक्नीकल शिक्षा के आधारों से परिचित करा सके और किसी विशेष 
कार्य में उसकी ऐसी दक्षता उत्पन्न कर सके जिससे कि वह सम्पत्ति के उत्पादन में 
अपना शारीरिक सहयोग दे अपनी भूमिका अदा कर सके । 

सोवियत परीक्षग. शिक्षा-सुधार की दिशा की ओर संकेत करते समय 
विक्षा के क्षेत्र में सोवियत रूस के परीक्षण का संक्षिप्त परिचय व्यर्थ न 
होगा । सामाजिक शिक्षा के बुनियादी सवाल! पर लिखते हुए घूलगिन 
लिखता है, “श्रम हमारे लिए बच्चों को कमकरों के सार्वभौम परिवार में 
प्रविष्ट कराने का एक साधन है जिसके द्वारा कि वह सर्चहारा के संघर्ण को 
जान सकें, मानव-जाति के इतिहास को समझ सकें, संगठन और सामूहिक कार्य 
की आदतें और कार्य के अनुशासन को सीख सके। सोवियत शिक्षा के इतिहासकार 
पिंकविच के अनुसार, स्कूल छोड़ने से पहले बच्चे को इस बात का सैद्धांतिक 
और व्यावहारिक स्पप्ट ज्ञान हो जाना चाहिए कि किस भांति कमकरों के 
राज्य का निर्माण किया जाता है। जनता का श्रम शिक्षा का केंद्र है। अपने 
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कार्य में स्कूल को वास्तविकता से घनिष्ठतया सम्बद्ध होना चाहिए । उत्पादक- 
श्रम को उसमें प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। श्रम का अर्थ न तो श्रम-प्रत्रियायें 
हैं और न ही आत्मसेवा, न ही स्कूल का काम और न ही दूकान, बल्कि वह 
समस्त स्कूल की केंद्रीय धुरी हैं। सोवियत शिक्षा के संबंध में लेनिन ने जिस वात 
पर सबसे अधिक जोर दिया वह शिक्षा का बहुटेक्नीकरण (॥?20]966९7वां- 
80४07) थी। लेनिन के मत में वहुटेक्शीकरण का सवार केवल शिक्षा 
का सवार न होकर एक सामान्य राजनैतिक सवाल हैं जिसमें दिमागी और हाथ 
के कमकर के विभेद के अन्त का प्रदन अन्तहित है । लेनिन के लिए बहुटेक्नीकरण 
का अर्थ प्रचलित टेक्नीकल शिक्षा नहीं हैं। बहुटेक्नीकरण एक प्रणाली है 
और साथ ही एक विधि । एक प्रणाली के रूप में इसका कार्य जीवन और शिक्षा 
के बीच की खाई को पाटना है; एक विधि के रूप में इसे बच्चे को समुदाय के 
लिए एक कुशल और समझदार मजदूर बनाना है--वह मजदूर जो कि एक 
बहुमुखी व्यक्ति है, जो हाथ का काम करते हुए भी वुद्धिवादी है । 

वर्तमान सोवियत शिक्षा के अंतिम लक्ष्य के बारे में हमारा मतभेद हो सकता 
है। सामाजिक और राजनैतिक प्रश्नों की स्वाधीन चर्चा के संबंध में सोवियत 
शिक्षा की अनुदारता, असहिष्णुता, कट्टरता और मदान्धता से हम असहमत हो 
सकते हैं, फिर भी हम इस वात से इनकार नहीं कर सकते कि सोवियत शिक्षा- 
विधि, कम से कम अधिक वैज्ञानिक, उपयोगी और व्यावहारिक हैं । 


भारत में शिक्षा-सुघःर' 


जब हम भारत में शिक्षा-सुधार की वात करते हैं तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में 
अन्य देशों में हुई सैद्धांतिक और व्यावहारिक क्रांति और उसके आधारों को ध्यान 
में रखना जरूरी है । 
यों तो भारत पर थोपी गई प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध अनेक विचारवान्‌ 
व्यक्तियों ने इसके प्रारम्भ से ही आवाज उठाई थी और उसके दोपों की ओर 
हमारा ध्यानं आकर्षित किया था। पर जहां एक ओर यह विद्रोह नवं-स्थापित 
शिक्षा के विरुद्ध था, वहां दूसरी ओर उसे अंग्रेजी शासन से पूर्व प्रचलित अवै- 
ज्ञानिक, साम्प्रदायिक और संकुचित शिक्षा-पद्धति से ही विशेष सहानुभूति थी । 
गुरुकुल औ र विद्वभारती. इस झती के प्रारम्भ में उत्तर भारत और बंगाल 
में स्वामी श्रद्धानन्द और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने क्रमश: गुरुकुछ विश्वविद्यालय और 
विश्वभारती की स्थापना कर प्राचीन प्राच्य और आधुनिक पाइचात्य शिक्षा के 
समन्वय का सर्वप्रथम प्रयास किया। यद्यपि सरकारी उदासीनता और अस्वीकृति, 
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'सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक नौकरियों में उसकी पूछ और कीमत न 
होने के कारण यह शिक्षण-संस्थाएं विज्ञेप प्रगति न कर सकी तथा देश के कोने- 
कोने में इस प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं के विस्तार में सफल न हो सकी, फिर 
भी जिन सिद्धान्तों और आद्शों पर यह परीक्षण आधारित थे, वह भारतीय 
शिक्षा के सुधार में अभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों के लिए विद्येप महत्त्व रखते 
हैं । भारतीय शिक्षा को सही मानों में भारतीय अर्थात्‌ भारतीय भाषा, संस्कृति 
और प्रतिभा के अनुरूप बनानें, साथ ही वैज्ञानिक, स्वाभाविक, व्याव- 
*: हारिक, उपयोगी और मनोवैज्ञानिक बनाने के यह प्रथम प्रयत्न थे। इनमें 
धर्म और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अन्तर्राप्ट्रीयवा, तर्क और श्रद्धा, कर्म और 
कीड़ा, कला और कौशल, अनुशासन और स्वाधीनता, प्राचीन और अर्वाचीन, 
पूर्व और पाच्चात्य, परम्परा और नवीनता का सुन्दर समन्वय था । केवल 
परिणाम और परिमाण की दृष्टि से हम इन परीक्षणों के महत्त्व को नहीं समझ, 
सकते। इसके लिए हमें उनमें अन्तहित विचारों पर व्यान देना होगा। वास्तव 
में गुरुकुल और विश्वभारती की शिक्षा विद्यार्थी के श्ञारीरिक, मानसिक और 
वोड्धिक*विकास के लिए अपेक्षतया अधिक अनूकूल थी | 

जहां गुरुकुल और विश्वभारती की शिक्षा-पद्धति में पर्याप्त समानताएं थीं 
वहां उनमें कुछ वातों पर पर्याप्त पार्नक्य भी था । दोनों ही पद्धतियों के अन्तर्गत 
शिक्षक और शिक्षित के बीच घनिप्ठ संपर्क विद्यमान था। गुरु और थिप्य एक 
परिवार के सदस्य की भांति साथ-साथ रहते थे । प्रकृति से उनका सामीप्य 
था। विद्यार्थियों का जीवन सादा और स्वच्छ था । उनमें ऊंच-तीच का किसी 
प्रकार का भेद न था। अध्ययन की विधि पर्याप्त अवीपचारिक थी । अध्ययन 
का क्षेत्र पंर्याप्त विस्तृत था और उच्चतम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा थी । 
पर वर्तमान भग्ुरुकुरू-पद्धति पर अनुदार जआर्यसमाजी वर्ग का अनुचित प्रभाव 
होने के कारण, वेदाध्ययन पर विश्ञेप वर दिया जाता है। यहां पर सहशिक्षा 
नहीं है तथा छूलित कछाओं की झिक्षा की सर्वथा उपेक्षा हैं। इसके विपरीत 
विश्वभारती की शिक्षा में धामिक कट्टरता का सर्वथा अभाव है तथा कुटीर- 
उद्योगों और ललित कलाओं की शिक्षा के प्रति विशेष प्रयत्व और बनुराग 
हैं। साथ ही यहां पर लड़के-लड़कियां प्रारम्भ से ही साथ-साथ पढ़ते और 
खेलते-कुदते हैं। इस प्रकार विश्वभारती की झिल्षा-पद्धति अपेल्नतया अधिक 
सूृजनात्मक हैं । : 

स्वावीनता के बाद दोनों ही संस्थाओं को सरकारी मान्यता प्रदान की जा 
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चुकी हैं, पर साथ ही यह भी खेद का विपय हैं कि दोनों महान्‌ गुरुओं की मृत्यु 
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के पश्चात्‌ दोनों ही शिक्षण-संस्थाएं अपनी प्रारम्भिक ताजगी; और जीवन-शकिति 
को क्रमशः खोती जा रही हैं । अपने मौलिक आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए 
दोनों ही संस्थाओं का भविष्य वहुत उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। कोई 
आइचर्य नहीं कि आज से दस साल बाद इन संस्थाओं और बाहरी संस्थाओं में 
कुछ बाह्य असमानताएं रहते हुए भी कोई मौलिक असमानताएं न रह जायें। 

उपर्युक्त प्रयत्नों के वाद शिक्षा-सुधार की दिद्ञा में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऋन्ति- 
कारी और प्रगतिशील योजना १९३८ में गांघीजी द्वारा प्रेरित वर्धा की वुनियादी 
शिक्षा-योजना है । 
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जव कि हमारे राजनैतिक जीवन में गांधीजी की अनुपम देनें हें, वहां शिक्षा के 
क्षेत्र में उनका दान कम नहीं है । राजनैतिक क्षेत्र की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी 
गांधीजी की देन विचारों की दृष्टि से उतनी मौलिक नहीं, जितनी कि उन्हें 
व्यावहारिक रूप प्रदान करने की दृष्टि से। सत्य और अहिसा के सिद्धांत दुनिया 
के लिए कोई नये आविष्कार न थे पर जिस भांति उनका सार्वजनिक जीवन में 
व्यावहारिक उपयोग किया गया; वह सर्वथा नई चीज थी। इसी भांति शिक्षा 
के क्षेत्र में गांधीजी ने जो विचार रखे वह कम से कम आधुनिक शिक्षा-शास्त्र 
के ज्ञाताओों के लिए नए न थे, पर उन विचारों को भारतीय वातावरण और 
आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना गांधीजी का 
एक महान्‌ कार्य था। निस्संदेह इस कार्य में उन्हें देश के अनेक गण्यमान्य 
शिक्षाविदों और समाज-सेवकों का सहयोग प्राप्त था । 
योजना का जन्म. १९३७ में हरिजन' में गांधीजी ने विशेष रूप से प्रचलित 
दिक्षा-पद्धति के दोषों तथा भारतीय जनता के लिए उसकी अनुपयोगिता की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित किया और सर्वप्रथम शिक्षा के संबंध में अपने विचारों 
को मोटे तौर पर प्रस्तुत किया । उनको लेकर देश की शिक्षा-समस्याओं में 
अभिरुचि रखनेवाले प्राय: सभी प्रतिष्ठित लोगों में इसकी चर्चा और पर्याप्त 
आलोचना-प्रत्याछोचना हुई । देश के शिक्षाविदों की राय लेने के लिए 
अक्टूबर १९३७ को वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया गया । सामान्यतः इन विचारों 
का स्वागत किया गया। इन विचारों को व्यावहारिक और ठोस रूप देने के लिए 
उसी समय प्रसिद्ध शिक्षक डा० ज़ाकिर हुसेन की अव्यक्षता में एक कमेटी 
का निर्माण हुआ जिसने कई महीने मेहनत कर एक योजना की खझूपरेखा 
प्रस्तुत की। वर्तेमान शिक्षा-सचिव प्रो० ख्वाजा गुलाम सैयदउद्दीन, काका 
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' कालेलकर, किश्ोरीलाल मशख्वाला, श्रीमती आशादेवी, प्रो० के० टी० जाह, 

जें० सी० कुमारप्पा तथा इ० डब्ल्यू आर्यनायकम्‌ इसके अन्य सदस्य थे । 
कमेटी ने अपनी प्रथम रिपोर्ट दिसम्बर १९३७ तथा हितीय रिपोर्ट अप्रैल 
१९३८ में प्रस्तुत की | वुनियादी शिक्षा के मूल तत्त्वों और उसके पीछे काम 
करनेवाले सिद्धांतों तथा उसकी योजना को समझसे में इन दोनों रिपार्टों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

शिक्षा पर गांवोजी के विचार. गांधीजी के अनुसार अंग्रेजी सरकार द्वारा 

स्थापित प्रचलित शिक्षा केवल वेकार ही नहीं वल्कि नुकसानदेह भी है । इसके 
द्वारा अधिकांश लड़के अपने माता-पिता के हाथ से ही नहीं निकल जाते, प्रत्युत्‌ 
अपनी पैतृक जीविका से भी हाथ धो बैठते हैँ । शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर-ज्ञान 
करा देना तथा कुछ सूचनाओं को याद करा देना भर नहीं है, अपितु वालक 
और मनुष्य के सर्वोत्तम शारीरिक, वौद्धिक और आत्मिक गुणों को विकसित 
करना है । इसके लिए वह दो बातें आवश्यक समझते हें--- 

१. हमारी प्राथमिक शिक्षा सात वर्ष तक फैली हो जिसमें अंग्रेजी को छोड़, 
मैट्रिक स्टेंडड तक के सभी विपय होने के अतिरिक्त एक पेशे-कुटीर- 
उद्योग की शिक्षा हो जिसे कि लड़के-लड़कियों की शक्तियों को विकसित 
करने का माध्यम वनाया जाय । 

२. यह शिक्षा समग्र रूप में स्वावलूम्बी होनी चाहिए । 


मुख्य विशेषताएं 


संक्षेप में गांधीजी के भिक्षा-सुधार के निम्न प्रमुख अंग हैं :- 

१. सार्वभौम् अनिवार्य बुनियादी शिक्षा. एक विशेष स्तर तक शिक्षा 
प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अनिवार्य होनी चाहिए । 
प्रारम्भ में भरे ही यह अनिवार्य न हो, पर जैसे-जैसे सुविधाएं प्राप्त होती जायें, 
इसे अनिवार्य करना होगा,। यह अल्पतम सार्वभौम शिक्षा बुनियादी शिक्षा हैं । 
विद्यमान शिक्षा-प्रग़ाली की भांति यह विदेश से न आई हुई होने के कारण 
राष्ट्रीय कही गई है .। 

२. सात वर्ष का पाठ्यक्रम. इस बुनियादी शिक्षा की अवधि सात वर्ष 
रखी गई है । इस भांति हम देखते हैँ कि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों 
ही प्रकार की शिक्षा का समावेश है । 

हे. भाग्पाठशारा तथा बेसिकोपरान्द शिक्षा को स्थान नहों. बुनियादी 
शिक्षा की योजना पाठशाला में जान लायक आयु से पूर्व छोटे बच्चों तथा सात 
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वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर निकलनेवाले तरुण वालक-बालिकाओं कोी- शिक्षा:का 
समावेश नहीं है । 

४. सातुभाषा शिक्षा का साध्यम्त. प्रत्येक स्तर पर मातृभाषा द्वारा ही 
प्रत्येक विषय की शिक्षा का दिया जाना इसकी अन्य विश्येपता है । 

५. दस्तकारी पर केन्द्रित. यह शिक्षा किसी एक कछा या कुटीर-उद्योग 
पर आधारित है। इसमें वौद्धिक शिक्षा के लिए भी दस्तकारी को साधन 
वनाया जाता हैं । 

६. दस्तकारी दिक्षा का उद्देश्य जीविका देना. इसके अस्तर्गत दस्तकारी 
शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक सक्तियता पैदा करना नहीं, प्रत्युत एक उद्योग को 
व्यवस्थित और पूर्ण रूप से सिखाना है ताकि शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी उस 
उद्योग को अपनी जीविका-प्राप्ति का साधन वना सके | 

७. आशिक वस्तुओं का उत्पादन- वस्तुओं के निर्माण में इस बात का 
ध्यान रखा जाना आवश्यक हैं कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन हो जिनको कि 
वाजार में वेचा जा सके । 

८. शिक्षक का बेतव निकालने में समर्थ, इस वात का प्रयत्न होना चाहिए 
कि छात्रों द्वारा निरमित वस्तुओं की कीमत से कम से कम शिक्षक के वेतन का 
खर्च निकल सके । 

९, राज्य पर अन्य व्ययों का भार. स्कूछ की इमारत, फर्नीचर, पुस्तकों, 
नक्शों, औजारों इत्यादि से सम्बद्ध अन्य खर्चों को जुटाने की जिम्मेदारी राज्य 
की है । 

१०, राज्य पर निर्मित वस्तुओं की खरीद का दायित्व. अपनी तथा 
अन्य स्थानीय मण्डलों (/300768 ), जिनमें कि स्कूछ अवस्थित है, की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह स्कूलों में तैयार वस्तुओं 
को स्वयं खरीदने का दायित्व ले । 


योजना के संबंध में कुछ शझंकायें 


जहां एक ओर कुछ लोगों ने बुनियादी शिक्षा को सर्वोत्तम और सम्पूर्ण कह 
कर स्वागत किया है, वहां दूसरी ओर कुछ लोगों ने उसकी व्यावहारिकता के 
संवंध में अपनी शंकायें भी प्रकट की हैँ | इनमें से निम्न मुख्य हैं :---- 

१. कया दस्तकारी द्वारा सब कुछ सिखाया जा सकता है ?. कुछ छोगों 
के मत में यद्यपि वहुत-से विपयों को एक बुनियादी दस्तकारी से संयक्त किया 
जा सकता हूँ, कितु प्रत्येक विषय और उसका प्रत्येक पहल दस्तकारी द्वारा नहीं 
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सिखाया जा सकता। इस संबंध में गांधीजी का कहना है कि वह जहां तक जितना 
अधिक संभव होगा किसी बुनियादी दस्तकारी हारा सिखायेंगे, कितु वाकी अंश 
को वह नहीं छोड़ेंगे । इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यवस्था करनी होगी । 

२. कताई बुनाई पर विज्येष जोर क्‍यों ?. वुनियादी शिक्षा में कताई- 
बुनाई-शिक्षा पर अनुचित जोर दिया गया है तथा अन्य उद्योगों की उपेक्षा की 
गई है। इस आपत्ति का निराकरण गांधीजी ने निम्न युक्ति हारा किया है-- 
“तकली एक सस्ता यंत्र हैं और कताई एक ऐसी चीज है जिसे भारत के प्रायः 
समस्त भागों में सरलता से सिखाया जा सकता है और कपड़ा बनाने की कला प्रायः 
समस्त देश में प्रचलित है और यह ऐसा उद्योग है जिसमें अनगिनत आदमियों को 
लगाया जा सकता हैं। पर यदि किसी स्थान में अन्य उपयोगी दस्तकारी विद्यमान 
हो तो उन्हें उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी । 

३. क्या अन्य दस्तकारियों को बुनियादी दस्तकारी के रूत में स्वीकार 
नहीं किया जा सकता ?. इस संबंध में वर्धा-कमेटी. का मत है-अवशध्य । छात्रों 
की रुचि की विभिन्नता को देखते हुए हमें अधिक से अधिक प्रकार की दस्तकारियों 
की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए । स्वयं बुनियादी शिक्षा के पाद्यक्रम 
में कताई-बुनाई के स्थान पर क्रपि, गत्ते, काठ और धातु के काम तथा अंतिम 
दो सालों में अन्य दस्तकारियों के अपनाने की व्यवस्था की गई है । 

४. क्या एक स्कूल सारी या अनेक दस्तकारियां सिखा सकत। हूँ ?. यह 
तो बहुत अंज में स्कूल में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों: की संख्या पर निर्भर है । 
योजना के अन्तर्गत लगभग २५ छात्र एक शिक्षक के साथ पढ़ेंगे। इसलिए अधिक 
विद्यार्थियों की संख्या पर ही अधिक दस्तकारियों का खोलना संभव होगा । 

५. इन दरतकारियों में उच्च शिक्षा की बया व्यवस्था होगी ?. इस 
योजना में उच्च शिक्षण-संस्थाओं की व्यवस्था के संबंध में भी सोचा गया हैं। 
डा० जाकिर हुसेन ने प्राथमिक अवस्था के वाद दो-तीन साल के उच्च और विशज्येप 
पाद्यक्रम की सुविधा जुटाने की ओर निर्देश किया हैँ । वास्तव में उन व्यक्तियों 
के लिए जो कि दस्तकारी-विद्येप में विज्येप योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष 
कला-स्कूलों, टेवनालॉजी या टेक्‍्सटाइल इन्स्टीट्यूटों की स्थापना करनी पड़ेगी । 

६. क्या एक दस्तकारी सोखने के लिए सात वर्ष जरूरी हैं ?. गांधीजी के 
“मत में एक दस्तकारी में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के लिए लगभग सात वर्ष की 
ट्रेनिंग आवश्यक है । इसका कारण है, उनकी योजना के अन्तर्गत छात्र उस दस्त- 
कारी को यन्त्रवत्‌ नहीं सीखता और दूसरे वह उसके साथ अन्य विपयों का भी 
ज्ञान प्राप्त करता है । इसलिए इतना समय लरूगना स्वाभाविक हैं । 

है 
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७, कया अन्य प्रकार के स्कूल भी रहेंगे ?. विशेष भारी अथवा सार्वजनिक 
उद्योगों अथवा सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए अन्य विद्येष शिक्षण-संस्थाओं की 
स्थापना का योजना कोई मनाही नहीं करती । 

८. विद्यमान स्कूलों का दया होगा ?. इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट 
में प्रांतीय सरकारों को सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए 
एक २० अथवा २५ वर्षीय योजना बनाने का सुझाव दिया.गया हैं जिसके अन्तगत 
वह नये स्थानों में व॒नियादी स्कूल स्थापित करें तथा विद्यमान स्कूलों को क्रमश 
एक वर्ष की अवधि में वेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दें । 

९, क्या यह योजना शहरों और कस्यों में सफल हो सकती हैँ ?. बहुतों 
की यह भ्रान्‍्त धारणा हैँ कि बुनियादी शिक्षा की योजना केवल गांवों के ही 
लिये है । निःसन्देह यह योजना प्रधानत: गांवों के लिए है, कितु यह एकान्ततः 
गांवों के लिए नहीं है । यह शहरों और कस्वों के लिए भी है । इसमें सन्देह नहीं कि 
शहरों में दस्तकारी शिक्षा और उसकी विविधता का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत होगा । 
इसका मुख्य कारण छात्रों की अधिक संख्या होगी । 

१०. कालिज-शिक्षा का क्या होगा ?, इस योजना में कालिज-शिक्षा की 
समाप्ति की आकांक्षा नहीं, कितु यह उसमें क्रांति अवश्य लाना चाहती है :- 
और उसे राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं से मिछाना चाहती है । मिकेनिकल 
तथा अन्य इंजीनियरों की शिक्षा के लिए कालिजों का होना जरूरी है किन्तु यह 
विभिन्न उद्योगों से संयुक्त होनें चाहिए और यह उन उद्योगों का ही दायित्व 
होगा कि वह उनके शिक्षा-व्यय का भार सहें तथा उनके छात्रों को अपने यहां 
रोजगार दें । इस प्रकार कला, कृषि, चिकित्सा आदि के लिए विभिन्न प्रकार के 
कालिज हो सकते हैं। पर इनके संचालन का दायित्व राज्य का न होकर व्यक्तियों 
का ही होना चाहिए । 


योजना की समालोचना 


किसी भी नये विचार की भांति बुनियादी शिक्षा-योजना की उसके जन्म 
से ही पर्याप्त अन्च-प्रशंसा अथवा निरर्थक निन्‍दा, स्वागत और सम्मान हुआ है । 
योजना के आलोचकों को हम सुविधा की दृष्टि से तीन वर्गों में वांठ सकते हें । 
एक वर्ग जिसका कि विरोध वैयक्तिक, दलगत अथवा विनिहित स्वार्थ (७४६०० 
77॥6'659) के कारण हैं । दूसरे, जिन्होंने योजना को भलीभांति न समझे 
ही उसकी आलोचना शुरू कर दी हैं अथवा उसके सिर वह वातें मढ़ दी हैं, जो 
कि उसमें नहीं हैँ । तीसरा वह वर्ग हैं जो कि शिक्षण-सुधार के लिए सचाई से 
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व्यग्न है कितु उसे इस योजना में अनेक अच्छाइयां होते हुए भी कुछ विशिष्ट 
त्रुटियां नजर आती हैं । 
अगले पृष्ठों में हम इस योजना की प्रमुख आाछोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं 


देने का प्रयत्न करेंगे । 
स्वरावलम्बन का सिद्धांत 


१. शिक्षा राज्य का दायित्व. कुछ आलोचकों ने इस योजना के स्वाव - 
लम्बन के सिद्धांत की आलोचना की हैँ । उनके अनुसार यह सिद्धांत शिक्षा देने 
के संबंध में राज्य का उसके दायित्व से मक्त करने का अच्छा रास्ता हैं । 
वास्तव में अपने समस्त नागरिकों को कम से कम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 
प्रदान करना किंसी भी सम्य राष्ट्र का प्रथम कतंव्य है । 

इस संवंध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । पहले तो यह, कि बुनियादी शिक्षा 

“में केवल प्राथमिक शिक्षा ही नहीं, प्रत्युत्‌ माव्यमिक शिक्षा का भी समावेश हैं । 
इसलिए जब हम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की वात करते हैं, तो हमें माध्यमिक 
शिक्षा के व्यय को न भूलना चाहिए। दूसरे, इस योजना में सारा व्यय छात्रों द्वारा 
उठाये जाने का जिक्र नहीं हैं, केवल अध्यापकों के वेतन भर का हैं जो कि 
समस्त शिक्षा-व्यय का लगभग ५० प्रतिशत होगा । इस भांति इस योजना के 
अन्तर्गत भी राज्य को वाकी आधे व्यय की व्यवस्था करनी होगी । 

भारत-जैसे निर्धन देश में जहां पर करोड़ों बच्चों को शिक्षित करने का प्रइन 
है, और जहां राज्य की आय के साधन बहुत सीमित हूँ, शिक्षा को अधि- 
काघिक स्वावलम्बी बनाना व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा उचित हैँ । इसके अति- 
रिक्त, यह अधे-स्वावलम्वन वच्चों में आत्मसम्मान के भावों को भरने और 
अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हाने की सामर्थ्य प्रदान करने में सहायक होगा । 
जब हम एक उपयोगी दस्तकारी सिखाते हें तो उसकी वस्तुओं से पर्याप्त आय 
होना एक अनिवार्य परिणाम है । 

२. कच्चे साल की वर्वादी. जब छोटे-छोटे बच्चे कच्चे माल का प्रयोग 
करेंगे तो क्‍या पर्याप्त मात्रा में उसकी बर्बादी न होगी और हमें उसका हिसाव 
न लगाना होगा ? इसके उत्तर में यह स्वीकार किया जाता है कि वर्वादी अवश्य 
होगी पर पहले साल के अन्त में प्रत्येक छात्र से कुछ न कुछ लाभ ही होगा । 
प्रारम्भ में वर्वादी अवध्यम्भावी है, लेकिन एक वुद्धिमानू शिक्षक इसके लिए 
पूर्णतया प्रयत्तशीरू होगा कि यह बर्बादी कम से कम हो। रिपोर्ट में भी इस 
बात का निर्देश है कि स्कूछ की वचत निकालते समय हमें वर्बाद कच्चे माल की 
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कीमत को घटाना होगा । उदाहरण के लिए कताई के संवंध में ही कंताई और 
पिनाई में १० प्रतिशत वर्बादी तथा छात्र की अनुपस्थिति और वीमारी तथा 
अन्य कारणों का ध्यान रखते हुए कुल उत्पादन निकालते समय वर्बादी का औसत 
२५ प्रतिशत रकक्‍्खा गया हैं। इस प्रकार योजना के प्रवर्तक ने वर्वादी की समस्या 
को गणना करते सम्रय ध्यान-में रखखा हैं। | 

३. मिित वस्तुओं की बिक्नी. अनेक लोगों को इसमें वड़ा संदेह है कि 
वच्चों द्वारा वताई गई वस्तुएं कौन खरीदेगा । इसके लिए यह कहा जाता हैँ 
कि यवि वस्तुएं उपयोगी हुईं तो उन्हें बेचने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 
राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित व्यक्ति, चाहे वह बस्तुएं कुछ अधिक महंगी भी 
हों, बच्चों के हाथ की वनी वस्तुएं खरीदना और इस्तेमाल करना पसंद करेंगे । 
इसके अतिरिक्त सरकार का यह कर्तव्य हैं कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए 
इन वस्तुओं की खरीद की गारंटी दे और उन्हें विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन 
प्रदान करे । सेना, पुलिस और दफ्तरों के लिए आवश्यक कपड़ा, फर्नीचर, 
स्टेशनरी तथा अन्यान्य वस्तुएं स्कूलों की वस्तुएं बेचनेवाली सहकारी दूकानों 
से खरीद सकती है । एक राष्ट्रीय-और उत्तरदायी सरकार इस कार्य को सुचारु 
रूप से सम्पन्न कर सकती है । ह 

४. बच्चों के श्रम का झोषण. “शिक्षा के लिए रुपया जुटानें की आवश्य- 
कता ने गांधीजी को स्कूलों में श्रम और दासता को प्रविष्ट कराने तथा स्क्रूलों 
को एक कारखाने में परिवर्तित करने को वाध्य किया हैं ।” वुनियादी शिक्षा-समिति 
के एक सदस्य प्रो० शाह के शब्दोंमें-“शिक्षा को स्वावरूम्वी वताकर आप बच्चों 
में शुरू से ही क्रय-विक्रय की भावना भर देंगे, जो कि किसी भी तरह श्रेयस्कर नहीं 
है॥/5% 22005 ७ वर्ष की आयु में छात्रों को यदि आप इस प्रकार आथिक भमेले में 
डालेंगे, अवश्य ही एक प्रकार की दासता आ घुसेगी ।” इस आपत्ति का निराकरण 
इस प्रकार किया गया है-“हममें से प्रत्येक व्यक्ति को आठ घंटे काम -करना 
चाहिए । कोई व्यक्ति काम करने से गुलाम नहीं बन जाता । जिस प्रकार हम ' 
घर पर अपने माता-पिता का काम करनें से गुलाम नहीं बन जाते, इस प्रकार 
हमारे प्रस्तावित स्कूलों में गुलामी का सवाल नहीं उठता । ..... -- किसी भी 
अच्छी चीज के बारे में यह आक्षेप लगाया जा सकता है । कोई भी अच्छी चीज 
बुरे हाथों में पड़कर बुरी हो सकती हैं।. . . . - प्रस्तावित स्कूल के बच्चों की लंकः 
के चायवगानों में काम करनेवाले बच्चों से तुलना करना सर्वथा श्रामक है । 
श्रम उनकी शिक्षा का अंग नहीं हैँ । बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी को छोड़, हाई- 
स्कूल के समस्त विपयों के अतिरिक्त व्यायाम, संगीत, चित्रांकन और एक पेशे 
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की शिक्षा हैं । इस प्रकार इन्हें फैक्टरी कहना सर्वथा मिथ्या है ।........वास्तव में 
एक दस्तकारी हारा वच्चे का विकास स्वतः ही स्कूलों को एक कारखाना बनने 
से बचाता है ।” | 


दस्तकारी-केन्द्रित शिक्षा 


५. संस्कृति की उपेक्षा, “यह शिक्षा-पद्धति केवल जुलाहे और बढ़ई तैयार 
करने भर के लिए ठीक है, पर वास्तविक सुसंस्क्रत स्त्री-पुरुष बनने के लिए नहीं, 
क्योंकि इसमें दस्तकारी के लिए सांस्कृतिक विपयों की उपेक्षा की गई है ।” इस 
संबंध में दक्षिण-भारत-अध्यापक संघ की रिपार्ट के शब्द ध्यान देने योग्य हैं-- 
“योजना में सम्मिलित विपय तथा ध्येय ७ से १४ सार की आयु के वच्चों के लिए 
उपयुक्त हैं, चूंकि उसमें साहित्य, भौतिक विज्ञानों, मानव-विज्ञानों, कला, दस्त- 
कारी और सौंदर्य-क्षास्त्र सवका समावेश है । इस भय का काई औचित्य नहीं है 
कि वर्धा-योजना में संस्कृति की उपेक्षा होगी ।” रेवरेंड टी० एन० सीकरा के मत 
में--./एक दस्तकारी द्वारा गांवों के छात्रों को शिक्षित करने में कोई घबड़ाने का 
कारण नहीं है । वास्तव में वनिस्वत प्रचलित प्राथमिक स्कूलों की कृत्रिम, अवास्त- 
विक और अवौद्धिक रीति के वह इस प्रकार अधिक स्वाभाविकता से शिक्षित 
किये जा सकते हैं । वह अपनी चुनी दस्तकारी के सिवा अन्य विपयों की कम 
बातों को जान सकते हैं, कित्ु वह निश्चित रूप से उस अल्प को अधिक समझदारी 
और सजीवता से जानेंगे ।” इस पद्धति के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि से 
छात्र समस्त विपयों को जिन्हें वह सीखता है आत्मस्थ करता है, क्योंकि वह 
बच्चे के स्थूल व्यक्तित्व में स्वाभाविक और मौलिक रूप में संयुक्त होते हैं । 
रिपोर्ट के शब्दों में---“इस शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रधानत: दस्तकार तैयार करना 
नहीं. जो कि यन्त्रवत्‌ अपनी दस्तकारी का अभ्यास करें, प्रत्युत्‌ दस्तकारी में 
अन्तहिंत साधनों का शिक्षा के लिए उपयोग हैं ।” मतः वुनियादी शिक्षा पर 
संस्क्ृति की उपेक्षा का आक्षेप अनुचित है । 

६. असंतुलित समय-विभाग. वर्धा-योजना में स्कूलों के लिए निम्न समय- 
विभाग प्रस्तावित किया गया हैं--ब्रुनियादी दस्तकारी ३ घंटे २० मिनिट; 
संगीत, ड्राइंग, गणित ४० मिनिट; मातृभाषा ४० मिनिट; सामाजिक अध्य- 
* थन और सामान्य विज्ञान ३० मिनिट; झारीरिक शिक्षा १० मिनिट; वषफा 
4० मिनिट । इस प्रकार ५ घंटे ३० मिनिट के प्रतिदिन के समय-विभाग में अकेले 
दस्तकारी को ई घंटे २० मिनिट प्रदान किये गये हैं । दस्तकारी समय-विभाग पर 
हावी हैं । 


पड़ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


वास्तव में. दस्तकारी के लिए ३ घंटे २० मिनिद का समय अधिकतम 
है, इस संबंध में आवश्यक हेर-फेर किया जा सकता है। रिपार्ट के शब्दों में-- 
“बुनियादी दस्तकारी के लिए निश्चित समय को केवल अन्त्रवत्‌ दस्तकारी के 
अभ्यास के लिए ही नहीं रखा गया है, कितु उसमें उससे स्वभावत: सम्बद्ध 
मौखिक कार्य, ड्राइंग और अभिव्यक्ति और साथ ही प्रक्रियाओं के कारणों और 
उद्देश्यों, अर्थात्‌ उनका वैज्ञानिक ज्ञान, जो कि दस्तकारी के काम का एक महत्त्व- 
पूर्ण शैक्षणिक पहलू है, इसी समय के वीच कराया जायेगा ।” इसके अलावा ३ 
घंटे २० मिनिट का सारा समय एक लगातार अवधि न होगी कितु सारे दिन में 
फंली होगी.] साथ ही उसमें वरावर हाथ का काम न होगा । 


७. शिक्षा का एक नीरस पाठ्यक्रम. वर्धा-योजना क्या दस्तकारी पर 
अनुचित जोर देकर शिक्षा को विलकुल नीरस बना देगी और बच्चे के मस्तिष्क 
की वद्धि को रोकेगी ? 


बुनियादी शिक्षा के पोषकों का कहना हैं कि यह शिक्षा प्रचलित शिक्षा की 
तुलना में अधिक सरस, रुचिकर विचारोत्तेजक और प्रेरणादायक होगी | इस 
योजना में सक्रियता (8०४एा59) के सिद्धांत पर अमल किया गया है । 
अतः काम करते हुए सीखने में और स्वयं वस्तुओं के निर्माण में बच्चे को अद्भुत 
सृजनात्मक आनन्द प्राप्त होगा और उसकी कलात्मक प्रवृत्तियों की स्वच्छन्द 
अभिव्यक्ति होगी 


८. पुर्वे-पक्व (॥?//077%प्रा'७8) विशिष्ठीकरण और पेशे का चुनाव 
बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत ७ साल की कच्ची उम्र में ही एक बच्चे को सदा 
के लिए अपना एक पेशा चुनना पड़ता हैं। यह उम्र उसके सहज और स्वाभाविक 
रुझान को जानने के लिए बहुत ही असंतोषजनक है, अतः. इस उम्र में उसके समस्त 
भावी करियर का निर्णय कर देना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता । 


उक्त आलोचना में अवश्य कुछ सचाई है, पर यंदि हम विद्यमान शिक्षा- 
प्रणाली पर दृष्टि डालें, जिसमें अंत तक छात्र अपने कैरियर के वारे में अनिश्चित 
रहता है, तथा उसे स्थगित करता जाता हैं और परिणामतः किसी भी पेशे के 
अयोग्य हो जाता है, तो हमें मालम होगा कि प्रारम्भ में ही इसका निर्णय इतना 
अनुचित नहीं हैं, जितना कि प्रतीत होता है । साथ ही एक स्कूल में अथवा एक 
ही क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में अनेक दस्तकारियों के सिखाने की व्यवस्था कर 
हम बहुत अंश में बच्चे या उसके अभिभावकों को उनकी सहज अभिरुचि के 
अनसार पेशे के चुनाव में मदद कर सकते हें । 


वर्वा की बुनियादी शिक्षा-योजना प्ष्‌ 


शिक्षकों की समस्याएं 

९. शिक्षकों को कठिनाई. शिक्षकों की दृष्ठि से, यह योजना उनपर 
पर्याप्त बोझ और नये उत्तरदायित्व डालती है । निस्संदेह एक बुनियादी स्कूल में, 
जिसमें कि सक्रिय पाठ्यक्रम पर अमल होगा, एक शिक्षक का कार्य काफी बढ़ 
जायगा और कठिन भी हो जायगा | वह यहां आराम से कुर्सी पर बैठे-बैठे बच्चों 
से पुस्तक न पढ़वा सकेगा अथवा कुछ नोट लिखा अपने काम से छुट्टी न पा 
जायेगा । उसे निरन्तर जागरूक और कार्यरत रहना होगा । उसे कार्य द्वारा 
सिखाना होगा तथा प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना होगा। वास्तव में 

यह कार्य कठित होगा । इसीलिए जाकिर हुसेन कमेटी ने वर्धा-स्कूलों के लिए 
ठीक प्रकार के शिक्षकों को चुनने पर विशेष वल दिया है| विना सही किस्म के 
शिक्षक मिले इस योजना को सफल नहीं वनाया जा सकता । 

१०. शिक्षकों का वेतन. वहुत-से आलोचकों का कहना है कि बुनियादी 
स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित वेतन बहुत ही कम है। सर पी० स्ी० राम- 
स्वामी अय्यर के शब्दों में--“गांवीजी की शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यह है कि 
वह यह मान लेते हें कि सब छोग उन्हीं की भांति त्यागी और संयमी वन सकते 
हैँ, मेरी राय में उनकी यह कल्पना अव्यावहारिक है ।” 

इसके जवाब में वुनियादी शिक्षा के पैरोकारों का कहना है, “निस्संदेह पुरानी 
शिक्षा के वातावरंण में पली वर्तमान संतति का प्रस्तावितं वेतन को कम सम- 
झना स्वाभाविक है, कितु ऐसे लोगों की सर्वथा कमी नहीं है जो कि देश-सेवा की 
भावना से अनुप्राणित हें और कम वेतन पर भी सहर्प कार्य करने को तैयार हैं 
अयवा किये जा सकते हैं । फिर भी शिक्षक वर्ग में एक ऐसी चेतना उत्पन्न करने 
की आवश्यकता रह जाती हैं कि वह शिक्षा को पैसा कमाने का साधन न समसझें। 
ओर फिर कमेटी द्वारा युद्ध से पूर्व प्रस्तावित जअल्पतम वेतन २० रुपये और यदि 
संभव हो तो .२५ रुपये मासिक था, जो कि उस समय के मूल्य-स्तर को देखते 
हुए बहुत कम नहीं कहा जा सकता । इसके अलावा उस समय सरकारी प्राम्य 
स्कूलों में भी शिक्षक का वेतन इससे कहीं कम था। हाल में तालीमी संघ ने वर्त- 
मान मूल्य-स्तर को देखते हुए उसे ७५ रु० मासिक कर दिया है 

निस्संदेह शिक्षकों से आद्या की गई योग्यताओं को देखते हुए बनियाद्द 
शिक्षकों का वेतन वहुत कम हैं, कितु यदि हम अपने देश की असीम निर्घनता, 
उसके सीमित साधनों तथा उसकी शिक्षा की शीद्र आवश्यकता का विचार 
करें, तो ज्ञायद इस वेतन को वहुत अनुचित न कहा जा सके । फिर भी शिक्षा- 
सुधार के लिए शिक्षकों के जीवन-स्तर में उन्नति सर्ववा आवश्यक है । जहां तक 


५६ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


बलिदान का प्रहन हैं हम केवल शिक्षकों को ही इसका एकमात्र निश्ञाना नहीं 
बना सकते, अन्य सब सार्वजनिक सेवाओं में भी त्याग.और वचंत की उतनी ही 
जहूरत है । रे 

११. शिक्षकों की ट्रेनिंग. कुछ लोगों की शिकायत है कि वर्धा-योजना में 
प्रस्तावित शिक्षकों की ट्रेनिंग की तीन साल की अवधि वहुत अधिक हूँ । एक साल 
के एल० टी०, बी० टी० अथवा वी ० एड० के कोर्सो से अभ्यस्त व्यक्तियों को 
इसका अधिक मालूम होना कुछ स्वाभाविक ही हैं। कितु यदि हम ट्रेनिंग के क्षेत्र 
पर दृष्टि डालें तो हमें यह अवधि वहुत लूम्बी न माहूम होगी। शिक्षकों को 
केवल एक विशेष दस्तकारी में ही प्रवीणता नहीं प्राप्त करनी होगी, अपितु 
विभिन्न विषयों की बुनियादी शिक्षा से संबंध स्थापित करने की कलछा भी 
सीखनी होगी । 

पर शिक्षकों की ट्रेनिंग का एक और भी पहलू है, वह है सस्ती और 
सार्वभीम शिक्षा । तीन साल की ट्रेनिंग का आग्रह कर हम एक ओर ट्रेनिग- 
व्यय को बढ़ाते हें तथा दूसरी ओर शिक्षकों की संख्या को सीमित करते हैं। 
इसलिए यदि हम इस ट्रेनिंग-काल में कुछ कमी कर सकें तो दोनों समस्याओं 
के ही समावान में मदद मिलेगी। प्रयत्न करने पर इस ट्रेनिग-कारू को शायद 
एक साल घटाया जा सकता है | 

१२. शिक्षकों का. अभाव. कुछ आलोचकों का कहना हैं कि हमें समस्त 
देश में बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए आवद्यक शिक्षकों का प्राप्त करना 
संभव न होगा । 

निस्संदेह देश के समस्त वच्चों को शिक्षित करने के छिए आवश्यक शिक्षकों 
को प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं हैं । और फिर कम वेतन पर तो जितने 
व्यक्तित मिल सकते हैं, उन्हें भी प्राप्त करना कठिन है। कितु फिर भी इसमें 
निराशात्मक धारणा उचित नहीं कही जा सकती । आज भी यदि-विशेप रूप से 
देश के शिक्षित नवयुवक और नवयुवतियों का आवाहन किया जाये और उनके 
मन में शिक्षा-प्रसार के कार्य के प्रति उत्साह जाग्रत्‌ किया जाये तो कोई कारण 
नहीं कि हजारों पढ़े-लिखें व्यक्ति आज भी केवछ भरण-पोपण के लिए पर्याप्त 
वेतन पर शिक्षक बनने को तैयार होंगे । 


योजना की त्रुटियां 


१३. स्कूल-पूर्व शिक्षा. वुनियादी योजना में वच्चे की शिक्षा शुरू करते 
की उम्र सात सार मानी गई है जो बहुत अधिक है । यह आलोचना सही है 


वर्चा की बुनियादी शिक्षा-योजना प्छ 


और कमेटी ने स्वयं बच्चे के जीवनः में इस स्कूल-प्रवेश से पहले की शिक्षा के 
महत्त्व को स्वीकार किया हैँ । उसने यह भी माना है कि यह शिक्षा प्राय: अशिक्षित 
और उदासीन माता-पिताओं द्वारा गांवों के गरीब घरों में सर्वथा असंतोपजनक 
* वातावरण में प्रदान की जायगी, कितु उन्होंने तीन साल से सात साल के बच्चों 
की राज्य द्वारा संचालित या सहायता-प्राप्त किसी प्रकार की शिक्षा की आव- 
इयकता का निर्देश मात्र कर उसे छोड़ दिया है । निस्संदेह वर्धा-योजना की यह 
' एक बड़ी कमी 

यदि सात साल की उम्र को घटाकर पांच वर्ष कर दिया जाय, तो बहुत 
अंशों में इस कमी को दूर किया जा सकता है, कितु इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा की 
अवधि सात साल से बढ़कर नौ साल हो जायेगी । केन्द्रीय शिक्षण-वोर्ड द्वारा 
नियुक्त खेर-उपसमिति ने भी वर्धा-योजना में इस संशोधन की सिफारिश कौ 
थी और वाद में सार्जन्ट युद्धोत्तर-शिक्षा-योजना में भी इसे स्थान दिया गया है । 

१४. अंग्रेजी की उपेक्षा. कुछ लोगों का ख्याल हैँ कि गांधीजी द्वारा 
अंग्रेजों का विरोध शायद बुनियादी शिक्षा से अंग्रेजी भापा के अध्ययन के वहि- 
प्कार का कारण था। उनके अनुसार भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का होना एक 
आवश्यक चीज हैँ । भारतीय -भाषाकों में वेज्ञानिक पुस्तकों का सर्वथा अभाव है 
और न ही वह वैज्ञानिक विषयों और विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए एक उचित 
माध्यम हैं । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भापा ही एक ऐसी कड़ी हैं जो कि हमें प्रमति- 
शील संसार से संयुक्त कर सकती हैं 

सभी निःस्वार्थ और निष्पक्ष शिक्षा-श्षास्त्री यह स्वीकार करते हैं, कि प्राथमिक 
अथवा माध्यमिक किसी भी अवस्था में एक विदेशी भापा को एक अनिवार्य विपय 
अथवा शिक्षण का माध्यम बनाना सर्वेथा अवैज्ञानिक और बेहूदा है । आज हमारे 
“ छात्रों का अधिकांश समय एक विदेशी भाषा से माथापच्ची करने में -चला जाता 
हैं और दस-वारह साल उसका अभ्यास कर भी वह उस पर अधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकते । पाठ्यक्रम से अंग्रेजी के पृथवकरण द्वारा ही आप दिक्षा में व्यायाम, 
दस्तकारी, ड्राइंग और संगीत-जैसे उपयोगी विपयों को स्थान दे सकते हैं तथा 
पाठ्यक्रम में सम्मिलित विपयों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ 
हो सकते हैं । वुनियादी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के साथ समाप्त हो जाती है । 
कुछ विशेष विषयों में उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी अथवा अन्य समृद्ध विदेशी 
भाषा का ज्ञान आवश्यक हो सकता है। ऐसे विद्यार्थियों के छिए जो ऐसे 
विपयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैँ, अंग्रेजी अथवा अन्य आवश्यक 
भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है । लेकिन इसकी आवशचध्यकता 
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माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद ही होगी । प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 
में उसे कोई स्थान नहीं दिया जा सकता । 
अंग्रेजी के स्थान पर अन्तःप्रांतीय सम्पक और भारत की सांस्कृतिक एकता 
को सुदृढ़ करने के लिए माध्यमिक अवस्था में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा की 
व्यवस्था अधिक उप्रयोगी हैं| संस्कृत से निकलने और भारत की समस्त अन्य ' 
भाषाओं के अति समीप होने के कारण उसका अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में 
एक-डेंढ़ साल से अधिक समय न छगेगा । ३: » पं न 

१५. ज्ारीरिक शिक्षा की उपेक्षा, समय-विभाग में केवल १० मिनिट 
का समय शारीरिक शिक्षा के हिस्से पड़ा है, जिसके कारण कुछ लोगों का अनुमान 
हैं कि उसपर बहुत कम ध्यान दिया गया है । 

इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कमेटी ने निम्न कैफियत दी है-- हमने योजना- 
में खेल को एक अलूग और विश्येष स्थान नहीं दिया है, क्योंकि यह मूलतः पाठ्य- 
क्रम से बाहर की क्रिया है। यदि इसे भी पाठ्यक्रम का अंग बना दिया जाय तो 
वह अपनी सहज स्वाभाविकता को खो देती हैं और मनोवैज्ञानिक मानों में एक 
क्रीड़ा नहीं रह जाती.......। साथ ही यह भी स्मरण रखना आवश्यक हैं कि 
एक सक्रिय स्कूल (00४४ए७ 850॥00)] ) में खेल उसकी शिक्षण-विधि का 
एक अभिन्न अंग बन जाता है, उसे शैक्षणिक अरुचिकर श्रम से मुक्ति पाने का ' 
साधन नहीं समझा जाता ।” बावजूद इसके पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा तथा 
बैयक्तिक तथा सामूहिक खेलों की व्यवस्था है | उदाहरणार्थ, शारीरिक शिक्षा 
में केवल कवायद ही नहीं, अपितु मैदान में खेले जानेवाले खेल, बिना किसी 
उपकरण के खेले जानेवाले गांवों के खेल, कल्पनात्मक तथा अनुकरणात्मक खेल, 
ताल्युक्त व्यायाम तथा लोकनृत्यों का भी समावेश किया गया है । इसके अति- 
रिक्त जहां तक शारीरिक शिक्षा के नियमात्मकः ज्ञान का संबंध है, पाठ्यक्रम में 
सामान्य विज्ञान के कोर्स दारा आरोग्य-झास्त्र, भोजन-शास्त्र और झरीर-शास्त्र 
के आवश्यक ज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था हैं और जहां तक व्यावहारिक शिक्षा 
का प्रदन है, स्कूल का सारा कार्य ही इस भांति परिचालित हैं कि जिससे बच्चे 
के स्वास्थ्य और शारीरिक स्फूरति के विकास में सहायता मिले । 

१६. धर्म की उपेक्षा. कुछ लोगों ने इस वात को लेकर बुनियादी शिक्षा 
की आलोचना की हैं कि इसमें धामिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । यह 
बड़े आइचये की बात हूँ कि ग़्ांवीजी ने, जिन्होंने शिक्षित भारतीयों के धर्म के प्रति 
उदासीनता की तीज शब्दों में भत्सेना की थी, अपनी शिक्षा-योजना में धामिक 
शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया हैं । वास्तव सें उसे ज्ञारीरिक और बौद्धिक 
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शिक्षां से अधिक भहत्त्व मिलना चाहिए था, क्योंकि नह॒वर शरीर से अमर 
आत्मा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में गांधीजी के अनेक भक्तों को भी 
पर्याप्त निराशा हुई हैं । | 

इस आलोचना का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था, “लोग पूछते हें, 
में धर्म पर क्यों जोर नहीं देता ? क्योंकि में उन्हें व्यावहारिक घम्म, आत्मनिर्भरता 
(8९॥-४०४) का धर्म सिखा रहा हूं ।” किंतु केवल आत्मनिर्भरता को धर्म 
तहीं कहा जा सकता । धर्म का ईश्वर से सम्बन्ध होना जरूरी है ।' 

वास्तव में बुनियादी योजना में घारमिक शिक्षा का अभाव उसकी एक बड़ी 
सफलता और विशेषता हैं। धर्म के संबंध में व्यक्तियों में कोई एकमतता नहीं 
हैं । सामान्यतः सभी धर्मों ने अपने धर्स को सबसे श्रेष्ठ और अन्य धर्मों को उससे 
निकष्ट ठहराया हैं। इस भांति धर्म ने मनुष्य और मनुष्य के वीच विभेद और 
घृणा के प्रसार में बड़ा योग दिया हैं । ज़िन देशों में केवल एक ही धर्म के लोग 
रहते हों वहां तो घामिक शिक्षा की समस्या पर्याप्त सरल है, किंतु भारत-जँसे 
देश में जहां अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं और जहां पर कोई राज्य-धर्म 
नहीं है, धामिक शिक्षा की व्यवस्था सरल नहीं हैं। वह केवल विभिन्न धर्मों के 
बीच वैमनस्थ तथा यहां की जनता के बीच विभेद पैदा करने का ही साधन 
बन सकती है । कहने को तो कहा जा सकता है कि धर्म और साम्प्रदायिकता एक 
चीज नहीं है । लेकिन यह केवल सैद्धांतिक प्रइन नहीं है। सिद्धांत से अधिक महत्त्व- 
पूर्ण चीज व्यवहार हैं । जव कि प्रचलित धर्मों ने साम्प्रदायिकता की वृद्धि ही की 
है, तो उनकी शिक्षा का वहिष्कार उचित ही कहा जायगा और जहां तक सच्ची 
सार्वभौम और मानवीय आव्यात्मिकता का संबंध है उसे तथाकथित अधामिकता 
अथवा ऐहिकता (86०7रौ७7४870 ) से किसी प्रकार का खतरा नहीं है 

जहां तक सच्ची आस्तिकता और आध्यात्मिकता का प्रश्न है, जो कि 
निःसंदेह धर्म और सम्प्रदाय-विशेष से ऊपर है, इस योजना में उसे उचित स्थान 
प्राप्त हैं और साथ ही उसमें उसके किसी प्रकार के विरोव की भी कोई चेप्टा 
नहीं हैं। उसमें निरपेक्षता अथवा तटस्थता की नीति का अवलरूम्बन किया गया 
हैं । कितु जहां तक धर्म के नैतिक पहल का संबंध है, उसे योजना में उचित 
स्थान प्रदान कर नैतिक भावना को दृढ़ करने की ओर विश्ञेप ध्यान दिया गया 
है । इस भांति हम कह सकते हूँ कि धर्म के संबंध में योजना का रूख सर्दथा 
उचित गौर यृक्तिसंगत है ! 
समालोचना के कुछ और पहलू 

१७. पढ़ाई के दिनों की संर्या. कमेटी के अनुसार एक सार में एक 
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स्कूल में २८८ दिंन कार्य करने की आशा की जाती हैं। इसका औसत महीने में 
२४ दिन बैठता है । यह गणनात्मक दृष्टि से तो ठीक है १२ >८.२४--२८८, किंतु 
क्या यह व्यावहारिक दृष्टि से संभव है ? क्या हम स्कूंछ से सारे साल एक ही 
रफ्तार से काम करने की उम्मीद कर सकते हूँ ? के 
वर्धा-योजना के उत्साही समर्थक मशझरूवाला, तक ने स्वीकार किया है कि 
हमें एक शिक्षण-सत्र को नौ महीने ( अर्थात्‌ २४ >< ९:-२१६) का बनाना होगा । 
दक्षिण-भारत-शिक्षक संघ ने २२० कार्य के दिन रखने का सुझाव दिया है । यह 
शक युक्तिसंगत सुझाव है। शिक्षा को. स्वावलम्बी बनाने की घुन में उससे 
समस्त त्योहारों और ऋतुओं की छुट्टियों को निकाल देना उचित न होगा । 
१८. थाँवों से शहरों को निः्क्रमण. कुछ आलोचकों के मत में इस योजना 
का उद्देश्य अथवा परिणाम गांवों से शहरों में होनेवाले निष्क्रण को रोकना है। 
सह तो स्वाभाविक ही है कि एक ग्राम्यक्षेत्र में वारुक एक ग्राणीण दस्तकारी 
को ही लेगा । कितु यदि वह शिक्षा समाप्त कर शहर को निष्क्रमण करना चाहे 
तो उसपर कोई रोक नहीं है। निस्खंदेह वृनियादी शिक्षाप्राप्त व्यवित गांवों 
में ही रहना अधिक पसन्द करेंगे । वास्तव में गांवों से शहरों में निष्क्रमण एक 
मौलिक सामाजिक समस्या है, जिसका मूल कारण गांवों की आर्थिक निर्घनता 
है । बुनियादी शिक्षा की योजना उस मूल समस्या का समाधान कर इस सामाजिक 
समस्या को उचित रीति से हल करने का प्रयास करती है | 
१९. औद्योगिक प्रगति में रुकावट. बुनियादी शिक्ष। की योजना केवल गांवों 
की ओर लौटने की नहीं, “अपितु आदिम युग की ओर वापस छौटने' की चेष्टा 
हैं । यह योजना आधुनिक औद्योगिक प्रगति की विरोधी है । 
निस्संदेह इस योजना पर गांधीजी के समाज-दर्श्षन की छाप स्पष्ट है जिसके 
अनुसार राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (]७४४०7%) 8७-8प्रतिणं०७7०9) गौर 
कुटीर-उद्योग ही हमारी. आधथिक व्यवस्था का आधार होना चाहिए। गांधीजी 
की दृष्टि में वृहत्‌ उद्योगों या भारी मशीनों के प्रयोग और शोषण के बीच कार्य- 
कारण का संबंध है । यह सत्य है कि सम्पत्ति पर कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों 
. के अवाधित व्यवितिगत स्वोमित्व के अन्तर्गत यह ज्योपण भलीभांति सम्पन्न हुआ, 
4कतु यदि बृहत्‌ उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व और जनतान्त्रिक नियंत्रण 
हो तो कोई कारण नहीं कि शोपण का अन्त न किया जा सके । इसलिए दोष 
मज्षीनों का नहीं, उनके स्वामित्व का हैं। समस्या मशीनों के उपयोग की 
नहीं, उनके नियंत्रण की हैँ | पर यह कार्य केवल जनतनन्‍्त्रीय आयोजन द्वारा ही 
संभव है । 


वर्धा की बुनियादी शिक्षा-योजना ६१ 


वर्तमान भारत में कुटीर-उद्योगों-के पक्ष में अवश्य एक बात कही जा सकती 
है, वह यह कि हमारे यहां पूंजी की भीषण कमी और श्रम का प्रवल प्राचुर्य है |... 
ऐसी स्थिति में देश की सारी कार्य करने में समर्थ जनसंख्या को रोजगार -अदान 
करने के लिए हमें कम पंजी चाहनेवाले उद्योगों को अपनाना होगा | इस दृष्टि 
से भारत में कुटीर-उद्योगों की उपयोगिता सिद्ध होती हैं । इस संबंध में एक वात 
और स्मरणीय है, वह यह कि कुटीर-उद्योग -शब्द बहुत व्यापक है । यदि श्रमिक 
कताई-बुनाईका काम अपने-अपने घरों में विजली के छोटे मोटर को लगाकर 
करें, जैस[ कि जापान में होता है, तो क्या हम उसे कुटीर-उद्योग न कहेंगे ? इस 
भांति हम आधुनिक विज्ञान के प्रवेश द्वारा मरणासन्न कुटीर-उद्योगों में प्राणों 
का संचार कर सकते हैं और साथ ही वृहत्‌ उद्योगजनित औद्योगिक नगरों को 
सामाजिक समस्याओं से भी वहुत कुछ बच सकते हैं । फिर जब तक हम देश के 
समस्त आशिक यन्त्र को समाज के स्वामित्व, नियंत्रण और लोकतांत्रिक संचालन 
के नीचे नहीं ला देते हमारे पास यही एक मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा हम अपनी 
शिक्षा को अधिक व्यावहारिक वना सकते हें । 

क्या इसका यह अर्थ है कि बुनियादी शिक्षा केवल कुटीर-उद्योगों और कृषि 
पर निर्भर समाज के लिए ही उपयुक्त हैं और आधुनिक औद्योगिक समाज की 
आवश्यकताओं के अनुपयुक्त है ? इसका संक्षिप्त उत्तर है, नहीं । यही बुनियादी 
शिक्षा थोड़े हेर-फेर से एक औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर 
सकती है । वास्तव में औद्योगिक दृष्टि से अति उन्नत देशों में भी कम से कम 
प्राथमिक अवस्था में केवल सरल और प्रारंभिक औजारों का प्रयोग करना सिखाया 
जाता है । इस प्रकार दस्तकारी शिक्षा का जितना महत्त्व व्यावहारिक हैं 
उससे कहीं अधिक शैक्षणिक हैं । बुनियादी शिक्षाप्राप्त छात्र अपने हाथ, आंख के 
प्रयोग के अभ्यासी, व्यावहारिक कुशलता, निरीक्षण-शक्ति तथा हाथ के काम 
में दक्ष होने के कारण -आज की कोरी कितावी और साहित्य-शिक्षा की तुलना 
में उच्च यान्त्रिक शिक्षा ग्रहण करने में भी बहुत चुस्त और उपयुक्त होंगे । इस 
प्रकार बुनियादी शिक्षा की योजना औद्योगिक विकास में किसी प्रकार भी बाधक 
न होगी, प्रत्युत्‌ यदि यह कहें तो अधिक अच्छा होगा, कि देश को उद्योगीकरण 
की दिशा में बढ़ाने में इसका अच्छा उपयोग किया जा सकेगा । 


उपसंहार 


बुनियादी शिक्षा के मूल तत्त्वों, उसके संत्रंध में प्रचलित शंकाओं तथा 
उसकी समालोचना से यह स्पप्ट हो जाता हैं कि वावजूद कुछ सीमितताओं के 


२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


क्षिक्षा की यह योजना सर्वाधिक विस्तृत, वैज्ञानिक, व्यावहारिक और भारतीय 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं के वहुत अनुकूल हैँ । 

'यों तो जिन सिद्धांतों पर यह आधारित है वह कम से कम दुनिया के प्रगत्ति- 
शील देशों और शिक्षा-श्ास्त्रियों के लिए नये नहीं हैं । निरीक्षण और कार्य द्वारा. 
शिक्षा के सिद्धांत को आज सभी स्वीकार करते हैं । सभी जगह आजकल छोटे 
बच्चों के लिए किडरगार्टन और मौंटेसरी पद्धति का प्रचार है। प्रयोगशाला की 
डाल्टन पद्धति तथा प्रोजेक्ट पद्धति का वोलवाला हैं। इन नई पद्धतियों ने अन्य 
देशों में भले ही चाहे कितनी सफलता प्राप्त की हो, कितु भारत में इन्हें विशेष 

सफलता नहीं मिली है । इसका प्रमुख कारण इन पद्धतियों की महंगाई हैं। साधा- 
रण-से किडरगार्टन स्कूल की फीस ८ रुपये से १५ रु० मासिक हैँ । अमीर औरं 
उच्च मध्यम वर्ग के सिवा दूसरों के वच्चों को इनमें पढ़ाना असम्भव हैं । प्रोजेक्ट 
पद्धति तो इससे भी महंगी है। ये पद्धतियां वैज्ञानिक होते हुए भी भारत-जैसे निर्धन 
देश के लिए अनुपयुकत हैं । अतः विद्यमान भारतीय परिस्थितियों में वुनियादी 
पशिक्षा हमारी शिक्षा-समस्याओं का एक संतोषजंनक समाधान है। 


बुनियादी शिक्षा का विकास और भविष्य 


जैसा कि हम वता चुके हें कि कहीं १९३८ के मध्य में जाकर बुनियादी शिक्षा, 
उसके पाठ्यक्रम और प्रणाली ने एक व्यावहारिक-रूप घारण किया। उंस समय 
भारत के अधिकांब प्रांतों में कांग्रेस की उत्तरदायी सरकारें थीं। शिक्षा एक प्रांतीय 
“विषय होने के कारण उन्हें शिक्षा-सुधार की नई योजना को अपनाने का अधिकार 
था । समस्त कांग्रेसी सरकारों द्वारा प्रशासित प्रांतों तथां कश्मीर राज्य ने बुनि- 
यादी शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया और उसको क्रमशः कार्यान्वित करने 
“का संकल्प किया । इसीः बीच सारे देश में हजारों बुनियादी स्कूल खोले गये, 
“अथवा विद्यमान स्कूलों में बुनियादी शिक्षो की व्यवस्था की गईं तथा उनके लिए 
सैकड़ों नये अध्यापकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गईं। यह प्रयत्न और परिवततेन 
अभी प्रारम्भ ही हुआ था कि विना पूछे भारत को युद्ध में धकेल देने की ब्रिटिश 
'नीति के विरोब में समस्त कांग्रेसी मंत्रिमंडलों नें अवटूबर १९३९ में इस्तीफा दे 
“दिया । इसका बुनियादी शिक्षा के विकास पर बहुत वुरा अस्तर पड़ा ॥ यों तो 
- युद्धकालीन गवर्नरी शासन में भी वुनियादी स्कूछ चलते रहे, कितु न तो उनकी 
विशेष प्रगति हो सकी और न अधिक विस्तार ही । 
१९४३-४४ में हमारे यहां पुनः युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की चर्चा प्रारंभ 
हुई। केन्द्रीय सलाहकार वोड ने एक विस्तृत युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना का 


युद्रोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना ६३ 


निर्माण किया । इस योजना की अनेक विश्येपताओं में एक प्रमुख विशेषता, यदि 
डात-प्रतिशत नहीं तो बहुत अंशों में, वुनियादी शिक्षा के सिद्धांत की स्वीकृति थी । 
१९४५ में पुनः भारत के अधिकांश प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई । 
प्रांतीय कांग्रेसी सरकारों ने पुनः वुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न 
प्रारम्भ किये। १९४७ में केन्द्र में भी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात 
चुनियादी शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार की आज्ञाएं अधिक बढ़ गई | वस्तुतः 
इसके बाद बुनियादी शिक्षा को केन्द्रीय सरकार का समर्थन भी प्राप्त हो गया । 
इसमें संदेह नहीं कि सिद्धांततः: हमने कम से कम प्राथमिक अवस्था «में 
चुनियादी शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया, पर यह भी सत्य हुँ कि व्यवहारत 
हमने इस दिदख्या में संतोषजनक प्रगति नहीं की है। फिर भी देश की शिक्षा को 
वैज्ञानिक रूप देने के प्रयत्नों को दृष्टि में रखते हुए बुनियादी शिक्षा का भविष्य 
पर्याप्त उज्ज्वल प्रतीत होता हैं । 


श् 


युद्धोत्त र-शिक्षा-विकास की योजना 


भारतीय शिक्षा का पिछले डेढ़ सौ सार का इतिहास अत्यधिक निराशा- 
जनक कहा जा सकता है। उदासीनता, निराशा, गलत नीतियां, अथवा शिक्षा- 
सुधार के साथ खिलवाड़ इसकी मुख्य विशेषताएं रही हैं। १९३७ में गांधीजी 
द्वारा प्रस्तुत बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना, हमारे सरकारी और सार्व- 
जनिक मस्तिष्क के लिए पहला झटका थी। इसके अतिरिक्त, सा्वभौम 
लोकशिक्षा की दिशा में दूसरा और दृढ़ कदम केन्द्रीय शिक्षण-सलाहकार 
_ बोडं द्वारा तैयार की गई युद्धोत्तर-शिक्षा-विकास की योजना है, जिसे कि संक्षेप 
में सार्जेट-बोजना भी कहा जाता हैं । १९४४ में यह योजना प्रकाशित हुई | सर 
जान साज्जेट उस समय भारत-सरकार के शिक्षण-सलाहकार थे और इस बोजना 
के प्रमुख प्रेरक । 
वास्तव. में यह योजना भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहला विस्दृत प्रयत्न 
है जिसमें पूर्व प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की समस्त शिक्षा- 
समस्याओं की एक व्यवस्थित पड़ताल, मूल्यांकन, समाधान और साथ ही उनके 
समस्त वित्तीय (>परितरक०४8)) और शासकीय (2 वीगौसांडााक्वत ए2) 
ओं को एक ठोस रूप देने का प्रयत्न हैं। इस योजना की एक अन्य विदेपत 
यह है कि यह किसी एक शिक्षाश्ास्त्री या सैद्धांतिक के दिमाग की उपज न होकर 
वहुत-से सरकारी और गैर-सरकारो गंभीर और शिलद्ला का व्यावहारिक 
अनुभवप्राप्त व्यक्तियों के श्रम का परिणाम है । वास्तव में इसके निर्माण में केंद्रीय 


द्ड भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियुक्त अन्यान्य उपसमितियों की रिपरोर्टों से पूरी 
सहायता ली गई है और उन्हें सम्मिलित रूप प्रदान करने की जेप्टा की गई 
इस बात से इस ग्रोजना के समर्थकु और विरोधी सभी सहमत हें कि भारतीय 

शिक्षण-पद्धति को साहस और <दूरदशिता से समग्र रूप में देखने तथा उसे अन्य, 
प्रगतिशील देशों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से यह प्रथम व्यवस्थित प्रयास है । 

इस योजना के प्रमुख लक्षणों, विशेषताओं अथवा कमियों .की विवेचना 
और समालोचना करने से पहले योजना में अन्तहित कुछ मुख्य बातों को ध्यान 
में , रखना आवश्यक है। पहले यह कि यह योजंना संयुक्त भारत को दृष्टि में रख- 
कर बनाई गई थी। दूसरे, इसमें केवल उस समय विद्यमान ब्रिटिश भारत का 
ही समावेश था, देशी रियासतें इसके दायरे से बाहर थीं । तीसरे, इसमें प्रयुक्त 
जनसंख्या के आंकड़े और अंदाज १९४१ की जनगणना-रिपोर्ट के आधार पर थे। 
इस भांति वर्तमान भारत, कितु जिसमें देशी राज्यों का एकीकरण हो चुका हैं, 
तथा आज की जनसंख्या तथा मूल्य-स्तर को दृष्टि में रखकर उसमें आवश्यक 
परिवर्तन करने होंगे । दे 

सार्जेन्ट-पोजना के प्रधान लक्षण 


१. सार्वभौम निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा. योजना में पांच या छः साल की 
उम्र से लेकर १४ साल की उम्र तक के लगभग ६० लाख लड़के-लड़कियों 
के लिए साक्षरता और नागरिकता की अल्पतम तैयारी के लिए निःशुत्क 
शिक्षा की व्यवस्था है, जिसे निम्न वेसिक (६-११) और उच्च बेसिक 
(११-१४) दो भागों में बांठ दिया गया है । का 

२. तीन से छः साल की उम्र के वच्चों की - पूर्व प्रारंभिक शिक्षा. 
अनिवार्य रूप से स्कूल में जाने की उम्र से पहले छोटे वच्चों की शिक्षा के लिए 
नर्सरी स्कूल तथा कक्षाओं की व्यवस्था इसकी अन्य विश्येषता हैं। वच्चों के 
स्वास्थ्य तथा उन क्षेत्रों में जहां घरों की अवस्था शोचनीय है, यह बहुत 
आवश्यक है । ह 

३. चुने हुए बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा. जो वच्चे माध्यमिक शिक्षा 
प्राप्त करने की योग्यतां रखते हें उनके लिए माध्यमिक जथवा हाईस्कूल शिक्षा- 
की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य हैं। आयोजकों की राय में लगभग २० प्रतिशत 
छात्र ही इस श्रेणी के अन्दर आ सकेंगे । माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों 
के रुझान और रुचियों को तथा विभिन्न पेशों के लिए आवश्यक मांग को ध्यान 
में रखते हुए स्कूलों के रूप और पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता रखी जायेगी । 


सार्जट-योजना के प्रधान लक्षण द्५्‌ 


इसके अतिरिक्त कोई विश्येप क्षमताप्राप्त लड़का या लड़की निर्धनता के कारण 
शिक्षा से वंचित न रह जाये, इसका ध्यान रखते हुए मुफ्त पढ़ाई तथा छात्रवृत्ति 
की व्यवस्था होगी । 

४. चुने हुए विद्याथियों के लिए विश्वविद्यालय-शिक्षा. यद्यपि विश्वविद्यालय 
की शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण कठिन हूँ, फिर 
भी सामान्यतः १५ माध्यमिक शिक्षाप्राप्त छात्रों में से एक छात्र विद्व- 
विद्यालय शिक्षा के लिए योग्य समझा जायेगा। इसके लिए हमें पर्याप्त कठोर 
परीक्षा की व्यवस्था करनी होगी ताकि निकम्मे लोगों की विश्वविद्यालयों में 
भरमार न हो । | 

५. टेबनीकल, व्यापारिक और कला की शिक्षा. उद्योग और व्यापार की 
आवश्यकताओं के अनुसार, टेकक्‍्नीकल, व्यापारिक और कला के शिक्षण की 
व्यवस्था करना भी योजना का एक उद्देश्य है। 

६. प्रोढ़-शिक्षा. १० साल से ४० साल के आयु-वर्ग के लगभग ९० छाख 
प्रौढ़ों, जिसमें स्त्री-पृठप दोत्तों सम्मिलित हें, की शिक्षा की व्यवस्था और इस 
प्रकार २० वर्ष में निरक्षरता का उन्मूलन भी योजना का एक अंग है । 

७. अध्यापकों की ट्रेनिंग. योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 

१७,७३३ अध्यापकों की आवश्यकता होगी, जिसमें से २० राख नानग्रेजुएट 
होंगे। उसमें से २३,३३३ पूर्व-प्रारंभिक स्कूलों के लिए, ११,९६,२०० निम्न 
वेसिक ६२५,५६० उच्च वेंसिक तथा ८१,३२० अध्यापकों की हाई स्कूल 
निम्न विभाग के लिए जरूरत होगी । शिक्षा में योग्य व्यक्तियों को आकपित 
करने के लिए उपयुक्त वेतन की व्यवस्था की गई हैं । ग्रेजुएट अध्यापकों की 
ट्रेनिंग के लिए तीन प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल सुझाये गये हें-- (१) पूवे-प्रारंभिक 
अध्यापक, (२) वेसिक अध्यापक, (३) हाई स्कूल के नानग्रेजुएट अध्यापक 
बेसिक अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिये तीव साल तथा अन्यों के लिए दो साल की 
अवधि रखी गई हैं । 

८. अनिवा्य शारीरिक शिक्षा और डाक्दरो परीक्षा. बच्चों के स्वास्थ्य 
की उन्नति और रक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा, डावटरी परीक्षा तथा चिकित्सा- 
व्यवस्था पर योजना में विद्येप जोर देते हुए स्कूल मेडिकल सबिस के छिए 
७,५००० डाक्टरों तथा १५,००० नर्सो की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है । 

९. रोजगार-व्यरो की स्थापना. विद्यार्थियों को विभिन्न पेशों की दिला 
में से चुनाव व तत्संबंधी सलाह, मार्ग-दर्शन तथा उनकी झिक्षी के पद्चात 
उन्हें कार्य दिलवाने के लिए एक रोजगार-ब्यूरो होगा । 

है 


६६ - भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


१०. -.शारीरिक और मानसिक अपाहिजों की शिक्षा. जो व्यक्ति जन्म, अंग- 
हानि, अथवा मानसिक द्रोष के कारण शिक्षा और जीविका की सुविधाओं से 
वंचित रहे हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी योजना के अन्तर्गत है। 

११. सक्षंत्र शासकीय संगठन का सुंत्रपात. वर्तमान शिक्षा-संगठन में 
सुधार भी इस योजना का एक अंग हैँ। इसमें केन्द्र और प्रांतों की शिक्षा- . 
नीति के अधिक केन्द्रीकरण और एकीकरण का सुझाव दिया गया है तथा शिक्षा 
को केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का प्रमुख दायित्व बताया गया है । 

१२. चालीसवर्षीय शिक्षा-प्रोजना. रिपोर्ट के अनुसार भारत की समस्त 
शिक्षण-आवश्यकताओं को पूरा करने में लगभग ४० वर्ष की आवश्यकता होगी । 
पहले.पांच साल तो आयोजन, प्रचार आदि, विज्ञेपतः अंध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए 
जरूरी संस्थाओं के जुटाने में ही छग जावेंगें। वाकी ३५ वर्ष का समय सात पंचवर्षीय 
योजनाओं में विभकत होगा जिसमें कि एक अथवा कई क्षेत्रों को लिया जायेगा । 

१३. क्षेत्रानुसार (07'8997886) विकास. योजना का एक अन्य लक्षण 
देश में शिक्षा का क्षेत्रानसार विकास हैँ । चंंकि अध्यापकों तथा अर्थ के अभाव 
में सारे देश में एक साथ.:पूरी योजना लागू नहीं की जा सकती, इसलिए अपने 
साधनों के अनुसार एक के वाद एक अधिक उपयुक्त क्षेत्र को चुनना होगा । 

१४. ३१३ करोंड़ वाधिक व्यथ. योजना को चलाने के लिए रूगभग 

. ३१३ करोड़ रुपये वार्षिक व्यय की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक सरकार द्वारा 
शिक्षा पर व्यय किये जानेवाली रकम की तुलना में यह रकम असाधारण रूप से 
* अधिक होगी । 


साजेनन्‍्ट-पोजना की संमालोचना 


एक ओर सामान्य रूप से जहां पर सा्जेन्ट-योजना का स्वाग्रत हुआ, वहां 
दूसरी ओर उसकी कुछ वातों को लेकर कठोर आलोचना भी हुई है । इन आलो- 
चनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हँ--एक तो वह जो कि योजना की कुछ 
कमियों अथवा छटों की ओर संकेत करती हैँ तथा दूसरी वह जिनका कि योजना 
की किसी मौलिक वात से ही मतभेद है । 

पहली श्रेणी में इस प्रकार की आलोचनाएं हँ---योजना में अन्तहित आद्शों 
और नीतियों का व्योरेवार विवेचन नहीं किया गया है ; सक्रियता द्वारा शिक्षा 
के सिद्धांत की ठीक प्रकार व्याख्या नहीं की गई है; धार्मिक शिक्षा की 
महत्त्वपूर्ण समस्या का कोई निर्देश नहीं है, छड़कियों की शिक्षा की विद्येप 
आवश्यकताओं का विवेचन नहीं हुआ है, इत्यादि । 


सार्जेच्ट-पोजना की समालोचना द्छ 


निस्संदेह यह बातें महत्त्वपूर्ण हें, कितु इस संबंध में यह याद रखना जरूरी 
है कि इस प्रकार की सामान्य शासकीय योजना में, न तो आद्शों तथा विधियों 
की वहस में जाना उचित ही हैं और न संभव ही । और फिर कुछ सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनैतिक और आधिक प्रस्थापनाएं तो योजना में अन्तहिंत हें ही । 
शक अच्छी समालोचना का कार्य उन प्रस्थापताओं का विवेचन कर उनकी 
पृष्ठभूमि और सारता पर प्रकाश डालना हैं। जहां तक धामिक शिक्षा का प्रइन 
है, वह छूट अस्थायी है । 

वास्तव में योजना की समालोचना में वह आलोचनाएं विशेष महत्त्व रखती 
हैं जिनका कि योजना. के मौलिक आवारों से ही मतभेद हैं| इस श्रेणी में आाने- 
चाली आलोचना को हम तीन भागों में वांट सकते हें--( १) यह योजना राष्ट्रीय 
नहीं है, (२) इसकी लागत असाधारण है, (३) इसके पूर्ण रूप में कार्यान्वित 
होने की अवधि अनुचित रूप से लम्बी है । आगे हम संक्षेप में इन आपत्तियों पर 
विचार करेंगे । 


2. अराष्ट्रीय योजना 


एक पहलू. एक राण्ट्रीय शिक्षा-पद्धति के लिए आवश्यक हैं कि वह उस 
राष्ट्र की परम्परा, संस्कृति, आदर्शों और आकांक्षाओं से उद्भूत हो । इस दृष्टि 
से इस योजना में भारतीय परम्परा की स्वथा उपेक्षा की गई है । उदाहरणार्थ, 
ओऔढ़-शिक्षा की चर्चा करते हुए उस शिक्षा को वास्तविक और व्यावहारिक 
बनाने के लिए चित्रों, कलात्मक तथा अन्य वस्तुओं, मैजिक लालटेन, ग्रामोफोन 
और रेडियो का जिक्र किया गया है, किन्तु भारत में पूर्व-प्रचलित प्रीढ़-शिक्षा 
के सुलभ साधनों--कथा, कीर्तत और भजन को आधुनिक युग की आवश्यकताओं 
के अनुरूप सुधारने और ढालने और अपनाने का कहीं जिक्र भी नहीं है । 
१८३५ में मैकाले का यह मत था कि भारतीय भापाएं पाद्चात्य ज्ञान के 
प्रसार के माध्यम के लिए अनुपयुक्‍त हैं । आज सौ से अधिक साल बाद सार्जेन्ट- 
योजना भी इसी कल्पना पर आधारित प्रतीत होती है । इस योजना से प्रचलित 
शिक्षा की समस्त बुराइयों के कायम रहने की ही नहीं, वल्कि कुछ बढ़ने की भी 
आशंका है। एक शिक्षा-योजना, जिसके अन्तर्गत एक विदेशी भाषा उच्च शिक्षा का 
माध्यम मानी गई हो, कदापि राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति नहीं कही जा सकती । 
इंग्लेंड की शिक्षा-पद्धति बहुत कुछ देसी ही हैं जिसका कि खाका सार्जेन्ट-योजना 
में दिया गया है। यदि फ्रेंच अथवा जर्मन को इंग्लेंड में उच्च शिक्षा के माब्यम के 
रूप में अपना लिया जाय तो क्या अंग्रेज जनता उत्ते राष्ट्रीय कहने के लिए तैयार 





६८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


पं 


होगी ? अतः हम किसी भी प्रकार साजेन्ट-योजना को राष्ट्रीय करार नहीं दे 
सकते । | ह 
दूसरा पहलू. उपर्युक्त आक्षेप के उत्तर में भी वहुत कुछ कहा जा सकता है। 
यद्दि हम ध्यानपूर्वक योजना का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि इस योजना 
में कोई ऐसी वुनियादी वात नहीं है जिसे कि हमारे राष्ट्रीय हितों अथवा विचार- 
धारा के विरुद्ध कहा जा सके। निस्संदेह यह योजना वहुत-से अन्य देशों की प्रगति- 
शील शिक्षा-योजनाओं से बहुत वातों में मिलती-जुलती हैं, कितु क्या इस विना पर 
इसे समाजविरोधी अथवा अराप्ट्रीय कहना उचित होगा ? आज के झीछ यात्रा 
और विचारों एवं व्यक्तियों के बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की सुविधाओं को 
देखते हुए राष्ट्रीय संस्कृतियों की पृथकृता वहुत कुछ नप्ट होती जा रही है और 
एक ऐसी सामान्य भूमि तैयार होती जा रही है जहां पर सभी विभिन्न संस्क्- 
तियां समान रूप से सम्मिलित हो सकती हैं । चाहे गहरी-विचारात्मक शक्तियां 
कितनी ही भिन्न क्यों न हों, यदि विभिन्न देशों के शिक्षण-संगठन में पर्याप्त 
सादृश्य दिखाई दे, तो इसमें कोई आइचर्य या दुःख की वात नहीं है । 
आलोचकों की इस वात में अवश्य बड़ा वजन है कि कालिजों और विद्व- 
विद्यालयों में विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं होनी चाहिए । देशी भाषाओं 
को उच्च शिक्षा का माध्यम वनाने में अनेक कठिनाइयां होने के बावजूद भी इस 
स्थिति में सुधार हो सकता हैं और होना चाहिए | कितु इस मसले को योजना का 
एक बुनियादी लक्षण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि शिक्षा-विभागों और विश्व- 
विद्यालयों के लिए, विना इसके ढांचे में बड़ा व्याघात पहुंचाये, शिक्षा के उचित 
माध्यम को अपनाना संभव हैँ। इन तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि 
“विस्तृत अर्थों में योजना का सामान्य रुझान राप्ट्रीय ही है।.... 
योजना की लागत असाधारण हैं 
१९४४ में ब्रिटिश भारत में हमारा प्रतिव्यविंत शिक्षा-व्यय लगभग ८ आने 
वापिक था, जब कि योजना में रगभय १० रु० वापिक व्यय करने का प्रस्ताव 
हैं। क्या शिक्षा पर ३१३ करोड़ वाधिक व्यय भारत जैसे निर्धन देश के लिए 
संभव हैं ? यह योजना इस कल्पना पर आधारित हैँ कि भारत सरकार और 
जनता शिक्षा को राष्ट्रीय समृद्धि और कल्याण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग 
समझेगी । कितु अभी तक के अनुभव को देखते हुए यह हठातू परिवर्तन 
- यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता । जहां तक योजना की लागत का संबंध हैं 
यह कहा जा सकता हैं कि उसने भारतीय जनता की आथिक और सामाजिक 
“स्थिति को ध्यान-में नहीं रखा हैं और इसलिए इस योजना की सराहना और 
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सम्मान तो किया जा सकता है कितु इसे व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। 
अवश्य ही ऐसा कहनेवालों को विकृतमना और निराशावादी कहा जायेगा, पर 
इसमें संदेह नहीं कि योजना की लागत पर विना समुचित, सूक्ष और 
गंभीर विचार किये उसे चाह्ू कर देना, हमें भीषण कठिनाई में डाल 
सकता है। राष्ट्र-निर्माण की योजनाओं में अतिआशावादी होने से सावधान 
होना अधिक उचित हैं। यहां यह निर्देश करना अप्रासंगिक न होगा कि 
महात्मा गांधी ने अपनी बुनियादी शिक्षा की योजना में इस लागत के पहलू को 
भलीभांति ध्यान में रखा था। भारत-जसे निर्वन देश में जहां करोड़ों आदमी भूखे 
और नंगे हें, यदि रुपया प्राप्त भी हो, तो उसे विभिन्न मदों में अति सावधानी से 
व्यय करना होगा । इसलिए हमें किसी भी शिक्षा-योजना की सार्थकता पर विचार 
करते हुए उसकी लागत के पहल पर सर्वप्रथम विचार करना होंगा । हमें तथ्यों 
का मुकाविला करना होगा । केवल खामख्याली और कल्पना से संतुष्ट होने से 
काम न चलेगा | 

इस दृष्टि से यदि हम योजना पर दृष्टि डाले तो हमें इस खेदजनक परिणाम 
पर पहुंचना होगा कि इसकी छागत असाधारण रूप से अधिक और भारत-जैसे .. 
निर्धन देश द्वारा वहन किये जाने में सर्वथा असम्भव है। यही नहीं, योजना में व्यय .... 
के जो अनुमान दिये गये हें उनका आधार भी ठीक नहीं है । उदाहरणार्थ, उसमें 
ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के जिन आंकड़ों का प्रयोग किया गया हैँ, वह १९४० 
की सार्वजनिक स्वास्थ्य कमिश्नर की. रिपोर्ट पर आधारित है । यदि उनका 
आधार १९४१ की जनगणना की रिपोर्ट को वनाया जाता तो योजना की छागत 
१४३ लाख रुपये अर्थात्‌ लगभग ५ प्रतिशत और अधिक बढ़ जाती । इसके 
अतिरिक्त योजना में योजना प्रारम्भ होने और उसके समाप्त होने के ४० साल के 
बीच के समय में होनेवाली जनसंख्या-वृद्धि का कोई ध्यान नहीं रखा गया हैं । 
योजनाओं के निर्माताओं के लिए १९८५ के लूगभग की जनसंख्या के अनमान 
को लेना आवश्यक था । जनसंल्या-वृद्धि के लिए केवल योजना में दी ३० करोड़ 
की रकम पर्याप्त नहीं कही जा सकती । इसलिए यदि हम इस काल में होनेर 
वाली जनसंख्या-वृद्धि को भी अपनी गणना में लें तो बोजना की लागत और भी 
अधिक हो जायगी । 

लागत के इस पहलू को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे 
रास्ते ढूंढने का प्रयत्व करें जिनसे कि उसमें पर्याप्त कमी की जा सके । इस बड़ी 
लागत को विना शिक्षा-पसार की गति को कम किये, किस प्रकार प्रायः भावा 
किया जा सकता हूँ, इस संबंध में निम्न सुन्ाव दिये गये हैं :--- 


७० भारत में सामाजिक कल्याण और. सुरक्षा 


१. आठ वर्ष के स्थान पर केवल ५ वर्ष बर्थातु ६ से ११ वर्ष तक की 
थायु के लिए ही अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाय । 
... २. थोजना में भ्रस्तावित हर शिक्षक के नियंत्रण में औसतन २५ या ३० 
विद्यार्थी रखने के स्थान में उनकी संख्या ५० या ६० कर दी जाय ।. इसके लिए 
मानीटर या मद्रास पद्धति का सहारा छिया जाय । 

३. बच्चों की दस्तकारी शिक्षा को माता-पिता, वर्कशाप और कारखानों 
के जिम्मे छोड़ दिया जाय । 

४. अध्यापकों के लिए प्रस्तावित वेतन में कुछ कमी कर दी जाये । 

' उपर्युक्त सुझावों में से पहले दो सुझाव अवश्य विचारणीय हैं । संसार के 
अनेक प्रगतिशील राछ्ट्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ में केवल ४ या-५ वर्ष की 
अवधि को ही लेकर चली' है । अत: यदि हम भी उसे पांच वर्ष से प्रारम्भ करें 
और वाद में अपने साधनों के अनुसार उसे बढ़ाते रहें तो विशेष अनुचित न 
होगा । 

माता-पिता, वर्कशाप और कारखानों द्वारा दस्तकारी की शिक्षा देने 
का प्रस्ताव, अधिक व्यावहारिक और उचित नहीं है । अधिकांश माता-पिता यह 
काम वैज्ञानिक रीति से नहीं कर सकते तथा वर्कश्ांप और कारखानों में छोटे-छोटे 
वंच्चों को दस्तकारी शिक्षा देना उचित नहीं कहा जा सर्कता और न ही विद्यमान 
वर्कशाप या कारखाने इस दायित्व को अपने ऊपर छे सकते हें । 

. अध्यापकों के वेतन में किफायत का.अंतिम प्रस्ताव केवछ हानिकर ही सिद्ध 

. हो सकता है । आप अध्यापकों को विना भरपेट भोजन और सम्य जीवन की 
अल्पतम आवश्यकताएं पूरी किये उनसे अपने कार्य में मनोयोग देने की आशा 
नहीं कर सकते । वलिदान- की भावना एके महान्‌ वस्तु हैं, कितु आप एक वर्ग 
पर उसे जवर्दस्ती नहीं छाद सकते । इसलिए अध्यापकीं के वेतन में कमी कर 
योजना की छागत को कम करने का प्रयत्न वहुत ही गछ॒त कहा जायेगा। 

निस्संदेह छागत व्यय को अधिक से अधिक कम करने के रास्ते खोजने चाहिएं, 
“किंतु प्रस्तावित व्यय असंभव कह देने से समस्या हल नहीं हो जाती । जभी तक 
हमारी शिक्षा-तीति का उद्देश्य सस्तापन रहा है और इससे हमारी शिक्षा का 
स्तर ही सस्ता हो गया है। यदि हम एक समुचित शिक्षा-व्यवस्था चाहते हैं, - 
तो हमें अन्य देशों की भांति उस पर आवद्यक राशि खर्च करनी ही होगी । 

चूंकि हम आज या आज से चालीस वर्ष वाद लगभग २७५ करोड़ 
वापिक नहीं खर्च कर सकते, अतः हमें इस योजना को नहीं स्वीकार करना 
चाहिए, यह युक्‍ति विश्युद्ध आ्थिक दृष्टिकोण से तो स्रही कही जा सकती हैं, 
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कितु यह वह दृष्टिकोण नहीं है जिससे कि राष्ट्रों का निर्माण होता है | वास्तव 
में केवल आर्थिक हीवे को सर्वशक्तिमान्‌ समझ देश-निर्माण की कोई योजना 
सफल नहीं हो सकती । प्रवल आवश्यकता और उसके लिए साधन जुटाने की 
उत्कट लगन स्वयं उसकी सफलता की जमीन तैयार करते हैं। इसलिए हमारे 
सामने पहला काम एक ऐसी योजना वनाना होना चाहिए जो कि हमारे देश के 
योग्य हो, और फिर यह सरकार का कार्य है कि वह उसे कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक साधन जुटाये । अपने कपड़े के अनुसार अपना कोट काटो' एक चिर 
सम्मानित अंग्रेजी कहावत है, कितु व्यान से इस पर विचार किया जाये, तो इसे 
सदैव बृद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता 
और नाप के अनुसार अपना कोट न बनाये, तो उनका यह कार्य मनोरंजक अवश्य 
हो सकता हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता । समझदारी इसी में है कि हम 
अपनी आवश्यकतानुसार कोट अथवा यहां पर धन जुटायें और अपनी आवश्य- 
कतानुसार . कपड़े सिलवायें। इसी वात को सर मारिस ग्वायर ने बहुत अच्छी 
तरह व्यक्त किया है, “अभी तक भारत की निर्धनता, कुछ न करने के लिए 
एक अच्छा बहाना रही है, कितु किस भांति राष्ट्रीय संपत्ति को वढ़ाया जा सकता 
है, जब तक जो इसका सृजन करते हैं, उन्हें शिक्षा, जो कि उन्हें इसके लिए 
समर्थ वनाती है, न दी ज!ए ।” वास्तव में भारत की गरीबी और अधिक्षा एक 
अच्छा खासा दुष्चक्र हैं। वह गरीब है क्योंकि उसकी जनता अशिक्षित है, बह 
अशिक्षित है क्योंकि वह गरीब है । आखिर इस दुष्चक्र का अन्त करना ही होगा 
और अन्नान के किले को ढाहना ही होगा । इसलिए सरकार को अपने विद्यमान 
साधनों में से पहले दस वर्षों के लिए अपेक्षतया कम धन, वह जो जुटा सकती हैँ. 
जुटाना चाहिए और इसी बीच उसे आथिक और औद्योगिक विकास की नीति 
को अपना देश की सम्पत्ति में शीत्ष और पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए, ताकि 
शिक्षा के लिए आगे आवश्यक धन प्राप्त हो सके । * 


| 


/(-ि4५ 


३. प्रस्तावित समय वहत लरूम्वा 


योजना के अनुसार समस्त भारत की शिक्षण-आवश्यकताओं की पूर्ति में 
लगभग ४० वर्ष का समय लछगेगा। इतनी लूम्बी अवधि निश्चित करने का 
मुख्य कारण योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित अध्यापकों की वृहत्‌ 
सेना के पाने और तैयार करने की कठिदाई है। उदाहरगार्थ बह अनमान 


लगाया गया हैं कि ३० विद्यार्थी प्रतिअध्यापक के औसत से हमें १९४० की - 
जनसंख्या के आधार पर ही केवल वेसिक प्राइमरी | में १८ लछास 
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अध्यापकों की आवश्यकता होगी। यह अध्यापक कम से कम मैट्रिक पास होंगे 
ओर फिर यह भी अनुमान हैं कि मैट्रिक पास लोगों में से लगभग ३५ प्रतिशत 
ही अध्यापक बनने के लिए योग्य अथवा तैयार होंगे जौर इस रफ्तार से सारे 
देद में शिक्षा-प्रसार में ४० वर्ष लग जाना स्वाभाविक हैं । 
योजना में यह मान लिया गया हूँ कि जो व्यक्ति मैट्रिक नहीं है और ट्रेनिंग 
प्राप्त नहीं है, वह अध्यापक नियुक्त न होगा । अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही * 
है कि क्या हर अवस्था के लिए २-३ साल की ट्रेनिंग-प्राप्त मैट्रिक अध्यापकों को 
ही नियुक्त करता जरूरी हैं ? क्या कुछ उन छोगों को भी, जो दुर्भाग्य से मैट्रिक में 
फेल हो गये हैँ, कुछ ट्रेनिंग दे अध्यापकों का काम नहीं लिया जा सकता ? क्या 
सीनियर वेसिक कोर्स पास में से कुछ छोग, जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक 
. नियुक्त नहीं किये जा सकते ? क्या शुरू में विना ट्रेनिंग-श्राप्त छोग नियुक्त नहीं 
किये जा सकते और फिर धीरे-धीरे उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती ,अथवा उन- 
की जगह ट्रेनिंग-प्राप्त छोग नहीं नियुक्त किये जा सकते ? क्या २-३ साल की 
ट्रेनिंग सर्वधा आवश्यक है ? क्‍या उसे खूब मेहनत करा पर्याप्त कम, ३ महीने 
या ६ महीने का नहीं किया जा सकता ? क्या प्रतिअध्यापक ३० विद्यार्थियों का 
आऔसत आज की स्थिति को देखते हुए ठीक है ? क्या उसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं की 
जा सकती ? 
संक्षेप में उक्त प्रइनों का निम्न उत्तर दिया जा सर्कता है :-- 
वास्तव में जिन देशों ने जन-शिक्षण की योजनाओं को अपनाया है, उन्होंने 
प्रायः प्रारम्भ में आदर्श योग्यता-प्राप्त अध्यापकों का आम्रह नहीं किया है । अतः 
हमें भी कम से कम प्रारेम्भ में आदर्श से नीचे उतरने में संकोच नहीं होना चाहिए। 
मैट्रिक परीक्षा की सफलता के साथ कोई विशिष्ट पवित्रता नहीं जुड़ी हुई है और 
न ही उसमें सफलता या असफलता को पढ़ाने की योग्यता का विश्वस्त मान 
दंड माना जा सकता है। स्पष्ट ही मैट्रिक के समंस्त अनुत्तीर्ण छात्रों को मूर्ख नहीं 
कहा जा सकतां। उनमें से छगभग ५० प्रतिशत अवश्य ऐसे निकल आयेंगे जिन्हें 
हम वेसिक प्राइमरी स्कूलों में पढ़ानें के लिए ले सकते हैँ । जो लोग सीनियर 
वेसिक कोर्स पास कर चुके हैं, उनमें से काफी ऐसे होंगे जो कि मैट्रिक पास 
जैसे ही अच्छे अव्यापक सिद्ध हो सकेंगे। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि 
सीनियर बेसिक कोर्स पास अनेक लोग जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक 
नियुक्त किये जा सकेंगे। यदि हम इनमें मैट्रिक फंछ लोगों की संख्या 
जोड़ दें तो हमें शायद मैट्रिक पास ३५ प्रतिशत लोगों के वरावर संख्या अवश्य 
मिल जायगी। इसका सीधा अर्थ हुआ कि अध्यापकों की प्राप्ति की अवधि 
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इस भांति आधी हो जायेगी । इसके अछावा शुरू में विना ट्रेनिंग-प्राप्त अव्यापकों 
की नियुक्ति से कोई विद्येप हानि न होगी। २-३ साल की ट्रेनिंग को घटाकर 
पर्याप्त कम, ६ महीने और साल भर किया जा सकता हैं । प्रतिअध्यापक औसतन 
३० विद्यार्थियों में सरलतया ५० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती हैं। यह संशोधन 
स्वयं अपेक्षित अध्यापकों की संख्या में एक-तिहाई कमी तथा स्वतः ही योजना- 
काल में उतनी ही और कमी करने में सहायक होगा । 

उपर्युक्त संशोधनों को स्दीकार कर इस योजना के कार्यान्वित होने के कारू 
में पर्याप्त, अधिक नहीं तो ५० प्रतिशत, कमी अवश्य की जा सकती हैं। वावजूद 
इन संशोधनों के हमारी शिक्षण-व्यवस्था उस समय के इंग्लेंड और अमरीका से 
कम अच्छी न रहेगी, जब कि वह स्वयं ऐसी अवस्था में से गुजर रहे थे । इसलिए 
व्यावहारिक दृष्टि से इन संशोधनों की स्वीकृति उचित कही जायेगी । - 

निस्संदेह इंन संझोधनों को स्वीकार कर योजना की अवधि में पर्याप्त कमी 
की जा सकती है, कितु हमें यह भी न भूलना चाहिए कि अवधि में कमी करने के 
लिए हमें योजना की लागत को बढ़ाना होगा । विना व्ागत बढ़ाये यह नहीं हो 
सकता । इसलिए जो लोग अत्यधिक लागत की शिकायत करते हूँ, वह साथ ही 
साथ लम्बी अवधि की शिकायत नहीं कर सकते । 


४. क्षेत्रानुसार विकास का सिद्धान्त ठीक नहीं. 


सारे देश में इस योजना को एक साथ कार्यान्वित कर देना संभव नहीं, इस 
कारण पहले कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उसके बाद धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में 
योजना को विस्तृत करना चाहिए । योजना का यह सुझाव सर्वधा अनुचित और 
अव्यावहारिक है । क्या यह दूसरे शब्दों में, कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर अनुचित 
प्रभुत्व स्थापित करने अथवा शिक्षा में साम्राज्यवाद के प्रवेश का अच्छा उदाहरण 
नहीं है ? क्षेत्र के चुनाव में भेद-भाव तथा कठिनाई उपस्थित होना सर्वथा स्वा- 
भाविक हूँ । एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र का चुनाव, क्षेत्रगत ईरप्प्या और घृणा 
को बढ़ाने का एक अच्छा साधन होगा। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्र की तुलना में 
दूसरे क्षेत्र का चुनाव अनेक सामाजिक विरोधवों को जन्म देगा। इस प्रकार हमारे 
यहां शिक्षा का असंतुलिति विकास होगा । अतः कोई भी व्यक्ति सार्जेन्टयोजना 
के इस पक्ष का समर्थन नहीं कर सकता । 
” इस आशक्षेप के उत्तर में कहा जा सकता है कि अपेक्षित अध्यापकों के अभाव 
में योजना को कार्वान्वित करने का यही एकमात्र व्योवहारिक मार्य है। इसके 
प्रत्युत्तर में आलोचकों का कहना है, कि अध्यापकों की कमी, अवश्य उनके लद्दय 
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की प्राप्ति में बड़ी वाधा है किन्तु इसका एक हल किया जा सकता है, वह यह 
कि कुछ क्षेत्रों में एक साथ आठ सार की अनिवाय सा्वभौम शिक्षा को शुरू 
करने के स्थान में, प्राप्त अध्यापकों की संख्या के अनुसार, कुछ प्रारम्भिक बक्षायें 
ही, सारे देश में एक साथ खोली जायें। पर इसके साथ भी एक और समस्या 
है, वह यह कि यदि हम केवल दो या तीन वर्ष तक सारे देश के वच्चों को एक साथ 
शिक्षा भी दे सकें, और उसे आगे तक जारी न रख सकें, तो हमारी दी हुई 
शिक्षा भी बहुत अंश में व्यर्थ जायेगी । अल्प शिक्षा द्वारा पुनः निरक्षरता 
पर लौट जाना एक सुपरिचित तथ्य है। वावजूद इसके योजना के क्षेत्रानुसार 
शिक्षा-प्रसार के सिद्धान्त में संशोधन की आवश्यकता हैं । 
योजना का महत्त्व ह 

कुछ बातों पर योजना की कठोर आलोचना तथा उसकी अनेक कमियों और 
त्रुटियों के बावजूद इस वात से इन्कार नहीं किया जा' सकता कि सार्जेन्ट-योजना 
भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महान्‌ घटना है, एक महत्त्वपूर्ण रचना हैं । 
इस योजना की तीन मुख्य विशेषताएं हैँ:-- ल्‍ 

१. समान सुविधाएं जुटान का प्रयास. योजना की सबसे प्रमुख विशेपता , 
विक्षा के क्षेत्र में समान सुविधाएं जुटाने, या कम से कम, उसके जुटाने के मार्गे 
को प्रशस्त करने की चेष्टा है । यों तो सरकार द्वारा सार्वभौम प्रायमिक शिक्षा 
के दायित्व को स्वीकार किया जाना, कोई आइचर्य की बात नहीं है, पर 
इसी दायित्व को उठाने में एक रूम्वे समय तक सरकार आतनाकानी करती 
रही है । योजना ने स्पष्ट छाव्दों में इस दायित्व को केन्द्रीय और प्रांतीय 
सरकारों के कंबे पर डाला है तथा इस बात पर भी विशेष वर दिया है कि 
इस क्षेत्र में समानता की सुविधा का अर्थ केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं हैं, 
किन्तु निर्वेन छात्रों के लिए उन समस्त अवस्थाओं का जुटाना हैं, जैसे मध्याह्न 
भोजन, डाक्टरी परीक्षा, चिकित्सा, किताबों, छात्रवृत्ति अथवा भरण-पोषण, 
भत्तों की व्यवस्था, जिनसे कि समान सुविधाएं व्यावहारिक रूप धारण करती 

। जान सार्जन्ट ने ठीक ही कहा है, एक जधपेट और किसी भी शारीरिक 

कष्ट से-पीड़ित बच्चे को पढ़ाने का प्रयत्न केवड समय और घन की वर्वादी 
कहा जा सकता हैं ।” योजना में इस वात की व्यवस्था हैँ कि माध्यमिक स्कलों में 
५० प्रतिशत छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए तथा कालिजों, विश्वविद्यालयों 
और टेक्‍्नीकल संस्थाओं .सें छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता की उदार 
व्यवस्था होनी चाहिए 

निस्संदेह यह सब कदम सामाजिक न्याय द्वारा अपेक्षित शिक्षा-सम्बन्धी 
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समानता को पूरे अर्थों में समान नहीं बना देते, क्योंकि अभी भी सम्पन्न माता-पिता 
के बच्चे की तुलना में एक गरीब माता-पिता के बच्चे को पर्याप्त कठिनाई रहेगी । 
किन्तु वर्तमान स्थिति की तुलना में, जिसमें कि ८० प्रतिशत वच्चों को शिक्षा का 
कोई भी अवसर प्राप्त नहीं है, उक्त प्रस्ताव एक महान्‌ प्रगति कहे जा सकते हैं । 
और उनमें से भी जो कि स्कूल जाते हैं, अधिकांश स्थायी साक्षरता शआप्त करने 
से पहले ही उसे छोड़ने को बाध्य होते हैं। इस प्रकार आज देश की अधि- 
कांश व्यावहारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और कछात्मक प्रतिभा और योग्यता 
यों ही विनष्ट हो जाती हैं। उक्त योजना के कार्यान्वित होने पर हम इस भीषण 
हानि को रोक सकेंगे तथा जनता के समस्त वर्गों की योग्यत्ता और दक्षता को 
विकसित कर सकेंगे । 

२. अध्यापक वर्ग का उचित सम्मान. योजना की अन्य प्रमुख विद्येपता 
अध्यापक वर्ग को उचित सम्मान, केवल अध्यापन के पेछ्े की पवित्रता और 
उच्चता में शाव्दिक सहानुभूति व्यक्त कर ही नहीं, किन्तु उनकी सेवाओं के लिए 
उचित पुरस्कार को स्वीकार कर, प्रदान करना है । भारत में अवादिकाल से 
शिक्षक वर्ग का बड़ा सम्मान रहा है, किन्तु पिछले १०० वर्षो में उसका जो पतन 
हुआ है, वह सर्वविदित हैँ । यह पेशा आज उन निकम्मे और अयोग्य छोगों का 
खक्ष्"ा वन गया है, जो कि अन्य सब नौकरियों से निराश होकर, इसमें प्रविष्ट 
होते हैं। हम इन्हें और अच्छे शिक्षकों को भी जो वेतन दे रहे हैं, वह उनका पेट 
भरने भर के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं । यह एक वड़ा कारण है जिसने अध्या- 
पकों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया हैं। योजना में 
अध्यापकों के अल्पतम वेतन की व्यवस्था की गई है, यद्यपि इसे भी संतोषजनक 
नहीं कहा जा सकता। पर फिर भी इसमें संदेह चहीं कि यह विद्यमान वेतन-स्तर 
: में बड़ा सुधार हूँ । 
योजना में प्रस्तावित वेतत-व्यय कुछ व्यय का ७० प्रतिशत भाग है । 


हैं। किन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अव्यापकों को अच्छे 
और संतोपप्रद जीवन की अल्पतम सुविधायें जुदाए बिना, शिक्षा-सुधार के 
समस्त प्रयत्त अर्थहीन, अवंचक और असफल होंगे । अतः प्रस्तावित वेतन-क्रम का 
कार्यानिवितत करना अपरिहार्य है । इसका परिणाम अध्यापक के सम्मान में 
_ वृद्धि के अतिरिक्त, संकीर्ण आथिक दृष्टि से भी अच्छा होगा । सारे देक्ष में 

अध्याप्रकों के वेतन के रूप में वितरित की जानेवाली विपुल रा देथ में 
वस्तुओं की मांग को बढ़ा क्‍या उत्पादन को प्रोत्साहित न करेगी ? 


७६ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


...._३. शिक्षा को रुमाज-आथिक जीवन से संयुतत करने का प्रयास- अन्तंतः, 

इस योजना की अन्य॑ प्रमुख विशेषता शिक्षा को वुद्धिमत्तापूर्वक देश के सामाजिके 
और आर्थिक जीवन की आंवश्यकताओं से घनिष्ठतया संयुक्त - करने का 
प्रयत्व है। हम सभी जानते हें कि अभी तकं हमारी शिक्षा एक ही छीक परे 
चलती रही है । वह कोरी कितावी और साहित्यिक रही हैं । न तो उसने 
विद्यार्थियों की विभिन्न रुचियों और न ही राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं 
पर ध्यान दिया है । इस योजना में प्रस्तावित पाठय-क्रम और संगठन शिक्षा को 
अधिक व्यावहारिक तथा गांवों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध करेगा, शिक्षा को 
एक टेकक्‍्नीकल और पेशेगत झुकाव प्रदान करेगा तथा उच्च टेक्‍्नीकल शिक्षा को ' 
कालिज और विश्वविद्यालयों के समकक्ष स्थान विलायेगा। निःसंन्देह यह शिक्षा 
देश की मांग को पूरा करने में अधिक समर्थ होगी । 


सार्जेन्ट-यी जना के वाद 


केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों ही सरकारों ने सार्जेन्ट-योजना पर विचार किया। 
अन्ततोगत्वा भारत सरकार ने, वित्तीय (॥79709/ ) सीमितताओं को ध्यान 
में रखते हुए, रिपोर्ट के सिद्धांतों और ब्येयों को स्वीकार किया। १९४४ में 
उसने प्रांतीय सरकारों से योजना में वणित रछाइन पर यद्धोत्तर पंचवर्षीय, 
योजनाएं बनाने को कहा । दो वर्ष केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से उन्हें 
कार्यान्वित करने की अनुमति दी गईं | इन यद्धोत्तर पंचवर्षीय प्रांतीय विकासं- 
योजनाओं के निम्न प्रमुख लक्षण थे: : 
१. अध्यापकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि । 
प्रारम्भ में ६ से ११ वर्ष के आय वर्ग में आनेवाले वच्चों की वेसिक शिक्षा 
की व्यवस्था और वाद में उसका ११-१४ वर्ष के आयु-वर्ग में विस्तार । 
३, विश्वविद्यालय-शिक्षा में सामान्य सुधार । ४ 
४. टेक्नीकल शिक्षा, वैज्ञानिक और जन्वेषंण-कार्यकी अधिक सुविधाएं जुटाना। 
सार्जेन्ट-योजना में प्रस्तावित ४० वर्ष की अवधि को वहुत अधिक समझा गया 
अतः: केन्द्रीय सरकार ने एक १६ वर्षीय योजना स्वीकृत की । वित्तीय और अन्य 
व्यावहारिक कारणों से सरकार को ८ वर्ष की बुनियादी शिक्षा को ५ वर्ष की 
करने के लिए वाध्य होना पड़ा । यह सही दिशा में प्रयत्न था । 
, शिक्षा-विकास की उचित आध्िक-व्यवस्था के लिए वी ० जी० खेर की अध्यक्षता 
में एक वित्तीय समिति नियुक्त की गईं। इसकी प्रमुख सिफारिशों निम्न थीं :-..- 
१. केन्द्रीय और प्रांतीय राजस्व (१७ए७॥०८४ ) का एक निश्चित बनपात; 


पंचवर्षीय योजना में शिक्षा छ७छ 


केन्द्रीय का १० प्रतिशत तथा प्रांतीय का २० प्रतिश्मत शिक्षा के लिए निर्वारित 
होना चाहिए । | 
२. शिक्षा का रूगभग ७० प्रतिशत व्यय प्रांतीय सरकारों, जिनमें कि 
: स्थानीय वोर्डों, (706368) का समावेद्य है, द्वारा होना चाहिए, और वाकी 
३० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा । 
३. प्रांतीय और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत समस्त व्यय आय-कर से 
- मुक्त होने चाहिए । 


पंचवर्षोय योजना में शिक्षा 


भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के साथ-साथ झिक्षा 

इत्यादि गैर-आथिक समस्याओं को भी स्थान दिया गया है । वास्तव में किसी 
भी आयोजन में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थाव है । पंचवर्षीय योज॑ना में यह 
स्वीकार किया गया है कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए प्राप्त शिक्षा की 
सुविधाएं सर्वेथा अपूर्ण और असंतोपजनक हैं। १९४९-५० में ६ से ११ साल 
की आयू तक के ४० प्रतिश्बत, ११-१७ साल की आयु तक के १० प्रतिशत तथा 
१७ से २३ साल तक की आयु तक के ०.९ प्रतिशत वच्चों और तरुणों को शिक्षा 
की सुविधा प्राप्त थी। देश में कुल १७.२ जनसंख्या साक्षर थी। गांवों गौर 
शहरों तथा विभिन्न वर्गों के बीच शिक्षा का वितरण और व्यवस्था बहुत ही 
दोषपूर्ण हैं । 

भारत में शिक्षा-विकास के लिए वित्त-व्यवस्था-समिति ने ६ से १४ साल तक 
की उम्र के १०० प्रतिशत, उनमें से २० प्रतिशत के लिये हाई स्कूल तथा हाई 
स्कूल पास करनेवालों में से १० प्रतिशत के लिये विश्वविद्यालय-शिक्षा जुटाने के 
लिये प्रतिवर्ष ४०० करोड़ रुपये के व्यय का अंदाज लगाया है। बावजूद पर्याप्त 
वृद्धि के १९४९-५० में शिक्षा पर हमारा कुल व्यय केवड १०० करोड़ रुपए था। 
पंचवर्षीय योजना में पांच साल में शिक्षा-विकास के लिये कुल १५१.६६ करो 
(केंद्र के लिए ३५.०२ करोड़ और राज्यों के छिए ११६.६४ करोड़) अर्थात्‌ 
३०.३३ करोड़ वापिक की व्यवस्था की हैं, जो १९५४१९-५० में केन्द्र और राज्य- 
सरकारों के १९.५५ करोड़ व्यय से ५५ प्रतिशत अधिक है । 

योजना के पूरा होने के पद्चात्‌, अर्थात्‌ १९५६ तक यह जाद्या की जाती हूँ कि ६ 
से ११ वर्ष की उम्र के ६० प्रतिद्यत बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं दी जा सकेगी । 
इनमें छड़कियों का अनुपात १९५०-५१ के २३.३ प्रतिशत की तुरूना में १९०५- 
५६ में ४० प्रतिशत होगा । 





७८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में १४ से ४० साल की उम्र के ३० प्रतिशत व्यक्तियों - 
को सामाजिक शिक्षा के लाभ प्राप्त हो सकेंगे । विश्वविद्यालय-शिक्षा के लिये 
कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हें, क्योंकि यहां पर समस्या विस्तार की न 
होकर पुनर्संगठन की हैं । / 5 

दूसरे शब्दों में, वर्तमान प्राथमिक सकल के छात्रों की संख्या में २५ प्रतिशत, 
जूनियर बेसिक स्कूलों में ८१ प्रतिशत तथा माध्यमिक स्कूलों में ३२ प्रतिशत 
वृद्धि होगी। ११ से १७ साल के स्कूल जानेवाले बच्चों का-अनुपात १९५०-५१: 
में १०.८ प्रतिशत था, जो १९५५-५६ में बढ़कर १३.३ प्रतिशत हो जायेगा | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी हम सार्वभौम 
शिक्षा की दृष्टि से बहुत प्रगति नहीं कर पायेंगे । हमारे अधिकांश बच्चें तब भी 
शिक्षा की सुविधाओं से वंचित रहेंगे । समस्त देशवासियों को शिक्षा की सुविधाएं 
प्रदान करने के लिए हमें अपने शिक्षा-विकास की दर में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी । 


तीसरा अध्याय , 
५ रे । 
निधनता ऑर जनसखया - 


सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की आथिक ध्थिति पर निर्भरता. क़िसी 
देश की आर्थिक स्थिति और उस देश के नागरिकों को प्राप्त सुरक्षा और उनके 
कल्याण की अवस्था में घनिष्ठ सम्बन्ध है। वास्तव में समाज की आर्थिक समृद्धि 
ही उसकी सुरक्षा और कल्याण की बुनियाद रखंती हैं। समृद्ध और सम्पन्न 
समाज अपने नागरिकों में शिक्षा-पसार, उनकी स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा 
का समुचित प्रवन्ध कर सकता है, वीमारी, बुढ़ापे, वेकारी, दुर्बलता, वैधव्य, 
अनोथेपन इत्यादि जोखिमों, के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था कर 
सकता है । इसके विपरीत निर्धन समाज अपने नागरिकों के लिये भरपेट भोजन, 
तन ढकने को सामान्य वस्त्र और रहने के लिये साधारण घरों की व्यवस्था 
भी नहीं कर सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा और सामाजिक: सुरक्षा के प्वन्य 
की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी के परिणाम-स्वरूप उन देशों में 
अज्ञान, भुखमरी, वीमारी की प्रवलता होती हैँ'। केवल यही नहीं, निर्वनता 
से सामाजिक विघटन की अवस्था उत्पन्न होती है और लोग अपराधों की ओर 
अग्नसर होते हैँ । इस प्रकार हम देखते हें- कि किसी भी समाज की सुरक्षा 
और कल्याण वहुत कुछ उसकी आथिक स्थिति पर निर्भर है 
राष्ट्रीय आय आ्थिक स्थिति का मापदण्ड. किसी देश की आथिक स्थिति 
' को जानने का एक अच्छा साधन उस देश की राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय भाव 
किसी देश में साल भर में हुए उत्पादन और सेवाओं का मूल्य है। किसी देश 
की राष्ट्रीय आय को आंकते समय हम उत्पादन-यन्त्रों की घिसाई को उसमें से 
निकाल देते हूँ । एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार किन्‍्हीं देशवासियों द्वारा 
सार भर उपभोग में व्यय की जानेवाली रकम राष्ट्रीय आय है । हम किसी भी 
परिभाषा को स्वीकार करें, इससे इस वात में अन्तर नहीं पड़ता कि किसी देश की 
राष्ट्रीय आय॑ उस देश की आर्थिक स्थिति के मापने का अच्छा मापदण्ड है । 
कुल राष्ट्रीय आय के द्वारा हम उस देश के रहनेवालों की प्रतिव्यवित राष्ट्र 


न्‍ीः 
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आय निकाल सकते हें और उसकी सहायता से उनकी निर्धनता और समृद्धि 
का अंदाज रूगा सकते हूं 





र्प् 


८० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


अधिक समान वितरण द्वारा कल्याण में वृद्धि. केवल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय 
आय भी हमें किसी देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक परिचय 
नहीं दे सकती, इसके लिये हमें विभिन्न वर्गों में उसके वितरण की जानकारी, होना 
भी जरूरी है। राष्ट्रीय आय के वितरण के प्रकार का किसी समाज कीः 
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर विश्येष प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में हम इतना 
कह सकते हैं कि उपयोगिता ह्वास नियम के अनुसार एक अमीर आदमी की 
चुलना- में एक गरीव आदमी के लिये एक रुपये की अधिक उपयोगिता है, या दूसरे 
शब्दों में, वह उस एक रुपये के व्यय से अधिक तृप्ति प्राप्त करता है.। इससे यह 
निविवाद परिणाम निकलता है कि विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय आय का अधिक समान 
वितरण सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की वृद्धि में अधिक योग दे सकता है। 


अप की सनिर्यनता 


भारत की विद्यमान प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय से हम उसकी आर्थिक स्थित्ति 
का अंदाज लगा सकते हैँ । नीचे हम कुछ प्रमुख देज्ञों की भ्रतिव्यक्ति आय दे रहे 
हैँ । प्रतिव्यक्ति आय के यह अनुमान १९४९ के हैं । पिछले चार सालों में 
विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति में विशेष अन्तर नहीं पड़ा है । अतः यह आंकड़े 
एक काफी सही तस्वीर दे सकते हैं । ' 


जा 


देश | ख् आय रुपयों में 
भारत २७३ 
चीन ह पी ... १३५ 
जापान - | | 9०४2 
इंस्लैण्ड. ३,८६५ 
रूस ह | १,५४० 
अमरीका * ०्उ ७,२६५ 
जर्मनी | ह १,६०० 


-.. औसत मुद्रा-आय रहन-सहन के दर्जे का अ्रांत माप. डा० बी० के० 
आर० वी० राऊ के अनुसार १९३९ में हमारी प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय ६२ 
रूपये थी, १९४५ में वह २७३ रु० हो गई। इस प्रकार हमारी औसत आय 
में असाधारण त्रृद्धि हो गई है। किन्तु यह चृद्धि हमारी आथिक समृद्धि को 
सूचित नहीं करती । आ्थिक समृद्धि का अंदाज केवर्ल रुपयों की वृद्धि से नहीं 
लगाया जा सकता, बल्कि उनके द्वारा खरीदी जानेवाली वस्तुओं और सेवाओं 
से। इस दृष्टि से पिछले १४ सालों में हमारी प्रतिव्यविंत राष्ट्रीय आय रुपयों में 


हे किये बचचंवंदचता आए जनचस्यथा <र्‌ 


जिस अनुपात से बढ़ी है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें उससे कहीं अधिक 


आय का असमान वित्तरण. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किसी देश 
' की प्रेतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय से हमें उसके जन-साधारण के रहन-सहन का 
ठीक परिचय नहीं मिलता । राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग अल्पसंख्यक सेठ- 
साहुकारों, पूंजीपतियों और किरायाखोरों के पास चला जाता है । अतः 


2 


सामान्य जन्नता का जीवन-स्तर औसत से कहीं अधिक नीचा होता हैं। भारत 
में आय के वितरण के सम्बन्ध. में बहुत साल पहले के० टी० शाह ने एक प्रयत्न 
- किया था । आज भी इस स्थिति में विज्येप अन्तर नहीं आया हैं और उन 
आंकड़ों हारा हम भारत सें वितरण की असमानता का अंदाज छगा सकते हैं। 
यदि हमें राष्ट्रीय आय के १०० रुपये को १०० व्यक्तियों में दांदना हो, तो 
उनका वितरण बहुत कुछ इस प्रकार होगा:-- 
३३ ० पूंजीपतिवर्ग के १ सदस्य के पास जायेंगे, 
३३ रू० मध्यमवर्ग के ३३ सदस्यों के पास जायेंगे, और वाकी 
३४ रु० ६६ कमकरों को मिलेंगे । 
इस प्रकार समाज के दो-तिहाई सदस्यों को औसत आब का आवा अंश ही 
प्राप्त होता हैं; जब कि १ प्रतिज्ञत व्यक्षित एक-तिहाई से अधिक राष्ट्रीय सम्पत्ति 
का उपभोग करते हैं। 
भारत - की निर्धनता- भारत की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय 'आय और उसके 
असमान वितरण से हम भारत की गरीबी का अंदाज लगा सकते है । हमारे देश 
की अधिकांण जनसंख्या, भोजन, कपड़े और मकान की प्राथमिक आवच्यकताओं 
को भी पूरा नहीं कर पात्ती । उसे भरपेट यौर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता । 
जाड़े में उनके पास ठंड से बचने के लिये साधारण कपड़े भी नहीं होते । वह 
प्रायः गांवों में मिट्टी के कच्चे घरों में अथवा शहरों की घनी, तंग और गंदी 
वस्तियों में रहते हैं। यहां स्वच्छ हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं होती । 
परिणामतः हमारी अधिकांश जनता दुर्वल और रोगी होती है, उसकी कार्यक्षमता 
बहुत कम होती हैं | उसे शिक्षा और संस्छति के साधन प्राप्त नहीं होतें, 
कठिनाई में किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती । 
' प्रधाव सायाजिक समस्या. यदि हम यह कहें कि निर्धवता भारत की 








सदसे झइधानल फाफएाःखफिसे॑ रागाणाया हे नो कोई सत्यक्ष्ति >> अरेदर रूस शशस्यां 
बस हझंधान सकादाजदा रामरुणा इ का काइ उत्वोक्त व होगा | इस ससर 
2 ह 
के: सस्ाउ-त८ पक 5----+ सामाजिक सखझ सुरक्षा बौर पर कल्याग निर्भर हैं। अतः 
के समाझान पर हनारा सामाजिक सुर, सुरक्षा बार कत्याय ननर हू । दत: 
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८२ भारत में सामाजिक कल्याण और -सुरक्षा 


भारत में कल्याणकारी राज्य के आकांक्षियों के लिये निर्धनता के कारणों की जांच 
और उन्हें ज्ीक्र नष्ट करने का कार्य सबसे प्रमुख हैं । * 


निर्वनता के कारण और लक्षण 


भारतीय निर्धनता को दूर करने के उपायों को ढूंढ़ने के लिये उसके विशिष्ट 
कारणों की जानकारी आवश्यक हैं | इनमें से अधिकांथ कारण , ऐसे हें जो कि 
किसी भी निर्वन या अंविकसित देश पर लाग होंते हूँ । इसके अतिरिक्त, यह 
विभिन्न कारण बहुत कुछ एक दूसरे से घनिष्ठतया सम्बद्ध हें. तथा बहुत दशाओं: 
में मूल कारण न होकर परिणाम या अविकसित् अर्थ-व्यवस्था के लक्षण कहे 
जा सकते हैं । 
पूंजी के संचय की कम दर (/,0ए 7७66 0 6७७४ ई07- 
779/70%9 ) . किसी भी देश की आशिक प्रगति का मुख्य साथन उस देश की पूंजी के 
संचय की दर हैं। यह पूंजी का संचय स्वयं उस देश के प्रतिघंटा-उत्पादन, 
मजदूरी की दर और राष्ट्रीय :स्तर पर निर्भर है । जिंन देशों की राष्ट्रीय आय 
अधिक होगी, सामान्यतः उन देझों के लिये अधिक माज्ना में पूंजी का संचय और 
उत्पादन-कार्यों में उसका ऊूगाना संभव होगा। निर्धन देशों में सामान्य आवश्य- 
कताओं को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त आय होने के कारण पूंजी की बचत बहुत 
कठिन हो जाती हैं । फिर यह वचत भी अनिग्र्यतः और सद्देव उत्पादन में नहीं 
लगाई जाती । ऐसी स्थिति में उत्पादन, रोजगार और राष्ट्रीय जाय तीनों ही. का 
परिमाण कम हो- जाता हैं । 
कुछ अर्थश्ास्त्रियों नें हसाव लगाकर बताया है कि सामान्यतः उत्पादन 
में पंजी के विनियोग (77ए650970०7/) और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में 
२:१ का अनुपात है। इस प्रकार यदि हम देश के विनियोग में १०,००० करोड़ 
की वृद्धि करते हैं तो उससे राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५,००० करोड़ रुपये की 
वृद्धि हो जायेगी । ह 
भारत-जैसे अविकसित देशों की आर्थिक प्रगति के मार्ग में पूंजी का कम 
विनियोग सबसे बड़ी बाधा हैं। इसके लिये अधिक आन्तरिक बचत अथवा 
विदेशी ऋण या सहायता से प्राप्त पूंजी को उत्पादन-कार्यों म लगाना आवश्यक है । 
२. अनुत्पादक संचय. सव प्रकार के धन की बव्रत आर्थिक समृद्धि और 
प्रगति में सहायता नहीं पहुंचाती । इसके लिये उसका उत्पादन-कार्य में छुग्राना, 
अनिवार्य है। भारत में राष्ट्रीय जाय को देखते हुए कुछ घन की वचत कम 
नहीं कही जा सकती | लेकिन इस सारी वचत का प्रयोग उत्पादन में नहीं होता, 


निर्ववता और जनसंलल्‍्या ८३ 


उसका काफी हिस्सा केवल सेंत (०७70) कर, गाड़कर अथवा सोने-चांदी 
के जेवरों में परिवर्तित कर रख लिया जाता है। इस प्रकार यह पूंजी निष्क्रिय 
पड़ी रहती है । कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है, हमारे यहां सीने और चांदी की 
संचित राशि का मूल्य ७०० करोड़ रुपये से कम नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
करने के लिये निष्किय वचत को तत्काल आर्थिक क्रियाओं में लगाना जरूरी हैं । 
.. ३. कृषि और प्रश्थमिक उद्योगों पर झुनुचित निर्भरता. सुविधा की दृष्टि 
से विभिन्न आथिक क्रियाओं--उद्योगों को प्राथमिक (फभा7्रध"ए ), माध्यमिक 
(5600०ग्रत॥79) और त्रैयिक ( 7'€ए४७7ए ) तीन श्रेणियों में बांदा जा 
सकता हैं। प्राथमिक उद्योगों में कृषि, मछली पकड़ना और लकड़ी कादना, 
माध्यमिक उद्योगों में पक्के माल और मकानों के निर्माण, और त्रैयिक उद्योगों 
में व्यापार, यातायात, सेवाओं तथा बेकिंग का समावेद्य है । विभिन्न उद्योगों में 
लगी जनसंख्या का अनुपात उस देश की आशिक स्थिति पर जबर्दस्त प्रभाव 
डालता है । प्रसिद्ध संख्याशास्त्री कालिन क्लार्क आर्थिक प्रगति और आर्थिक ढांचे 
का सूक्ष्म अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि प्रतित्यक्ति औसत उच्च 
आय सदा त्रैयिक उद्योगों में लगी जनसंख्या के अधिक अनुपात से जुड़ी हुई हैं । 
इसके विपरीत, जिन देझ्षों में अधिक जनसंख्या का अनुपात प्राथमिक उद्योगों 
में लगा हुआ है, वह गरीब हैं। सं० रा० अमरीका, कनाडा, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया 
ओर न्यूजीलैण्ड में लगभग आधी तथा अन्य औद्योगिक योरोपीय देशों में ३३ 
प्रतिशत जनसंस्या त्रेयिक उद्योगों में लगी हुई हैं । भारत में यह अनुपात केवल 
१७.७ प्रतिद्यत हूँ । 
इससे यह स्पष्ट है कि कृषि तथा अन्य प्राथमिक उद्योगों पर अधिकांश 
भारतीय जनता का लगा होना उसकी निर्घतता का एक बुनियादी कारण हैं,. 
जिसका संबंध हमारी अर्य-व्यवस्था के ढांचे से हैं। प्राथमिक से माध्यमिक और 
माध्यमिक से त्रैयिक उद्योगों में अधिकाधिक अनुपात में जनसंख्या का स्थानान्तरण 
आशिक प्रगति का क्रम हैँ। इस प्रकार भारत के आशिक पुननिर्माण के लिये यह 
आवश्यक है कि हमारी जनसंख्या के अधिक से अधिक अनुपात को पक्के माल और 
इमारतों के निर्माण, व्यापार, यातायात और सेवाओं में ूूगाया जाये । हमारी 
६८-२ प्रतिशत जनसंल्या कृषि पर निर्भर है। यह निर्भरता हमारी आध्िक प्रगति 
के मार्य में बड़ी बाधा हैं । देश के आथिक स्तर को उन्नत करने के लिए हमें उसमें 
से बड़ी संख्या को माध्यमिक और चैयिक उद्योगों में लगाना होगा । 
* डे. बुनियादी उद्योगों की कमी. किसी देश में उद्योगों का प्रसार उस देश 
की आशिक प्रगति का परिचायक है । पिछले सी सालों में हमारे देश में विभिन्न 
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उद्योगों कां विकास हुआ हैं। विशेषरूप से प्रथम महायुद्ध के अन्त 'से लगाकर 
हितीय महांयुद्ध के प्रारम्भ तक तो पर्याप्त औद्योगिक उन्नेति हुई-हैं। पर इस उन्नति - 
की यह विद्येषता है कि यह सामान्यतः चीनी, कपड़े जैसे उपभोग्य वस्तुओं 
((/078प्रा7767' 80048) के उत्पादन तक॑ ही सीमित रही है । मशीनों और 
भारी रसायनों 'जैसे वुनियादी उद्योगों की हमारे यहां सर्वथा उपेक्षा हुई हैं । 

देश की स्थायी और बढ़ती हुई 'आथिक उज्गति के लिये, बुनियादी उद्योगों की 
शीघक्र और अधिकाधिक स्थापना जरूरी हैँ । इन नये उद्योगों की - स्थापना से 
वहुत-से छोगों को काम मिलेगा और देश की आय में पर्याप्त वृद्धि हो, सकंगी। 
बनियादी उद्योगों की स्थापना एक प्रकार से आर्थिक उन्नति की आधारशिला है 
जिसके ऊपर एके समृद्ध समाज का निर्माण होता है । ः 

इंन तथ्यों को देखते हुए बुनियादी उद्योगों के विकास को उद्योगीकरण की 
किसी भी योजना में प्राथमिकता मिलनी चाहिए । इन उद्योगों में अधिक 
जोखिम, या कम छाभ प्राप्त होने के कारण, सामान्यतः पूंजीपति आने से 
झिझकते हे । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता हैँ कि सरकार स्वयं इस कार्य 
को अपने हाथ में ले। मुनाफा-वृत्ति पर निर्भर हो देश की आर्थिक उन्नति की, 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

५. परिवहन (77छग850076) और संचार ((/0777प709/707 ) 
के पिछड़े हुए साधन. परिवहन और संचार के साधन किसी अर्थ-व्यवंस्था की 
नाड़ियां और घमनियां हैं, जो कि उत्पादन, विनिमय और उपभोग के बीच 
सम्बन्ध स्थापित करती हैं । किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए अच्छी 
सड़कों, रेछों, मोटरों, डाक, तार, टेलीफोन की समुचित व्यवस्था हीना जरूरी 

इस दृष्टि से हमारा देश अभी काफी पीछे है । परिवहन और संचार के 
साधनों के .समुचित विकास का अभाव भी हमारी आशिक प्रगति में एक 
बाधा हूँ ह 

देश के आर्थिक पुननिर्माण की योजना में परिवहत और संचार साधनों .के * 

विक्राल को उचित स्थान मिलना चाहिए 
५. ६. निम्न कार्यक्षमंत्ा. केवछ घन को उत्पादन में रूग्राना, उद्योगों की 
स्थायना अथवा- परिवहन और संचार की सुविधाएं अथवा प्रक्तति द्वारा प्राप्त 
आर्थिक साधन ही वहां की आशिक स्थिति को प्रभावित नहीं करते । उनके 
अलावा एक मानवीय तथ्य भी होता है---सारी जाथिक व्यवस्था का परिचालक--- 
वहां का श्रम और उसकी कार्यक्षमता । जिस देझय के श्रसिक अधिक कार्यकुशल 
होते हूँ, वह देश साधारण आशिक साधन प्राप्त॑ होने -परु भी अधिक उन्नति कर 


/' | 


॥|४ 
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जाते हैं। इसके विपरीत; पर्याप्त साधनप्राप्त किन्तु कम कार्यक्षमता-सम्पन्न देश 
अपेक्षतया निर्धन रहते हूँ | किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि किसी देश के 

' श्रमिकों की कार्यक्षमता कोई स्थिर और स्थायी वस्तु नहीं है । वह परिवर्तंन- 
शील हैँ तथा स्वयं आथिक अवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा शिक्षा की सुविधा, 
स्वास्थ्य इव्यादि चीजों से प्रभावित होती है । 

. वर्तमान अवस्था में निस्संदेह एक भारतीय मजदूर की कार्वक्षमता अन्य उन्नत 
देशों के मजदूरों की कार्यक्षमता की तुलना में बहुत गिरी हुई है। पर उसमें पर्वाप्त 
वृद्धि की जा सकती है। अतः भारतीय मजदूर की कार्यक्षमता की उन्नति के 
प्रयत्न होने चाहिएँ । इसके लिए सर्वप्रथम उसके उचित पोषंण और स्वास्थ्य- 
रक्षा का प्रवन्ध होना चाहिए। साथ ही शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का विकास 
भी आवश्यक हैँ ।. 

७. जनसंख्या की वृद्धि. हम वता चुके हें कि हमारी अधिकांश जनसंख्या 
अपनी जीविका के लिये खेती पर निर्मर है। पिछले तीस सालों से खेती पर निर्भर 
जनसंख्या के अनुपात में विशेष अन्तर नहीं पड़ा हैं। साथ ही हमारे खेती करने 
के तरीकों में कोई विज्ञेप प्रगति नहीं हुई है । सामान्यतः एक किसान के 

पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हैं। कृषि में सुधार के लिए किसान के पास 
पूंजी का सर्वेथा अभाव हूँ । कृषि के उत्पादन के क्षेत्रफल को देखते हुए, वैसे है 
कुंपि के साधनों में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में 
जनसंख्या की वृद्धि, सीमित जमीन और उससे प्राप्त आय पर अधिक व्यक्तियों 
को निर्भर बनाती है । खेती में यों ही अत्यधिक लोग छगे हुए हैँ । जब जनसंस्या- 
वृद्धि के परिणामस्वरूप, और अधिक व्यक्ति उसमें घुसना चाहते हैं तथा उसकी 
आय में साझीदार वनना चाहते हैं, तो इसका परिणाम उनकी गरीबी और कप्टों 
में वृद्धि ही होती हैं। पिछले तीस सालों से खाद्य-उत्पादन जिस अनुपात में बढ़ 
रहा है, जनसंख्या उससे कहीं अधिक बढ़ रही है| ऐसी स्थिति में यह आवश्यक 
हो जाता हैँ कि उसका नियंत्रण हो । 

'देश की वर्तमान अवस्था को देखते हुए, जनसंख्या की किसी भी प्रकार की 
वृद्धि देश की गरीबी के बढ़ाने में ही सहावक् हो सकती है। आधिक प्रगति के 
पथ पर बढ़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक रूम्वे समय तक उसकी 
वृद्धि को एकदम बन्द कर दिया जाय । 


कप 


वड़े पैमाने के उत्पादन, तज्जनित अन्तर्राप्ट्रीय वाजारों की स्थापना, विद्यमान 
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अतिजटिल आशिक यन्त्र, व्यापार के क्षेत्र में गाकाट-प्रतियोंगिता, और आयेदिन 
मुद्राओं की दर में होनेवाले हेर-फेर ने किसी देश की आशिक अवस्था पर वहां के 
राज्य की आर्थिक नीति के प्रभाव को बहुत प्रवक और कहीं-कहीं तो सर्वथा 
निर्णायक बना दिया हैँ। आर्थिक पुननिर्माण में राज्य की सक्तिय अभिरुचि 
और प्रयत्तों ने गरीव और पिछड़े हुए देशों को समृद्ध और उन्नत्त देशों की श्रेणी 
में छाकर रख दिया हूँ । सोवियत रूस इसका जीता-जागता उदाहरण है। 
आशिक विकास के प्रति उदासीन अथवा विरोधी राज्य-नीति ने, अपेक्षतया साधन- 
सम्पन्न देशों की आर्थिक प्रगति को सदा के लिये बन्द या मन्द कर दिया हैं । 
अंग्रेज-अधीन नीति का दुष्प्रभाव. लम्बे अरसे तक एक साम्राज्यवादी 

और व्यापारिक शक्ति के अधीन रहने के कारण हमारे देश की आर्थिक नीति 

स्वदेश के हित में संचालित त्ञ होकर अंग्रेजी व्यापारी स्वार्थों द्वारा संचालित और 
निर्धारित होती रही । अथम महायुद्ध के पहले तक ब्रिटिश-अधीन “ भारत- 
सरकार आर्थिक मामलों में निहंस्तक्षेप-नीति (॥,७&8882' 48778) का पल्ला 
पकड़े रही । परिणामत:, उसने कभी भी उद्योगों की स्थापनी में किसी प्रकार 
का संरक्षण अथवा प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, उसकी. 
, विनिमय-दर-नीति (#70॥97208 09७68 ?0!069 ) भारत के विरुद्ध रही । 
प्रायः सदा ही ब्रिटिश पौंड तथा भारतीय रुपये की विनिमय-दर निश्चित 
करते समय रुपये के मूल्य को अधिक रक्खा गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश 
मुद्रा में भारतीय माल महंगा और भारतीय मुद्रा में ब्रिटिश माल. सस्ता रहता 
था। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को विस्तार का अवसर न मिला । 

. प्रथम-महायुद्ध के बाद निहुंस्तक्षेप-नीति में कुछ परिवर्तन हुआ और इस - 

. प्रकार अनेक आधुनिक उद्योग स्थापित हो सके, पर विनिमय-दर-नीति में कोई 
विशेष परिवतेन नहीं हुआ । ब्रिटिश सरकार की आ्थिक नीति भारत के अति मन्द 
आशिक विकास के लिये बहुत अंश में उत्तरदाबी रही । 

- वत्तमान नीति. १९४७ में भारत के स्वाधीन होने के बाद राज्य की 
आशिक नीति का निर्धारण अब भारतीयों के हाथ में आ गया। इस प्रकार 
साम्राज्यवादी स्वार्थों के चंगुल से वह छूट गई। लेकिन अभी भी वह देश के 
आशिक पु्नानिर्माण के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं, इस विषय पर पर्याप्त मतभेद 
हैं । फिर भी इतना कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार ने आर्थिक प्रन- 

'.. निर्माण में कुछ अभिरुचि दिखाई हैं; जायोजन की आवश्यकता और सिद्धान्त 
को स्वीकार किया हैं; कुछ नये उद्योगों की स्थापना का दायित्व स्वयं अपने 
कंधों पर लिया हैं तथा आथिक प्रगति को प्रोत्साहित करते का प्रयत्त किया 
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। प्रथम पंचवर्षीय योजना इस दिशा में पहला कंदम है। व्यक्तिगत 
उद्योगों से सहयोग इस योजना, की आाथिक नीति कही जा सकती है। 
मोटे तौर पर १९४७ से पहले ही ब्रिटिग्न-प्रभावित भारतीय सरकारी नीति 
और वर्तमान राष्ट्रीय सरकार की आथिक नीति में, सिवाय ब्रिटिश स्वार्थो 
से मुक्त होने के, कोई बुनियादी फर्क नहीं है । व्यक्तिगत उद्योगों के विकास 
से ही यह आशिक प्रगति की ओर बढ़ना चाहती हैं। विस्तृत आयोजन का 
इसमें भी अभाव हैं । अत्तः यह तो स्पष्ट ही कहा जा सकता हैं कि. वर्तमान 
सरकारी आर्थिक नीति के अन्तर्गत, पूंजीपतियों की मुनाफा-वृत्ति पर आश्वित्त 
होन के कारण, आर्थिक विकास की दर मन्द ही रहेगी । 

परिवर्तत की आवश्यकता ह 

सरकार की वत्तमान आथिक नीति के विरोधियों का कहना है कि तेज रफ्तार 
से देश के आथिक विकास के लिये सरकार को यह ढुलमुल नीति छोड़ सार्वजनिक 
स्वामित्व और सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित विस्तृत आयोजन-नीति को 
अपनाना चाहिए। तभी देश का कल्याण होगा । 

आथिक आत्योजन (7]97गांगष४)) द्वारा निर्धनतता का हल 

आज से पेंतीस सारू पहले आर्थिक आयोजन कुछ आशिक विवेचकों के एक 
काल्पनिक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ न था । यहां तक कि १९३० तक अनेक 
अर्थशास्त्री आयोजित अर्थ-व्यवस्था को एक मजाक ही समझते रहे । किन्तु 
दूसरे महायुद्ध में तो आथिक आयोजन अर्थ-तीति का एक आवश्यक अंग बन 
गया । अनियन्त्रित पूंजीवाद की आथिक कमजोरियां, युद्ध में अपनाया गया 
आंशिक “आयोजन, वत्तेमान युद्धजनित भीषण वर्वादी, आथिक आयोजन पर 
अर्थशास्त्रियों की स्वीकृति, समस्त बड़े राप्ट्रों की आयोजन में बढ़ती हुई दिल- 
चस्पी आयोजन की ओर उनकी बढ़ती दिलचस्पी के लिये जिम्मेदार हैं । 

१९२८ में रूस ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की । वारह साल में 
उसने आइचर्यजनक आर्थिक प्रगति की । इस घटना ने संसार के समस्त विद्वानों 
और राफप्ट्रों का ध्यान आयोजन की ओर आकर्षित किया। आज सभी देश 
किसी न किसी प्रकार के आयोजन के पक्ष में हैं । पिछड्ठे देशों के विदास 
के लिये तो आबोजन आवश्यक हो गया है 

भारत में आयोजन. भीषण मन्दी के जमाने में १९३० दे; आसपार्स हमारे 
यहां आथिक आयोजन में दिरूचस्पी शुरू हुई। १९३३ में एम० विश्वेश्वरैया 
से भारत के लिये आयोजित व्यवस्था पुस्तक प्रकाशित की । १९३८ में कांग्रेस 


* 
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ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेंशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना -. 
की | १९३९ से १९४५ की राजनैतिक परिस्थितियों के कारण उसका कार्य 
अगति न कर सका । १९४४ में भारत के प्रमुख आठ -उद्योगपतियों ने आथिक . 
विकास की १५ वर्षीय योजना प्रस्तुत की -जो कि वम्बई-योजना के नाम से: 
मशहूर हैं । इसी समय भारत-सरकार नें विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये 
विभिन्न युद्धोपरांत विकास की योजनाएं प्रकाशित कीं । १९४७ में देश के 
स्व॒तंत्र हो जाने के वाद पुनः: इस ओर ध्यान दिया गया । 
भारत की प्रथम पंच्वर्धोय योजना बे 
१९५० में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमीशन 
की स्थापना हुई । सोलह महीने की छानवीन के पश्चात्‌ जुलाई १९५१ में इसने 
अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रकाशित की और दिसम्बर १९५२ में पुनः इसे - 
संशोधित रूप में स्वीकार किया । | 
..._ यह योजना कहां तक भारत की गरीवी की समस्या का समाधान कर सकेगी, 
इस पर्‌ विचार करना जरूरी है। झुरू में. यह.बता देना अप्रासंगिक न-होगा.कि 
यद्यपि पंचवर्षीय योजना में आयोजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया हैं, 
पर व्यवहार में इसका क्षेत्र, विस्तार और शक्ति वहुत ही क्वीमित है, 'जेसा कि - 
उसके अध्ययन से स्वयं स्पष्ट होगा... इस प्रकार रूसी और भारतीय आयोज' 
दोनों में ही, यद्यपि 'योजना' शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु वस्तुतः इन दोनों 
प्रकार की योजनाओं के बुनियादी ढांचे में भीषण अन्तर है । 
प्रस्तावित व्यय. प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुल लागत २,०६९ करोड़ 
रुपए है, जिसके व्यय का व्योरा इस प्रकार हैं:--- 


व्यय १९५१ से १९५६ कुल व्यय का प्रतिशत 


, तक (करोड़ में) 
कृपि और ग्राम-सुधार ,.. बेइण्ड३ श्छड 
सिंचाई और शक्ति... एच्श्ड१ २७.२ 
परिवहन और संचार ( १7७8.8076 ४९७.१० २४.० 

& (४07779776090907 ) रा 
उद्योग १७३.०४ ८्ड 
सामाजिक सेवाएं ३३९,८१ १६.४ 

: पुनस्थापिन ८५.०० ४.१. 
विविध ५१.९९ २.५ 
जोड़ २०६८.७८ पृ 
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प्राथमिकताएं (॥?77077988 ) . हर योजना का कुछ न कुछ महत्त्व-क्रम 
होता हैं । भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं इस प्रकार 
हें:-- ( १) हाथ की योजनाओं को पूरा करना; इसमें विस्थापितों का पुन्स्थापन 
सम्मिलित हैं; (२) खाद्यान्न और कच्चे मार का उत्पादन अपेक्षतयया कम 
समय में वढ़ाना; (३) भीतिक, .यान्त्रिकं विकास तथा रोजगार के क्षेत्र को 
: विस्तृत करनेवाली योजनाओं को कार्यान्वित करना ; (४) सामाजिक सेवाओं 
की प्रगति को सुदृढ़ करना और. उनके क्रमिक विकास की अभी से व्यवस्था 
करना और कम विकसित राज्यों में अधिक उत्तम शासन और सामाजिक 
सेवाओं में वृद्धि की व्यवस्था तथा विकास की दर में वृद्धि करना । 
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“योजना के प्रमुख लक्षण और उनक्नी समालोचनाएं 
; 


विकास की अत्यन्त कम दर. पंचवर्षीय योजना को पढ़कर जो सबसे पहली 
धारणा होती हैँ वह यह कि इसके विकास की दर अत्यन्त कम तथा 
परम्परागत सामाजिक संस्थाओं के प्रति इसका रुख वहुत ही नरम हैं। इसके 
विनियोग (7ए8४77७77) की मात्रा यदि मुद्रा में प्रकट की जाय, तो 
वह राष्ट्रीय आय का प्रायः ५ प्रतिशत है। सार्वजनिक मोरचे पर वितियोग 
१९५०-५१ की तुलना में केवल १० प्रतिशत से कुछ अधिक है 
उद्योगीकरण की योजना नहीं. इस तरह इसे किसी भी प्रकार उद्योगी- 
करण का आयोजन नहीं कहा जा सकता । जो कुछ औद्योगिक विकास होगा 
भी, वह व्यक्तिगत उद्योग पर छोड़ दिया गया है, जो कि योजना के अन्तर्गत 
अपना कार्य करने में स्वाधीन होगा । इस मोरचे पर प्रस्तावित विनियोग कुल 
विनियोग के ९ प्रतिशत से भी कम है। यहां पर उत्पादन को उद्योगों की 
विद्यमान उत्पादवसामरथ्यं से अधिक बढ़ाते की कल्पना नहीं की गई है | 
संतुलित योजना. योजना ने सिंचाई और शक्ति-उत्पादन, परिवहन, 


सुधार और कृषि के विकास पर जो जोर दिया है, उस पर कित्ती को आपत्ति 
न्त होगी। १९५६ तक सिंचाई-योजनाओं में २० प्रतिक्षत और विद्युत्‌- 


उत्पादन में दो-तिहाई वृद्धि तथा ७५ छाख एकड़ भूमि का पुनरुछार 
प्रभावोत्यादक लक्ष्य हें। किन्तु आइचय की वात तो यह हैं कि आयोजन यहां पर 
रुक जाती है । योजना में ७० प्रतिशत धन इन्हीं कामों पर व्यय होगा। इस' 
सम्बन्ध में यही कहना होगा कि योजना अत्यन्त असंतुल्ति है 

व्यक्तिगत क्षेत्रप्रधान मिश्विद अर्थ-ब्य्वस्था (कगच०प 44८०जणगाए ) 
योजना में मिश्चित अर्थ-ब्यवस्था का योरदार झब्दों में समर्थन किया गया है । उसका 
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स्वरूप है सार्वजनिक . क्षेत्र--सार्वजनिक निर्माण-कार्य, विद्युत-उत्पादन और 
परिवहन तक सीमित है; औद्योगिक उत्पादन और व्यापार पर व्यक्तिगत 
क्षेत्र का अधिकार होगा। जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, एक या दो 
राज्यों को छोड़, इस क्षेत्र में “राज्य का मुख्य कार्य, फिलहाल औद्योगिक 
अवस्था के अन॒कल स्थिति को उत्पन्न करना हैँ ।” यहां तक कि एकाधिकोर. 
(007070'9 ) से लड़ने अथवा उसके नियन्त्रण के लिये किसी राज्य-नीति 
का भी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं हैं । 

वित्तीय (क्]&709!) पहल पर अतुचित जोर. कमीकश्षन की यह 
धारणा है कि भारत-जैसे निर्वत देश में विना उपभोग को क्षति पहुंचाए: 
अधिक विनियोग ([7ए७४776४7) नहीं हो सकता-।. वास्तव में. किसी 
विकास-योजना का आधार वित्तीय वजट के वजाब, उसका मानव-शक्ति 
वजट होना चाहिए | भारत यद्यपि आशिक दृष्टि से एक बहुत निर्धन .देश है, . 
फिर भी यह अप्रयुकक्‍त या कम प्रयुक्त श्रम-शवित का विशाल कोष हैं। जिस सीमा 
तक यह कोप आर्थिक विकास में लगाया जा सके, कोई मौलिक कारण नहीं 
कि, उस सीमा तक पहले अथवा साथ में, उपभोग में बिना: कमी किये विकास न 
किया जा सके । ऐसे कोष के उपयोग की संभावना ,ही निर्माण-प्रोग्राम का: 
असली मापदण्ड वन सकती हैँ | यह एके बुनियादी तथ्य है, जिसकी स्वीकृति 
आयोजन की समस्याओं और संभावनाओं को एक नया रूप प्रदान कर देत्ती 
है। रिपोर्ट ने इसकी पूर्णतया उपेक्षा नहीं की है, पर उसे नगण्य कहकर डिसमिस 
कर दिया हैं। आवश्यकता इस वात की थी कि योजना-त्तिर्माता इस पर समुचित 
ध्यान देते । 

परस्पर-विरोधी लक्ष्परों पर चलते का प्रयत्न- रिपोर्ट में अनेक परस्पर- 
विरोधी लक्ष्य दिये गये हैं, जिनमें कोई समस्वय स्थापित नहीं किया गया है । 
इसमें प्लानिंग कमीशन का शायद उतना दोप नहीं जितना कि उसे विचार 
करने के लिये दिये गये विपयों का है, जिन्होंने उसे एक साथ कई घोड़ों पर 
सवार होनें को मजबूर किया । इसका एक कारण पारिमाणिक आंकड़ों का 
अभाव भी हो सकता है । परस्पर-विरोधी वातों का सबसे स्पष्ट उदाहरण 
एक साथ अधिक उत्पादन की वकाछूत तथा यह युक्ति है कि हमें श्रम 
घनीभूत (]70७72ए6) को, न कि परृंजी घनीभूत तरीकों को तरजीह देनी 
. चाहिए। इस युविति का परिणाम कुटीर-उद्योगों को अधिक महत्त्व प्रदान करना 
है, ज़िसका विकास, उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि बड़े उद्योगों 
के बदले ही संभव हैं। कमीशन ने इस -संभावना पर व्यान नहीं दिया कि 
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यान्त्रिक दृष्टि से उन्नत प्रक्रिया द्वारा विनियोग श्रम की वृद्धि कर सकता हैं, 
जिससे कि भविष्य में श्रम की अधिक मांग हो सकती हैँ, जो कि अन्यथा नहीं 
होती । रिपोर्ट स्वीकार करती हैं कि कृषि का पुनर्संगठन कृषि में रोजगार को 
कम कर देगा, किन्तु फिर भी यह उद्योग के विकास की दर की गारन्टी नहीं 
'करती जो कि रोजगार में कतिपूरक वृद्धि कर सके'-। 
दो घोड़ों पर सवार होने का एक विदेप उदाहरण राज्य द्वारा बढ़ 
प्राइवेट फार्मों की सहायता के साथ-साथ सहकारी फार्म-समितियों की स्थापना 
का सुझाव है । इन दोनों को एक जुए के नीचे जोत दिया गया हैं। बड़े फार्मो 
(तथाकथित रजिस्टर्ड फार्मो) का भ्रस्ताव राज्य के संरक्षण में छोटे जमींदार 
वर्ग की सृष्टि करना है । आशिक इतिहास का यह ज्ञात तंथ्य है कि यही बर्गे 
पूंजीवाद और परंम्परा का सबसे बड़ा पोपक है । 
मुख्यतः आन्तरिक साथनों पर निर्भर. आज के युग में विदेशों से विना 
राजनैतिक प्रभाव के आर्थिक सहायता पाना असंभव हैं। वर्तमान -स्थिति में 
किसी भी देश से बड़े पैमाने पर पूंजी का आयात भारत की स्वतंत्र वैदेशिक 
नीति के मार्ग में वावक होगा। ऐसी स्थिति में हमें अपने आन्तरिक साधनों पर 
' ही निर्भर रहना उचित हैं। इस तथ्य को रिपोर्ट ने अच्छी तरह समझा हूँ । 
इस सम्बन्ध में यह द्रण्टव्य-हैं कि सोवियत रूस ने भी अपनी आर्थ-व्यवस्था का 
पु्ननिर्माण अपने आन्तरिक सांधनों से ही किया था । 
जनतंत्रीय. आयोजन की भ्रान्त व्याब्या. योजना में 'जनतंत्रीय/ और 
सर्वेसर्वा' (00७ 87787) आयोजन के बीच एक श्रान्त भेद किया गया 
हूँ । विद्यमान सम्पत्ति-सम्बन्धों में, विना सम्पत्तिग्ञाली स्वार्थों की सहमति 
के, हस्तक्षेप न करने के अर्थो में जनतंत्रीय आयोजन का प्रयोग हुआ है | यदि 
कमीशन की राय में जनतंत्रीय आयोजन का यही आर्य हैँ, तो वह बहुत गत 
हैं । उद्दाहरण के छिये, रिपोर्ट में एक जगह -कहा गया है कि “जनतंत्रीय 
व्यवस्था का अर्थ है कि उत्पादन के पुनर्सगठन में शक्ति का कम से कम प्रयोग किया 
जाय । इस वाक्य का ऐसे प्रसंग में प्रयोग किया गया है, जिसका यह अर्थ 
लगाया जा सकता है कि किसी प्रकार का राष्ट्रीयकरण, जब तक “कि पहले स्वामी 
उससे सहमत न हों, नहीं हो सकता । अन्य स्थान पर खेतों के क्षेत्रफल को निद्िचत 
करने के संबंध में,. मालूम होता है ऐसा मान लिया गया है कि जनतंत्रीय परिवर्तन 
विद्यमान खेतों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं तथा उसे विद्यमान 
खेतों के क्षेत्रफल को निश्चित करने के विरुद्ध एक युक्‍क्ति के रूप में पेश्न किया 
जा सकता है । 
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0 
ल्‍्प्जे 


कुछ महत्त्वपूर्ण कृषि-समस्याओं की उपेक्षा. योजना की कृपणता कृषि: के. 
क्षेत्र में भी प्रगट हुई. हैं। कुछ मानों में, विशेषकर सिंचाई और भूमि-पुनरुद्धार- 
योजनाओों में, सहकारी खेती को अंतिम छक्ष्य स्वीकार करने तथा नई उद्घांर 
की गई भूमि पर राज्य-फार्मो' के शुरू करने; तथा उंन्नत और घनीमूत खेती 
([0008ए6 ई%&०४४४४2 ) तथा खेतों की चकवन्दी में यह पर्याप्त प्रयति- 
शील है। किन्तु कमीशन के अन्य सुझाव लूगान-नियंत्रण, शिकमी-दर-शिंकमी . 
काइतकारों की वेदखली, निठल्ले मध्यस्थों की समाप्ति तथा भावी अधिकृत भूमि 
के निश्चित करने से. आगे नहीं बढ़ते । प्रो० वाडिया और मर्चेट ने निर्देश 
किया है--आम्य-ऋणग्रस्तता-जैसी महत्त्ववूर्ग समस्या पर इसमें समुचित ध्यान 
नहीं दिया गया है । । 
विद्यमान आर्थिक व्यवस्था की स्वीकृति. इस योजना में उस केंद्र द्वारा . 
नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें कि राज्य सक्रिय पार्ट 
अदा.करता है और जिसमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक उद्योगों में घन्तिष्ठ सम्पर्क 
पाया जाता हूँ । चंकि योजना में उपलब्ध पूंजी की अधिक मात्रा, मुख्यत 
कृषि, सिंचाई, जलू-शक्ति और सार्वजनिक सेवाओं के विकास में व्यय होगी, 
राज्य के लिये सीधा उद्योगों में स्पया लगाना संभव न होगा । ऐसा विनियोग 
(77ए889776076 ) यदि किया भी जाय, तो वह ज्ञीत्र अपेक्षित नई दिशाओं 
अथवा उन उद्योगों के विस्तार में होना चाहिए, जो कि पहले सार्वजनिक स्वामित्व 
और प्रवन्व के नीचे हें। इस तरह व्यक्तिगत उद्योग उत्पादन और वितरण 
में अभी भी महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करेंगे। उक्त योजना उत्पादन के साधनों 
व्यक्तिगत स्वामित्व और संचालन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती। 
राज्य अवश्य विनियोग, विदेशी व्यापार और विनिमय-नियंत्रण करेगा तथा 
अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग के स्तर को संरक्षित करेगा। जब कि व्यक्तिगत 
उद्योगों की योजनाएं विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से सलाह-मग्मविरा कर 
बनाई जायेंगी ! 
इससे स्पप्ट है कि इस योजना का उद्देग्य समाज के वर्तमान आशिक ढांचे, 
उत्पादन और क्तिरण-प्रणाढी में कोई महत्त्वपूर्ण परवर्तत लाना नहीं है । 
मॉरिस डॉव ने ठीक ही कहा हैं कि यह कहना भारी ग़रूती होंगी कि यह 
आयोजन मुक्त उद्योग (788 €म्रॉ756) की परम्पराओं से कोई 
महत्त्वपूर्ण विच्छेद हैं अथवा किसी माने में समाजवाद की किद्त है 
निर्धेदता की समस्या का समाधान नहीं. योजना में उसके पूर्ण हो जाने 
के बाद, अर्थात्‌ १९५६ तक, भारतीय जनता को युद्ध से पहले, अर्थात्‌ १९३९ के 
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जीवन-स्तर पर ले जाने का आव्वासन दिया गया है। १९३९ का जीवन-स्तर 
किसी भी माने में संतोपजनेक अथवा पाने योग्य नहीं कहा जा सदम्ता । 
ऐसी स्थिति में हमें यह खेद्यूवंक स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ता है, कि 
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना से भारत की निर्वतता की समस्या का समाधान 
सहीं होता । जिस रफ्तार से इसमें आथिक विकास की कल्पना की गई हूँ उस 
रफ्तार से तो एक अच्छे रहन-सहन के स्तर पर पहुंचने में लूगर्भग सौ साल लग 
जायेंगे, और फिर उस विकास के एक बड़े भाग को हमारी बरावर बढ़ती 
भावादी ग्रस छेगी । ऐसी स्थिति में हमें अपनी निर्धनता की समस्या को 
सुलझाने के लिये अधिक क्रांतिकारी और तेज योजनाओं को अपनाना होगा । 
यह ठीक है कि ऐसी योजनाओं को तत्काल अमल में लाने के रास्ते में बड़ी 
व्यावहारिक कठिनाइयां हैँ । पर उन्हें दूर करने की दिश्या में सक्रिय प्रयत्न 
होना चाहिए। 


जनसंख्या :- 


जनसंख्या और सामाजिक कल्याण. जिस प्रकार किसी देश की आथिक 
स्थिति वहां के सामाजिक कल्याण को प्रभावित करती हैँ, उसी भांति वहां की जन- 
संख्या का परिमाण और उसके गुण आर्थिक स्थिति पर स्वयं प्रत्यक्ष प्रभाव डाल, 
सामाजिक कल्याण को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैँ । जनता का कल्याण 
सामाजिक कल्याण का प्रधान उद्देश्य हैं । इस सामाजिक कल्याण की वृद्धि के 
लिये यह आवध्यक है कि जनसंख्या का परिमाण और गुण सामाजिक आवश्यकताओं 
जौर कल्याण की वृद्धि को दृष्टि में रखकर नियंत्रित हों। इसके लिए सामाजिक 
समस्याओं पर विचार करते हुए जनसंख्या की समस्याओं का परिचय और 
अध्ययन अनिवार्य हो जाता है । +- 

समाजश्यास्त्रियों और विशेषकर अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर वहुतत 
समय से वहस चल रही हैं कि किसी समाज के अधिकतम सामाजिक और 
आशिक कल्याण के लिये कितनी जनसंख्या का होना उपयुक्त हैँ। जनसंख्या 
की समस्या पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से विचार करनेवाले अंग्रेज पादरी 
साल्यस ने १७९८ में इस विपय पर एक पृस्तक प्रकाशित की जिसमें खाद्य- 
उत्पादन की तुलना में जनसंख्या के अत्यधिक तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति को 
दशाने तथा उसके नियंत्रण के अनाव में, उसकीं वृद्धि का एक भयानक चित्र 
उपस्थित किया गया। पिछले डेढ़ सी साल के इतिहास ने माल्थस की 


छू 
भयंकर भविष्यवाणी को बहुत अंझों में मिय्या सिद्ध किया। नये बन्वेषणों ने 
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यह भी सिद्ध किया कि जनसंख्या की वृद्धि सदा ही विपदा, कष्ट, निर्धनता 
और महामारी का सूचक नहीं होती । अनेक परिस्थितियों में उसकी वृद्धि 
हितकर सिद्ध होती है। अतः केवल जनसंख्या की वृद्धि या ह्वास .से .' 
ही हम किसी समाज की समृद्धि अथवा कल्याण का अंदाज नहीं लगा .सकते | 
इस प्रकार जनसंख्या के एक नये और अधिक उपयुक्त सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया गया जिसे सर्वोत्तम (079097)फ्रा॥) जनसंख्या का सिद्धांत 
कहते हँँ। इसके अनुसार किसी समाज के लिये वहीं जनसंख्या 'सर्वोपयुक्त 
है जिस पर उसकी प्रतिश्यक्ति औसत आय अधिकतम होती है। इस संबंध 
में यह स्मरणीय हैं कि यह सर्वोपयक्त सीमा कोई स्थायी चीज नहीं 
यन्त्रों और क्षमता की वद्धि से इसमें परिवर्तत आते रहते हैं । फिर भी हम 
जनसंख्या की वृद्धि के साथ प्रतिच्यत्रित औसत आय के बढ़ने और घटने से यह 
जान सकते हैँ कि आया जनसंख्या की वृद्धि हितकर हैँ अथवा हानिकर । यदि 
हम संसार के विभिन्न देशों की जनसंख्या, उसके वितरण और वृद्धि की दर 
तथा आश्थिक स्थिति पर उसके प्रभावों का अध्ययन करें, तो ज्ञात होगा कि 
विभिन्न देशों में इस सम्बन्ध में कितना अन्तर हैं। सामान्यतः पाइचात्य देशों 
की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, और 'उसने वहां के राजनीतित्नों 
को बहुत चिन्तित कर दिया है। घटती जनसंख्या उनके लिये एक जदिल 
समस्या वन गई हैं। विवाह की वयस में वृद्धि, विवाहों की संख्या में कमी 
और गर्भ-निरोध (शंशक्र (ण्राए0) के साधनों का प्रयोग इस 
कंमी का प्रमुख कारण हैं। इसके विपरीत, सामान्यतः, एशियाई देशों की 
जनसंख्या निरन्तर अवाधघ गति से वढ़ती जा रही हैँ। इस वृद्धि से उन 
देझों की उत्पादन-क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं और इन देशों में जनसंख्या 
की वृद्धि एक प्रमुख आथिक और सामाजिक समस्या बन गई हैँ । भारत स्वयं 
इसी श्रेणी में जाता हूँ । 

भारत की जनसंख्या और उसके विभिन्न पहलुओं का अव्ययन सामाजिक 
कल्याण की किसी भी योजना के लिए सर्वथा आवश्यक हूं । 


भारत की जनसंख्या और उसके प्रमख लक्षण 


१९५१ की अंतिम जनगणना के अनुसार भारतीय संघ की कुछ जनसंलल्‍्या 
लगभग ३६ करोड़ १८ छाख है। इसमें स्त्रियों की संब्या लगभग ४५-५ प्रतिशत 


हैं। जनसंख्या में स्त्रियों की कमी का प्रधान कारण उचित देखभाल न होने के 
कारण उनकी मृत्यु-दर का अधिक होना है । 


जनसंख्या ण्प 


काम करनेवालो आयु के व्यक्तियों का कम अनुपात. जनसंख्या के आंकड़ों 
में आय-विभाजन का भी विशज्ेय महत्त्व है. क्योंकि उससे किसी देश की कार्य- 
शक्ति का परिचय मिलता है। अन्य उचन्नत देशों की तुलना में हमारे यहां 
बहुत ही थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं, जो पचास साल से अधिक जीवित रहते हैँ। योरोप 
में अक्सर एक व्यक्ति का कार्य करने का समय २० से ६० साल माना जाता है 
जब कि हमारे यहां यह कार्यकाल १३ से ४० साल है। इस प्रकार कुल जनसंख्या 
में हमारे यहां कार्य करनेवाली जनता का अनुपात ४२ प्रतिशत वैठता हैं 
जव कि फ्रांस में वह. ५२ प्रतिशत और इंग्लेण्ड में ६२ प्रतिशत है। इसका 
प्रधान कारण हमारे यहां अत्यधिक शिशु और वालू-मृत्यु-दर है। हमारी जन- 
संख्या का एक वड़ा भाग कार्य करने की आयू में पहुंचने से पहले इस संसार से 
कूच कर जाता है । इस प्रकार उसके छालन-पालने पर किया गया समस्त व्यय 
सर्वथा वेकार जाता है । इससे यह वेहतर है कि हमारे यहां कम बच्चे पैदा 
हों, पर वह काम करने की आयू में अधिक से अधिक जीवित रह सके और इस 
प्रकार देश के उत्पादन में योग दे सकें ।* 

अधिक जन्म और अधिक मुत्यु-दर. किसी देश की जनसंख्या की कुल वृद्धि को 
जानने के लिये उसकी जन्म और मृत्यु-दर का जानना आवश्यक है । पिछले 
तीस सालों में भारत की जन्म और मृत्यु-दर में निरंतर कमी हुई है फिर भी 
'पाश्चात्य औद्योगिक देशों को तुलना में भारत की जन्म और मृत्यु-दर अत्यधिक 
है । यदि मृत्यु-दर कुछ और कम होती, तो जनसंख्या में और अधिक वृद्धि 
होती । नीचे की तालिका से १९३१ से १९५१ तक जन्म और मृत्य-दर की 
अवृत्ति का परिचय मिल सकेगा ! 


वर्ष जन्म-दर मृत्यु-दर जनसंस्या-वृद्धि 
हक (प्रति १०००) (प्रति १०००) (प्रति १०००) 
१९३१ * २५ रद १० 
१९४० ड्रे३े 52 ११ 
१९५१ २६.६ १६.६ १० 


पिछले ३० सालों में जन्म और मृत्यु दर में हा उक्त आंकड़ों से पता 
चलता हैँ कि आजकल भारत में प्रतिवर्ष प्रतिहजार व्यक्तियों के पीछे लगभग 
२७ व्यक्ति पैदा होते और १७ व्यक्ति मरते हैं। १९३१ में यह संख्या कऋ्रमणः 
३५ और २५ थी | इस तरह प्रतिहजार व्यक्ति पीछे छूगभग १० व्यवितयों 
की वृद्धि है, अर्थात्‌ जनसंस्या की वृद्धि की दर लूगभय १ प्रतिद्यत प्रतिवर्ष है । 
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वृद्धि-दर में कमी नहीं. यह संतोष की वात है कि पिछले ३० वर्षों से 
हमारी जन्म और मृत्यु-दर वरावर कम होती जा रही है, इसका मुख्य कारण 
सार्वजनिक स्वास्थ्य- पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना है। फिर भी इससे 
जनसंख्या की कुल वृद्धि-दर पर कोई असर नहीं पड़ा है । उ्तकी वृद्धि का अनुपात 
वही १ प्रतिशत पर टिका हुआ हूँ । प्रजनन की वास्तविक दर में कमी होने पर 
भी हमारी समस्या दैसी की बसी ही बनी हुई है । डे 
झऋवधिक जन्य और मृत्यु दर के कारण. हमारे यहां प्रायः सभी स्त्रियों 
और पुरुषों का विवाहित होना एक धार्मिक कर्तंव्य है। इस दृष्टि से हम संसार 
की सबसे अधिक विवाहित जातियों में से हैँ । उद्योगी देशों में विवाहित वयस 
की पर्याप्त जनसंख्या अविवाहित रहती है । उदाहरणार्थ भारत में १५ से ४५ 
वर्ष की आयू की लूगभग ८० प्रतिश्यत स्त्रियां विवाहित हैं, जव कि इंग्लैण्ड और 
वेल्स में इसका अनुपात ५० प्रतिशत हैं, और इनमें से भी भारत में १५ से ३० 
वर्ष की आयु का, जिसमें कि गर्भावान सवसे अधिक होता है, अनुपात ६४ प्रति- 
शत था, जब कि इंग्लैण्ड और वेल्स में वह ३३ प्रतिशत है । इसके अछावा 
हमारे यहां स्त्रियां पाव्चात्य देशों की तुलना में कम उम्र में ही व्याह दी जांती 
हैं। आधुनिक अन्वेपणों से पता चला हैँ कि १५ से २० साल की उद्र में गर्भाधाव- 
दर सबसे अधिक होती हैं । पाइचात्य देझों में स्त्रियां श्रायः २२-२३ सार की 
उम्र के वाद व्याह करती हैं । फिर भारत में गर्भ-निरोध के साधनों का भी प्रसार 
नहीं है। ऐसी स्थिति में जन्म-दर का अत्यधिक होना सर्वथा स्वाभाविक है । 
स्वास्थ्य-रक्षा का अभाव मृत्यु-दर का मुख्य कारण: निर्वनता, वीमारियां, 
अल्प और अपौष्टिक भोजन, वालू-विवाह, प्रसूतावस्था में समुचित देखभाल 
की कमी और गन्दगी, मुख्यतः हमारी अधिक मृत्यु-दर के लिये उत्तरदायी हैं । 
यद्यपि पिछले तीस सालों में इसमें निरन्तर कमी हुई है, फिर भी अन्य उन्नत देशों 
की तुलना में अभी भी यह अत्यधिक हैं । | कर 
... बचे, प्रसुताओं तथा प्रजनव-वयस की स्त्रियों की अत्यधिक मृत्थु- हमारी 
मृत्युदर की मुख्य विशेषता एकवर्षीय बच्चों, प्रसूताओं तथा प्रजनत-वयस 
की स्त्रियों की अत्यधिक मृत्यु-संख्या है। हमारी वाल-मृत्यु-दर भी अत्यधिक 
है । कगभग एक-चौथाई वच्चे तो जन्मने के पहले वर्ष में ही, मौत के मुंह में 
चले जाते हैं। कुल मृत्यु-संख्या का छमभग ४९ प्रतिशत भाग १० वर्ष से कम 
आयु के बच्चों का होता है जब कि इंग्लैण्ड में यह संख्या केवछ १२ प्रतिशत है । 
संक्षेप में, १०० बच्चों में से २५, प्रथम वर्षगांठ से पहले ही मर जाते हैं, पांचवीं 
वर्षगांठ तक पहुंचते-पहुंचते ४० प्रतिश्त इस संसार से चछ देते हूँ; वीसवीं वर्ष 
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गांठ तक केवरू ५० प्रतिशत वाकी दचते हैँ, और केवल १५ प्रतिद्यत ६० वीं 
वर्षगांठ मना पाते हैं। इस प्रकार हमें जनसंख्या-वृद्धि की एक वड़ी कीमत ' 
सुकानी पड़ती हैं । 
जीवितों का हीन स्वास्थ्य और कार्यक्षमता, केवल जीवितों को संख्या से 
ही हम उनकी कार्यक्षमता का अंदाज नहीं ऊंगा सकते। इसके लिये हमें उनके 
स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त सुविधाओं 'की ओर भी नजर डालनी होगी । 
इस दृष्टि से हमारी जनसंख्या की अवस्था वहुत ही निराज्ञाजनक हैं। उनमें से 
अधिकांश जनता को आवद्यक और "पौष्टिक भोजन तथा चिकित्सा की सुवि- 
धाओं के अभाव में दुर्वठ और पर्याप्त समय तक रोगी रहना पड़ता है । इसके 
अतिरिक्त अत्यन्त गरीब होने के कारण उसे शिक्षा की भी पर्याप्त सुविधाएं 
प्राप्त नहीं हैँ । परिणामतः हमारे जीवितों की किस्म और उनकी कार्यक्षमता 
बहुत ही गिरी हुई हैं । 
कृषि पर अत्यधिक निर्भरता. किसी देश की जनसंख्या के विभिन्न देक्षों में 
लगे अनुपात के अध्ययन से उसकी आधिक स्थिति को समझने में बड़ी सहा- 
यता मिलती है। किसी देश की अधिक जनसंख्या की क्ृपि-जैसे प्राथमिक 
उद्योगों पर निर्भरता उसकी निर्धनता का सूचक हैं । इसके विपरीत, उद्योगों, 
यात॒यात, व्यापार, सेवाओं जैसे माव्यमिक और त्रैयिक उद्योगों में जनसंख्या के 
अधिक अनुपात का छगा होना उसकी समृद्धि का परिचायक है। १९५१ की 
जनगणना के अनुसार भारत की ७० प्रतिशत जनसंख्या कृपि पर निर्भर है । 
३६.१ करोड़ जनसंख्या में से २४.९ करोड़ व्यक्ति कृपि तथा बाकी १०.७ करोड़ 
अन्य धंधों पर निर्भर हें। ८.९५ करोड़ काम करनेवालों में से ७.१ करोड़ 
कृषि में, ९० छाख उद्योगों, ६० छाख व्यापार तथा स्वास्थ्य, ३० लाख शिक्षा 
और शासन-सेवाओं में तथा ५ लाख व्यक्ति अन्य घरेलू सेवाओं इत्यादि कार्यो 
में लगे हुए हें। 
. भारतोय कृषि की कम उत्पादकता जनसंख्या-वृद्धि से सम्बद्ध, भारत में 
कृषि समृद्ध उद्योग नहीं है । हकृपि में प्रतिव्यक्ति उत्पादन विभिन्न वातों पर 
निर्भर करता है । इसमें भूमि, पूंजी और श्रम का अनुपात, कृषि के तरीके और 


हू्‌। इनमें से स्वभावतः मनुप्य-सूमि का अनुपात, अर्थात्‌ हर मजदूर के हिस्से में 
पड़नेवाली भूमि का क्षेत्रफल सबसे मुख्य हैं । 
पिछले तीस सालों से कृपि पर निर्मर जनसंख्या का अनुपात प्रायः स्थिर है, 
किन्तु खेती के लिये प्राप्त सीमित जमीन के चाहनेवालों की संख्या में वरावर 
डे 
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. वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार जमीन पर जनसंख्या का दवाव बढ़ रहा है 
और प्रतिव्यक्ति कम एकड़ भूमि आज खेती के लिये प्राप्त है। इस प्रकार जहां 
उन्नत खेती के लिए कम मजदूरों की आवश्यकता है, उसके विपरीत उनकी 
अधिकता, निरन्तर हमारी कृषि की उत्पादकता को कम कर रही है। इस प्रकार , 
भारत में जनसंख्या की वृद्धि कृपि की गिरती हुई उत्पादकता से घनिष्ठतया 
सम्बद्ध है । हे 

संक्षेप में, यह भारतीय जनसंख्या और उसकी वृद्धि के प्रमुख लक्षण हैं । 
जनसंख्या की भावी दर निर्धारित करने के लिए उसके रुख और संभावित भावी 
प्रवत्तियों का परिचय भी आवश्यक हैं । 


जनसख्या का रुख 


१९७३ की जतगणना-कसिदनर-रिपोर्ट. भारत के जनगणना-कमिश्नर आर ० 
एस० गोपालास्वामी ने नवम्वर १९५३ में भारतीय जनसंख्या पर एक महत्त्वपूर्ण 
रिपोर्ट भारत-सरकार को पेश की है। इस रिपोर्ट में हमारी जनसंख्या-वृद्धि 
और उनकी समस्याओं का अच्छा विवेचन किया गया है । जनसंख्या के रुख 
का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में बताया गया हैं कि भारतीय जनसंख्या की 
वृद्धि में सन्‌ १९२१ एक 'महान्‌ विभाजक' हैं । १९२१ से पिछले ३० सालों 
में भारत की जनसंख्या में कुल १ करोड़ २२ लाख की वृद्धि हुई, जब कि 
१९२१ के बाद के ३० सालों में ११ करोड़ की वद्धि हुईं है । 

इस भांति जब कि १८९ १-१९२० के वीच जनसंख्या की वृद्धि की दर 
प्रत्येक दस साल में १.७ प्रतिशत थी, १९२१-१९५० में वह १२ प्रतिशत रही । 
इस महान्‌ अन्तर का प्रधान कारण पिछले तीस, सालों में निरन्तर मृत्यु-दर की 
कमी थी । उससे पहले अकारू और महामारियां अत्यधिक मृत्यु-दर के लिये 
उत्तरदायी थीं। 

१९४३ का बंगाल का अकाल ही एकमात्र ऐसी घटना थी जिसने मृत्यु-दर 
के ह्वास की प्रवृत्ति में एक वार वाघा पहुंचाई, लेकिन उसके वाद पुनः उसे सुधारने 
के दृढ़ प्रयत्त हुए " 

१९२१ के वाद स्थिति दरावर वर्देतर. जिस भांति १९२१ से पहले और 
वाद के ३० सालों में जनसंख्या-वृद्धि में भीषण अन्तर है, उसी भांति इस वृद्धि 
और कृषि की वृद्धि में भी वैसा ही भीषण अन्तर है। इस सम्बन्ध को तीन 
चीजों से व्यक्त किया जा सकता है--प्रतिव्यक्ति जोती गई जमीन का क्षेत्रफल, . 
दो फसल पैदा करनेवाली जमीन का क्षेत्रफल और प्रतिव्यक्ति सींची जानेवाली 


जनसंख्या का रुख ६3: 


जमीन का क्षेत्रफत । १९२१ से पिछले ३० साल्‍ों की तुलना में १९२१ में 
यह तीनों ही क्षेत्ररकत कुछ अधिक थे। १९२१ के बाद यह तीनों ही चीजें 
निरन्तर गिरती चली गईं और १९५१ में यह १९२१ की तुलना में पर्याप्त 
अधिक चीचे थीं। प्रतिव्यवित जोती गई जमीन के क्षेत्रफल में यह कमी सबसे 
अधिक थी। १९५१ में यह .८४ एकड़, पर १९२१ में यह १.११ एकड़ थी। 


सम्भावित विकास 


वृद्धि-दर में कमी की आशा नहों. हम पहले भी संकेत कर चुके हैँ, कि हमारी 
मृत्यु-दर निरंतर कम होती जा रही हैं । हमारी अधिकांश मृत्युएं ऐसे रोगों के 
कारण हूँ, जिन्हें दूर किया जा सकता है| सार्वजनिक स्वास्थ्य में उन्नति होने 
से आनेवाले वर्षों में इसमें और भी कमी होने की संभावना है । इसके अतिरिक्त, 
शिक्षा और सामान्य जागरण के फलस्वरूप विधवा-विवाह भी बधिक हो रहे हैं 
और होंगे, जिससे यदि गर्भ-निरोध के साधनों का प्रयोग न हुआ, तो हमारी इस 
बुद्धि का क्रम जारी रहेगा। और कोई आइचर्य नहीं १९२१- १९५१ की तुलना में 
१९५१-१९८१ में इसकी वृद्धि की रफ्तार त्तेज ही रहे । किन्तु यदि रफ्तार 
वही रहे जो कि पिछले तीस सालों में रही है, तव भी १९६१ तक हमारी जन- 
संख्या ४१ करोड़, १ ९७१ तक ४६ करोड़ और १९८१ तक ५२ करोड़ तक 
पहुंच जायेगी । 

कृषि विकास-दर जनसंस्या-दृद्धि-दर से पीछे रहेगी. अब प्रदन यह है कि 
हमारी कृषि के विकास की दर क्या इतनी काफी है जो ५२ करोड़ आबादी का 
- 'पेट भर सकेगी ? इसका उत्तर नकारात्मक ही है। क्योंकि यदि वर्तमान कमी 
को दूर कर दिया जाय तव भी ३६ करोड़ जनसंख्या को खिलाने के लिये 
हमें प्रतिवर्ष ७५० राख टन अन्न की आवश्यकता पड़ती हैं । यदि वर्तमान स्तर 
को कायम रखा जाये, तो हमें प्रतिवर्ष १९६१ में ८५०, १९७१ में ९६०, 
और १९८१ में १,०८० लाख टन अन्न की जावश्यकता होगी। इसके लिए 
हमें अपने अन्न के वर्तमान उत्पादन में १९६१ तक २१ प्रतिध्चत, १९७१ तक ३७ 
प्रतिशत, १९८१ तक ए४ प्रतिशत वृद्धि करनी होगी । न 

यदि हम सींची हुईं भूमि के विस्तार द्वारा अपने अन्न-उत्पादन की बुद्धि 
की संभावनाओं पर विचार करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहां कुछ जोती 
हुई जमीन का १५.५ भूमि सिंचाई के नीचे है । इस दृष्टि से चीन के बाद हमारे 
यहां ही सींची जमीन का सबसे अधिक अनुपात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
१९५१ में सींची जानेंवाली १४९.४ एकड़ भूमि की तलना में १९५६ तक मस्य 


१०० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


थोजनाओं द्वारा १६०.९ एकड़ भूमि सिंचाई के नीचे छाने का अनुमान है। 
यदि इसे व्यावहारिक भी मान लिया जाय, तो मुख्य योजनाओं द्वारा सिंचाई के 
क्षेत्रफल से बढ़ी उपज भी कुछ अपेक्षित उपज के एक-चौथाई से भी कम 
होगी । योजना के अन्तर्गत गौण सिंचाई-बवर्स ११३ लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई करेंगे और मुख्य योजनाएं १९६१ की हु मांग को पूरा करेंगी । 

जहां तक खाद द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न है, इस दिश्या में अधिक प्रगति 
की संभावना नहीं हैँ । घर ह 

उत्पादन-वृद्धि के इन सव तरीकों से मिलाकर छगभग २४० राख टन की 
वाधिक वृद्धि हो सकेगी, किन्तु यह वृद्धि भी १९७१ की आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकेगी । इस सव विवेचना से हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैँ कि हमारे 
खाद्य-उत्पादन की वृद्धि-दर जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि-दर से पीछे ही रहेगी । 
ऐसी स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि रोकने के उपायों को ढुंढ़ना होगा और उनका 
अवलूम्बन करना होगा । 


' जनसंख्या-समस्या के प्रस्तावित उपाय 


१. भूमि-व्यवस्था में सुधार. भारतीय सामाजिक समस्या के कुछ विचारकों, 
विद्येपतः महात्मा यांवी, को यह विचार था कि भूमि-व्यवस्था के सुधर जाने से 
हमारी जनसंख्या का उचित समाधान हो जायेगा । उनके अनुसार (अन्य वातों 
के साथ) यदि हमारी-उचित भूमि-व्यवस्था हो, तो भारत वर्तमान जनसंख्या 

दुगुनी जनसंख्या का पोपण कर सकता है। ब्रिटिश सरकार ने जिस जमींदारी 
प्रथा को स्थापित कर निठल्ले, झोपक मध्यस्थ वर्ग का निर्माण किया है, उसे 
समाप्त कर हम भूमि-व्यवस्था को सुधार सकते हैं । निस्संदेह जमींदारी प्रथा 
हमारे कृपकों की आथिक अवस्था को दयनीय बनाने में एक वड़ा कारण थी | 
स्वाघीनता के पश्चात्‌ अधिकांश राज्यों में इसका. बहुत अंशों में उन्मूलबच भी 
हो चुका हैं, पर इससे हमारी जनसंख्या की समस्या का समाधान नहीं हुआ 
' हैं। यह तथ्य आज स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल भूम्रि-व्यवस्था के सुधार से 
न तो हम अपनी जनसंख्या की समंस्या का हल कर सकते और न ही भूमि के 
सामूहीकरण ((0॥667प्8०9४07 ) और यान्त्रिक खेती से खाद्यान्न की 
बढ़ती भांग को पुरा कर सकते हें। 

२. उद्योगीकरण. जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए कुछ छोग 
उद्योगीकरण को रामवाण दवा समझते हैं । भारत में उद्योगीकरण एक बड़ी 
. समस्या है । पिछले तीस सालों में, जिनमें अपेक्षतया उद्योगीकरण की रफ्तार 
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तेज रही है, हमारी जनसंख्या का बहुत कम अनुपात ही उद्योगों में जज्व हो 
सका हैं। उद्योगीकरण ने साथ-साथ हाथ के कुटीर-उद्योगों को नष्द कर 
' वेकारी को समाप्त करने के स्थान पर उसकी अधिक सृष्टि कर दी है । 

विद्यमान परिस्यितियों में जो अधिकतम उद्योगीकरण संभव है, उसे देखते 
हुए, हम उससे जनसंख्या की समस्या का हल नहीं कर सकते | पंचवर्षीय 
योजना में प्रस्तावित औद्योगिक विकास द्वारा कठिनाई से कुछ छाख अतिरिक्त 
व्यक्तियों को उद्योगों में खपाया जा सकता है । उद्योगीकरण भारत के लिए एक 
आशिक, राजनैतिक और सैनिक आवश्यकता है । किन्तु जब तक हमारी अधि- 
कांश जनता एकदम निर्धन है, औद्योगिक वस्तुओं के खरीदने की मांग बहुत 
कम रहेगी । इससे हमारे जीवन में एक आशिक गतिरोध उत्पन्न हो गया हैं, 
जिसका नष्ट करना आवशक हैं.) जनगणना-कमिइनर गोपालास्वासी के मत में 
उद्योगीकरण और खाद्य वस्तुओं के आयात द्वारा जनसंख्या की समस्या का 
समाधान एक आंति हैं। वह परिस्थितियां जिन्होंने इंग्लैप्ड और योरोप के 
लिये १९ वीं सदी में यह संभव वनाया, आज विद्यमान नहीं हैं। 

वास्तव में समस्या जनसंख्या वनाम उद्योगीकरण की नहीं और न ही जन- 
संख्या की वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था के पुनर्सगठन के बीच चुनाव करना है । बल्कि 
इसके विपरीत, यदि हम जनसंख्या के नियंत्रण का भी निश्चय करे, तो हमें देश कां 
उद्योगीकरण करना चाहिए ।” उद्योगीकरण के द्वारा ही हमारी कृषि की 
कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना है । हमारे यहां पर्याप्त आर्थिक साधन हैं जिनके 
उपयोग के लिये उद्योगीकरण आवश्यक है । किन्तु उद्योगीकरण की आवश्यकता 
से हमारी जनसंख्या की वृद्धि में आवश्यकता सिद्ध नहीं होती । हमें अपने उद्योगों 
को बढ़ाने के लिये अधिक जनसंख्या की जरूरत नहीं है । हमारे पास अभी भी 
बड़ी संख्या पूर्णतः वेकार और अर्व-बेकारों की है, जिसके जज्व करने में लम्बा 
समय लगेगा । 

कृषि के सुधार और उद्योगीकरण के प्रसार द्वारा आज से अधिक जनसंख्या 
को आज के रहन-सहन के स्तर पर रखना असंसव नहीं हैं। पर क्या आज का 
रहन-सहन का स्तर ऐसी चीज है जिसे कायम रखना हमारे लिये गौरव की 
चीज हैँ और जिसे हम आवेवाले जमाने के लिये अपनी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य 
बना सकते हैं ? 

है. सनाजबाद. सोवियत रूस के समाजवादी पुननिर्माण से प्रभावित 
कुछ लोगों का यह कहना हैँ कि समाजवाद हमारी जनसंख्या को आसानी से हल 
कर देगा। पिछले २५० सालों में रूस ने जो आशिक उन्नति की है वह वास्तव 
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में अभूतपूर्व है ।. वहां कृषि और उद्योगों का विपुल विकास हुआ है । इसी वीच- 
उसकी जनसंख्या-वृद्धि की रफ्तार भी वहुत तेज रही हैं । यही नहीं, उन्होंने 
. उसे खूब प्रोत्साहित किया हैं । यदि वहां यह संभव है, तो क्‍या यहां ऐसा नहीं 

हो सकता ? १९२६ से सोवियत रूस की आवादी की वृद्धि-दर भारत से कहीं 
अधिक है। उसकी जन्म-दर ४० प्रतिहजार है । रूसी लोग इस बढ़ती जनसंख्या 
से तनिक भी भयभीत नहीं हुए हैं । उसके विपरीत उत्तका विश्वास है कि 
बढ़ती आवादी समाजवादी पुनर्निर्माण के लिये अपेक्षित हैं । 

यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रूस का क्षेत्रफल भारत से आठगुना है 
और उसकी आवादी अभी कुल .२० करोड़ हैं। वहां जनसंख्या का घनत्व अभी 
भी २३ प्रति वर्गमील है, जब कि भारत में वह ३१३ प्रति वर्गमील है। निस्संदेह 
सोवियत रूस की पर्याप्त भूमि वसने योग्य नहीं है । किन्तु वहां अभी भी विस्तार 
का पर्याप्त क्षेत्र हैं। इस प्रकार सोवियत रूस ने खाली भूमि की पुकार का उत्तर 
दे अपने देश का निर्माण किया है। भारत की स्थिति उससे सर्वथा भिन्न है, अतः 
हमें दूसरी जनसंख्या-तीति का अवलम्बन करना होगा । 

४. जनसंख्या का नियंत्रण. जनसंख्या की समस्या का अंतिम प्रस्तावित 
उपाय जनसंख्या का नियंत्रण रह जाता हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 
जन्मों की संख्या मृत्युओं से अधिक न हो । इस भांति हम अपनी जनसंख्या 
वर्तेमान संख्या पर स्थिर रख सकते हैँ। स्थिर जनसंख्या ही विद्यमान स्थिति - 
में हमारे लिए उपयुक्त हैं। इसके लिए जन्म-दर में कमी अनिवार्य हैं। 
गोपालास्वामी के अनुसार, एक विवाहित दम्पति के अधिक से अधिक तीन बच्चे 
होने चाहिएं । हमारी मातृत्व की दर, जो आज ४० से ४५ प्रतिहजार है, घटकर 
२३ प्रतिहजार हो जानी चाहिए। जन्म-दर की कमी मृत्यु-दर में भी स्वतः: कमी 
लायेगी। इस प्रकार वर्तमान मृत्यु-दर २७ से घटकर २२ प्रतिहजार रह जायेगी 
और हमारी जनसंख्या-वृद्धि की दर हर दस सालों में १३ प्रतिशत से घटकर 
१ प्रतिशत रह जायेगी । स्वास्थ्य और रहन-सहन के दर्जे में उन्नति होने से 
अधिकांश स्त्रियां स्वयं ही कम वच्चे पैदा करने के लिए उत्सुक होंगी और तीन 
बच्चों के स्थान पर दो ही बच्चे जनना पसंद करेंगी । 

आत्मसंयम बनाम कृत्रिस गर्भ-निरोध (औिए॥॥ (४0707 0!) . जनसंख्या 
के नियंत्रण की आवश्यकता को जो लोग स्वीकार करते हैं, वह उसकी प्राप्ति के 
साधनों पर सहमत नहीं हैं । इसके दो रास्ते हें---आत्मसंयम या कृत्रिम गर्भ- 
निरोघ के साधनों का प्रयोग । आत्मसंयम में देरी से विवाह करना भी सम्मिलित 
हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि देरी से विवाह जन्म-दर में पर्याप्त कमी छा 
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सकता है। १६ से २१ वर्ष की उम्र में सबसे अधिक बच्चे पैदा होते हैं । इसके 
विपरीत, अन्य विद्वानों का मत है, यदि विवाह की उम्र १६ से बढ़कर २१ साल 
भी हो जाये तो उससे कुछ जन्म-दर पर विश्ञेप प्रभाव न पड़ेगा। परन्तु 
डा० चन्द्रशेखर के मत में देरी से विवाह जन्म-दर घटाने का अच्छा उपाय हैं। 
अतः इसकी उपयोगिता पर विचार होता चाहिए | जनसंख्या के नियंत्रण की 
दृष्टि से न सही, कितु स्वास्थ्य की दृष्टि से ही विवाह की उम्र में वृद्धि होनी 
चाहिए। इस पर सभी सहमत हें | वहस केवल विवाहित जीवन में किस भांति 
जन्मदर कां नियंत्रण हों इसकी रह जाती है । 

दमन अव्यावहारिक. कुछ छोगों की राय में, जिनमें महात्मा गांधी के 
अनुयायी प्रमुख हैं, आत्मसंयम--न्रह्मचर्य ही इसका एकमात्र उचित सावन है । 
कोई समझदार व्यक्ति परिप्कृत और कोमल काम-संवंधों के छिए आत्मसंयम के 
महत्त्व की उपेक्षा न करेया । लेकिन सवाल तो सिर्फ जनसंख्या-नियंत्रण के साधन 
के रूप में उसकी उपयोगिता और सफलता का है। अभी तक का अनुभव हमें यह 
बतलाता है कि सामान्य जनता द्वारा नियंत्रण के साधन के रूप में इसका प्रयोग 
अव्यावहारिक हैं । कठोर से कठोर आत्मसंयम द्वारा भी जनसंख्या के नियंत्रण का 
भरोसा नहीं किया जा सकता । साल में एक वार संभोग से ही एक स्त्री गर्भवती 
हो सकती है । इसलिए जनसंख्या-नियंत्रण के लिए कृत्रिम गर्भ-निरोध का ही 
उपाय रह जाता हैं । कुछ व्यक्ति इसके प्रयोग को अनैतिक मानते हें, पर इच्छा 
के विरुद्ध, स्वास्थ्य, पोषण औौर शिक्षण के साधनों की सर्वथा उपेक्षा कर 
बच्चों की निर्वाघ गति से वृद्धि कहां तक नैतिक कही जा सकती है ? कृत्रिम गर्भ- 
निरोध के विरोधियों का यह भी कहना हूँ कि इसके प्रयोग से गर्भ होने का डर 
न रहने से व्यभिचार या अत्यधिक भोग के बढ़ने की संभावना है। देशों का अनु- 
भव इस वात की पुष्टि नहीं करता । गर्भ रह जाने का नव लोगों को आत्म- 
संयम की ओर ले जाने में मसफल रहा हुँ। वास्तव में संयम और भोग का संबंध 
कृत्रिम गर्भ-निरोध के साधनों से न होकर जीवन के प्रति लोगों के दृष्टिकोण 
और शिक्षा से है । 

गर्भ निरोध अपनाने की आवश्यकता. हमें यह स्वीकार करना पढ़ता है कि 
हमारे जनसंख्या के नियंत्रण का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग गर्भ-निरोध के कृत्रिम 
साधनों को अपनाना ही रह जाता है। यह विचित्र बात है कि जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में हम विज्ञान को अपनाने की वात कहते हैं. पर इस छेत्र में हम अवैज्ञानिक 
विचारों का ही पोषण कर रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने से इनकार करते है 

कुछ लोग क्ृृत्रिम गर्भ-निरोध के कारणों को स्वास्थ्य के लिए हानिकर समझते 
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हैं। इस संबंध में अधिकारपूर्वक कहने की क्षमता रखनेवाले डा० सी० बी० 
ड्रिस्डेल की सम्मति उद्धत करने योग्य हैं :- 
कोई इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकता कि गर्भ-निरोध के अपनाने के बाद 

से हमारी जन्म-दर घटने के साथ-साथ पाश्चात्य देशों में जीवन-कारू ३५-४५ 
से बढ़कर ६०-६५ हो गया हैं। इसके अतिरिक्‍त- हाल के आंकड़े इस वात की 
पुष्टि करते हैं कि मृत्युं-दर में, विशेषत: स्त्री-पुरुषों के प्रजन॒व-काल में होनेवाली 
मृत्यु-दरमें, आश्चर्यजनक कमी हुई है 

उक्त विवेचन तथा भारतीय स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक, हो जाता. 
हैं कि हम सार्वजनिक रूप से गर्भ-निरोध के साधनों के प्रयोग को स्वीकार करें 
तथा उसके प्रयोग और प्रसार के लिए अधिकाधिक आन्दोलन करें। गोपालास्वामी 
ने इसके लिए एक पृथक्‌ संगठन बनाने तथा गर्भ-निरोध को राष्ट्रीय योजना में 
सिंचाई के समान प्राथमिकता प्रदान करने की सिफारिश की है । इस संगठन के 
पास पर्याग्त संख्या में कार्यकर्ता होने चाहिएं जिनकी देश की सब माताओं के पास 
पहुंच होनी चाहिए । एक केन्द्रीय अन्वेषण और प्रचार-विभाग ज्ञीत्ष स्थापित 
होना चाहिए जो कि प्रभावयुक्‍त, हानि-रहित- तथा सस्ते साधनों की सिफारिश 
कर सके और जिन्हें सरकार प्रचारित कर सके । ऐसे तरीकों के प्रचार की भी 
आवश्यकता हैं जिनमें कृत्रिम साधनों की जरूरत नहीं पड़ती । इस क्षेत्र में पहले 
से मुख्यतः: शहरों में काम करनेवाली संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए 

इन तैयारियों के बाद नासमझ मातत्व के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन का 
दूसरा दौर शुरू होना चाहिए। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि यह 
सामाजिक स्त्री कार्यकर्त्ताओं के राष्ट्रीय संगठन हारा चलाया जाये और इसको 
सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त हो । इस प्रकारं जहां एक वार जनता को गर्भ- 
निरोध की उपयोगिता अनुभव हुई और उसे जमल में लाने की सुविधा प्राप्त हुई 
तो कोई कारण नहीं कि हम शीछआ् ही अनिच्छित बालकों की वाढ़ से मुक्ति पा 
' सकें। सीमित पैर स्वस्थ और शिक्षित वच्चे हमारी जनसंख्या-नीति का लक्ष्य 
होना चाहिए । ह 


चौथा अध्याय 


स्वास्थ्य ओर पोपण ... 


स्वास्थ्य और समाज ह 

समाज के उत्थान जौर कल्याण में उसके सदस्यों का स्वास्थ्य एक बुनियादी - 
' चीज हैं। आ्थिक विकास के साधनों में इसका सबसे प्रमुख स्थान है । श्रमिक 
की कार्यक्षमतत मुख्यतः उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर होती हैं। इस भांति किसी 
देश के श्रमिक का स्वास्थ्य ही वहां की कृषि और उद्योगों के विकास में विद्येप 
महत्त्व रखता है । ह 

केवल रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं' है, वल्कि ह्ारीरिक और मानसिक 
क्षमताओं का संतुलित विकास और व्यक्ति का सम्पूर्ण भीतिक और सामाजिक 
वातावरण से उपयुकक्‍त सामंजस्य ही स्वास्थ्य कहा जा सकता है । 

किसी भी समाज के सदस्यों का अच्छा या बुरा स्वास्थ्य कोई पूर्वे-निर्धारित 
या निश्चित चीज नहीं है । वह वातावरण से संयुक्त विभिन्न कारणों से संबद्ध है, 
जिनमें कि आवंश्यकतानुसार परिवर्तत किये जा सकते हैं | समाज में विद्यमान 
रहन-सहन का दर्जा, स्वास्थ्य-सेवाओं का प्रसार और आरोग्य-शिक्षा किसी समाज 
के सदस्यों के स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करती है | एक अच्छे समाज का 
यह दायित्व हूँ कि वह उन सुविधाओं को जुटठाये जो कि जनता के स्वास्थ्य को 
सुरक्षित और विकसित करें । 

प्राचीन और मध्य काल में अन्य विभिन्न दायित्वों की भांति रोग या अस्वस्थता 
एक व्यक्तिगत दायित्व थी । वैज्ञानिक शोथों के अभाव में जनता स्वास्थ्य 
की उचित रक्षा और रोगों की समृचित चिकित्सा से प्रायः अपरिचित थी । 
जादू-टोना, झाड़-फूंक, वलि-यूजा, यज्ञ-अनुप्ठान, दान-दक्षिणा, मंत्र-जप ही उस 
समय चिकित्ति के प्रधान साधन थे । उन्नीसवीं छाती में अन्य विज्ञानों के साथ 
चिकित्सा और शल्व-विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति हुई और जनेक धसाब्य और 
सामान्य रोगों की उपयोगी ओपधियों और चिकित्साओं के आविप्कार हुए । 
किन्तु विज्ञान की यह झोधें और सुविधाएं बहुत समय तक केवल समाज के घनी 
वर्गों को ही प्राप्त रहीं। सामान्य जनता उनके छातों से वंचित हो रही। जन- 
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तंत्र और सामाजिक कल्याण के आन्दोलन ने इन सुविधाओं को सर्वसाधारण 
तक पहुंचाने का वीड़ा उठाया । संसार के अधिकांश सभ्य समाजों ने अपने नाग- 
रिकों की स्वास्थ्य-रक्षा और उन्नति का दायित्व आज अपने कंधे पर ले लिया 
' हैं। समाज का-हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, यही आज के युग की पुकार है। . 
भारत का स्वास्थ्य ह 5 
पूर्ण स्वास्थ्य के संवंध म तो आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । रोगों के... 
संबंध में भी सीमित आंकड़े प्राप्त हैं । इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनुमाव 
के लिए मुख्यतः मृत्युओं के आंकड़ों पर ही निर्भर होना होगा। भारत के मृत्यु- 
आंकड़ों की अन्य देशों से तुलना कर हम परोक्षनरूप: से यहां के स्वास्थ्य की अवस्था , 
का अनुमान छगा सकते. हैं । ह 
अत्यधिक सुत्युईं और अल्प जीवन-कारू, १९५० में प्रतिहजार व्यक्तियों , 
के पीछे भारत में १६.५ मृत्यु हुई , जब कि सं० रा० अमरीका में उनकी संख्या .. 
९.६ और इंग्लेंड तथा वेल्स में कुछ ११.६ थी । जब कि एक अमरीकन की औसत 
आयु ६७ साल और एक अंग्रेज की ६८ साल थी, तव भारत .में वह केवल ३२ 
साल थी। अति अल्प जीवन-काल हमारे गिरे हुए स्वास्थ्य का प्रवल प्रमाण है।* 
इसके अतिरिक्त किसी देश की वाल-मृत्यु-दर वहां की स्वास्थ्य-अवस्था को 
जानने का एक अन्य सरल साधन है । इस दृष्टि से भारत और इस्लेंड. के उपलब्ध 
आंकड़ों की तुलना अप्रासंगिक न होगी। भारत में एक साल में कुल मृत्युओं 
में से २०.५ प्रतिशत १ साल से कम आयु, १५.८ प्रतिशत १ से ५ साल की आयु, 
' ५.६ प्रतिशत ५ से १० साल की आयुंवाले वह्चों की हैं, जब कि इंस्लेंड में इनका. - 
अनुपात क्रमश: कुल मृत्युओं का ४.७, ०.९, ०.४ प्रतिशत है । इस प्रकार भारत 
की कुल मृत्युओं में से ४२ प्रतिशत अंश १० साल से कम आयु के बच्चों का है, 
जव॑ कि इंग्लेंड म यह अनुपात केवल ६ प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त लगभग ४० 
लाख स्त्रियां प्रतिवर्ष हमारे यहां प्रसव के समय मृत्यु का शिकार होती हें । 
रोगों द्वारा अत्यधिक मुत्युएं.... ह 
लरूगभग २ लाख व्यक्ति हैजा, ७१ हजार चेंचक, २५ हजार प्लेग, २३ लाख 
ज्वरों, २ लाख पेचिश और दस्तों, ४. लाख सांस की विमारियों तथा १५ लाख 
: व्यक्ति अन्य रोगों से मृत्यु को प्राप्त होते हैं । कुल मृत्युओं में से छयगभग ५ प्रतिशत 
मृत्युएं महामारियों के कारण होती हें । आधी से अधिक मृत्युएं ज्वरों के कारण 
होती हैं । इसके वाद सांस या फेफड़े की बीमारियों का नम्बर आता है । पेट के 
रोग भी पर्याप्त विस्तृत हैं। अकेले मलेरिया से प्रतिवर्ष छयभग १० लाख आदमी 
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मरते हैं । इसी प्रकार यह अन्दाज लगाया गया है कि हमारे यहां तपेदिक से 
पीडित लोगों की संख्या लगभग २५ लाख हैँ, जिनमें से प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख 
मर जाते हैं। मरनेवालों में वच्चों और स्त्रियों की मृत्यु-दर सबसे अधिक है। 
भारत में मृत्युओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हैँ कि इनमें से ७५ प्रतिशत मृत्युएं 
ऐसी हैँ, जो कि उन रोगों के कारण हें जिन्हें समाप्त किया जा सकता हैं । 

* गिरा हुआ स्वास्थ्य ही हमारे श्रमिकों की गिरी हुई कार्यक्षमता का प्रधान 
कारण है । शोचनीय स्वास्थ्य के कारण जो धन और जन की हानि होती हैं 
उसका आर्थिक मूल्य यदि कूता जाय तो कई हजार करोड़ रुपये वैठेगा। इस 
प्रकार भारत में स्वास्थ्य की समस्या अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है और इसके सुधार 
की ओर शीघ्य ही ध्यान देने की आवश्यकता है । 


“गिरे हुए स्वास्थ्य के कारण 


अपौष्टिक और अपर्याप्त भोजन और पोपण, रहने के गन्दे घर, साफ पानी 
का अभाव, मैला और गन्दगी के हटाने की समुचित व्यवस्था की कमी, चिकित्सा- 
निवारण, आवश्यक डाक्टरी देख-रेख का न होना, स्वास्थ्य-शिक्षा का अभाव 
और गिरी हुई आर्थिक अवस्था भारत में गिरे हुए स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं । 
संक्षेप में, अल्प पोषण और अस्वस्थ वातावरण वुरे स्वास्थ्य के लिए हमारे यहां 
मुख्यतः उत्तरदायी हें । 

अपर्याप्त पोषण ('रपाए007 ) . स्वास्थ्य के कायम रखने और रोगों से 
लड़ने की शवित प्रदान करने में पोषण सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य हैँ । व्यक्ति को 
उत्पादन-कार्यक्षमता पर पोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हँ। संसार के विभिन्न 
भागों में हुए अन्वेषणों से श्रमिकों की कार्यक्षमता और उन्हें प्राप्त भोजन की 
कैलोरी मात्रा में घनिष्ठ संबंध हैँ । भारत में अल्प और दोपपूर्ण पोषण पर्याप्त 
विस्तृत हैँ । यहां प्रतिदिन प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए औसतन १३.७१ आऔंस 
अन्न तथा २.१ औंस चना और दालें उपलब्ध हें । इस प्रकार इनकी उपलब्धि 
ऋमशः: १४ ओऑंस भौर ३ औंस के पोषण-स्तर से पर्याप्त कम हैं । इसके अतिरिक्त, 
एक संतोपजनक और संतुलित भोजन में पर्याप्त मात्रा में अन्य खाद्य सामग्रियों 
जैसे कि दूब, सब्जी, फल, मांस, मछली और अंडों का भी समावेश होना चाहिए । 
हमारे यहां प्रति प्रौढ़ व्यक्ति को प्राप्त दूध की: मात्रा का दैनिक औसत केवल 
५.५ आऔँस हैँ, जब कि उसे कम से कम १० ऑंस की जरूरत है। इसी प्रकार उसे 
कुल १.५ औऑऔंस फल और १.३ ऑऔँस सब्जी उपलब्ध हैं, जब कि उसे दोनों की 
कम से कम क्रमश: ३ औँंस और १० ऑंस आवश्यकता है। १.६ आस चीनी या 
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. गुड़ उपलब्ध है, जंव कि उसे २ औंस की आवश्यकता है । उसे १ औंस चिक- 

. नाई उपलब्ध है, जब कि आवंश्यकता २ औंस की है । इसी प्रकार उपलब्ध मछली 

०.३ ऑस हैं, जब कि आवश्यकता ३ औंस की है। अंडों, मांस और मछली 

का उपभोग आवश्यकता की तुलना में अत्यन्त ही कम है और अधिकांश जन- 

संख्या को तो यह वस्तुएं विछकुछ ही नसीब नहीं हैँ । विद्यमान खाद्य-उत्पादन 

देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सर्वंथा अपर्याप्त है तथा जनसंख्या का भोजन- 
परिमाण और गृण दोनों ही दृष्टियों से बहुत गिरा हुआ है तथा उसमें संरक्षणा- 

त्मक खाद्य सामग्री का स्वेथा अभाव है । 

१९३५ से १९४८ के बीच हुए खूराक की पड़तालों के निष्कर्ष भी इससे भिन्न. 
नहीं हें । उनके अनुसार “एक भारतीय की औसत खूराक में मुख्यतः अन्न का भंश 
अत्यधिक होने के कारण वह सर्वथा असंतुलित है। संरक्षणात्मक भोजन की कमी 
उसका अन्य द्रष्टव्य लक्षण है, जो कि अच्छी किस्म के प्रोटीनों की कमी और प्राय: 
उनके सर्वथा अभाव का कारण हैं । खनिज पदार्थों की अपर्याप्तंता तथा अल्पा- 
धिक अनुपात में विटामिनों की कमी उसका अन्य महत्त्वपूर्ण छक्षण है । अभी तक 
यह भलीभांति अनुभव नहीं किया गया हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा 
के लेने के फलस्वरूप 'बी' वर्ग के विटामिनों की कमी अति गम्भीर महंत्त्व रखती 
है । विटामिन ए! और 'सी' के उपभोग की मात्रा बहुत कम हैं ।” इन पड़तालों 
से निम्न परिणाम, निकलते हें--- ऐसा प्रतीत होता हैं कि दो-तिहाई परिवार 
किसी भी प्रकार के फल या गिरियां नहीं खाते । लगभग एक-तिहाई परिवार 
चीनी, गुड़ या मछली, मांस इत्यादि किसी प्रकार का आमिष आहार नहीं पाते 
और एक-चौथाई परिवार दूध या दूध के पदार्थों अथवा पत्तेवाली सब्जियों का 
उपभोग नहीं करते । उन परिवार-वर्गो में, जो विशेष प्रकार का भोजन लेते हें, 
पत्तेवाली सब्जियों, अन्य तरकारियों, धी और वनस्पति तेल और दालों का 
उपभोग उचित और सिफारिश किये गये मान से नीचे था | केवरू पड़ताल किये 
गये पांच में से एक परिवार में दालों और अन्य -सब्जियों का उपभोग सिफा- 
रिश्व किये गये स्तर के वरावर था ।” इस प्रकार प्रायः पांच में से चार परिवारों में 
संरक्षणात्मक भोजन का अंश शृन्य अथवा निर्वारित मान से बहुत नीचे था। 
इसका प्रधान कारण था कि अधिकांश जनता संतोपजनक भोजन खरीदने और 
खाने की सामथथ्यं नही रखती । औसत आय के हिसाव से ३० प्रतिशत से अधिक 
जनसंख्या के लिए उचित मात्रा में भोजन पाना संभव नहीं हें । 

पंचवर्षीय योजना में पोषण. भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में पोषण के 
संबंध में १९५६ तक अधिकतम खाद्य-उत्पादन-बृद्धि की संभावनाओं को देखते 
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, हुए पोषण-मान का एक संशोधित स्तर स्वीकार किया हैं। भारत में अत्यधिक 
वार और माव-मृत्य-दर का मुख्य कारण अल्प पोषण ही है । योजना में स्कूलों 
में बच्चों को खिलाने के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का निर्देश किया गया 
तथा रासायनिर्क विटामिन के निर्माण के विकास की भी सिफारिश की है । इसके 
अतिरिक्त, उपलब्ध खाद्य सामग्री में मिलावट भी हमारे यहां स्वास्थ्य और 
पोषण की एक विकट समस्या है । सरकार का यह कतंव्य है कि वह नागरिकों 
के स्वास्थ्य के हित में खाद्य-वस्तुओं की मिलावट को रोकने का दृढ़ प्रयत्न करे । 

बातावरणीय आररोग्यज्ञास्त्र (्रि0एं70777श79 7 पिएट्टाए४76). की 
पिछड़ी अवस्था. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त वाता- 
वरण का निर्माण आवश्यक है। जिन देशों में जल की पूति और मैले की सफाई की 
समुचित व्यवस्था हो गई है, वहां हैजा, पेचिश और ठाइफाइड-जैसी छत से होने 
वाली बीमारियां बहुत कुछ समाप्त हो गई हैँ । इसका प्रभाव शिश्ु-मृत्यु-दर-तथा 
आंत की छूत की बीमारियों पर भी पड़ा. हैं। भारत में अभी तक इन समस्याओं 
का समाधान नहीं हुआ है । ह 

जल-पूर्ति. स्वच्छ जल की पूर्ति एक बुनियादी आवश्यकता है, जिसको. 
उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए । यद्यपि भारत में संरक्षित जरू-पूर्ति की 
व्यवस्था प्रायः उसी समय प्रारंभ हुई थी, जब कि वह सं० रा० अमरीका में हुई, 
कितु इस दिया में हमारी प्रगति बहुत ही मन्द हैं । भारत के कुछ शहरों में से केवल 
६ प्रतिशत शहरों को संरक्षित जलपूर्ति की सुविधा प्राप्त है । इस प्रकार समस्त 
देश की ७ प्रतिशत जनसंख्या को कठिनाई से पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाता 
हैं । छोटे शहरों और गांवों में साफ पानी का कोई प्रवन्ध नहीं हैं । उनमें से अधि- 
कांश लोग कुओं, तालावों, नदियों और नालों से पानी लेते हैं, जिनसें से अधिकांश 
असंरक्षित हैं । 

जल जीवनदाता है । अतः इसकी पूर्ति को किसी भी योजना में प्रथम स्थान 
मिलना चाहिए । राज्य को इस वात का दावित्व लेना चाहिए कि वह ३५ साहू 
में सारे देश को और कम से कम पहले २० सालों में देश की ५० प्रति्षत जन- 
संख्या को शुद्ध जल दे सके । शुद्ध जल-प्रसार की योजना में इस बात का ध्यान 
रखना आवश्यक है कि वह सबसे पहले उन स्थानों में जुटाई जायें जहां पीने के 
पानी की कसी हैं अथवा जो तीर्थ-स्थान हैं और जहां पर हैजा और अन्य आंतों 
कीः वीमारियां अधिक फंलती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के 
, लिए १६.७७ करोड़ रुपये वाषिक की व्यवस्था की गई हैं। देश की आवश्यकताओं 
को देखते हुए यह सर्वथा अपर्याप्त है । 
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मेले की व्यवस्था. स्वस्थ वातावरण की समस्या केवल संरक्षित जलपूर्ति . 
'से ही पूरी नहीं हो जाती । उसके लिए समाज के मैले के संग्रह और उपयोग की 
. समुचित व्यवस्था भी अत्यावश्यक है | इस दृष्टि से हम वहुत पिछड़े हुए हैं । एक : 
लाख से अधिक. आवादीवाले ४८ शहरों में से कुल २३ शहरों में मैले के वैज्ञा- , 
निक तरीके से हटाने की, अर्थात्‌ सीवरेज की व्यवस्था है । इसके अछावा १२ ! 
और शहर हें जहां इसकी आंशिक व्यवस्था है । इस प्रकार कुल जनसंख्या के ३०. 
प्रतिशत भाग को आज सीवरेज प्रवन्ध की सुविधाएं प्राप्त हैं । वातावरण-आरोग्य- 
समिति ने इसके लिए एक पंचवर्षीय योजना वनाने की सिफारिश की है.। इस 
कार्यक्रम को पूरा करने के छिए पांच वर्षों में लगभग १५ .करोड़ रुपये .की 
आवश्यकता पड़ेगी । - रेड 
पंचवर्षीय योजना में वातावरण-आरोग्य. पंचवर्षीय योजना में इस पैमाने 
' पर कोई व्यवस्था नहीं की गई हैँ । राज्यों के जल्पूर्ति' और नालियों के निर्माण 
(3)7'७४7926 ) के कार्यक्रमों के ,लिए २३.४९ करोड़ के व्यय की व्यवस्था की 
गई हैं। इस राशि में १२.१२ करोड़ रुपये नगरों की जलपूर्ति और ड्रेनेज तथा 
११.३७ करोड़ रुपये ग्रामों की जलपूर्ति के छिए निश्चित किये गये हैं । राज्यों का. , 
लक्ष्य ग्रामों में सरल तरीके की संरक्षित 'जलपूर्ति का प्रवन्ध करना है । केन्द्रीय 
सरकार की योजना में इस कार्य के छिए ३० करोड़ रुपए विकास-ऋण देने 
की भी व्यवस्था हैं । यह आज्या की जा सकती है कि इससें से छऊंगमग १० करोड़ 
रुपया जलपूर्ति के विकास के लिए उपलब्ध हो सकेगा । 

जितना महत्त्वपूर्ण प्रश्न गांवों में जलपूर्ति का है उतना ही उनकी सफाई 
का भी । मुहिकल से ५ प्रतिशत घरों में पाखानों की व्यवस्था हैं। अधिकांश 
लोग गांवों के पास खुले स्थानों में शौच के लिए जाते हैं। यह: स्वास्थ्य के लिए _ 
बहुत ही हानिकर है । इस वात की प्रवल और शीघ्र आवश्यकर्ता है कि वहां पर 
सस्ती किस्म के खाईनुमा पाखानों का निर्माण हो । इस प्रकार मैला भी न सड़ेंगा 
और उसका संग्रह कर, खाद के लिए उचित उपयोग हो सकेगा । 

घरों की अवस्था. अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहने के अच्छे स्थान का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । सामाजिक कल्याण, स्वस्थ और अच्छे घरों में परस्परं घनिष्ठ संबंध 
हैं । हमारी ८३ प्रतिशत जनता तो गांवों में रहती है । उनके घर अधिकतर 
मिट्टी के बने होते हैँ । उनमें सफाई और रोशनी का कोई उचित प्रवन्ध नहीं 
होता । शहरों, विशेषकर औद्योगिक नगरों, में तो घरों की समस्या और भी 
विकट रूप धारण कर चुकी हैं । पिछले १३-१४ सालों में शहरों की जनसंख्या में 
असाधारण वृद्धि हुई हैं। १९४१-५१ में ही इस वृद्धि का अनुपात ५४ प्रतिह्मत - 
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रहा है । इसके विपरीत, घरों की संख्या में मकान बनाने के सामान की कमी और 
ऊंची कीमतों के कारण कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई हैं। इसके अतिरिक्त, विभाजन 
के बाद शरणाथियों के आगमन ने निवांस क्री समस्या को और भी जटिल वना 
दिया है । शहरों में अधिकांश मजदूर बहुत ही गन्दी वस्तियों में रहते हैं, वहां पानी 
और रोशनी का कोई उचित प्रवन्ध नहीं है। घरों के सामने ही मैला और 
गृन्दा पानी सड़ता रहता हैं । एकचएक छोटे कमरे में पांच-पांच छः-छः व्यक्ति 
रहते हें । रहने की यह अवस्था स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर है । 

वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर जैसे शहरों के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों ने 
तथा हाल में, विश्येपकर शरणार्थियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 
घर बनाने में, केनद्रीय सरकार ने कुछ दिलचस्पी ली है | पर सर्वसाधारण के 
उचित निवास की समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है । हमारी अधिकांश जनता 
ऐसे घरों में रहती है जो पशुओं के भी रहने योग्य नहीं हें । 

शहरों में घरों के निर्माण और पूर्ति में प्रमुख हाथ व्यवितगत पूंजीपतियों का 
है । घर के निर्माण में मुनाफावृत्ति का जोर है। इस दिद्या में सहकारी गृह-निर्माण 
समितियों का कार्य नगण्य है । हाल में शहरों में घरों की कमी के अन्दाज 
लगाने के प्रयत्न हुए हैं। वातावरण-आरोम्य-समिति के अनुसार हमारे यहां 
शहरों में ठगभग १८.४ छाख घरों की कमी है, इसमें पाकिस्तान से आये हुए 
विस्थापितों के लिए अपेक्षित १० लछाख घरों का समावेश नहीं है । 

. इस भांति शहरों और गांवों में स्वास्थ्यकर घरों का निर्माण एक बड़ी भारी 
सामाजिक समस्या है । हमारी निर्धनता इसके विकास के मार्ग में प्रवल बाधक 
हैं। सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह इसकी जिम्मेदारी ले सके, 
जनता स्वयं इतनी गरीब है कि उसके लिए मकान बनाना तो दूर, अपना पेट 
भरता भी मुश्किल है। बावजूद इसके, गृह-निर्माण और विकास में सरकार 
का प्रोत्साहन और कार्य आवश्यक है। संसार -के- सभी उद्योग-प्रधान देशों 
में सरकारें गृह-निर्माण की योजनाओं में सक्तिय दिलचस्पी ले रही हैं। भारत 
में भी सरकार ने गृह-योजनाओं के विकास के लिए व्याज-मुक्त ऋण तथा 
सहायता प्रदान करने की नीति अपनाई है| सहकारी समितियां इन ऋणों को 
मध्यम वित्त जनता को देकर घरों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती 
हैं। निस्‍्संदेह भारत में आनेवाले एक लूम्बे समय तक गृह-निर्माण मुख्यतः 
व्यक्तिगत हाथों में ही रहेगा । 

पंचवर्षोष योजना और घर. पंचवर्षीय योजना में झहरों में कम कीमत के 
स्वास्थ्यकर मकान बनाने के लिए कम से कम लागत तथा आवश्यकताओं के 


११२ भारत म सामाजिक-कल्याण और सुरक्षा 


, मान निर्धारित किये हैं तथा पांच सालों में गृह-निर्माण के छिए रगभग हट. 
करोड़ रुपये ऋण देने की व्यवस्था की गई है । उसमें एक राष्ट्रीय नगर और - 
-ग्राम-आयोजन अधिनियम के पास करने की भी सिफारिश की गई हैं, जिसमें 
जमीन के उपयोग तथा उसके क्षेत्रीकरण, पट्टियों-के विकास के नियंत्रण, उचित 
समझे जानेवाले स्थानों में उद्योगों की स्थापना, गन्दी बस्तियों के उन्मूलन तथा है 
प्रधान योजनाओं के बनाने की व्यवस्था हो । 
भारत के प्रायः सभी औद्योगिक नगरों में मजदूरों की गन्दी वस्तियां विक- 
सित हो गई हैं। इमारतों के निर्माण के कानूनों के लागू करने में ढील इसका प्रधान _ 
कारण हूँ ।.मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए इन गन्दी वस्तियों का शीघ्र से शीक्ष . 
अन्त परमावश्यक. हैं । २ 
गांवों में घरों की समस््या-वहुत ही विस्तृत है, क्योंकि भारत की ८३ प्रतिशत 
जनसंख्या गांवों में ही रहती है । गांवों में घरों की अवस्था को सुधारने के लिए 
गांवों. में रहने की सामान्य अवस्थाओं में सुधार आवश्यक है । सामुदायिक विकास- . 
योजनाओं की प्रगति से इस दिद्या में उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है । 
सामुदायिक योजनाओं द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में नमूने के घरों को वनाकर 
आमीण जनता का मार्ग दर्शन किथा जा सकता हैं। इस संबंध में इस वात पर जोर 
देना आवश्यक है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री से ही घर बनाये जा सकें, साथ ही 
वह वहुत सस्ते हों और उनमें रोशनी की उचित व्यवस्था हो, जानवरों के बांधने 
के स्थान से दूर हो, शौच के लिए पाखानों तथा खाद के लिए गड़ढों का प्रवन्ध 
हो । पंचवर्षीय योजना में अच्छे और सस्ते घरों के विकास के लिए अन्वेषण, 
एक राष्ट्रीय निर्माण-संगठन. तथा केन्द्रीय-और प्रादेशिक गृहवो्डों के स्थापना कीं: 
सिफारिश की गई है । इससे गृह-निर्माण के कार्य में प्रयति की आद्या की जा. 
सकती हैं । 
कार्य फरने की अवस्था. पोषण, पानी, सफाई और निवासस्स्थान के अति- 
रिक्त, जीविका -उपार्ज़न के लिए दैनिक काम करने की अवस्था का भी व्यक्ति के. 
स्वास्थ्य पर प्रवल प्रभाव पड़ता है । हमारे यहां छाखों मजदूर ऐसे कारखानों, 
दृकानों और दफ्तरों में काम करते हें, जहां पर हवा जौर रोशनी की समुचित. 
व्यवस्था नहीं है | उनमें वहुत घिचपिच रहती है अथवा वहां का तापक्रम स्वा- - 
स्थ्य के लिए हानिकर होता है । विभिन्न.फैक्टरी कानूनों ने, विशेषकर वड़े कार- 
खानों में, काम करने की अवस्था में पर्याप्त सुधार किये हैं । पर छोटे कारखाने 
बौर वर्कश्ापों में, जहां वीस से कम मजदूर एक साथ काम करते हैं, कार्य करने की 
भवस्थाएं बहुत ही खराव और झोचनीय हैं। मजदूरों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए _ 
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उनका धूल, धुएं तथा कई उद्योगों में रासायनिक तथा अन्य प्रक्रियाओं से संरक्षण 
आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त उनके लिए पीने और नहाने के पाती, शौचालयों, 
पेशावधरों तथा आवश्यक सुरक्षा-उपकरंणों का प्रवन्च तथा प्राथमिक चिकित्सा 
की व्यवस्था होना जरूरी है। जिन प्रतिष्ठानों में स्त्रियां कार्य करती हों, वहां 
बच्चों के लिए शिक्षु-गृहों की भी स्थापना होनी चाहिए । है 
जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं, इस क्षेत्र में सबसे बड़े अपराधी छोटे औद्यो- 
मिक प्रतिप्ठान हैं जो कि फैक्टरी एक्ट के दायरे से वाहर हें और जिनके ऊपर कोई 
उचित नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 
यह आवश्यक हूँ- कि उनके कांये करने की अवस्था को जीत सुधारा जाय । 
, रोगों का प्रकोप. पोपण की कमी और अस्वास्थ्यकर वातावरण, निवारण 
तथा चिकित्सा का अभाव हमारे यहां रोगों का प्रधान कारण हैं। हमारे यहां 
७५ प्रतिशत मृत्युएं ऐसे रोगों के कारण होती हैं जिन्हें आसानी से समाप्त या 
नियंत्रित किया जा सकता है । सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और विकास के 
लिए अन्य वातों-के साथ-साथ रोगों का नियंत्रण परमावश्यक है । आगे हम संक्षेप 
में भारत के कुछ प्रमुख रोगों तथा उनके नियंत्रण के उपायों और प्रयत्नों का 
संक्षेप में जिक्र करेंगे । 
. मझलेरिया. भारत में मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे प्रमुख समस्या 
है । हर साल १० करोड़ व्यक्ति इससे पीड़ित होते हैं । इस प्रकार यदि आथिक 
हानि को ही देखा जाये, तो वह हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये की होती है । 
मलेरिया की मार से हमारी कृषि, निर्माण और उद्योगों को भीपण क्षति उठानी 
' पड़ती है । अतः स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए मलेरिया के नियंत्रण का पूर्ण प्रयत्व 
होना चाहिए .। 
स्थायी कीटाणुनाशक के रूप में डी० डी० टी० के प्रयोग ने मलेरिया के 
नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किया है । उस पर खर्च की गई धन की 
राशि से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हुए हँँ। अभी तक केन्द्रीय और राज्य- 
सरकारों तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठव की प्रदर्शन-योजनाओं ने केवल समस्या के 
कोर को ही छुआ है। अर्थ, कमंचारियों और यन्त्रों की पूर्ति के अभाव में इन 
अधिकांश योजनाओं का विकास नहीं हो सका है। मलेरिया से प्रभावित २० 
करोड़ जनता में से कठिनाई से ३ करोड़ जनता को इनसे लाभ पहुंचा हैं। मले- 
रिया-नियंत्रण की योजना के लिए केन्द्रीय और राज्य-योजनाओों में एकीकरण 
तथा आवश्यक विषयों में सलाह मिलने को सुविधाओं का विकास आवश्यक है । 
इस कार्यक्रम में मलेरिया-प्रभावित क्षेत्रों में डी० डी० टी० के छिड़काव और जाव- 
८ 
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श्यक ओपषधियां जुटाने का समावेश है । यह कार्य राज्य-स्वास्थ्य-डायरेक्ट्रेटों के . 
१२५ क्षेत्रीय-मलेरिया-नियंत्रंण दलों द्वारा संचालित होंगे । इस योजना में विश्व- 
स्वास्थ्य-संगठत की सहायता से भारतन्सरकार द्वारा एक डी० डी० टी० 
त॑यार करने के कारखाने की भी व्यवस्था हैँ। राज्य-सरकारें हर साल मले- 
रिया के नियंत्रण पर १.४१ करोड़ रुपया व्यय करेंगी । इस प्रकार पांच सालों में. 
यह रकम ७.०४ करोड़ .रुपया होगी। मलेरिया के राष्ट्रव्यापी नियंत्रण के लिए 
शुरू के साढ़े तीन सालों में रयगभग १५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । 
इसमें से केन्द्रीय सरकार १० करोड़ देगी। निस्‍्संदेह इस कार्यक्रम की सफलता 
हमारे स्वास्थ्य-संरक्षण की दिद्या में एक महान्‌ कदम होगी । ; 
तपेदिक. भारत में लगभग २॥ लाख व्यक्ति तपेदिक से पीड़ित हैं. और इनमें 
से लगभग ५० हजार प्रतिवर्ष मर जाते हें । इस प्रकार.९० करोड़ से १०० करोड़ 
कार्य करने के दिनों की हानि होती है । तपेदिक के नियंत्रण के लिए दो प्रकार के : 
उपायों की आवश्यकता है ।. एक ती सामान्‍य हैं जिनमें पोषण के स्तर तथा वाता- 
वरण में सुधार का समावेश है, दूसरे विशेष हें जिनका उसकी चिकित्सा और 
निवारण से संबंध है । तपेदिक के नियंत्रण के कार्यक्रम को प्राथमिकताओं के क्रम 
में इस प्रकार व्यक्त किया जा.सकता है--बी ० सी ० जी० टीका, चिकित्सा की 
व्यवस्था, ट्रेनिंग और परीक्षण-केन्द्रों की स्थापना, चिकित्सा के लिए पृथक्‌ 
अस्पतालों का प्रवन्ध तथा ठीक होने के वाद रोगियों. की उचित देख-रेख । इसमें 
निवारण पक्ष पर बल देना वहुत ही आवश्यक हैँ । विभिन्न देशों में हुए परीक्षण 
इस वात की पुष्टि करते हैं कि तपेदिक के उच्छेद में वी० सी० जी० टीके का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । वी० सी० जी के टीके देने के संबंध में भारत-सरकार और 
विश्व-स्वास्थ्य-संगठन और स० रा० अ० बाल आपात कोष के. बीच एक समझ्नौता 
हो गया है । यह आशा की जाती है कि यदि प्रस्तावित योजना पर अमल किया : 
जाये तो तपेदिक से होनेवाली मृत्युओं को १५-२० साल में माज की तुलता में 
केवल २० प्रतिशत किया जा सकता है । इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि 
रोगियों के लिए आवश्यक स्थानों में भी उतनी ही कमी हो जायेगी । इस प्रकार 
वी० सी० जी० टीके पर व्यय किया धन वहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा । 
तपेदिक के नियंत्रण में चिकित्सालयों का, जहां पर निवारण, परीक्षा और 
चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, होना अत्यावद्यक है। इसके. लिए पंचवर्षीय 
योजना में विभिन्न स्थानों पर बाद केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की गई 
है । यह अन्दाज लगाया गया हैं कि तपेदिकं-नियंत्रण के एक बहुत हुत ही साधारण 
कार्यक्रम के लिए कम से कम ८ करोड़ रुपये की जरूरत है । राज्य और केन्द्रीय 
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सरकारों ने १९५१ से १९५६ के वीच इस कार्य के लिए ४.३ करोड़ रुपया खर्च 
करने का निश्चय किया है। १९५०-५१ में हमारे यहां विभिन्न सैनिटोरियमों, 
अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल ९,५५० रोगियों के रहने की व्यवस्था थी, 
/ १९५६ में १३,०३२ रोगियों की व्यवंस्था की आशा की जाती है । इस भांति 
पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के परचांत्‌ भी अधिकांश तपेदिक के रोगियों को 
_ चिकित्सा की सुविधाएं प्राप्त न हो सकेंगी । 

कुप्रसंगज 'रोग ( (७7०४७) 7)8९9868 ) . भारत में कुप्रसंगज व्याधियों 
से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या का अन्दाज लगाना कठिन है । फिर भी कुछ लोगों 
का अन्दाज है कि १००० व्यक्तियों में लगभग ३७ व्यक्ति इनसे पीड़ित हैं । 
चम्बई, कलकत्ते और मद्रास जैसे शहरों में प्राय: ५ से ७ प्रतिशत व्यक्ति इनसे 
पीड़ित हैं। इसके अलावा कश्मीर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और आसाम की पहाड़ी 
' थट्टी में यह पर्याप्त विस्तृत है । इसके नियंत्रण के लिए परीक्षा और चिकित्सा की 
सुविधाओं का प्रसार आवश्यक हूँ । कुप्रसंगज रोगों की चिकित्सा में पेंसीलिन 
और एंटीजन ओपधियां वहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। भारत-सरकार. ने 
विद्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से एक एंटीजन फैक्टरी बनाने की योजना 
स्वीकृत की हैं । पंचवर्षीय योजना में केन्द्र और राज्य-सरकारों द्वारा कुप्रसंगज 
रोगों के नियंत्रण के लिए रूंगभग १.६ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की 
गई है । 

कोढ़ (/,०]07089) . भारत में कोढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कम से 
कम १० लाख है । इनमें से २॥ लाख लेप्रोमेट्स रोगी हैँ। पश्चिमी बंगाल, 
उड़ीसा, मद्रास और त्रावतकोर कोचीन इससे विश्येप रूप से प्रभावित हैं । किन्‍्हीं- 
किन्‍्हीं क्षेत्रों में तो २ से ५ प्रतिशत जनसंख्या इससे पीड़ित हैं । 

अभी तक कुष्ठनिवारण और चिकित्सा की दिशा में जो भी कुछ प्रयास हुए 
हैं, वह मुख्यतः गैरसरकौरी हैं । ईसाई मिशनों ने इस संबंध में अच्छा कार्य किया 
है । इसके अतिरिक्त, हिंद-कुण्ठनिवारण-संघ ने कोढ़-विरोधी कार्यो में सक्रिय सहा- 
यता दी है । गांधीस्मृति-कोप ने भी कोढ़-निवारण के लिए ९५ लाख रुपये की 
रकम स्वीकृत की है । देश की आवश्यकता को देखते हुए यह सर्वथा अपर्याप्त है । 
हमारे यहां अभी केवल १४,००० रोगियों के स्थानों की व्यवस्था है । 

पंचवर्षीय योजना ने केन्द्र और राज्यों के कार्यक्रम में १.०२ करोड़ रुपया 
कोढ़ निवारण और चिकित्सा के लिए निर्धारित किया है। केन्द्र द्वारा १५ छाख 
की रकम से एक केन्द्रीय कुष्ठ-संस्था बनाने का भी प्रस्ताव है । 

कसर, भारत में कम से कम २ लाख व्यक्ति हर साल कंसर से मरते 


आप 


हे । 
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शुरू में ही कैंसर का पता छग जाना और चिकित्सा उसके ठीक होने में वहुत महत्त्व 
पूर्ण-है। हमारे यहां कैंसर की चिकित्सा का कोई समुचित प्रवन्ध नहीं है। सारे देश 
में टाटा मेमोरियलछ अस्पताल, वम्बई और#न्ज्तरंजन अस्पतालं, कलकत्ता, दो 
ही ऐसी संस्थाएं हैँ, जहां इसकी चिकित्सा की व्यवस्था: है । मद्रास का स्त्री-समाज 
वहां पर एक कैंसर अस्पताल शुरू करने के ,लिये प्रवत्नशील हैं । देश की आव- 
इयकताओं को देखते हुए अभी इस दिद्या में विस्तृत प्रयत्नों की आवश्यकता हैं । 
मानसिक रोग. हमारे यहां मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों का अनमान 
लगाना पर्याप्त कठिन है। इसमें संदेह नहीं मानसिक दुर्वछता से आक्रान्त व्यक्तियों 
की संख्या अत्यधिक हैं। इनमें से कम से कम ८ लाख व्यक्ति तो ऐसे हैं, जिन्हें 
अस्पताल में रखने की आवश्यकता हैँ-। सारे देश में कुछ १०,००० व्यक्तियों 
के लिए चिकित्सा की यह सुविधा उपलब्ध है। सार्वजनिक स्वास्थ्य-रक्षा के कार्य- 
क्रम में मानसिक़ रोगों के चिकित्सा की समुचित व्यवस्था का होना जरूरी है. 
- पंचवर्षीय योजना में वंगलोर के मानसिक अस्पताल- के सहयोग से बननेवाले 
मानसिक स्वास्थ्य के अखिल भारतीय संस्थान के लिए ९७ छाख रुपये स्वीकृत 
किये गये हें । . | 
. साताओं ओर बव्रच्चों के स्वास्थ्य की शोचनीय अवस्था, माताओं और बच्चों 
का स्वास्थ्य वास्तव में किसी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की आधारशिला है । 
भारत में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की अवस्था वहुत ही शोचनीय हैं । 
- हमारे यहां मातृत्व मृत्यु-दर बहुत ही ऊंची छगभग २ प्रतिशत है जब कि माताओं 
की रोग॑-दर उससे भी २० गुना अधिक हैं । इसके अतिरिक्त, लगभग ४५ प्रतिशंत 
बच्चे . १० साल को उम्र से पुहुक्केही इस संसार से चल देते हूँ । इस प्रकार हमें 
धघन-जन की भीषण हानि उठानी पड़ती है । हमारी ९८ प्रतिशत जनता को इस 
संबंध में/कोई सुविधा प्राप्त नहीं है । राज्य-कर्मचारी-वीमा कानून में अवश्य 
, बारह महीने काम करनेवाले कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों को मातृत्व 
लाभ देने की व्यवस्था की हैं। आवश्यकता इस वात की है कि इन सुविधाओं को 
यथासंभव अधिकाधिक जनता में विस्तृत करने का प्रयास किया जाय । 
स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव. उक्त समस्त वातों के अतिरिक्त, स्वास्थ्य रक्षा 
और.उन्नति में स्वास्थ्य शिक्षा का भी, महत्त्वपूर्ण स्थान है | अनेक वार कुछ उप- 
लब्ब साधनों के होते हुए भी हम अज्ञानवद् उनका उपयोग नहीं कर पाते । छापर- 
वाही और गनन्‍्दगी की बहुत सी आदतों को, जो अनेक रोगों का कारण होती हें 
उचित स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा काफी अंशों में दूर किया जा सकता है। इस संबंध 
में रेडियो, सिनेमा और पोस्टरों से पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। इसके 
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अतिरिक्त, हम शिक्षां के सामान्य पाठ्यक्रम में आरोग्यशास्त्र को एक अनि- 
वार्य -विपय के रूप में निर्धारित कर सकते हैं | . - 

परिवार-आयोजन की आवश्यक्ृता, भारत में परिवार-आयोजन भी स्वास्थ्य- 
संवर्धन-योजना का अभिन्न अंग कहा जा सकता हैं। अपनी क्षमता और 
' सामर्थ्य से बाहर अवांछित बच्चों को जन्म देना हमारी माताओं के खराव स्वा- 
स्थ्य और दुरवस्था के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। अतः परिवार-नियोजन 
की दिशा में आवश्यक कदम उठाना आवश्यक हैं । 


विशयार स्वाह 23- 
'चबंरायान स्वात्थ्य-सदाय 


विद्यमान चिकित्सा और रोग-निवारण की सेवाओं के वारे में ताजे आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में १९४६ में प्रकाशित स्वास्थ्य पड़ताल और विकास 
समिति की रिपोर्ट में, जो कि अपने अध्यक्ष सर जोसेफ भोर के नाम से भोर- 
समिति के नाम से पसिद्ध हैं, दिये गये आंकड़े समान्यतः विद्यमान अवस्था का 
अच्छा परिचय देते हैं। १९४६ से १९५३ तक इस दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन नहीं हुआ है । 
१. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या. किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं का 
विकास मुख्यतः वहां प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या पर निर्भर हैं। इस 
- संबंध में भोर-समिति द्वारा विद्यमान और उसकी योजना के अनुसार अपेक्षित 
कार्यकर्ताओं की संख्या के निम्न आंकड़े द्रष्टव्य हँ--- 


कार्यकर्ताओं की भारत की विद्यमान जनसंख्या इंस्लेंड में विद्य-. प्रस्तावित 


श्रेणी की तुलना में उसका अनुपाति> मान अनुपात /' अनुपात 
डाक्टर ६,३०० पर १ १००० पर १ २००० पहु १ 
नस ४३,००० पर १ ३०० प्र १ ५७००० प्र १ 
स्वास्थ्य-निरीक्षक. ४,००,००० पर १ ४,७७० पर १ ५,००० पर १ 
दाइयां ६०,००० पर १ ६१८पर १ ४,००० पर१ 
कम्पाउंडर ४०,००,००० पर १ ३ डाक्टरों पर १ ३ डाक्टरों पर १ 
दांतों के डाक्टर ३,००,००० पर १ २,७०० पर १ ४,०० पर? 


उक्त आंकड़ों से स्वास्थ्य सेवकों की भीषण कमी तथा इस संवंध में.इंग्लेंड 
की अवस्था तथा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आवश्यक कार्य- 
कर्ताओं की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता 

२. नगरों और गांवों में चिक्तित्सा-ब्यवस्था. नगरों की तुलना में गांवों में 


श्श्ट भारत में सामाजिक कल्याण और सुरंक्षा 


चिकित्सा की सुविधाएं बहुत ही कम हैं । भ्रोर-कमेटी के अनुसार नगरों, ग्रामों में - 
इसका अनुपात ३.५ और १ है । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
: देश के ७५ प्रतिशत डाक्टर केवल १७ प्रतिशत डहरी-जनता की सेवा कर रहे 
हैं । १९५०-५१ में ८,६.०० अस्पतालों और शफाखानों में से केवल ५,०० ० 

गांवों में हैं । 9 न 

३. रोगियों के रखने की व्यवस्था, प्रति १००० जनसंख्या पर अस्पतालों में 
रोगियों के रहने के स्थानों का अनुपात ०.२४ हैँ,शजब कि. इंग्लेंड में यह्‌ ७. १४ 
तथा सं० रा० अमरीका में १०.२८ है । 

४. निवारक-स्वास्थ्य-संगठन. विद्यमान निवारक स्वास्थ्य-सेवाओं , में 
संलूग्त व्यक्तियों का संगठन भी देश की आवश्यकता की तुलना में बहुत ही 
अपर्याप्त हैं | हमारे यहां कुल ३,००० स्वास्थ्य इंस्पेक्टर हैँ, जव कि कम से- कम 
१२,००० की आवश्यकता है । स्त्री-चिकित्सकों की संख्या भी, जिन्हें कि मातृत्व- 
रक्षा में विशेष शिक्षा प्राप्त हो, बहुत कम, कठिनाई से ७०-८० हैं | केवल दर्जन 
भर स्त्रियों को मातृत्व रक्षा और शिश॒ कल्याण की शिक्षा प्राप्त है । 

५. स्वास्थ्य-रक्षा की व्यवस्था में राजकीय सहायता और गैरसरकारी 
प्रयत्व. हमारे यहां लगभग ९२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाएं सरकार द्वारा ही 
संचालित हैं, और मुद्दिकल से ८ प्रतिशत संस्थाएं ऐसी हें, जिनका भार स्वयं , 
व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्थाएं उठाती हैं । सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं 
में भी ९४.५ प्रतिशत तो ऐसी हैं जिनका पूरा खर्च सरकार उठाती है, तथा बाकी 

५.५ प्रतिशत ऐसी हें जिन्हें कि सरकारी ग्रांट मिलती हैं । 

उक्त तथ्यों, से यह स्पष्ट है कि देश की जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं 
के देखते हुए हमारे यहां उपलब्ध चिकित्सा और स्वास्थ्य-रक्षा की सुचिधाएं 
सर्वेथा अपर्याप्त हैं । इसका अनुमान उन पर व्यय धन की रांशि से भी लगाया जा _ 
सकता हैं। १९४४-४५ में विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य-रक्षा पर किये गये प्रति 
व्यक्ति व्यय की राशि २.८ आने से लेकर १०.९ आने थी। देश की निर्धनता ही 
इस अल्प व्यय का प्रमुख कारण है । ' ह 


श्रमिकों की स्वास्थ्य-व्यवस्था 


जहां तक श्रमिकों के स्वास्थ्य और उसकी रक्षा की व्यवस्था का संबंध है, 
वह सामान्य नागरिकों की अवस्था से बहुत भिन्न नहीं है । सामान्य नागरिकों के 
स्वास्थ्य और रक्षा को जो कारण प्रभावित करते हैं, वह तो श्रमिकों पर भी लागू 
हैँ, पर कुछ ऐसे उद्योगजन्य जोखिम हैं जो एकान्ततः श्रमिकों के स्वास्थ्य को 


विद्यमान स्वास्थ्य-सेंवायें ११९ 


विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । इस कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा की 
विद्येप व्यवस्था की आवश्यकंता होती है । रहने और कार्य करने की अवस्थाएं 
विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं । अतः उनके सुधार पर मुख्यतः 
ध्यान देना जरूरी हो जाता है। 
कानून हारा प्राप्त स्वास्थ्य सेवायें. भारतीय फैक्टरी अधिनियम १९४८, 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम१९४८, विभिन्न मातृत्व लाभ अधिनियमों, 
कोयला और माइका खानों के श्रमिकों के निवासस्थान और सामान्य कल्याण 
कोष अधिनियम १९४६-४७, भारतीय व्यापार जहाजरानी अधिनियम १९२३, 
कुछ ऐसे कानून हैं, जो कि श्रमिकों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए व्यववस्थाएं 
करते हैं। सामाजिक सुरक्षा की चर्चा करते हुए हमने उनका विस्तार से वर्णन ' 
किया है । यहां संक्षेप में इतना ही कहना यथेष्ट है कि श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा 
की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए यह सर्वथा अंपर्याप्त हैं । 

मालिकों हारा प्राप्त स्वेच्छिक सेवायें. विभिन्न श्रम कंल्याण अधिनियमों 
ने श्रमिकों को कुछ स्वास्थ्य-रक्षा संबंधी सुविधाएं दिलवाई हैँ | इसके अलावा 
कुछ गिने चुने ऐसे भी मालिक हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से श्रमिकों की स्वास्थ्य-रक्षा 
के लिए आवश्यक व्यवस्था जुटाने में हाथ वटाया हैं। टाटा स्टील कम्पनी, दिल्ली 
क्लाथ मिल, वर्किघम कर्नाटक मिल, कानपुर का नाम इस संबंध में -उल्लेख- 
तीय है । इसके अतिरिक्त, कपड़े, जूट, कागज, सिमेंट की कुछ मिलोों और कार- 
खानों तथा कोयले, मेंगनीज और माईका की कुछ खातों में भी चिकित्सा की 
सुविधाएं दी गई हैं। भारतीय रेलों में इसकी अच्छी व्यवस्था हैं । कितु 
अधिकांश मालिक इस ओर से प्राय: उदासीन हैं । 


उद्योगों में काम-करनेवाले श्रमिकों की स्व्रास्थ्य-योजनाएं 


भोर-कमेटी की सिफारिश थी कि श्रमिकों व सामान्य नागरिकों को प्राप्त 
होनेवाली स्वास्थ्य-सेवाओं की सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिएं, पर इसके अति- 
रिक्त उन्हें कुछ विशेष सुविधाओं का प्रदान करना आवश्यक हैं। इसके लिए 
उसने लन्दन के रायल कालिज आफ फिजीक्षियन्स की सामाजिक और निवारक 
चिकित्सा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जो इस प्रकार है :-- 

(क) अच्छा कार्य करने के वातावरण की व्यवस्था, 

(ख) पेशेजन्य रोगों का निवारण, 

(ग) कार्य में हानि से रक्षा की व्यवस्था , 

(घ) आकस्मिक चिकित्सा की सेवा का संगठन, 


१२० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


(४) आहत और विकछांगों की पूर्ण कार्यक्षमता की पुन:प्राप्ति, 

[त) श्रमिकों को स्वास्थ्य संरक्षण और कल्याण की शिक्षा, 

(थ) अच्वेषण और गवेबणा को प्रोत्साहन । 

भोर-कमेटी के अनुसार श्रमिकों के स्वास्थ्य की .सामान्य, आवश्यकताएं 
समाज को प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं से ही पूरी होंगी, और जहां तक प्रस्तावित 
मौद्योगिक स्वास्थ्य-सेवा का संवंध है, वह केवल उसकी विशेष आवश्यकताओं को 
पूरा करते के लिए ही उपलब्ध होंगी । फिलहाल राज्य कर्मचारी वीमा योजना 
में श्रमिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वह .भोर-समिति द्वारा प्रस्तावित सुवि- 
थाओं से छः गुना अधिक हूँ । कितु इस संवंध में यह बात द्रष्टव्य है, कि बीमा 
योजना की सुविधाएं वहुत ही थोड़े श्रमिकों को प्राप्त हैँ, दूसरे उन्हें उसे प्राप्त 
करने में स्वयं कुछ अंश देना पड़ता है। * 

सामाजिक वीसा वदाम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा. श्रमिकों को स्वा- 
सूथ्य-सेवा की सुविधाएं प्रदान के करने के संबंध में दो भिन्न तरीके प्रस्तावित 
किये गये हैँ । एक तो सामाजिक सहांयता के साथ सामाजिक वीमा है, दूसरा 
सार्वजनिक रक्षा सेवा हैं। सामाजिक वीमा और सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा के 
विपय को लछेकर १९४७ के दिल्ली में हुए प्रादेशिक एशियाई श्रम सम्मेलन में 
-भी वहस हुई थी और उसने एशिया के विशिष्ट सामुदादिक संगठन और परि- 
स्थितियों को देखते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा के पक्ष में अपना मत दिया था । 
उसके अनुसार एशियाई देझों की ग्राम्यप्रधान अर्थव्यवस्था में, जहां कि रहन- 
सहन का दर्जा बहुत गिरा हुआ हैं तथा अधिकांश जनता निवारक रोगों से 
पीड़ित है, बिना किसी भागधेय ((०४४पं०प्रध००) के सार्वजनिक स्वास्थ्य- 
सेवाओं का विस्तार उपयुक्त है, कितु कुछ संगठित वर्गों, जैसे कि उद्योगी श्रमिकों, 
के लिए सामाजिक दीमा का सिद्धांत अपनाया जा सकता है । 

भोर-सम्तिति की स्वास्थ्य-पोजना :.. 


भारत में स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा की समस्यावरों 
पर विचार करते हुए भोर-सम्रिति की स्वास्थ्य योजना पर विचार करना 
आवश्यक हो जाता हैं ! १९४४ में तत्कालीन स्वास्थ्य-डाइरेक्टर सर जोसेफ भोर 
की अव्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसका कार्य 
विद्यमान स्वास्थ्य की अवस्था का अध्ययन तथा स्वास्थ्य-विकास के लिए एक 
योजना प्रस्तुत करना था । १९४६ में स्वास्थ्य पड़ताल और विकास-समिति 
ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की | यह रिपोर्ट भोर-समिति की - 


भोर-समित्ति की स्वास्थ्य-योजना १२१ 


_परिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में स्वास्थ्य-विकास की योजनाओं में इसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह एक विस्तृत योजना है, जिसमें पहली वार भारत की 
स्वास्थ्य-समस्याओं को एक एकीकृत और वैज्ञानिक रूप से सुलझाने को प्रयत्त 
किया गया है । यह योजना १९४४ में देशी राज्यों को छोड़ संबुवत भारत को 
ध्यान में रखकर बनाई गई थी । अतः देश के विभाजन और इसके बनने के वाद 
पर्याप्त समय बीत जाने के कारण, इसमें पर्याप्त हेर-फेर होना स्वाभाविक है। 
फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के लिए किसी भी नई 
स्वास्थ्य-योजचा के बनाने में इससे अनन्त सहायता मिलेगी । 

यह योजना दो भागों में विसक्त है, (१) दीर्घकालीन जो कि आनेवाले 
३०-४० सालों के लिए है, (२) अल्पकालीन जो प्रथम १० सालों के लिए है 
और पांच-पांच साल की दो योजनाओं में विभक्‍त है । 


योजना के मार्ग-दर्शक सिद्धांत 


भोर-समिति ने अपनी स्वास्थ्य योजना के निर्माण में निम्न मार्ग-दर्शक 
सिद्धांतों को. स्वीकार किया है:--- 

१. कोई व्यक्ति चिकित्सा का व्यय न उठाने के कारण उसकी चुविधाओं 
से वंचित न रह जाय । 

,२ स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य रोग-परीक्षा और चिकित्सा के लिए आव- 
इयक, समस्त प्रकार की सलाह, प्रयोगशालाओं, अस्पताल इत्यादि, संस्थाओं की 
- सुविधाएं जुटाना, होना चाहिए । 

३. निवारक कार्य पर विशेष जोर देना आवश्यक है । इसके लिए जहां तक 
संभव हो, जनता के घरों में और वाहर जहां वह कार्य या मनोरंजन के लिए जमा 

होती हो, स्वस्थ वातावरण की सुष्टि करना है । 

४. गांवों की विशाल जनसंख्या के लिये यथासंभव अधिक से अधिक 
चिकित्सा और निवारक कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए । 

५. जनता के जितने पास संभव हो, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था होनी 
चाहिए । इस उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य शासन की इकाई जितनी छोटी हो सेके, 
होनी चाहिए । 

६. स्वास्थ्य कार्यक्रम के विकास में जबता का जितेना अधिक से अधिक 
सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सके, प्राप्त करना चाहिए और इस उद्देश्य के छिए 
जनता में स्वास्थ्य शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार कर उन्हें प्रोत्साहित करना 
चाहिए । 
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७. योजना की सफलता के लिए उसका लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्रिमंडलों के 
अधीन होना आवश्यक है । 


दीघंकालीन योजना . 


जैसा कि प्रकट है, योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य संरक्षण, रोग-परीक्षा, परिचर्या,, : 
चिकित्सां और स्वास्थ्य उन्नति और स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाओं का प्रदान करना 
है । इसके लिए केवल डाक्टर की ही जरूरत नहीं, कितु नर्स, दाई, स्वास्थ्य इंजी- 
नियर, अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्त्ता का सहयोग भी अपेक्षित हैं । इन 
सबके कार्य की एक इकाई में एकीकरण की आवश्यकता है। इस भांति, योजना 
की बुनियाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहां से स्वास्थ्यव्धंक, निवारक और 
“चिकित्सा सेवायें शुरू होंगी । यह सवसे छोटी इकाई दूर गांवों में ऐसी जगह स्था- 
पित होना चाहिए, जहां से प्रत्येक गांववासी अपने घर और उससे वाहर सलाह 
और चिकित्सा प्राप्त कूर सके । यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने से बड़े 
माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्ततः मुख्य केन्द्रीय अस्पतालों से जुड़े होने 
चाहिएं । इन मुख्य केन्द्रीय अस्पतालों में विशेषज्ञ कार्यकर्ता होंगे तथा उनकी 
ट्रेनिंग और अन्वेषण की व्यवस्था होगी । उसे हम केंद्रीय अस्पताल से न शुरू 
कर, प्राथंमिक इकाई से शुरू करेंगे । 

प्राथमिक इकाई (77079 (777). जिले की जनसंख्या के घनत्व 
और क्षेत्रफल के अनुसार प्रत्येक १०,००० से २०,००० व्यक्तियों के लिए एक 
प्राथमिक इकाई होगी । उदाहरणार्थ, पश्चिमी वंगारू में २०,०००जनसंख्या 
केवरू ९० वर्गमील सें, जब कि उड़ीसा में ५०० वर्गमील रहती है । इस प्रकार 
२०,००० जनता के लिए प्राथमिक इकाई के आधार पर ३० लाख जनसंख्या 
के लिए ऐसी १५० इकाइयों की आवश्यकता होगी । इस इकाई का केन्द्रीय 
कार्यालय एक स्वास्थ्य केंद्र होगा, जिसके अस्पताल में ७५ चारपाइयां होंगी 
(जिनमें माताओं और वच्चों की चारपाइयां भी सम्मिलित हैं), मेडिकल 
अफसर होंगे, एक -मैट्रन, नर्सिंग स्टाफ, सार्वजनिक स्वास्थ्य नरसें, दाइयां, सार्व- 
जनिक स्वास्थ्य इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य सहायक्र, सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा विविध 
कर्मचारी होंगे । केंद्र में अन्दर और बाहर के रोगियों के लिए ओषधि, शल्य, 
प्रसूति और स्त्री-रोग चिकित्सा की व्यवस्था होगी । यह स्वास्थ्य-केंद्र प्राथमिक 
इकाई के हृदय के समान होंगे और उसको जीवित रखने के लिए आवश्यक रक्त 
प्रदान करेंगे । 

इस इकाई के अन्तर्गत क्षेत्र पुनः चार क्षेत्रों ((॥7068 ) में विभकत होगा, 
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जिनमें से स्वास्थ्य केन्द्र एक होगा । इनमें से प्रत्येक गांव या उसके आसपास 
ग्राम्यकार्य के लिए विशेषरूप से ट्रेनिंग. प्राप्त सावेजनिक स्वास्थ्य नर्स और दो 
दाइयां रहेंगी । माताओं और बच्चों के कल्याण, स्कूल के स्वास्थ्य तथा अन्य 
निवारक सेवाओं कु आयोजन इनका कार्य होगा । यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्से 
सप्ताह में एक या दो वार लोगों को बुलाकर उनकी चिकित्सा करेंगी तथा जआाव- 
इयक हिदायतें देंगी । स्वास्थ्य केन्द्र में से एक स्त्री डाक्टर इनमें से प्रत्येक दूसरे 
सत्र में उपस्थित होगी । 

. स्वास्थ्य केन्द्र के सावेजनिक स्वास्थ्य इंस्पेक्टर समस्त प्राथमिक इकाई क्षेत्र 
में संरक्षित जलपूर्ति, सफाई, मलेरिया विरोधी कार्य और वातावरण आरोग्य के: 
कार्यों का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य केद्ध के सहायक शफाखाना चलाने के अलावा, 
गांवों में जन्म-मृत्यु के आंकड़ों का संकलन तथा मेडिकल स्टाफ के निरीक्षण में 
गांवों में निरोध और चिकित्सा कार्यो का संचालन करेंगे । 

माध्यमिक इकाई (9000709/7ए (7) . तीस प्राथमिक इकाइयां एक 
माध्यमिक इकाई से संयुक्त होंगी। माध्यमिक इकाई अधिक श्रेष्ठ और विश्येषता 
प्राप्त प्रकार का स्वास्थ्य केन्द्र होगा और यह प्राथमिक इकाइयों के कार्य का 
निरीक्षण करेगा । इसके अस्पताल में ६५० चारपाइयां, ओपधि, शल्य, मातृत्व, 
तपेदिक और रोग परीक्षा के अलग-अलग विभाग होंगे, जिनमें रछगभग १४० 
डाक्टर काम करेंगे । इन विभागों के अध्यक्ष प्राथमिक इकाइयों के कार्यो का 
निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, शासन अधिकारी भी होंगे, जैसे कि उच्च सार्व- 
जनिक स्वास्थ्य नर्स और इंस्पेक्टर और सहायक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर, 
जो प्राथमिक इकाइयों के इंस्पेक्टरों के कार्यों का नियंत्रण और निरीक्षण करेंगे। 
यदि तीस प्राथमिक इकाइयों में से प्रत्येकत २०,००० जनता की सेवा करेगी, 
तो उस अवस्था में लगभग ६ लाख जनता के लिए एक माध्यमिक होगी। इस 
प्रकार एक तीस छाख आवादी वाले जिलों में, ५ माध्यमिक इकाइयां होंगी जो 
कि सीधे जिला केन्द्रीय कार्याठऊय संगठन से संबंधित होंगी । 

जिला केन्द्रीय कार्यालय संगठन (ि९७पैवुप्रशा+श'8 072ू20778800) 
तीस लाख व्यक्तियों पर जिला स्वास्थ्य-संगठन का एक केन्द्रीय कार्यालय होगा । 
इसके ऊपर सारे जिले की स्वास्थ्य-सेवाओं का इंचार्ज एक अफसर होगा । इसे 
एक ओर जिला स्वास्थ्य बोर्ड, जो कि जनता की प्रतिनिधि संस्था होगी तथा 
दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य कौंसिल जो कि स्वास्थ्य-सेवाओं की प्रतिनिधि होगी, 
दोनों संस्थाएं सलाह देंगी। उसके नीचे अन्य सहायक अधिकारी होंगे, जो 
कि डाक्टरी सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, माताओं औौर बच्चों के कल्याण, 


श्र४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


वातावरण आरोग्य और नसिग- व्यवस्था की देखभाल करेंगे.। उसके स्टाफ में 
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर भी होंगे, जो कि वातावरण' आरोग्य और 
मलेरिया विरोधी कार्यों का संचालन करेंगे 

जिला स्वास्थ्य केन्द्र में एक अथवा कई अस्पताल होंगे जिनमें २,५०० चार- 
पाइयां होंगी तथा लगभग २५० डाक्टर काम करेंगे । यहां पर छत की बीमारियों, . 
मानसिक रोगों, कोढ़, तपेदिक इत्यादि रोगों की चिकित्सा के लिए. विशेष और 
पृथक्‌ व्यवस्था होगी । 

सम्पूर्ण योजना का रूप. इसमें संदेह नहीं कि इस योजना के कार्यान्वित होने 
पर देश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक देशवासी को स्वास्थ्य-रक्षा और उन्नति की सुवि- 
धाएं प्राप्त हो जायेंगी । कितु इसे संभव बनाने के लिए परिवहन और संचार 
का भी साथ-साथ विकास करना होगा | यदि हम यह मान लें कि योजना के पूरा 
होने तक हमारी आवादी ३८ करोड़ से अधिक न बढ़ेगी, तो हमारी स्वास्थ्य 
सेवाओं में छगभ्ग १२५ जिला स्वास्थ्य-संगठन, ६२५ माध्यमिक इकाइयां, 
तथा १८,७५० प्राथमिक इकाइयां होंगी । 

यह एक बहुत बृहत्‌ कार्य है, जिसे तत्काल सम्पन्न नहीं किय जा सकता । 
इसलिए हमें इसे पुरा करने, के लिए एक पर्याप्त लम्बी अवधि निश्चित करनी 

होंगी और उसे पांच या दस साल के कार्यक्रमों में वांटवा होगा । इन छक्ष्यों को 

प्राप्त करने की सफलता, मूलतः: आवश्यक धन की राशि, इमारतों और ट्रेनिंग 
की प्राप्त सुविधाओं पर निर्भर हैं । इस योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक 
साधन एकदम नहीं जुटायें जा सकते । 
अल्यकाछीन दसवर्षीय योजना ह 

अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें क्रमशः आगे बढ़ना होगा । शुरू के पांच 
सालों में योजना का लक्ष्य ४०,००० जनता के लिए एक प्राथमिक इकाई की 
स्थापना होगा । इस इकाई में ६ डाक्टरों की जगह २, और ८० कार्यकर्त्ताओं 
की जगह केवल ३४ कार्यकर्ता होंगे। इकाई में पहलेपहछ कुल ४ इमरजेंसी चार- 
पाइयां होंगी, तथा प्रत्येक ४ इकाइयों के लिए ३० चारपाइयों का अस्पताल होगा । 
दूसरी जवस्था में प्रत्येक दो इकाइयों के लिए ३० चारपाइयां, तीसरी में प्रत्येक 
. इकाई के लिए ३० चारपाइयां तथा अंतिम अवस्था में प्रत्येक अस्पताल में ७५ 
_ चारपाइयां हो सकती हैं| इसी प्रकार माध्यमिक इकाई भी शुरू में २०० चार- 
पाइयों से शुरू होगी और जिला संगठन का रूप भी उसी के अनुसार होगा । 
.. अल्पकालीन योजना में प्रति ३० लाख व्यक्तियों के पीछे प्रस्तावित विकास 
बहुत कुछ इस प्रकार होगा :-- 
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- पहला वर्ष पांचवां वर्ष दसवां वर्ष 


प्राथमिक इकाइयां - पु १० श्प्‌ 
शफाखानें प्‌ १० रण 

३० चारपाईवाले अस्पताल १ २ श१३ 

”- भाध्यमिक इकाइयां १ र्‌ र्‌ 
२०० चारपाईवाले अस्पताल १ १ १ 

५०० चारपाईवाले अस्पताल. - न १ 


प्रत्येक प्राथमिक इकाई के लिए अल्पकाल में २ मेडिकल अफसरों, ४ 
सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों, एक शफाखाने से संयुक्त नर्स, ४ दाइयों, ४ मिड- 
वाइफों, २ सफाई इंस्पेक्टरों, २ स्वास्थ्य सहायकों, २ क्लकों, १ मिस्त्री, १ 
कम्पाउंडर और नौकरों के रखने की सिफारिश की गई है। 

अल्पकालीन योजना में समस्त प्रांतों में नई चिकित्सा संस्थाओं की वृद्धि 
का निम्न अनुमान लगाया गया है :-- 

' ४ चारपाई ३० चारपाई २०० चारपाई ५०० चारपाई 


वाले वाले वाले चालि 

शफाखाने अस्पताल अस्पताल अस्पताल 

पहले छःवर्ष बाद २,२९३ ६३९ २१६ कोई नहीं 
- पहले दस वर्ष वाद ३,९०५ १,९९० २१६ १३९ 


इसके अतिरिक्त, तपेदिक, मानसिक रोगों और कोढ़ के लिए पृथक्‌ अस्प- 
तालों की व्यवस्था होगी । 

'प्रस्तावित व्यय. भोर-समिति में प्रथम दसवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने 
के वापिक व्यय का अनुमान १ रु० १४ आने प्रतिव्यक्ति रऊगाया गया हैं। दस 
बर्षे तक पूंजी के व्यय का अनुमान ३६३ करोड़ रुपये या ३६ करोड़ वापिक या 
१२० प्रतिव्यवित है। यह न तो अत्यधिक ही हैं और न ही इतना है जिसे कि न 
उठाया जा सके | हमारे यहां विभिन्न राज्य अपनी आय का औसतन ५ प्रतिशत 
स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हूँ, जब कि इंग्लेंड में इस पर २५ प्रतिशत खर्च 
होता हैं। यदि राज्य-सरकारें अपनी आय का १५ से २० प्रतिशत स्वास्थ्य- 
सेवाओं पर खर्च करने को तैयार हों, तभी इस योजना को कार्यान्वित किया जा 
सकता हैं । 


पांचवां अध्याय 
ग्राम-जीवन, उसका पुनर्निमाण और आंयोजन 


ग्राम और समाज 


अनाज के उपजने का ज्ञान होने पर मानव जाति के आदिवासी परिवारी, 
कुटुम्व और कवीलों ने जो .भोजन की खोज में शिकार या पशुओं के चारे. 
के लिए इधर- उधर मारे फिरते थे, एक जगह स्थिर हो बसने की ठानी और कृषि 
को अपना प्रमुख उद्यम वनाया और इस प्रकार गांवों की बुनियाद पड़ी । कृषि 
“में मनुष्य की भोजन की चिंता को बहुत कम कर दिया और उसे पर्याप्त अवकाहझ 
प्रदान किया । अपेक्षतया समृद्ध जीवन और अवकाश ने पर्याप्त सामाजिक उन्नति 
का सुयोग प्रदान किया और इस प्रकार मनुष्य की सबसे पहली सम्यताओं का जन्म 
समृद्ध कृि-क्षेत्रों में हुआ । अतएवं हम कह सकते हैं कि गांवों का विकास मानव 
जाति के सामाजिक विकास में दूसरी महत्त्वपूर्ण मंजिल है। 

सामान्यतः ग्राम समाजों में सुदूर प्रदेशों और देशों से व्यापार का प्रारंभ नहीं 
हुआ । इसलिए आत्मब्रिभरता ग्राम जीवन का एक प्रमुख लक्षण रही | गांवों 
. का जीवन बहुत सरल, आवश्यकताएं बहुत ही सीमित और जनसंख्या बहुत 
ही कम होती है। यह सीमित जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा 
करने का प्रयत्न करती है। गांवों के रहनेवाले सब लोगों का जीवन, उसके अन्य 
सदस्यों पर अत्यधिक निर्भर होता हैं; वह प्रायः रोज ही एक दूसरे से मिलते 
. है और सबों को भली भांति पहचानते हैं । इस प्रकार उनमें अधिक एकता की 
भावना और आत्मीयता होती है । वह एक दूसरे को बहुत ही प्रवलछता से 
प्रेरित करते हैं । इन अर्थों में ग्राम एक पृथक्‌ और लघु समुदाय है । यह ऐसा समु- 
दाय ह जो न केवल सभी हितों की रक्षा करता हैं, वल्कि सदा के साहचर्य के कारण 
वह अपने सदस्यों के व्यवहार को बहुत प्रभावित करता हैं। इसलिए हम उसे 
एक प्राथमिक समूह कह सकते हें । 

इसके अतिरिक्त कृषि पर निर्भरता ग्राम-जीवन की एक अन्य प्रमुख विशेषता 
है । कृषि पर यह निर्भरता उसके रहन-सहन के स्तर, उसके परिवार, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, मनोरंजन, यहां तक विचारधारा, विश्वास और मनोवृत्ति सबों पर 


शब्द 
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शक विज्येष प्रभाव डालती है और इस प्रकार उसके रहनेवालों को जंगलों अथवा 
नगरों के रहनेवालों से पृथक करती है । 
भारत में ग्रामों का मंहत्त्व 

भारत की ३५ करोड़ जनसंख्या में से २५ करोड़ गांवों में रहती है 
इसको अर्थ' यह हुआ कि हमारी ८७ प्रतिशत जंनता गांवों में ही रहती हैं । 
भारत में लगभग ५ लाख गांव हैं, जो सारे देश में विखरे हुए हैं । इस प्रकार 
यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि भारत गावों का देश है । भारत के सामाजिक 
जीवन में गांवों का प्रमुख स्थान है। भारत के सामाजिक जीवन और उसकी 
समस्याओं की, विस्तृत और सामान्य दोनों ही प्रकार की जानकारी के लिए, उसके _ 
गांवों के जीवन को समझना और जानना आवश्यक है। भारत के सामाजिक 
जीवन के पुनर्तिर्माण में गांवों का पुनर्निर्माण पहला स्थान रखता है । 

संक्षेप में हम अगले पणष्ठों में भारतीय ग्र।म-जीवन की प्रमुख विशेषताओं 
समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे | 
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सावभौम और विशेष तत्त्व. यों तो सभी ग्राम संस्क्ृतियों के जीवन 
: पर्याप्त एकता पाई जाती है । ग्राम जीवन के कुछ ऐसे लक्षण और विशेषताएं 
हैं, जो कि हमें भारत, इंग्लेंड, रूस, अमरीका, चीन सभी देझों के ग्रामों में समान 
रूप से दृष्टिगोचर होंगी । इन्हें हम ग्राम जीवन के सार्वभौम लक्ष्य या तत्त्व कह 
सकते हैँ । इसके अलावा ग्राम जीवन के कुछ ऐसे तत्त्व या तथ्य हें जो हमें प्रत्येक 
देश में समान रूप से नहीं मिलते, उन्हें हम आकस्मिक, पॉरिस्थितिक, संक्रमण- 
कालीन, परिवर्तनशील या राष्ट्रीय तत्त्व या तथ्य कह सकते हैं । 
विद्येष की परिवरतंतनशीलता. इसके अलावा एक विशेष संस्कृति में भी 
कोई एक विशेषता, स्थिति या तथ्य सदेव विद्यमान नहीं रहता। उसमें पर्याप्त 
परिवतंन होते रहते हैं । वाह्य और आचन्‍्तरिक प्रभाव उसके स्वरूप और घार- 
णाओं में निरंतर हेर-फेर उपस्थित करते रहते हैं। यह किसी भी सामाजिक जीवन 
का, चाहे वह ग्राम हो अथवा नगर, एक गतिशील (॥0779०7770) पहल है । 
यद्यपि हमें यह न भूलना चाहिए कि इस गतिशीलता की रफ्तार स्वयं पूर्वनिश्चित 
नहीं हू, उसमें तेजी और हल्कापन आता रहता है । 
भारतीय ग्राम जीवन की विशेषताओं का अध्ययन करते समय उच्तत सार्व- 
भौम और विशेष, जड़ और परिवर्ततशील पहलुओं को निरन्तर दृष्टि में रखना 
, अत्यावश्यक है । 


“१२८ : भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा . 


१. निर्धनहा. शहरों से भारत के गांवों में जानेवाले किसी भी दर्शक का 
सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करनेवाली चीज, गांवों की गरीबी है। वहां की | 
अधिकांश जनता ऐंसी हैं जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता, तन ढंकने के लिए 
साधारण . कपड़ें नसीव॑ नहीं होते, रहने के लिए मामूली मकान मयस्सर नहीं 
होते .उत्का रहन-सहन का दर्जा बहुत ही गिरा हुआ है । यह वात नहीं कि शहरों 
में गरीबी नहीं है । फर्क सिर्फ इतना हैं कि गांवों के पल्‍्ले में गरीबी का सवसे ज्यादा 
हिस्सा पड़ा है। गांव का मजदूर और किसान खेत और खलिहान में, विना रात 
और दिन, आंधी और बरसात, कड़ी सर्दी और भीषण गर्मी कीं परवाह किये जी 
तोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि जिससे वह 
आसानी गसानी से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सके । आखिर इसका क्या . 
कारण है ? 

» गांवों की गरीबी का कोई एक कारण नहीं जिसे कि उसके लिए जिम्मेदार 

ठहराया जा सके । उसकी गरीबी के अनेक और विविध कारण हैँ । उन अनेक कारणों 

को हम छः मुख्य श्रेणियोंमें वांठ सकते हें, (क) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, 

(ख) पिछड़ी कृषि, (ग) सहायक या कुंटीर उद्योगों का अभाव, (घ) वेकारी 

(ड ) ऋण-मप्रस्तता, (च) बढ़ती जनसंख्या । हम संक्षेप में क्रमशः इन पर विचार 
करेंगे । 

(क) कृषि पर अत्यधिक निर्भ रता. यों तो कृषि पर निर्भरता ग्राम जीवन 
“की प्रमुख विशेषता है । पर इस निर्भरता की भी सीमाएं हैं । विभिन्न आम संस्क्े- 
तियों में इस निर्भरता का अल्पाधिक अनुपात है। यह निर्भरता का अनुपात उन 
संस्कृतियों के आथिक स्तर को अत्य॑न्त प्रभावित करता है। हम निर्धभता और 
समृद्धि की सामान्य विवेचना करते हुए यह देख चुके हैँ कि किसी देश की प्राथ- 
मिक उद्योगों पर, जिसमें कृषि मुख्य हैँ, अत्यधिक निर्भरता उसकी निर्धनता का 
प्रधान कारण हैं । जब कि किसी समाज -में त्रैयिक उद्योगों, अर्थात्‌ व्यापार, सेवाओं, 
वेंकिंगं इत्यादि कार्यों में छगी जनतां का अधिक अनुपात उनकी समृद्धि का सूचक 
हैं। इस दृष्टि से भारतीय ग्रामों की अवस्था बहुत ही दयनीय है, वहां की जनसंख्या 
का-अत्यधिके, छमभग ७० प्रतिशत अनुपात केवल कृषि प्र निर्भर है। अन्य 
किसी रोजगार के लिए उसके रास्ते प्राय: बन्द हें । जनसंख्या की वद्धि ने इस... 
समस्या को और भी जटिल बना दिया हैं और जमीन पर वरावर जनसंख्या का 
जोर बढ़ता जा रहा है । | 

गांवों की गरीबी को कम करने के लिए एक कार्य उसका पेशेवार पनवितरण 
' हैं । इसके लिए कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या के अनुपात में कमी करना आव- 
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इयक है। किन्तु यह तभी संभव है, जब कि हम उनके लिए नये रास्ते खोलें। उसके 
लिए छोटे और बड़े उद्योगों का विकास पहली झर्त है । 

(ख) पिछड़ी कृषि. एक देद्य नुख्यतः कृपि पर निर्भर रहकर भी समृद्ध 
और सम्पन्न हो सकता है, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, कनाडा इसके ज्वलंत उदाहरण | 
हैं। छेकिन इसके लिए आवध्यक है कि कृषि उत्पादक हो, अधिक उन्नत हो । 
भारत का यह दुर्भाग्य हैँ कि उसकी कृपि वहुत ही पिछड़ी हुई हैँ । अल्प 
उत्पादकता पिछड़ी क्षृपि का प्रधान ठक्षण है। निस्संदेह उसके अनेक पारि- 
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सुधार करने के लिए जरूरी हैं 

संक्षेप में उन तत्त्वों का विवेचन अप्रासंगिक न होगा जो कि भारतीय कृषि 
के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं । 

भपमि की उपजाऊ झतक्िधि व काम. बदि हम भारत की विभिन्न फसलों 
विज्ेषकर अनाज की फन्नलों की उपज पर दृष्टि डालें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसमें निरन्तर कुछ कमी आती जय नही है। कुछ विश्ञेपज्ञों की राय में यह ऋ्रमण: 
भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाने का प्रमाण है। स्वयं कृषि कमीशन की राय 
में भूमि की फसलछ-उत्पादन की क्षमत्ता वरावर घटती जा रही है। इसका प्रधान 
कारण किसान द्वारा अच्छी उपज के लछिए आवश्यक तत्त्वों का जमीन से खींच 
लेना और उस कमी को पुदः पूरा न करना है। इससे क्रमशः बढ़ता हुआ ह्वास तो 
सूचित नहीं होता, पर इतना अवश्य हैँ साल पर साल जमीन जोती जाती है भर 
उस पर फसलें वोयी जाती हैं, किन्तु उस पर खाद नहीं दी जाती | इसका नतीजा 
होता है क्वि एक स्थिर अवस्था आ जाती हू। बंगाल प्रांतीय वेंकिय जांच समिति 
की राय में भी खाद के अभाव में जमीन की उपजाऊ गवित ऋरमदः कम होती 
जा रही है । वास्तव में भारत की जमीन कम उपजाऊ या खराव नहीं है, वल्कि 
उसे ऐसा बना दिया गया है | भूमि-विशेष डा० वारू की सम्मति में, भारत 
में जमीन की उपजाऊ घक्ति बिना उचित खादों और पोपण के एक निम्नस्तर 
पर जाकर स्थित हो गई हे 

भूमि की उपजाऊ शक्ति के नाग को रोकने का एक ही उपाय है-- भृमि 

गक्तियों का संरक्षण और दघंन । यह अच्छ। खाद देने तथा उचित फसलों 
हेर-फर से ही संभव हे । अतभव से यह सिद्ध हुआ हूँ कि खाद के अत्तिरिवतत 
विशज्येपकर हेर-फेर कर, फलोद्यार फप्नलों का उत्पादन भूमि की उेरा शक्ति की 
पुन:प्राप्ति का अच्छा सावन है। 

जल ओर सिचाई की चुल्ेयाओं की कमी. थज्छी फसके उपजाने के लिए 


है 


। री के 
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पर्याप्त जल का समय पर मिलना अत्यावश्यक है। भारत में जल की प्राप्ति मुख्यतः 
. मानसून पर निर्भर है, इसीलिये मात्रा और समय दोनों की ही दृष्टि से यह ज़हुत 
कुछ अनिश्चित है । इसके अतिरिक्त सभी प्रदेश मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करते । 
पंजाव और राजस्थान के प्रांत सर्वथा सूखे हैं । यहां पर कृषि की सफलता एकांतत: 
कृत्रिम सिंचाई पर निर्भर है। और फिर उत्तर-पदिचमी भारत, दक्षिण और 
अद्रास के प्रदेश ऐसे हैं, जहां वर्षा सर्वथा अंनिश्चित है । अतः ऐसे प्रदेशों में भी 
कृत्रिम सिंचाई की सुविधाओं का होना आवश्यक है। पिछले ६० सालों में सिंचाई 
के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। फिलहाल ५८० छाख, अर्थात्‌ कु जोती 
जानेवाली भूमि के २४ प्रतिशत भाग को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं। अभी 
तक हमारे यहां मुख्यत: नहरी सिंचाई के विकास के प्रयत्न हुए हैं | नहरी सिंचाई 
के विस्तार के लिए एक तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है । दूसरे 
इसमें जमीन के कटने, ऊपर रेह आ जाने, इस प्रकार जमीन खराव हो जाने तथा 
बीमारियां फैलनें की अनेक बुराइयां हैं। ऐसी स्थिति में क्रुँओं और नलकुंथों की 
सिंचाई का विस्तार और विकास अधिक उपयोगी है। पंचवर्षीय योजना में 
छोटी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं के विकास के लिए ३० करोड़ रुपया स्वीकृत 
किया गया है । देश की सिंचाई की आवश्यकताओं को देखते हुए यह बहुत कम है । 
कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार आवश्यक ह । 
स्वयं प्लानिंग कमीशन की राय में, आनेवाले १५-२० सालों में खाद्य समस्याओं 
को हल करने के लिए वर्तमान सिंचाई-क्षेत्रफल को दुगुना करना आवश्यक है | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के अन्तर्गत वर्तमान ५८० लाख एकड़ क्षेत्रफल 
में केवल १६९ लाख एकड़ की और वृद्धि हो सकेगी | अनुमान छगाया गया है 
कि जिन प्रदेशों में सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी वहां की उपज में सरलता 
से २० से ३० प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। - 
खाद की कमी. उचित मात्रा में खाद का उपयोग जमीन की उपजाऊ 
शक्ति को नष्ट होने से बचाने तथा उसमें वृद्धि करने का सर्वोत्तम उपाय है। 
जमीन के लिए खाद, वही काम करती है जो कि शरीर के लिए भोजन | जैविक 
पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वह तत्त्व हें जो कि जमीन को मिलने 
चाहिएं । गोवर, मूत्र, कस्पोस्ट, मेला, हरी खाद, खली, हड्डी का चूरा, सूखा 
खून, सींग और खुर तथा रासायनिक फर्टीलाइजर इसके प्रमुख साधन हैं। १९५१ 
की पशु-गणना के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष छगूभग ८० करोड़ टन गोवर 
आप्त होता है, किन्तु इनमें से कम से कम आधा उपलछे बनाकर जलाने के काम में 
ले लिया जाता है । इस प्रकार अमूल्य खाद नष्ट हो जाती हैं। और हमारी जमीन 
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पोपक तत्त्वों से वंचित रह जाती है । आवश्यकता इस वात की हैं कि गोवर के इस 
विनाञझ को तत्काल रोका जाय तथा गांववालों में पत्थर का कोयला जलाने का 
प्रचार किया जाये। इसी प्रकार हमारे यहां पशुओं का मूत्र, जिसकी सात्रा का अनु- 
मान उपलब्ध नहीं है, यों ही नप्ट होने दिया जाता है । मृत्र खाद का उत्तम सावन 
'है। अतः इसके संग्रह और उपयोग का प्रयत्त जरूरी हैं । मनुष्य के मल और 
मृत्र में भी महत्त्वपूर्ण नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ उपलब्ध हैँ । 
हमारे यहां इसका समुचित उपयोग नहीं होता । गांववाले यों तो खेतों में ही . 
शौच जाते हैं। कितु इस प्रकार मल-मूत्र का ठीक उपयोग नहीं हो पाता । खुली हवा 
और धूप में उसके अनेक कीमती आवश्यक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं। उनके संरक्षण 
के लिए उसे कुछ समय तक गाड़कर उसका कम्पोस्ट वनाना जरूरी है । इसके 
लिए गांवों में खाईवाली टट्टियों का भी प्रचार आवश्यक है। शहरों में, जहां कि 
मेहतर सफाई का काम करते हैं, प्रायः मल्ल को कूड़े के साथ मिलाकर कम्पोस्ट 
बना दिया जाता है और वाद में वह खाद के रूप में किसानों को बेच दिया जाता 
है । हाल ही में अधिकांश राज्य-सरकारों ने म्युनिसिपैल्टियों और नोटीफाइड 
ऐरियाओं के लिए मल का कम्पोस्ट वनाना अनिवार्य कर दियां हैं। पिछले सालों में 
इस दिदा में पर्याप्त उन्नति भी हुई है जो कि आंकड़ों से स्पष्ट है। १९४६-४७ 
में कम्पोस्ट का उत्पादन केवछ २९८९ लाख टन था, जो कि १९५१-५२ में वढ़कर 
१३.५० लाख टन पर पहुंच गया। पर अभी भी रूगभग ३,००० स्थुनिसिपैल्टियों 
और टाउन एरियाओं में केवल १,६८४ नगरों में कम्पोस्ट बनाने की व्यवस्था 
है, जिससे आजकल प्रतिवर्ष छगभग १७ लाख टन कम्पोस्ट प्राप्त होता हैँ । 
समस्त नगरों में इसका विस्तार कर इसकी मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती 
है| पंचवर्षीय योजना में इसे ३० लाख तक वढ़ाने की व्यवस्था है । 
मानव और पशु-मूत्र का उपयोग एक प्रकार से मर और गोवर से भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि इसमें कहीं अधिक अनुपात में नाइट्रोजन उपलब्ध 
है| शहरों में जमीन के नीचे नालियां होने के कारण इसका संग्रह सरल है, कितु 
गांवों में यह कार्य कठिन है, जब तक कि वहां पर सामुदादिक मूत्रालय न हों और 
उनमें उसे सुखाने की पूरी व्यवस्था न हो। अग्नीसन' नामक मूत्रालय का 
आविष्कार कर भारतीय कृपि-गवेपषणा इंस्टीट्यूट ने इस दिद्या में प्रारंभिक कार्य 
किया है । इसके अपनाने की आवश्यकता है । 
-जमीन पर फलीदार फसलों का उगाना जमीन-निर्माण का एक सुविदित उपाय 
है । फलीदार फसलों में दाले मुख्य हें। जमीन को शक्तिशाली वनाने के लिए 


कप 


'फू्लीदार फसलों के उगाने का अभी पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है। अतः 


११२... भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा. 


उसे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । इसके लिए राज्य इन फसलों 
पर लगान और जलू-कर में कुछ रियायत दे इसको आगे बढ़ा सकती है । |; 
.. मृंगफछी, सरसों, छाहा, अलसी, विनौला, रेंडी, महुआ और नीम हमारे यहां 
खली के मुख्य साधन हैं । इनमें भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरिक _ 
एसिड प्राप्त हैं । हमारे यहां खाद्यःखली का उपयोग, मुख्यतः: दुधारू पश्युओं को 
खिलाने में होता है, जो उचित भी है। आवश्यकता इस वात की है कि अखाद्य 
खलियों का खाद के रूप में उपयोग हो और उनका उत्पादन बढ़ाया जाय | खन, 
सींग, खुर और वेकार मांस पर्याप्त मात्रा में वचड़खानों से उपलब्ध हो सकते 
हैं और इनका खाद के रूप में कीमती उपयोग हो सकता हैं। अभी तक इस ओर 
ध्यान नहीं दिया गया है । अनुमान छगाया गया हूँ कि देश के वृचड़खानों से हर 
साल १०,००० टन सूखा खून प्राप्त किया जा सकता हैँ । इसके अलावा बूचड़- 
खानों में उपलब्ध खालों के टुकड़ और वेकार मांस, जिसे कि तंकाज' कहते हैं 
फलों और तरकारियों के लिए बहुत ही उत्तम खाद है। म्यनिसिपैल्टियां इस 
काम को अपने हाथ में ले हमारी खाद की समस्या में सहायता प्रदान कर 
सकती हैं । * 

इसके अतिरिक्त, हडिडियां भी खाद का उत्तम साधन हें । आजकल इसकी 
७० प्रतिशत मात्रा विदेशों को भेज दी जाती है । हमारे यहां हड्डियों का औसत 
संग्रह १,५०,००० टन हैं । आवश्यकता इस वात की है कि इसके निर्यात को रोका , 
जाय और साथ ही यहां पर सरेश और जिलेटीन के उद्योग का भी प्रारंभ किया 
जाये, ताकि उससे खाद की मांग भी पूरी हो सके तथा पूरा आथिक लाभ भी 
उठाया जा सके । हाल ही में जापान से एक बोन डाइजेस्टर का आयात किया 
गया है जिससे कि सरेश और जिलेटीन अरूग की जा सकती है और फिर हडिडियों 
को आसानी से पीसा जा सकता हैं। इसके अधिकाधिक प्रचार और प्रसार की 
आवश्यकता है। 

रासायनिक खादों में अमोनियम सल्फेट, अमोंनियम नाइट्रेट, केल्शियम 
नाइट्रेट और अमोनियम फास्फेंट मुख्य हे । अभी तक हमारे यहां इन रासायनिक 
खादों का प्रयोग वहुत ही सीमित है, यद्यपि पिछले सालों में वरावर इनकी खपत 
बढ़ती जा रही है | कुछ लोगों का ख्याल हैं कि हमें रासायनिक खादों के उत्पादन 
से पहले अन्य प्रकार की जैविक खादों के पूर्ण उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए । 
बेहतर यह होगा कि दोनों प्रकार की खाद के उत्पादन में साथ-साथ वृद्धि की जाय। 

' पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास में खाद के उवयोग पर विदज्येप रूप से 

ध्यान आकर्पित किया गया हैँ । कमीशन ने खाद के उचित संरक्षण, उत्पादन और 


भारतीय ग्राम-जीवन के मुख्य लक्षण श्३३े 


वितरण के कार्यों के संचालन के लिए भारतीय कृषि कौसिल के अन्तर्गत एक 
१88 विशेषज्ञ समिति रखने का सुझाव दिया हैं । 
 जनीन का कटठना (_क्रा'0807) .- देश के ।वस्तृत क्षेत्र जमीन के कटने 
से विंल्कुल बेकार हो गये हें और ऐसे क्षेत्र और भी अधिक हें जहां कि भूश्म 
की उत्पादकता जमीन के कटने के कारण बहुत ही कम हो गई है । परत 
कटना (50666 4;70झ2 07 ), जिसमें कि जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत कट 
जाती है, बहुत ही विस्तृत है और थोड़ी भी ढालू जमीन पर यह प्रांया जाता 
है। इससे हमारी कृषि को अल्प उत्पादन के रूप में अपार हानि उठानी पड़ती है। 
नालियों के कटाव ((प्रोए 72४708709) पर, जो कि प्रायः परत के कटने के 
वाद शुरू होता है, एक रूम्वे अरसे से कोई रोक नहीं है और उसने भी बहुत 
जमीन बेकार कर दी है और यह वर्वादी बरावर बढ़ती जा रही है। देश के पश्चिमी 
शुष्क भागों में, विशेषकर राजस्थान के रेगिस्तान के किनारों पर, हवा के वेग के 
कारण जमीन कटने से एक भीपण समस्या खड़ी कर दी है। 
जमौन के कटने का सबसे मुख्य कारण ढालू जमीनों, रेगिस्तान के किनारों 
: तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों से जंगलों तथा अन्य वनस्पति का कट जाना है। पेड़ 
तथा अन्य वनस्पति पानी और हवा के वेग को रोकते हें और इस प्रकार जमीन 
को कटने से वच्षते हैँ। यही नहीं, पेड़ पानी का बहुत अंश अपने अन्दर सोखकर 
बाढ़ों की भीषणता को कम और समाप्त करते हैं। शुष्क प्रदेशों में भी पेड़ों और 
धासों के नाश से जमीनों को भीपण हानि पहुंचती है । इसके अलावा, देश के 
विभिन्न भागों में जमीन के कटने के कारणों के संबंध में पर्याप्त भिन्नता पाई 
-जाती हैं। असाम के जंगलों की भांति विहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के कुछ 
भागों में एक स्थान छोड़ दूसरे स्थान पर खेती की प्रथा जंगल कटने और 
परिणामतः जमीन कटने का मुख्य कारण है। विस्तत क्षेत्रों में अनियंत्रित 
«. चेराई भी जंगलों के नप्ट होने और जमीन कटने के लिए उत्तरदायी है । इसके 
अतिरिक्त, अत्यधिक चराई, ईंधन और लकड़ी के लिए पेड़ों का गिराना तथा 
खेती करने के गलत तरीके, जमीन के कटने के अन्य कारण हैं । ढाल जमीनों 
पर उसके एक सतह के स्थानों पर हुल न चछाना और फसलों का गलत हेर-फेर 
तथा विश्येप फसलों के उगाने से भी जमीन के कटने में सहायता मिलती है। 
बंजर तथा चराई क्षेत्र तथा अनजुती कृषि योग्य जमीन, जिसकी सामान्यतः 
उचित देखभाल नहीं की जाती, जमीन के कटने का कारण बनती है। 
जमीन के कटते को रोककर हम अपनी कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र को बड़ा तथा 
विद्यमान कटनेवाल्गी जमीन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं । 
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इसके लिए चार चीजें आवश्यक हें, (१) जमीन के प्रयोग पर नियंत्रण: 
इसमें खेती होनेवाली पर अत्यधिक कटनेवाली जमीन पर खेती बन्द कर 
उस पर जंगल लगाने अथवा चराई इत्यादि का नियंत्रण मुख्य हैं; (२) वैज्ञा- 
निक प्रवन््ध द्वारा जंगलों का संरक्षण और नये जंगलों का लगाना; (३) खेती 
के विद्यमान दोषपूर्ण तरीकों में सुधार और (४) इंजीनियरिंग कार्य ; इसमें 
वांधों, मुंडेरों, नालियों का निर्माण, प्राकृतिक दरारों का बन्द करना प्रमुख हैं। 

जमीन को कटने से रोकने की दिद्ला में पंजाव और वम्बई इत्यादि राज्यों 
में कुछ कार्य हुआ हैं किन्तु समस्या के विस्तार की तुलना में यह बहुत अपर्याप्त है । 
“पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए सहकारी - भूमि संरक्षण समितियों के 
निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा राज्यों द्वारा इस कार्य को अपने हाथ में लिए 
जाने के संबंध में उचित कानून बनाने की ओर निर्देश किया गया है। साथ 
ही इसके लिए अपेक्षित जमीन और भूमि के उपयोग की पड़ताल तथा 
गवेषणा और प्रदर्शन पर भी विज्ञेष बल दिया है। इसके अतिरिक्त, समु- 
दायिक योजनाओं में भी जमीन-संरक्षण को स्थान दिया गया हैं । नदी-घाटी 
योजनाओं में इसका ध्यान रखा गया है। राजस्थान के रेगिस्तान के नियंत्रण 
के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा सम्मिलित कार्यवाही करने की सिफारिश 
की गई हैँ तथा भूमि और जमीन-संरक्षण के कार्य को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए केन्द्र में एक केन्द्रीय भूमि उपयोग और जमीन-संरक्षण संगठन तथा 
राज्यों में भूमि उपयोग और जमीन-संरक्षण वोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव 
किया गया हूँ । * 

निस्संदेह प्रथम पंचवर्षीय योजना से इस समस्या का सम्पूर्ण समाधान नहीं 
हो सकेगा, पर यदि हम इसका पूर्ण प्रतीकार कर सकें, तो अवश्य हमारे 
क्रषि उत्पादन में २० से ३० प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। अतः इस ओर 
हमारा - ध्यान देना अत्यावश्यक हैँ। 

जन्तुओं ठथा रोगों से हानि. हमारी कृषि को हर साल विभिन्न जीव- 
जंतुओं, जंगली घासों, और फसलों के रोगों से भी पर्याप्त हानि उठानी पड़ती 
है। इस हानि को रोकने का अभी तक कोई समुचित प्रवन्व नहीं हैं। यह 
हानि खेतों तक ही सीमित नहीं है । अनाज के रखने में भी चहे और घन 
अपार हानि पहुंचाते हें। इन सव हानियों का अन्दाज' लगाना मुश्किल हैं, 
फिर भी खाद्य और कृषि संगठन की राय में केवल अनाज के रखने में यह 
हानि लगभग १० प्रतिशत हैँ। यदि इसमें खेतों पर हुई हानि को और जोड़ 
दिया जाय तो यह झायद २० प्रतिशत से कम न होगी । 


रा 
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फिलहाल हमारे यहां केन्द्र में पौधों की संरक्षण डायरेक्टरेट हैं जिसके तीन 
, विभाग हैं; (१) कीटाणु-श्ास्त्र, (२) पौधों के रोग और (३) क्वारनटठाइन | 
टिड्डी दल का नियंत्रण भी इसी की जिम्मेदारी है। पौधों की विभिन्न महा- 
मारियों से लड़ना तथा उसके विनाश के उपायों को खोजना इस संगठन का 
मुख्य कार्य हैं। इसका कार्य अभी पर्याप्त सीमित है । 

फसलों की जीव-जंतुओं तथा रोगों के विरुद्ध रक्षा करने के चार प्रमुख 
साधन है---( १) क्वारनटाइन--जिसका तात्पर्य है देश में विदेश से आनेवाले 
रोगी पौवों, जीव-जंतुओं या रोगों पर रोक। थुआं देकर कीटाणुओं को नष्ट 
करना, जिसे कि फ्यूमिगेशन कहते हैँ, क्वारनटाइन का अच्छा साधन हैं । 
फिलहाल हमारे यहां केवल वम्बई में ही फ्यूमिगेटोरियम की व्यवस्था है। 
पंचवर्षीय] योजना में मद्रास और कलकत्त में भी ऐसे ही क्वारनटाइन और 
फ्यूमिगेटिंग स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, भूमि की 
सीमा द्वारा जीव-जंतुओं या पौधों के रोगों के प्रवेश पर निर्यत्रण भी जरूरी 

(२) प्राणिद्यास्त्रीय (370!098708/) नियंत्रण--इसके अन्तर्गत किसी 
अन्य जीव-जन्तुओं या कीड़ों की सहायता से विद्यमान रोगों के कीटाणुओं को 
नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है | गन्ने तथा नारियल के कीड़ों को नष्ट 
करने में इसका हमारे यहां पर्याप्त उपयोग हो रहा हैं । भारतीय कृपि रिसर्च 
इंस्टीट्यूट में भी प्राणिशास्त्रीय नियंत्रण की व्यवस्था है। (३) सांस्कृतिक विधियाँ- 
इसमें बीजों की कीटाणुरक्षक किस्मों को बोने, तथा फसलों में उचित हेर-फेर, 
गहरी या उथली जुताई, सिंचाई करना या उसे रोकना, इत्यादि ऐसी विधियों 
का समावेश है, जो कि स्वयं फसल की रक्षा करती हैं। सांस्कृतिक विधियों 
का सबसे बड़ा लाभ भ्रह है कि इत पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता । (४) 
रासायनिक चिकित्सा--इसमें घातक कीड़ों को कीदाणुनासक्र ब्रब्यों के स्प्रे से 
नष्ट करने का संमावेश हैं । हाल में इस कार्य के लिए डी० डी० टी० और 
वी० एच० सी० का प्रयोग विदेशों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा हैं। 
भारत में भी विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से इसका प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ हैं । इसका प्रयोग करते समय मानवन-श्राणियों और पश्ुओं पर इसके 
उपरान्त-प्रभावों को ध्यान में रखना अत्यावश्यक हैँ । इस संबंध में विशेषज्ञ 
भी एकमत नहीं हैं | अत: समझ-वझकर इन्हें प्रयोग में छाने की आवश्यकता 
हैं। इसके अतिरिक्त, कौटाणुनाशकों और फंगस-नाशकों के निर्माण में देशीय 
पदार्थों के उपयोग की सम्भावनाओं पर भी विचार करना जरूरी है । उदाहरणार्थे 
काले सरसों के तेछ और पिरेश्वम (?ए/6४7प्ा7) का इस कार्य में प्रयोग 
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किया जा सकता हैं। अन्त में जंगली जानवरों, सुथरों, खरगोशों, गीदवड़ों, वन्दर 
तथा पालतू पशुओं के आतक्रमणों से फसलों की रक्षा भी जरूरी हैं। इसके लिए 
जंगली जानवरों के मारने और पकड़ने तथा पालतू पशुओं के लिए कांजी 
हाऊस में भेजने तथा दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकार फसलों 
की जीव-जंतुओं और रोगों से रक्षा कर, हम अपने कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि 
कर सकते हें । 
गों कीं खराब किस्म. खेती में किस प्रकार के वीजों का प्रयोग होता है, 
इसका भी उसकी उत्पादकता पर विश्येष प्रभाव पड़ता है। उत्कृष्ट किस्म के 
बीजों की खोज आधुनिक कृषि की महत्त्वपूर्ण देव है । सामान्यतः भारत में साधारण . 
और निम्न किस्म के वीजों का खेती में प्रयोग होता है किसानों की गरीबी तथा 
अच्छे बीजों का उन्हें न मिलना इसका प्रमुख कारण हें। विज्लेषजज्ञों नें अनुमान 
लगाया है कि केवल उत्तम बीजों के प्रयोग से ही हम अपनी कृषि के उत्पादन में 
२० से २५ प्रतिशत तक वृद्धि कर सकते हैं। उत्तम वीजों के निकालने में 
भारतीय कृषि रिसचे इन्स्टीट्यूट ने प्रशंसनीय कार्य किया हैं। गन्ना, मूंगफली, और 
कपास जैसी व्यापारिक फसलों में नई किस्म के वीजों को अपनाने में किसानों 
ने पर्याप्त व्यग्रता दिखाई है । लेकिन अनाज की फसलों में यह आन्दोलन बहुत 
ही कमजोर.है | अच्छे वीजों की वृद्धि तथा वितरण को विकेन्द्रित कर तथा अच्छे 
किस्म के बीजों के प्रयोग को कानूनन अनिवार्य बनाकर इस दिल्ला में आगे बढ़ा 
- जा सकता . हैं और इस प्रकार कृषि-के सुधार में महत्त्वपूर्ण योग दिया जा 
सकता हैं । .. 
पिछंड हुए खेती के तरीके. फसलों के वोने, मिलाने, काटने, बदलने 
तथा जमीन के जोतने और निराने के-तरीकों . का भी कृषि की उत्पादेकता पर 
पर्याप्त “प्रभाव- पड़ता हैं । भारत में खेती के वही तरीके प्रचलित हैँ, जो 
आज से सदियों पहले थे | अन्य देझ्ों में इस दिल्ञा में ऋंतिकारी परिवर्तत और 
सुधार हो चुके हैं। हम अभी तक प्रायः उससे अछूते ही हें। खेती का तरीका 
उत्पादन इकाई के रकवे से घनिष्ठतया संबंधित होता है। अन्य देझों की तुलना में 
भारत में प्रति किसान जमीन का क्षेत्रफल बहुत ही कम हैं । ऐसी स्थिति में 
यहां बहुत से उन खेती के तरीकों का प्रयोग नहीं हो सकता जो कि बड़े फार्मों 
के उपयुक्त हें. . खेतों के क्षेत्रकल तथा मारतीय किसान के सीमित साथनों को 
देखते हुए भारतीय किसान के खेती के तरीके असंतोषजनक नहीं कहे जा सकते 
फिर भी उनमें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है और इस प्रकार उनमें संशोधन 
कर हम भारतीय कृषि को उच्चत बनाने में हाथ वटा सकते हैं। 
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अनुन्नत उपकरण . (477[0।09770768 ) . अन्य वातों के अतिरिक्त, खेती 
के उपकरणों और यंत्रों की कार्यक्षमता का भी खेती की समृद्धि को निर्धारित करने 
में. पर्याप्त हाथ होता है। भारत में अभी तक वही वावा आदम के जमाने के 
उपकरणों से खेती हो रही है । खेतों के क्षेत्रफल को देखते हुए भारत में 


. आधुनिक सोजर, मोअर और द्वेवटरों के प्रयोग का क्षेत्र बहुत सीमित है. 


र्‌ 


किन्तु हाथ से चलाये जानेवाले उपकरणों में भी पर्याप्त सुधार अपेक्षित है । 
भारतीय कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मेस्टन आदि हाथ के उन्नत और सस्ते 
हल वनाकर इस दिशा में अच्छा: कार्य किया है। किन्तु अभी तक इन उन्नत 
उपकरणों का विशेष प्रचार और प्रसार नहीं हो सका है । सरकार इनके 
वितरण के काम को स्वयं हाथ में ले तथा किसानों के लिए किद्तों में भुगतान 
की सुविधा प्रदात कर इस संबंध में उपयोगी कार्य कर सकती हैँ । सुधरे और 
उन्‍नत उपकरणों का खेती की उत्पादकत्ता बढ़ाने में उपयोग हो सकेगा । 

दुर्नेल पशुधन.- भारत जैसे देशों में जहां कि -ढोनेवाले पश्चु जमीन बाहने, 


“फसल गाहने और उसे मंडी तक छे जाने का प्रमुख साधन हूं, उनका स्वास्थ्य 


और समृद्धि विशेष महत्त्व रखती : है । १९५१ की पशुगणना के अनुसार 
भांरत में १५ करोड़ गाय-वैल और ४ करोड़ ३० लाख भेंसें हैँ । अन्य देशों तथा 
देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विद्याल संख्या है। किन्तु खेद की बात यह 
है कि इनमें से अधिकांश पशु अत्यन्त ही दुर्बल, अस्वस्थ और सूखे हैं । 
इसके कारण भी हैं। उन्हें भरपेट चारा नहीं मिलता, रोगी होने की अवस्था 
में चिकित्सा की सुविधाएं नहीं मिलतीं और महामारियों से बचने के लिए 
निःशुल्क रक्षा नहीं मिलती; उनकी नस्ल के सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता । देश में जितना चारा पैदा होता हैं वह कठिनाई से ८० प्रतिशत 
पशुओं के लिए और जो अन्य पौष्टिक भोजन हैं, वह कठिनाई से ३० प्रतिशत 
पशथ्चुओं के लिए पर्याप्त हें। इस प्रकार हमारे यहां पशुओं के चारे और खाने 
की भीपण कमी है। . 

गोधन' उपयोग समित्ति के अनुसार हमारे यहां लगभग १० प्रतिश्मत, अर्थात्‌ 
११४ लाख प्रोढ़ पश्‌ सर्वथा वेकार और अनुत्पादक हैं। इसी प्रकार दूब देनेवाली 
गायों की संख्या के वरावबर ही गायें प्रायः सूखी हैँ । जहां तक खेती के लिए 
आवश्यक बैलों की आवश्यकता है डा० बर्न्स के अनुसार उत्तर प्रदेश और विहार 
में उनकी संख्या में कम से कम ४० लाख बैल बढ़ती हैं | जब कि कुछ भ्ान्तों 
में वह अधिक नहीं हेँ। किन्तु उनकी कार्यक्षमता में छयमय ६० प्रतिद्यत बुद्धि 
की जा सकती है । 
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निकम्मे पशुओं का वध कर देना तथा वाकी आवश्यक पशुओं के लिए 

* पर्याप्त भोजन की व्यवस्था तथां उनकी नस्ल में सुधार एक प्रमुख आवश्यकता 

हैं | प्रतिवर्ष लगभग ७५० अच्छी नस्ल के सांड़ राज्य सरकारों द्वारा बोझा 

ढोनेवाली तथा दुधारू किस्मों के विकास के लिए दिये जाते हैं। किन्तु इससे देश 

. की कूंछ ०५ प्रतिशत मांग ही पूरी होती है। ! 
पंचवर्षीय योजना में यह कार्य बुनियादी (९७७) ग्राम योजनाके अन्तर्गत 

६०० केन्द्रों में शुरू करने का प्रस्ताव हैं। प्रत्येक केन्द्र में तीन या चार गांव. 

होंगे तथा तीन साल से अधिक उम्र वाली रूगभग ५०० गायें होंगी । 

इन केन्द्रों में ग्याभन करने पर पूर्णतया नियंत्रण होगा और यह कार्य. 
केवल तीन या चार अच्छी' किस्म के सांड़ ही करेंगे | अस्वीकृत सांड़ों को खस्सी 
कर दिया जायेगा। उसके अतिरिक्त, कृत्रिम गर्भाधान का भी उपयोग किया 
जायेगा । यह आज्ञा की जाती है कि योजना के पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने 
पर हर साल ६०,००० सांड़ तैयार हो सकेंगे । 

१९५१ की पशुगणना के अनुसार ४८० लाख गायों में से २८ लाख गायें 
सूखी हें। इस संबंध में सूखी गायों के लिए पंचवर्षीय योजना में. ९७ लाख 
रुपए की लागत से सारे देश में १६० गोसदने स्थापित करने की व्यवस्था है। 
प्रत्येक गोसदन में २,००० गायें रखी जा सकेंगी | इस प्रकार १९५६ के अन्त में 
कुल ३ लाख २० हजार सूखी गायों की उचित व्यवस्था हो सकेगी । सूखी गायों 
की समस्या को हल करने में गोसदन योजना सर्वथा अपर्याप्त हैं ।-. 

गोधन की उन्नति का एक महत्त्वपूर्ण अंश उनके भोजन में उन्नति है । कुछ 
विज्येपज्ञों का मत है कि केवल उचित भोजन से ही गायों के दूध के उत्पादन 
में ३० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, पशुओं के रोगों के . 
निवारण और चिकित्सा की सुविधाएं जुटा गोधन की यथेष्ट उन्नति की जा 
सकती हैं। भारतीय कृषि को एक आशिक धंधा वनाने के लिए यह आवश्यक है। 

संस्थागत कारण. अभी तक तो हमने भारतीय कृषि की निर्धनता के कुछ 
टेक्नीकल कारणों पर विचार किया, आगे हम संक्षेप में उन संस्थागत कारणों . 
का जिक्र करेंगे जो कि उसकी निर्धतता को और बढ़ाने में मदद पहुंचाते हें । 

खेतों का विभाजन (5प्राी०वंएांह्०0) और उपविभाजन (+#9'82- 
776779/709 ) . उत्तराधिकार के फलस्वरूप जो कुल जमीन एक किसान को - 
प्राप्त होती है वह विभाजन का परिणाम है, किन्तु जब वह कूल जमीन अनेक , 
पुथक्‌-पृथक छोटे खेतों में बंटी होती है, तों वह उपविभाजन कहलाता है। 
भारत में सव पुत्रों के समानाधिकार के कानून, वढ़ती जनसंख्या, व्यक्तिवादी : 
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विचारों के फलस्वरूप अलग होने की भावना, खेती के अलावा अन्य उद्योगों 
के अभाव अथवा पतन, परिणामतः जमीन पर बढ़ते जोर के तथा जमीन के 
विभिन्न भागों के भिन्न उपजाऊपन तथा भिन्न छगान के कारण, हमारे यहां 
खेतों का विभाजन और उपविभाजन अपनी चरम और भयावह सीमा पर 
पहुंच गया हैं । खेती की इकाई के क्षेत्रक्त और उसकी कार्यक्षमता और 
उत्पादकता में घनिष्ठ संबंध हैं। छोटे और बिखरे खेत होने के कारण.उन पर 
खेती के उन्नत उपकरण इस्तेमाल नहीं किये जा सकते मेड़ें तथा उपकरणों के 
एक खेत से दूसरे खेतों में ले जाने से व्यर्थ की जमीन और समय वर्वाद होता 
है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब कि एक ही किसान के पास ह, है, ३५ १ 
वीधा के बीस-बीस या तीस छोटे-छोटे टुकड़े होते हें । इस प्रकार विभाजन और 
उससे भी अधिक उपविभाजन हमारी कृषि के लिए एक बड़ा अभिश्गाप हूँ । 

पिछले सालों में कुछ राज्यों, विशेषकर पंजाव में चकवन्दी हारा उप- 
विभाजन की समस्या को हल करने के प्रयत्न हुए है । किन्तु समस्या के विस्तार 
को देखते हुए उसमें अभी बहुत कम सफलता मिली हैँ । वास्तव में चकवन्दी 
को बिना कानूनन अनिवार्य किए उपविभाजन का हल नहीं किया जा सकता। 
लेकिन उपविभाजन के समाधान से ही हमारे अनाथिक और अत्यन्त छोटे खेतों 
की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। यदि हम प्रति किसान के पास औसत 
जमीन का हिसाव लगायें तो मालूम होगा कि उसका क्षेत्रफल कितना कम है। 
१९५१ की भूमि-गणना के अनुसार हमारे ३४.४ प्रतिशत किसान २ एकड़से कम, 
२७.६ प्रतिश्षत २ से ४ एकड़ तथा वाकी ३८ प्रतिशत ४ एकड़ से ज्यादा जमीन 
जोतते है। इससे हमारी जमीन पर अत्यधिक जनसंख्या का निर्भर होना सिद्ध 
होता है । 

क्ृपि के पुनरुछार के लिए आ्थिक इकाइयों का निर्माण अत्यावव्यक हैँ। 
आशिक इकाई वह है जिसकी आय एक परिवार के भरण-पोषण के किए पर्याप्त 
है । आथिक इकाई का क्षेत्रफल निश्चित करना कठिन कार्य है । भूमि की उबरा 
शवित तथा खेती के साधनों के हेर-फेर से उसमें परिवर्तत हो जाना स्वाभाविक 
हैं। मोटे तौर पर फिलहाल भारत के लिए १० एकड़ आथिक इकाई कही जा 
सकती है। इस आथिक इकाई पर कैसे पहुंचा जाये ? भारतीय कृपि की कार्य क्षमता 
को निश्चित करने में इस प्रश्न के उत्तर का प्रमुख हाथ होगा। कृषि के पुन- 
संगठन का यह प्रइन देश के आ्थिक पुनर्सगठन के महान्‌ प्रश्न से जुड़ा हुआ है। 
जब तक देश्ञ में कृपि के सहायक उद्योगों तथा अन्य विद्यमान और नये उद्योगों 
का पर्याप्त विस्तार नहीं हो जाता, जमीन से वर्तमान दवाव को कम नहीं किया 
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जा सकता, और जब तक यह नहीं होता हम खेती की आ्थिक इकाई की ओर. 
अधिक प्रगति नहीं कर सकते। विभिन्न राज्यों के भमि-काननों ने खेती की 
इकाइयों की अधिक सीमा को तो निर्धारित कर दिया हूँ, पर न्यूनतम सीमा का 
कोई हल नहीं किया है । विद्यमान अनाथिक खेती की इकाइयां भारतीय. 
कृषि के अल्पउत्पादन का मुख्य कारण है। 
दोषपुर्ण भूविशब्यवस्था. किसी देश की भूमि-व्यवस्था और उसके क्ृपकों 
की आर्थिक अवस्था में भी वड़ा वरिष्ठ संबंध है। अभी हारूतक भारत में लगभग 
' ५० प्रतिशत भूमि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा के. अन्तर्गत तथा बाकी ५० 
प्रतिशत जमींबारी प्रथा के अन्तर्गत थी । रैयतवाड़ी, और महालवाड़ी प्रथा में 
लगान के संबंध में किसान या ग्राम-समुदाय का सरकार से सीधा संबंध होता हैं, 
जब कि जमींदारी या जागीरदारी प्रथा में जमींदार या जागीरदार मध्यस्थ का 
काम करते हें और कुल छगान की रकम का रूगभग ५० प्रतिशत अंज् उनकी 
जेव में चला जाता है । जमींदारी प्रथा के नीचे जमींदारों द्वारा किसानों के उचित 
और अनुचित शोपण के कारण किसानों की.दशा वहुत खराव थी । जमींदार 
उनके सिर पर एक बड़ा वोझा तथा उनकी यरीबी को और अधिक असह्य बनाने 
में बहुत सहायक थे । जिन स्थानों में रैयतवाड़ी या महालवाड़ी प्रथा थी वहां 
पर भी भूस्वामियों द्वारा दूसरों को जमीन जोतने के लिए दे देने तथा वठाई के 
कारण भूमिहदीन जोतदारों का पर्याप्त शोषण होता था और यह प्रथाएं वहां पर 
वरावर जोर पकड़ रही थीं। पिछले पांच सालों में अधिकांश भारतीय राज्यों ने 
जहां पर जमींदारी प्रथा प्रचलित है, उसे समाप्त करने तथा काइतकारों के 
अधिकारों की सुरक्षा के लिए नये कानून बनाए हैं तथा इस वात की सुविधाएं 
जुठाने का प्रयत्न किया है कि काइतकार स्वयं अपनी जमीन के मालिक बन जाये। _ 
जमीन से मध्यस्थ अधिकारों का उन्मूलन निस्‍्संदेह भूमिसधार की दिद्या 
में एक आवश्यक कदम हैँ और इससे यह आशज्वा की जा सकती हे कि किसानों 
को कुछ राहत मिलेगी । पर भूमि-व्ववस्था के सुधार का सवाल यहीं पर समाप्त 
नहीं हो जाता । इसके लिए सहकारी या सामूहिक कृषि की दिद्ला में प्रगति अनि- 
वार्य - है । इसलिए भूमि-व्यवस्था को सहकारी अथवा सामूहिक आधार पर 
पुंनर्गठित करना आवश्यक हैं। उसी पर हम आर्थिक और समृद्ध कृपि की बुनि- 
याद रख सकते हैं। ' 
विकत विक्रय (0/9/४6४72 ) व्यवस्था . किसानों को अपनी उपज की 
उचित कीमत मिलना. उन्हें प्राप्त विक्रम की सुविधाओं पर निर्भर हैं । एक अच्छी 
विक्रय-व्यवस्था किसानों को पर्याप्तआर्थिक छाभ-पहुंचा सकती है और इस प्रकार - 
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उनकी कूछ आय को बढ़ा सकती है । भारत के अधिकांश किसान इस दृष्टि से 
बड़ी ही अछामकर . स्थिति में हैँ। उनमें से अधिकांझ कर्ज के-वोझ से दबे हुए हैं। 
कर्ज देनेवाले साहकार या महाजन ही हमारे यहां प्रायः कृषि पदार्थों के विक्रय 
४ की भी व्यवस्था करते हैं, और यह कर्ज देते समय वहुत वार किसान पर उन्हें ही 
[ज्पनी उपज बेचने की झर्त लगा देते हैं। इस प्रकार किसाने को प्रायः वाजार-दर 
से कम दाम मिलते हैं। इसके अछावा फसल को रोककर रखने की क्षमता न होने 
तथा तत्काल बेच नकद रुपया प्राप्त करने की जल्दी के कारण किसान को काफी 
'कम कीमतें मिलती हैं । फसछ के मौके पर एकदम पूर्ति वढ़जाने के कारण फसलों 
के दाम गिर जाते हैं। और फ़िर मंडियों में वनिये, आढ़तिये और व्यापारी 
अनेक प्रकार की अनुचित रीतियों से किसानों से काफी कटोती कर लेते हैं तथा 
नाप तोल के मामले में भी गड़वड़ करने से नहीं हिचकते । इन सब बुराइयों को 
रोकने के लिए अनेक राज्यों ने नियंत्रित वाजारों के कानून वना दिये हूँ। वम्बई, 
मद्रास, हैदराबाद, मैसर, पेप्स और मध्यभारत में नियंत्रित वाजार खुल गये 
उत्तर प्रदेश, प० बंगाल, विहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में नियंत्रित वाजार 
नहीं हैँ। इन राज्यों में उनका तत्काल स्थापित होता आवश्यक है। जिन 
राज्यों में बाजारों के नियंत्रण के कानून हैँ वहां भी अधिकांश बाजार अभी भी 
कषनियंत्रित हँ। अतः उनका पूर्ण विस्तार आवध्यक हैं। 


है 
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नियंत्रित बाजारों के छाम का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। वह केवल कुछ 
. बवेईमान कार्यवाहियों को रोक सकते हें, किस्तु विचा विक्रय के छांचे में परि- 
वर्तेन किये मध्यस्थों की संख्या और विक्रम की ऊंची लागत को जो औसतन 
२५ प्रतिशत से कम नहीं हैं, कम नहीं किया जा सकता। इस कार्य को सहकारी 
समितियां ही सम्पन्न कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की विक्नी और वम्बई 
में कपास की विक्री में इन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। फिर भी देश की आव- 
घ्यकताओं के देखते हुए सहकारी विक्री का विकास बहुत ही धीमा है। किसानों 
को स्टोरेज और गोदामों की सुविधा प्रदान कर, उनकी फसल की सुरक्षा पर 
उन्हें रुपया अगाऊ देकर तथा उनके विक्रय की व्यवस्था कर सहकारी 
समितियां किसानों को बहुत लाभ पहुंचा सकती हैँ और उनकी आय में 
पर्याष्त वुद्धि कर सकती हैं। 
अन्य कारण. अभी तक हमने अपने किसानों की गरीबी के उन कारणों का 
वर्णन किया है, जो कि उसकी कृषि की अल्प उत्पादकता से संबंधित है । अब हम 
कुछ अन्य कारणों का विवेचन करेंगे जो कि इसकी आशिक स्थिति को 
प्रभावित करते हूँ । 


|! 


5] हि 
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(ग) कूदीर-उद्यीगों का नाश. और सहायक धंधों की कर्मी. आधुनिक 
बड़े पैमाने के उद्योगों के आगमन से महेले भोजन और कच्चे माल-के उत्पादन 
क्के अतिरिक्त, हमाह़ी सभी आवश्यकताएं हाथ के कुटीर उद्योगों द्वारा पूरी 
होती थीं। हमारे ग्राम प्रायः पूर्णत: आत्म-निर्भर थे | इस प्रकार कपड़े, छकड़ी 
लोहे, मिट॒टी, चमड़े इत्यादि अन्य पदार्थों की वस्तुओं को बनाने में हमारे गांवों 
की जनसंख्या का,एक वड़ा हिस्सा लगा हुआ. था । प्रारम्भ में विदेशी और बाद में 
देशी कारखानों की प्रतियोगिता के सामने हाथ के यह छोटे-छोटे कारीगर न 
ठहर सके और इन्हें अपनी दस्तकारियां छोड़नी पड़ीं। इस प्रंकार इनमें से 
अधिकांश तो जमीन के भूखे. भूमिहीन मजदूर होने पर मजबूर हुए और बाकी 
शहरों के कारखानों में मजदूर वन गावों से निकल गये । इस प्रकार हमारे 

यहां वेकारी की भीषण समस्या को सुष्टि हुई । यदि यही कार्य आयोजित 
ढंग से होता, तो यह भीषण आथिक अराजकता न मचती । यदि हमारे कारी-' 
गरों को पूंजी और अपने कृटीर-उद्योगों को ही आधुनिक बनाने की सुविधाएं 
प्राप्त होतीं, जैसा कि जापान में हुआ, हमारे कुटीर-उद्योग नष्ट ही न हो पाते, 
प्रत्युत्‌ आामवासियों की आ्थिक अवस्था को उन्नत करने में बड़ा सहयोग 
देते । 

ग्रामों के आथिक पुनरुद्धार और पु्ननिमणि के लिए यह अत्यावश्यक 
है कि गांवों में कुटीर-उद्योगों को पुनरुज्जीवित और पुनर्स्थापित किया जाये । 
किन्तुं आज के जमाने में हम पुराने ढरें पर उन्हें चालू नहीं कर सकते-। उसके लिए 
हमें उन्हें आधुनिक आविष्कारों और सुधारों से छाभान्वित करना होगा, आव- 
इयक आशिक सहायता, ट्रेनिंग की सुविधा और टेक्तीकल मार्ग-द्शन करना होगा । 
इस प्रकार हम गांव की जनता की मौसमी और वारहमासी वेकारी का अन्तर कर 
सकेंगे और उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे । 

पक्के माल के उद्योगों को छोड़, फलों और सब्जियों का उगाना तथा दूध 
और मक्खन का उत्पादन कृषि के मुख्य सहायक धंधे हें । कृषि के साथ- 
साथ इनका समुचित विकास समृद्ध कृषि का प्रधान छक्षण है । न्यूजीलेंड 
आस्ट्रेलिया, कनाडा, हाल्ड इत्यादि कृपि-प्रधान देशों की समृद्धि का प्रमुख कारण 

उन देशों में कृपि के साथ फल, तरकारी और दूध, मक्खन के धंथे का विकास है । 
इस दृष्टि से हमारी अवस्था बहुत ही शोचनीय है । हमारे यहां कूल जती जमीन 

का १ प्रतिशत से कुछ ही अधिक अंज्ञ फल और तरकारी की उपज में प्रयुक्त 
है। इसके अतिरिक्त, हमारा वाधिक फल और तरकारी-उत्पादन बहुत ही कम 


है । उसका प्रतिव्यक्ति औसत उत्पादन ऋ्रदयः केवल १.५. और ३ ऑऔंस है, 
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जब कि पोपण-विश्ञेपन्नों के अनुसार हमें कम से कम ३ और १० आौंस प्राप्त 
होना चाहिए । 

भारत-जैसे शाकाहार-अ्रधान देश्ष में दूध-उत्पादन की उन्नति विज्ञेप महत्त्व 
रखती है। हमारे यहां एक दुधारू गाय औसतन ४१३ पौंड दूध देती है, 
जब कि आस्ट्रेलिया, स्वीडन और इग्लेंड के लिए यह औसत ऋरमश:ः ७,०००, 
६,००० और ५,००० पौंड हैँ । हमारे दूध देनेवाले पशुओं में भेंसों का अनुपात 
३० प्रतिशत है, यद्यपि वह कूल दूध उत्पादन का ५४ प्रतिशत प्रदान करती हूँ । 
भारत में दूध की प्रति व्यक्ति खपत का औसत केवल ५.५ आस है, जब कि उसे 
कम से कम १० औंस की आवश्यकता है । 

इस प्रकार, भारतीय ग्राम-जीवन के आ्थिक स्तर को उन्नत करने के लिए 

फले, तरकारी, दूध, मक्खन-घी के धंधे में विस्तृत उन्नति की आवधद्यकता हु । 
पंचवर्षीय योजना में फल और तरकारी की उपज के विकास के लिए १२१.२८ 
लाख रुपए तथा गोपालन के लिए ७८१ लाख रुपए की व्यवस्था है। देश क 
आवश्यकताओं को देखते हुए यह वहुत ही कम हैं । 

(घ) बेकारी, किसी भी जनसंख्या में गरीवी और भुखमरी वेकारी का 
सीधा परिणाम है । वेकारी की अवस्था में श्रम की, उत्पादन-शक्ति की कूछ 
हानि ही होती हैं और उस खोई हुई उत्पादन-शक्ति को पुनः प्राप्त या संचय 
नहीं किया जा सकता । यह वेकारी जहां एक ओर गरीबी का कारण हैं वहां 
दूसरी ओर यह स्वयं विशेष आ्थिक परिस्थितियों का परिणाम हैं। कूटीर- 
उद्योगों और कृषि के सहायक उद्योगों का अभाव और अविकास भारतीय 
आमों में वेकारी का प्रमुख कारण है । ग्रामों में पूर्णछ्षप से वेकारी उतनी 
नहीं हैँ जितनी कि प्रच्छन्न ( |)58परंडछत ) वेकारी, अर्थात्‌ जिसमें वाह्मतः 
तो आदमी काम में लगे दीखते हैं, पर वेसे वह काफी समय बेकार बैठे रहते 
हैं। अनुमान छूगाया गया हैं कि हमारे गांवों में वेकारी का कुल अनुपात 
५० प्रतिशत से कम नहीं है । इस प्रकार यदि हम उत्पादकता की विद्यमान औसत 
आय से ही, जो कि बहुत ही कम हैं, मापें तो भी हमारी आधी आय वेकारी 
में ही नष्ट हो जाती है । यह एक भयानक स्थिति हैँ जिसका जश्ीश्र अन्त होना 
आवश्यक हैं। कुटीर और सहायक उद्योगों के विकास द्वारा ही ब्रामों में वेकारी 
की समस्या का समाधान किया जा सकता है। 

(छ) ऋणग्रस्तता (्राते&७०0९त7्९८४५5) . भारतीय किसानों की गरीदी। 


को बढ़ाने में उनकी ऋणग्रस्तता का भी कम हाथ नहीं हैं | जहां एक भोर 


हि 


ध्य 
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ऋणग्रस्तता उनकी गरीबी का एक कारण है, वहां दूसरी ओर वह स्वयं ही उनकी 
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गरीबी का एक परिणाम है । हमारे किसानों की सामान्य आय इतनी कम है कि 
उन्हें खेती में थोड़ी-छी रकम लगाने के लिए फसल मारी जाने पर छगान अदा 
- करने के लिए अथवा शादी-ब््याह और मृत्यु के किसी भी आकस्मिक-व्यय के 
लिए प्रायः उधार का आश्रय लेना पड़ता है। यह उधार देने का काम गांवों 
में प्रायः सूदखोर और मुनाफाखोर साहुकारों के हाथ में है, जो कि किसान की. 
असहायता और कष्ट का पूरा-पूरा फायदा उठाते हैं । उसे २० प्रतिशत से रूगाकर 
कभी-कभी तो १०० प्रतिशत तक सूद की दर देनी पड़ती है। इस प्रकार एक वार _ 
कर्ज लेकर उसे पुरत-दर-पुथ्त-कर्ज के वोझ के नीचे दवा रहना पड़ता है । अनुमान 
लगाया गया हैँ कि हमारे किसानों के कर्ज का यह बोझ ९०० करोड़ रुपए से कम 
नहीं ह 
पिछले तीस सालों में साहकारों के अनुचित शोपण और हरकतों से कर्ज- 
दार किसानों की रक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में अनेक कानून पास हुए हैं। 
उनसे अवश्य उन्हें कुछ राहत मिली है,.पर उससे उनकी समस्या का समाधान 
नहीं हुआ है । जब तक कि पूर्णतः सहकारी आधार पर क्ृपकों को ऋण | 
देने की व्यवस्था नहीं होती, उनकी अनुत्पादक ऋणग्रस्तता और शोपण का 
अन्त नहीं हो सकता। अतः आवश्यकता इस वात की है सरकार सहकारी 
समितियों की सहायता से कृषकों के लिए ऋण की व्यवस्था का दायित्व अपने 
ऊपर ले, तभी उनकी अवस्था, में सुधार संभव है। 

(च) बढ़ती जनसंख्या. भारत में ग्रामवासियों की गरीवी को बढ़ाने में 
उनकी निरंतर बढ़ती जनसंख्या ने भी अपना भ्रभाव छोड़ा है। यों तो अन्य उन्नत 
ओर उद्योग-प्रधान देझों की तुलना में भारत की जन्म और मृत्यु-दर तथा 
कुल वृद्धि वैसे ही ज्यादा है। किन्तु यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गांवों में 
जन्म और मृत्यु-दर तथा कूछ जनसंख्या-वृद्धि की दर शहरों की तुलना में 
पर्याप्त अधिंक हैं। यदि गांवों में इस वढ़ती जनसंख्या को खपाने के लिए 
आवश्यक उद्योग और सहायक घंथे होते, तब वृद्धि की यह समस्या इतनी 
भयावह न होती, किन्तु उनके अभाव में इस वढ़ती जनसंख्या ने भीषण दुरवस्था 
का सूत्रपात किया है। जोते जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल तो लगभग स्थिर 
रहा हैं किन्तु उसे जोतनेवालों की संख्या वरावर बढ़ती जा रही है। विद्यमान 
कृषि में संठडग्न जनसंख्या ही जरूरत से ज्यादा हैं, उसका. निरन्तर बढ़ना 
कृषकों के औसत उत्पादन में निरन्तर कमी कर रहा है। 

इस स्थिति को देखते हुए यह सुझाव देना अनुचित न होगा कि ग्रामवासियों 
की गरीबी की समस्या का हल ढूंढ़ते हुए हमें उनकी जनसंख्या-वृद्धि के रोकने 


जे 
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के उपायों पर भी विचार करना होगा तथो उन्हें उन उपायों को अपनाने 
'के लिए प्रेरित करना होगा । 

अन्य आध्िक पहलू. पीछे हमने भारतीय ग्राम-जीवन की निर्धनता से 
सम्बद्ध कूछ प्रमुख आथिक कारणों की विवेचना की, आगे हम उसकी सामान्य 
आशिक. जीवन से सम्बद्ध कुछ ग्रधान विशेषताओं का जिक्र करेंगे । इन 
विशेपताओं में से कुछ तो वह हैं जो कि सभी देशों में सामान्यतः कृषि-जीवन 
से संयुक्त है, और कुछ ऐसी हैं जो कि भारतीय ग्राम-जीवन के विशिष्ट 
अवशेष हैं। 

२. आत्मनिर्भरता (567 8प्रतिभं०७80ए). आज से सौ साल पहले 
हमारे गांव प्रायः पूर्णतः आत्मनिर्भर थे । अपनी आवश्यकता की. समस्त 
चीजें वह स्वयं ही तैयार कर लेते थे । उनकी -आवश्यकताएं बहुत ही सीमित 
थीं, जीवन बहुत सादा था। बाहरी संसार से उनका आशिक दृष्टि से प्रायः 
कोई सम्पर्क न था। पिछले सौ सालों में परिवहन और संचार के साधनों 
के विकास, विदेशी और देशी कारखानों के सस्ते और पक्के माल की प्रति- 
योगिता के फलस्वरूप गांवों की यह पूर्ण आत्मनिर्भरता बहुत कुछ नष्ट हो 
गई है और होती जा रही है, पर फिर भी झहरों की तुलना में गांवों का जीवन 
अभी भी अपेक्षतया पर्याप्त आत्मनिर्भर है। 

३. परिवहन (7 छ7900+%) और संचार ((/एशणप्रां०क्कतणा) 
साधनों का अभाव, सामान्यतः हमारे गांवों में न तो पक्की सड़क ही हैं 
और न रेलें ही। कच्चे रास्ते और बैल्गाड़ियां ही परिवहन का प्रमुख साधन 
हैं । इसके अतिरिक्त, तार, टेलीफोन की तो व्यवस्था प्रायः विल्कुछ ही नहीं 
है। डाकखाने भी केवल बड़े और वहुत थोड़े ही गांवों में हैं। आधुनिक परिवहन 
और संचार के साधनों का अविकास हमारे ग्राम-जीवन का एक प्रमुख लक्षण 
है और मुख्यतः उनकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तर- 
दायी है। यह एक समाजश्ञास्त्रीय तथ्य है कि गांवों के संगठन की बनावट 
और जीवनधारा ही कुछ ऐसी हैँ कि उसमें शहरों की तुलना में बहुत कम 
परिवहन और संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ती हूँ। परन्तु भारत के 
गांवों में परिवहन और संचार की अल्पतम अपेक्षित सुविधाएं भी प्राप्त नहीं 
है। ग्राम-जीवन मे: उन्नति के लिए उनमें इन साधनों का अधिकाधिक विकास 
आवश्यक हो जाता है। 

४. अनाज और उपहारों (8770) का विनिमय के माध्यम के रूप में 
प्रयोग. वस्तुओं की अदल-बदल (]90787) विनिमय का प्राचीन रूप है। जब 
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तक एक मूल्यमापक सर्वमान्य मुद्रा ()(07०9) का आविष्कार और प्रचार . 
नहीं हुआ था, अदल-बदल का ही रिवाज था । भारत के गांवों में अभी . 
पर्याप्त अंशों में यह वाकी है । हमारे यहां किसान प्रायः अनाज के तोल 
में उन सब लोगों का भुगतान करते हैं जिनसे कि वह विभिन्न प्रकार की 
सेवाएं लेते हँ। इसी प्रकार गांवों के छोग दुकानों से या अन्य छोगों से अनाज 
के बदले में चीजे खरीदते हैँ | इसे विशुद्ध अर्थों में अदलछ-बदल नहीं कह 
सकते, क्योंकि इस विनिमय के पीछे उसका मुद्रा-मूल्य विद्यमान है। जो भी . 
हो, इसमें तो संदेह नहीं कि हमारे गांवों में अनाज का विनिमय के माध्यम के 
रूप में पर्याप्त प्रयोग किया जाता हैं । यह भी ठीक है कि नगरों के _ 
अधिकाधिक सम्पर्क में आने के कारण) निरंतर इस प्रकार के विनिमय का . 
अनुपात घटता जा रहा है। हे | 
अनाज में भुगतान के अतिरिवत, गांवों में दादी-ब्याह या अन्य विज्येप अव- 
सरों पर उपहार देने की प्रथा पर्याप्त प्रचलित .है । इस -प्रकार किसी व्यक्ति 
को उनका भार वहन करने में अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ती । यहां पर 
उपहार एक महत्त्वपूर्ण आथिक आवश्यकता को पूरा करते हें । उपहार देने 
की यह प्रथा पारस्परिक हैं। जो व्यक्ति एक विशेप अवसर पर अन्य लोगों से 
उपहार प्राप्त करता है, उसे अन्य व्यक्तियों के- यहां ऐसा अवसर उपस्थित 
होने पर स्वयं उतना ही मूल्यवान्‌ उपहार देना पड़ता है। छोग इस वात को बहुत 
अच्छी तरह याद रखते हें कि उन्हें अमृक से क्या मिला और उसे उन्हें 
वेसा अवसर पड़ने पर दया देना चाहिए। ु । ह 
भूमिहीन सजदूर. भारतीय ग्रामों की लगभग ३० प्रतिशत जन- - 
संख्या भूमिहीन मजदूरों की हैं। इनमें से अधिकांश वह छोग हें, जो पहले 
'किन्‍्हीं छाभग्रद कुटीर-उद्योगों में लगे हुए थे, किन्तु कुटीर-उद्योगों के नण्ट होने 
तथा कृषि के अलावा जीविका-उपार्जन का अन्य कोई उपाय उपलब्ध न होने 
के कारण यह लोग वटाई पर अथवा खेतों पर मजदूरी कर अपना गुजर- , 
“करते हैं । भूमिहीन मजदूर हमारे ग्रामों के आथिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग और विद्यमान आर्थिक व्यवस्था का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हैं। 
भूमिहीन मजदूरों की दशा गांदों के किसानों से भी वदतर है। भारतीय 
ग्राम-जीवन के पुननिर्माण की योजना में इनकी समस्या के समाधान को 
. प्रायमिकता मिलना आवश्यक हो जाता है। हार में आचार्य विनोवा भावे ने 
इसे भूदान-यज्ञ के आन्दोलन से हल करने का प्रयास किया हैं ॥ उन्होंने _ 
१ करोड़ भूमिहीन मजदूरों के लिए १९५७ तक ५ करोड़ एकड़ भूमि जमींदारों 
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से एकत्रित करने की योजना वनाई है। जनवरी १९५४ तक इस कार्य 
के लिए लगभग ४५ राख एकड़ जमीन प्राप्त हो सकी है । भूदान-आतन्दोरून 
की सफलता और युक्‍क्तियुक्तता के संबंध में ग्राम-सुधारकों में पर्याप्त मतभेद 
हैं । मीरावेन जैसी रचनात्मक कार्यकर्त्री ने इसके संबंध में वहुत संदेह 
प्रकट किया हैं। विद्यमान स्थिति में जब तक आधिक ढांचे के परिवर्तन और 
पेशेवर पुनवितरण की कोई विस्तृत और सार्वभौम योजना तैयार और 
कार्यानिवित नहीं होती, जो कि इन भूमिहीन मजदूरों को कृषि के अलावा 
अन्य उत्पादक उद्योगों में रगा सके--भूदान-आंदोलन वर्तमान अवस्था में उन्हें 
अवश्य बहुत कुछ राहत दिला सकता हैं। इस आन्दोलन का अवश्य एक 
महान्‌ नैतिक महत्त्व है, पर आर्थिक आयोजन के एक अनुयायी को, विशेषकर 
उद्योगीकरण के प्रवलू पक्षपाती को, इसका अधिक आथिक ओऔवचित्य प्रतीत 
नहीं होता। देश के आर्थिक पुननिर्माण की योजना में भूमिविहीन मजदूरों 
का स्थान कृषि में व हो, उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के विस्तार में होना 
चाहिए। 

गेर आश्रिक पहलू - अभी तक हमने ग्राम-जीवन के प्रमुख आथिक पहलुओं 
का विव्रेचन किया है, आगे हम उसके प्रमुख, गर-आथिक पहलुओं का वर्णन 
करेंगे। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि यह गैर-आथिक नजर आनेवाछे 
पहलू भी अल्पाधिक अंझों में अन्य तथ्यों के साथ आथिक परिस्थितियों से वहुत 
कुछ और बहुत वार प्रभावित होते हैं। 

६. गनन्‍्दगी. सर्वव्यापी गन्‍्दगी हमारे गांबों में प्रवेश करनेवाले किसी 
भी दर्शक का ध्यान वलात्‌ अपनी ओर आकपित करती है। यह गन्दगी 
मुख्यतः तीनतरफा हँ--व्यक्तियों, वातावरण और घरों से संबंधित । 
सामान्यतः ग्रामवासी व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान नहीं देते, उनके शरीर 
ओऔर कपड़े गंदे रहते हें। पानी और सावुन का अभाव तथा सफाई के 
प्रति उदासीनता इसका मुख्य कारण हैँ। यह गन्दगी व्यक्तिगत गन्दगी तक 
ही सीमित नहीं है। गांवों में मैझठा और कूड़ा-करकट साफ करने और फेंकने 
की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। प्रायः घरों के सामने ही गन्दगगी के ढेर 
लगे रहते हैं। गांवों में सामान्यतः पाखानों का सर्वधा अभाव है। घरों के 
आसपात्त ही छोय कहीं भी वैठकर शौच जऔर मूत्र-्याग कर लेते हैं। 
नन्‍्दे पानी के निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामतः, पादी 
सड़ता रहता हैं और कीचड़ जमा होती रहती है। इस प्रकार गांव का 


सामान्य वातावरण भी बहुत बच्दा रहता है। इसके अतिरिक्त, हमारे ब्राम- 
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वासी जिन घरों में रहते हूँ, उनकी अवस्था भी वहुत दयनीय है । उनमें भी 
सफाई का पर्याप्त अभाव पाया जाता हैं। हे 

गांवों की गन्दगी उनकी ,गरीवी और अशिक्षा.से घनिष्ठतया संबंधित हैं।. 
' उसका ग्राम-जीवन से कोई कार्य-कारण का संबंध नहीं हैं ।/ग्रामीण जीवन की. 
उन्नति के लिए उनकी गन्दगी को दूर करना परम आवश्यक है। |. 

७. बुरा स्वास्थ्य. भारतीय ग्रामवासियों का स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत 
ही गिरा हुआ हैं| यों तो गांववाले स्वयं ही खाद्य सामग्री उपजाते हैं, 
पर उन्हें स्वयं ही वह उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती । उन्हें वहुत ही 
कम भोजन और पोषण मिलता है | इसके अतिरिक्त, गांव का अस्वच्छ “ 
वातावरण विभिन्न प्रकार की बीमारियों और महामारियों के लिए बहुत ही... 
अनुकूल हैं । साथ ही वहां पर रोगों की चिकित्सा की सुविधाओं का सर्वथा 
अभाव है। इन सब कारणों से गांवंवालों का स्वाथ्य प्रायः खराब रहता है।' 
वेसे तो - खुली हवा और कारखानों के दृषित ध॒एं, या गैसों के अभाव में . 
गांववालों का स्वास्थ्य शहरवालों की तुलना में अधिक अच्छा होना चाहिए 
जिन देशों में किसानों की आथिक स्थिति अच्छी है, वहां पर ऐसा ही है, पर ' 
भारत की विद्येष परिस्थितियां उसके ग्रामवासियों के गिरे हुए स्वास्थ्य के 
. लिए जिम्मेदार हैं। अस्वास्थ्यकर आदतों के अलावा, बुरे स्वास्थ्य में उनकी “ 
गरीबी भी प्रधान कारण है। ग्राम-सुधार की किसी भी योजना में ग्रामवासियों 
की स्वास्थ्य-रक्षा को उचित स्थान मिलना चाहिए | 

४. अधिक्षा). यों तो सारे देशों में ही शिक्षा सुविधाओं का सर्वेधा अभाव 
: हैं, पर गांवों में तो अशिक्षा का असाधारण आधिपत्य है। कुल देश में जब 
कि साक्षरता का अनुपात १७.२ प्रतिशत है गांवों में उसका अनुपात केवल 
२ प्रतिशत हैं । गांवों में हमारी लगभग ८३ प्रतिशत जनसंख्या रहती है 
जब कि वहां कुल प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों में से केवल ऋमश:. 
६०, ६७ और २६ अतिदशत सकल स्थित-हैं । इसके विपरीत, नगरों में जहां 
कि केवल १३ प्रतिशत जनसंख्या है, उनका अनुपात क्रमश: ४०,३३ और 
८४ प्रतिशत है। 

इससे स्पष्ट हैँ कि अशिक्षा का बड़ा अंज गांवों के हिस्से पड़ा हैं। इसका 
आखिर कया कारण है ? गांवों की जनता शिक्षा के महत्त्व को समझती हैं, 
वह शिक्षितों का सम्मान भी करती हैं। पर न तों उसे शिक्षा की सुविधाएं: 
ही प्राप्त हें और न उसके पास उसे प्राप्त करने के साधन हैं। इसके अति- 
रिक्त, कूछ सामाजिक कारण भी हें जो कि आमों के विश्ञेप वर्यों में शिक्षा के ... 
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प्रसार को रोकते हैं । उनमें जाति-भेद तथा नारी का निम्न स्थान मुख्य 
हैं। विशेषतः, गांवों में स्त्रियां और निम्न जाति के सदस्य पुरुषों और सवर्ण 
जातियों के साथ अथवा पृथक्‌ शिक्षा पाने की कल्पना नहीं कर सकते। संक्षेप 
में ग्रामों की अशिक्षा का भी उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से घनिष्ठ 
संबंध है । अतः समुचित आर्थिक और सामाजिक सुधार ग्रामों में शिक्षा 
के प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक प्रतीत होता हैँ । इसके अतिरिक्‍त- 
सरकारें की शिक्षा नीति भी इसे वहुत अंशों में प्रभावित करती और कर 
सकती हूँ । 
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९, संयुवत्त और बड़े परिवार. आधुनिक प्रभावों और प्रवृत्तियों के 

आगमन से पहले भारतीय ग्राम-परिवारों का रूप प्रायः संयुवत्त ही था। सभी 
भाई और निकट-संबंधी मिलकर एक सम्मिलित परिवार में रहते 'थे । 
'प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यतानुसार कार्य करता था और उनमें से प्रत्येक 
को अपनी आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्राप्त होती थीं । इस प्रकार सम्पत्ति 
पर संयुक्त स्वामित्व था । व्यक्तिवादी विचारधाराओं, उद्योगीकरण और 
परिणामतः, नगरों की ओर निष्क्रमण, पूर्वकालीन संयुक्त और बुहत्‌ परिवार- 
व्यवस्था पर आघात कर रहे हैँ, पर अभी भी ग्रामों में, नगरों की तुलना में 
संयुक्‍तत और बड़े परिवार पर्याप्त संख्या में जीवित हैं। यद्यपि भावी प्रवृत्ति 
एकाकी ओर छोटे परिवारों की ओर है। 
. १०. परिवार-उत्पादन की इकाई. ग्रामों में उत्पादक उत्पादन के साधनों 
स्वयं ही स्वामी हैं, उनका उत्पादन का पैमाना छोटा है और उनके 
उत्पादन की प्रक्रियाएं सरल हैं । इसलिए उत्पादन की इकाई प्रायः, बहुत 
ही छोटी, सामान्यतः एक परिवार हूँ। एक परिवार के सदस्य--सुत्री, पुरुष, 
बच्चे और बूढ़े आपस में मिलकर अपनी क्षमतानुसार उत्पादन की विभिन्न 
प्रक्रिओं को सम्पादित करते हैं। हमारे गांवों में उत्पादव का रूप अभी 
तक न तो सहकारी हैं और न सामूहिक ही। वह एकाकी हैं, अतः परि- 
वार ही उत्पादन की इकाई हैं! सहकारिता और सामूहीकरण की नई प्रवृ- 
त्तियां यदि सफल हुई, जैसी कि आशा की जाती है, तो अवश्य परिवार का 
एक उत्पादक इकाई के रूप में अन्त हो जाने की संभावना हैं । 

११८ पारिवारिक नियंत्रण की प्रभुता. चंकि परिवार के सदस्य अधिकांश 
समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही रहते और काम करते हूँ, उन्हें 
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वांह्य संस्थाओं और समितियों के प्रंभाव में आने का वहुत ही कम अवसर 
मिंलता है । परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह, -. सम्मान और निष्ठा के संबंध 
वहुत ही दृढ़ होते हैं। इसका यह स्वाभाविक परिणाम होता है कि परिवार - 
के सदस्यों, विशेषकर वच्चों के व्यवहार पर, पंरिवार का अनुपम और प्रवल - 
नियंत्रण होता है। पंरिवार से ही वह अपने आचार, कत्तंव्य, खान-पाव: यहां तक 
कि सोचने की विशेषताएं भी प्राप्त करते हैं । 

१२.. नारी का निम्नं/त्तर. सामान्यतः गांवों के उदय के साथ सामन्तवाद 
का विकास हुआ । इस सामन्‍्तवादी व्यवस्था में संमृद्ध या बड़े किसानों- 
जमींदारों तथा निर्धन किसानों के दो मुख्य वर्ग वन गये | इस सामन्त-शाही 
व्यवस्था में प्रायः, सामन्त या जमींदार वर्गों में वहुपत्नी प्रथा का प्रारम्भ 
हुआ। स्त्रियां एक सजावट की चीज समझी जाने लगीं और आथिक कृत्यों - 
“में उनका सहयोग समाप्त हो गया । ऐसी स्थिति में उनका दर्जा गिरना _ 
स्वाभाविक था। किन्तु तथाकथित निम्व कृषक-वर्गो में, स्त्रियों के आथिक 
कृत्यों में सक्तिय सहयोग देने के कीरण स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही और 
आज भी उन्‌ वर्गो में स्त्री का स्थान अपेक्षतया पर्याप्त ऊंचा हैँ। पर उच्च 
कृपक वर्गों के प्रतिष्ठागत प्रभाव के कारण स्त्री के प्रति उनके मन में भी 
सम्मान की भावना नहीं हैं और वह भी स्त्री को एक निम्न प्राणी समझते 
हैं। 

१३. घर्मे का व्यापक्त प्रभाव, आदिकालछीन मनुष्य, की भांति कृषक भी 
'अमानवीय, अलौकिक और लोकोत्तर शक्तियों में गहरा विश्वास रखते हें । 
वर्षा, वाढ़, मौसम, महामारियों, पशुओं और पौधों के रोगों इत्यांदि प्राकृतिक 
तथ्यों की अनिद्चितता और उनके बीच उनकी असहायता अलौकिक शक्तियों 

में उनके विश्वास को दृढ़ करती हैं। यही कारण है कि ग्रामवासी प्रायः वहुतत 
ही धामिक होते हैँ। उनकी यह घामिकता उनके समस्त कार्यो और व्यवहारों 
में.प्रकट होती हैं। उनके परिवार, उनकी नैतिकता, उनके विचारों उनके खानपान, - 
उनके मनोरंजन, उनके त्योहार, उनकी चिकित्सा, यहां तक कि उनकी आशिक 
क्रियाओं को भी, उनका धर्म निश्चित और प्रभावित करता है । उसका 
प्रभाव विस्तृत और व्यापक हैँ । कृषि और गांवों के विकास के साथ घर्म में. 
एक और नई प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव संभव हो सका। अब आथिक स्थिरता, 
निश्चितता और सम्पत्ति में कुछ वृद्धि हुई और गांवों में एक स्थायी घामिक 
पुरोहित वर्ग का उद्भव संभव हुआ और नब्राह्मणों या मुल्लाओं के रूप में एक 
श्रेणी विकसित हों सकी । इसी समय सामूहिक पूजा-स्थानों का निर्माण: भी 
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संभव हुआ। ग्राम-जीवन, विशेषतः भारतीय ग्राम-जीवेन, पर घर्म का अभी भी 
प्रबल प्रभाव हैं। दे 
१४. जातिं-भेद और सामाजिक स्तरोकरण (59७ग09808 07) 
' जाति-भेद हिन्दू-धर्म की प्रमुख देन हैं| हिन्दू-धर्म के प्रभाव में आकर और 
अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू होने के कारण, भारत में इस्लाम ने 
भी इसे अपना लिया है। ग्रामवासियों के पेशों और धंधों का निर्धारण अभी 
भी उनकी जाति करती है। यद्यपि आर्थिक परिस्थितियों के दवाव में वहुत-सी 
जातियों के सदस्यों को अपने पैतृक पेशों पर चिपटे रहने में पर्याप्त कठिनाइयां 
उत्पन्न हो रही हैं और वह अपने पेशे के निकट कुछ पेशों को अपनाने पर 
'मजबूर हो रहे हैं, फिर भी उनके सामाजिक जीवन पर ज़ाति का प्रवंल 
: प्रभाव है। ज्ादी-व्याह और खाव-पान के मामले में तो वह अभी भी संवोपरि 
हे । 


शी 


. १५. पंचायतों का प्रभाव. हमारे गांवों में झगड़ों के निपटाने और आचार- 
व्यवहार की सुरक्षा का प्रमुख साधन गांव की सामान्य और जातियों की 
विशेष पंचायतें हें। पड़ोस या विरादरी के सुपरिचित और घनिष्ठ सदस्यों 
द्वारा निर्मित होने के कारण गांववालों के जीवन पर उनका प्रवल प्रभाव होता 
है। गांवों में अपराधी का गांव के सव सदस्यों से घनिष्ठ परिचय होने के कारण 
लोकोपवाद या विरादरी की निगाह में नीचे गिरने का डर सजा से भी ज्यादा 
होता है। इस प्रकार गांववालों के व्यवहार को समाज से स्वीकृत रीति पर 
नियंत्रित करने में पंचायतें महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करती हैं। की 

आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव, पारिवारिक' विभाजन और जनसंख्या के 
एक अंश के निष्क्ररण के कारण गांव और जाति-पंचायतों का प्रभाव घीरे- 
घीरे कम होता जा रहा है । हाल में कुछ राज्यों की सरकारों ने, विशेषकर 
उत्तर-प्रदेश में, मांव-पंचायतों को जनतंत्रीय रीति पर पुनर्सगगठित करने का 
प्रयास किया है और उसके लिए आवश्यक कानून पास किये हैं तथा गांव-पंचा- 
यतों को विद्येप अधिकार प्रदान किये हैँ, जिससे आज्ञा की जाती हैं कि भविष्य 
में पुनः ग्राम-जीवन पर पंचायतों का प्रभाव दृढ़ हो सकेगा । किन्तु नई पंचायतों 

: के संगठन, कार्य-प्रणाली और दंड-नीति में पुरानी पंचायतों से पर्याप्त अन्तर 
होगा । 

. १६. रिवाजों का प्रभाव. गांववालों का जीवन प्रायः प्रतियोगिता या 
सरकारी कानूनों के सिद्धान्तों से निर्धारित चहीं होता । रिवाज, प्रथा और 
परेश्परा उसके मुख्य परिचालूक हैं। किसान को विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 


श्ष्र्‌ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


मजदूरी या मुआवजे का आधार उस सेवा का आर्थिक सिद्धान्तों द्वारा निश्चित 
मूल्य न होकर, प्रायः रिवाज होते हूँ। अन्य गैर-आश्थिक क्षेत्रों में तो रिवाज -ही 
निर्णायक तथ्य होता है । गांवों में वाह्य विचारों और सम्पर्कों के फलस्वरूप 
रिवाजों की पुरानी शक्ति, विशेषतः आशिक क्षेत्र में, प्रायः क्षीण होती जा 
रही है । पर अन्य क्षेत्रों में अभी उसका पर्याप्त प्रावल्य है । 

१७. मनन्‍्द जीवन. “उत्पादन के. अपेक्षतया सरल सावन तथा ग्रायः पर्याप्त 
अवकाश होने के कारण गांवों में जीवन की गति शहरों की तुलना में बहुत 

मन्द होती है। सवः काम धीरे-धीरे चलता है। किसी को भागदौड़ या जल्‍दी 
नहीं होती यह मन्दता केवल शारीरिक वाहरी दोड़धूप में ही नजर नहीं आती, 
प्रत्युत विचारों, विश्वासों और संस्थाओं के सभी क्षेत्रों पर व्यवत होती है | 

१८. आदर्श और परम्पराओं की एकता. ग्राम-जीवन की आत्मनिर्भरता, 
वाहत्र प्रभावों के आक्रमण से अपेक्षतया सुरक्षा, ग्रामवासियों के आदर्शों और 
एकता को भपेक्षतया अक्षुण्ण और एक रखने में वड़ी मदद करती है । भ्राम- 
जीवन में परिवर्तत की गति बहुत मन्द होती है। साथ ही अनेक जटिल समस्याओं, 
उनके परस्पर-विरोधी. हल और नाना विचारधाराओं के प्रसार के साधन और 
संस्थाएं भी नहीं होतीं। इसका परिणाम होता हैं कि वहां के रहनेवालों के 
आदर्शों और परम्पराओं में पर्याप्त एकता पाई जाती है । यह चीज हमें भार- 
तीय ग्रामों में भी दिखाई देती हैं। 

१९. संतोषी और भाग्यवादी दृष्टिकोण. धर्म और कर्म के सिद्धान्त में 
अटूट विकास, प्रकृति के सम्मुख गांववालों की असहायता तथा पुरुषार्थ द्वारा 
उन्नति का सीमित अवसर और सुविधाएं तथा समाज का जातिगत, श्रेणिवद्ध 
और अजनतांत्रिक संगठन, गरीबी और मन्‍्द जीवन सभी तथ्य मिलकर, उनके 
मन में एक संतोपी और भाग्यवादी दृष्टिकोण की सृष्टि करते हैं । यह संतोषी 
और भाग्यवादी दृष्टिकोण भारतीय गांवों के किसान और मजदूर की एक 
विशेषता वन चुकी है । वह अपने को ऐसी स्थिति में अनुभव करता है 
जहां कि उसके प्रयत्न उसे मुक्ति नहीं दिला सकते, केवछ कोई अलौकिक रहस्य- 
मयी शक्ति, जिसे वह भगवान्‌ या अल्लाह कहता है, शायद उसे उससे छुटकारा 
दिला सकती हैं। 

२०, अपराधों को कमी. सामान्यतः, आथिक स्थिति का अपराधों 
की संख्या पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । गांवों की हृदयद्रावक गरीबी को देखते 
हुए वहां पर चोरी के अधिक अपराधों का होता स्वाभाविक है। परन्तु आर्थिक 
कारणों के अलावा कुछ ऐसे कारण हें, जो कि गांवों में अपराधों की संख्या पर 


॥४॒ 


भारतीय ग्राम-जीवन के मुख्य लक्षण... १५३ 


प्रभावशाली प्रंतिवन्‍्ध का काम करते हैं । गांवों के सब रहनेवाले एक दूसरे से खूब 
अच्छी तरह पंरिचित -होते हैं, उन्हें रोज ही आपस में काम पड़ता है और 
वह विभिन्न कांयों के लिए सहयोग करते हैं। गांवों की बनावट ऐसी होती है कि 
वहां चोरी का छिपाना वहुत मुश्किल होता हैं । इसके अतिरिक्त, छुपने की 
सुविधाएं भी नहीं होतीं और पकड़े जाना अधिक सरल और पकड़े जाने पर 
लोकोपवाद का भय प्रवल होता है । इसके अछावा गांवों में ऐशोइशरत और 
सम्पत्ति की वह तड़क-भड़क और वह असंतोष भी नहीं होता जो कि ग्रामवासियों 
में अधिक प्रलोभन और अपराध की प्रवृत्ति पैदा करे। इन्हीं सब कारणों से 
गांवों में अपराधों का अनुपात प्रायः पर्याप्त कम होता है । 

२१. मुकदमंबगजी और सारपीट. जहां- एक ओर ग्रामजीवन, उसका 
संगठन, उसकी परिवार और पंचायत जैसी संस्थाएं अपराधों की संख्या पर 
पर्याप्त नियंत्रण रखती हैं, वहां पिछले सालों में उनके घटते प्रभाव और 
जमीन पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव और नई व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के प्रवेश के 
' कारण गांवों में मुकदमेबाजी बहुत वढ़ गई हैं। इसके अलावा गांवों में सामा- 
न्‍्यतः शिक्षा का अभाव होने के कारण, छोटी-छोटी बातों को लेकर 
लोग प्रीयः अपने होश-हवास खो बैठते हैं और औरतों और ढोरों, पेड़ों और 
पाती या सामान्य प्रतिष्ठा के साधारण से प्रश्नों के लिए वहां पर प्रायः भीपण 
मारपीट और रक्‍तपात हो जाता हैं । कभी-कभी परिवारों में दुश्मनियां ठन' 
जाती हें जो पुश्तों तक चलती रहती हैँ और अनेक वार वह बहुत ही.उम्र रूप 
धारण कंर छेती हैं। गांवों में ऐसे वहुत से वर्ग हैं जो कि अपने झगड़ों को 
निपटाने के-लिए अदालत में जाना अपनी हत्तक और स्वयं ही उनका निपटारा 
करना उचित समझते हैं। 

२२. प्रकृति से निकटता. ग्रास्रवासी प्रकृति की गोद में पलते हैं । ऊपा, 
संध्या, वर्षा, ऋतुओं के परिवर्तन, पौधों, पक्षियों और पशुओं तथा भन्‍्य प्राकृतिक 
वस्तुओं और घटनाओं से उनका घनिष्ठ सम्पर्क होता हैं और वह उनसे सदा 
अद्भुत आत्मीयता अनुभव करते हैं । प्रकृति के साथ उनकी यह आत्मीयता 
उनके लोकगीतों, उनकी जनश्रुति और उनके विश्वासों में अपनी अभिव्यवित्त 
पाती है । एक नगरवासी की भांति प्रकृति से उनका परिचय पुस्तकों और निर्जीव 
चल-चित्रों द्वारा न होकर, प्रत्यक्ष और साक्षात्‌ हीता है । ग्रामवासी की प्रकृति 
से यह आत्मीयता उसके साधारण ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है तथा 
उसकी सूजनात्मक शक्तितियों को विकसित करती है । 


लि 


२३. मनोरंजन में मुनाफाखोरी का अभाव. गांवों के अन्य क्षेत्रों की 


श्प्षटः : भारंत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा . 


भांति गांवों में म्ोडंजुन भी अभी तक व्यापार और मुनाफाखोरी का साधन 
नहीं बन पाया हैं। साधारण जीवन की भांति उसके साधन वहुत ही सरल और 
सस्ते हैं, प्रायः उनमें कूछ भी खचे नहीं होता । इसके अलावा वह व्यक्तिगत 
या एकाकी न होकर प्रायः सामुंदाय्रिक और सम्मिलित होते हें। अन्य क्षेत्रों 
की - भांति उनपर भी धर्म का प्रवल प्रभाव होता हैं। यह मनोरंजन .उनके.. 
कष्टों को भुछाने और सहकारी भावना के विकास में बड़ा योग देते हैँ। सामू- 
हिक नृत्य, यान, अभिनय, खेल-कद, त्योहार, उत्सव, मेले, सहभोज ग्रामों के 
मनोरंजन के उत्तम साधन हैं। ग्राम-सधार की किसी -भी योजना में इनसे लाभ 
उठाना और इन्हें प्रोत्साहित करना परंम आवश्यक हैँ । ह 


भारतीय पग्रत्मों का पुन्रनिर्माण और आयोजन . 


पिछले पृष्ठों में हमने भारतीय ग्राम-जीवन के प्रमुख लक्षणों, उनकी 
विशेषताओं, समस्याओं, दुर्वडताओं और झवित का संक्षिप्त परिचय देने का 
प्रयत्न किया हैँ । यह जानकारी हमें उसके पुननिर्माण और आयोजन में सहा- 
यता देगी । 

गांवों की समस्याओं ने बहुत पहले से हमारे देश के सुधारकों का 
ध्यान अपनी ओर आकपित किया है । भारतीय राजनैतिक जागृति के 
सूत्रधार महात्मा गांधी का ध्यान राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही. 
गांवों के सुधार की ओर गया और उन्होंने उनके सुधार और पुनरुद्धार पर . 
सबसे अधिक बल दिया और अपने रचनात्मक कार्यक्रम में उसे सबसे प्रमुख 
स्थान दिया । उन्होंने एक लम्बें समय तक वर्धा में ग्राम-सुधार- और उनकी 
समस्याओं को सुलझाने के विभिन्न प्रयत्न किये। गांधीजी की प्रेरणा से राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने सदा ही ग्राम-सुधार के प्रति विशेष अभिरुचि दिखाई। 

भारत की विदेशी सरकार, सामान्यतः देश के सुधार की सभी समस्याओं 
से, जिसमें ग्रामों का सधार भी सम्मिलित हैं, प्रायः उदास.ही रही । किन्तु कूछ * 
अंग्रेज अफसरों ने अवश्य . इस दिश्या में महत्त्वपूर्ण कार्य . किया। पंजाब में, ब्रेन 
ओर डालिण ने गांवों के सुधार. के प्रशंसनीय प्रयत्न किये। ब्रेन ने १९२० के 
वाद गुड़गांवा जिले के गांवों को सुधारने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें अच्छी 
सफलता प्राप्त हुई। उनका यैह प्रयास गुड़गांवा-परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध है।. 
उधर सरकार के सहकारी और कृषि-विभाग भी ग्रामवासियों को सहायता 
देते के-प्रयत्त करते रहे। 

१९३७ में. पहली वार अधिकांश भारतीय प्रान्तों में लोकप्रिय शासन की 


. सामुदायिक योजनाएँ... .- शप५. 


स्थापना हुई। यह सरकारें सुपरिचित राजनैतिक कारणों के कारण कठिनाई 
' से सोलह महीने ही काम .कर सकीं, लेकिन इस बीच इन्होंने ग्राम-सुधार के _ 
आन्दोलन में पर्याप्त दिकचस्पी छी। १९३९ में लछोकग्रिग्र-सरकारों' के .स्तीफा 
दे देने के कारण पुनः यह कार्य सार्वजनिक सहंंयोग-और उत्साह के अभाव में 
शिथिल पड़ गया. | हे 

१९४७ में देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई और पुनः प्रथम राष्ट्रीय सरकार 
का ध्यान गांवों तथा देश की अन्य समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ । इस 
सरकार के तत्वावधान में देश के आर्थिक पुननिर्माण की एक पंचवर्षीय योजना 
तैयार की गई और इसमें अन्य समस्याओं के साथ ग्रामों के पुननिर्माण को 
« प्रमुख स्थान दिया गया। पंचवर्षीय योजना में ग्राम-पुनरनिर्माण और आयोजन 
का यह कार्यक्रम सामुदायिक योजनाओं के नाम से प्रसिद्ध हें। इन योजनाथों 
का संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 


सामुदायिक योजनाएं ((0779पंगाफ क़्ण 8०68) 


यों तो पिछले तीस सालों से विभिन्न राज्यों में शासन के विभिन्न विभाग, 
. जैसे कि सहकारिता और ग्राम-सुधार विभाग, ग्रामों के विकास के कामों को कर 
रहे हैं। लेकिन अभी तक एक तो इस विकास पर व्यय की गईं रकम बहुत 
कम थी और साथ ही ग्राम-जीव्रन के प्रति इनका कोई एकीकृत, समन्वित 
दृष्टिकोण व था । प्रत्येक विभाग का कार्य एक दूसरे से पृथक था और उनमें 
आपसी सामंजस्य न था । 

पिछले सालों में मध्य प्रदेश में: सेवाग्राम, मद्रास में फिरका-विकास 
योजना, वम्बई में सर्वोदिय-केन्द्रों तथा उत्तर प्रदेश में इटावा और गोरखपुर 
की पाइलट योजनाओं में ग्राम-सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण और सफल 
परीक्षण किये गये । इन परीक्षणों का अनुभव इस सामुदायिक विकास की योजना 
का प्रमुख आधार है। इन योजनाओं में ग्राम-सुधार की सभी समस्याओं को 
समग्र रूप में एक साथ लेने, जनता के सक्रिय सहयोग तथा जनता के ऊपर 
उनकी सफलता के मुख्य दायित्व को-स्वीकार किया यया है। 

लक्ष्य सामुदायिक दिकास. पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास और 
ग्राम-विस्तार (प्रा ४४०7७&073) सेवाओं को गांवों के पुन्निर्माण का 
साधन माना गया है। गा 

सावंभोस और विस्तृत रूप. सामुदायिक योजना ग्राम-जीवन के सभी मोरचों 
पर एक साथ समग्र रूप से आगे बढ़ना चाहती हैँ । इसमें कृषि और उससे 


१५६ भारत में सामाजिक कल्याण और घुरक्षा 


हु 


सम्बन्धित विपयों, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहायक रोजगार, गृह- 
निर्माण, कार्यकर्त्ताओं की ट्रेनिंग तथा सामाजिक कल्याण--प्रामों के पुनरनिर्माण 
से सम्बद्ध सभी आवश्यक कार्यों का समावेश है ५ 
कृषि से संबंधित कार्य. कृषि और उससे संबंधित विपयों में सामुदायिक 
योजना प्राप्य नई और -बंजर भूमि के पुनरुद्धार, कृषि के छिए नहरों, नल- 
कुओं, साधारण कुओं, तालाबों तथा नहरों, झीलों और तालाबों द्वारा पानी 
पहुंचाने, अच्छे किस्म के बीजों, सुधरी हुई कृषि के तरीकों, पशुचिकित्सा की 
सहायता, सुधरे हुए कृषि उपकरणों , विक्रम और ऋण की सुविधाओं ओर 
पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए केन्द्रों की व्यवस्था, आन्तरिक मीन-क्षेत्रों, 
(५४0०४१९8 ) के विकास, भोजन में आवश्यक परिवर्तन, फलों और तरकारियों 
की खेती की उन्नति, खाद के प्रबन्ध भीर जमीनों के गुणों की शोधों,' जंगलों के 
लगाने तथा इन कार्यों के परिणामों के आंकने वी व्यवस्था करती है | 
संचार का विकास. संचार के क्षेत्र में यह सड़कों के निर्माण, यान्त्रिक सड़क, 
परिवहन सेवाओं के विकास तथा पशुओं द्वारा परिवहन के विकास की व्यवस्था 
करती है। | 
शिक्षा का विकास. शिक्षा के क्षेत्र में यह अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक 
शिक्षा, मिडिल और हाई स्कूलों तथा सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालय की 
सेवाओं को स्थान देती है । 
स्वास्थ्य-सेवाओं का विकास. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफाई और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य के कार्यों, रोगियों के लिए डाक्टरी सहायता, गर्भवती माताओं कौ 
देखभाल तथा भ्रसूति की सेवाओं की व्यवस्था है । ह 
ट्रेनिंग सुविधाओं का विकास. वर्तमान.कारीगरों के रहन-सहन के स्तर को 
सुधारने के लिए उनके पुनशिक्षण; कृपकों, विस्तार-सहायकों, नये कारीगरों, 
निरीक्षकों, प्रवन्ध करनेवाले कार्यकर्त्ताओं, स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ताओं तथा योजना 
के लिए कार्यशीरू अधिकारियों की ट्रेनिंग भी सामाजिक योजना का अंग- है । 
, रोजगार का विस्तार. मुख्य या सहायक धंधों के रूप में कुटीर-उद्योगों मौर 
- दस्तकारियों, स्थानीय आवश्यकताओं या योजना के बाहर के क्षेत्रों में निर्यात 
- के लिए फालतू लोगों को रोजगार दिलाने के लिए मंझले और छोटे पैमाने 
के उद्योगों और आयोजित वितरण-व्यापार, सहायक और हितकारी सेवाओं 
द्वारा रोजगार को प्रोत्साहन देने की भी इसमें व्यवस्था है । 
गृह-निर्माण का विस्तार: गुह-निर्माण के लिए गांवों के उपयुवत नये डिजा- 
इन देने तथा निर्माण-विधि में सुधार के तरीकों के सुझाने की व्यवस्था है । 


सामुदायिक योजनाएं श्५छ 


सामाजिक कल्याण. सामाजिक- कल्याण के लिए स्थानीय प्रतिभा और 
. सांस्कृतिक आधार पर सामुदायिक मनोरंजन की व्यवस्था, शिक्षा और मनों- 
रंजन के लिए ग्रामोफोन, रेडियो, सिनेमा इत्यादि साधनों का उपयोग, स्थानीय 
तथा अन्य खेलकूद का आयोजन, मेलों तथा सहकारी और आत्म-सहायता 
आन्दोलन का संगठन सामुदायिक योजना का अंत्तिम मुख्य कार्य है । 


अंतिम लक्ष्य की रूपरेखा 


उक्त सामाजिक योजना के पूर्ण होने के वाद हमारे ग्राम-जीवन और संयथ- 
ठन का रूप बहुत कुछ निम्न प्रकार होगा:-- 

१. ग्रास इकाई, एक ग्राम-इकाई रूगभग १०० परिवारों से मिलेगी और 
उसकी जनसंख्या लगभग ५०० होगी। 

पेशेवार पुनवितरण, एक गांव की जनसंख्या का पेशेवार पुनवितरण बहुत 
कूछ इस प्रकार होगा--१०० में से ५० कृपक, १० खेंतिहर मजदूर, १० ट्रेक्टर 
और पम्प-ड्राइवर, १२ कछा, दस्तकारी और कूटीर-उद्योगों में काम करनेवाले 
मजदूर, १० नगरीय छोटे पैमाने के उद्योगों में छगे हुए कार्यकर्त्ता, १.५ गृह- 
निर्माण करनेवाले, २ परिवहत-कर्मचारी, ३.५ दूकानदार, ३ स्कूल-अध्यापक, 
२ स्वास्थ्य सेवक, .२५ डाकिया, २५ नाई , .५० कसाई और मोची इत्यादि, 
शासन से संबंधित व्यक्ति, १ पुलिस और रक्षासेवक, तथा ३ आवारा होंगे। 
कला-दस्तकारी और कूटीर-उद्योगों में छगे हुए १२ परिवारों का पेशेवार वित- 
रण इस प्रकार होगा--१ बढ़ई, .५ लुहार, .५, दर्जी, .५ चपड़ा कमानेवाला, ४ 
जुलाहे और रंगरेज, १ हलवाई, .५ कुम्हार, .२ तेली, गुड़ इत्यादि बनानेवाले 
और २ वर्तन इत्यादि विविध कामों को करनेवाले होंगे । 

* ग्राम-इकाइयों में यह सुविधाएं होंगी--पीने के पानी के लिए दो पवके क॒एं, 
नर कुंआ या तालाब, मैला पानी निकलने की उचित व्यवस्था, प्रत्येक पांच गांवों 
के लिए एक कार्यकर्त्ता की दर से ग्राम-विस्तार-सेवा का विकास, योजना के 
केन्द्रीय कार्यालय में- स्थित अथवा चलती-फिरती चिकित्सालयों द्वारा पश्चु- 
चिकित्सा की सेवाएं, खंड (3]00:) केन्द्रों में स्थित सफाई इच्स्पेक्टरों द्वारा 
सफाई-सेवाएं, विभिन्न सावनों द्वारा खेती की ' जानेवाली जमीन में से कम से 
कम आधी जमीन पर सिचाई का विस्तार होगा। गांव का लगभग गुक-तिहाई 
हिस्सा घरों, चरागाहों तथा विद्यमान या नये लगाये गये जंगलों के लिए सरक्षित 
होगा । गांवों में इस भांति सड़कों को बढ़ाया जायेगा कि एक योजना-्क्षेत्र के 
बीच अवस्थित एक गांव से दुसरे गांव तक के फासछे को अधिक से अधिक आबा 


१५८ - भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


सील छोड़-मिला दें और यह आधा मील का फासछा गांववाऊे स्वयं अपनी मेहनत 
से बनायेंगे। बाकी सड़कों का निर्माण राज्य का दायित्व होगा । स्कूल जाने योग्य: 
सब बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल होंगे | आम-स्कूल या खुली हवा में प्रीढ़ों की 

शिक्षा और मनोरंजन का एक. केन्द्र होगा । जहां सुविधाएं हैं, वहां मछली 

पकड़ने के लिए केन्द्र होंगे । 

२. संडी इकाई. उपर्युक्त गांव की इकाइयों को एक स्थान से मिलाया जाना 
आवश्यक है, जो विभिन्न गांवों के व्यापार और अन्य कार्यों का केन्द्र बन सके । 
योजना में इस इकाई को मंडी-इकाई कहा गया है| १५ से २५ गांवों के लिए 
एक मंडी-इकाई होगी, और यदि यह पहले से विद्यमान न हो, तो एक ऐसी 
इकाई को स्थापित करना होगा । 

_ संडी-इकाई में एक मिडिल या माध्यमिक स्कूछ, प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र 
से चलती-फिरती स्वास्थ्य-सेवाओं द्वारा संयुक्त एक छोटा शफाखाना, जिसमें 
' एक स्त्री स्वास्थ्य-निरीक्षक, दाई और सफाई-इन्स्पेक्टर होगा, कृपि-विस्तार-सेवा ' 
का एक केन्द्रीय कार्यात्य, एक डाक और तार घर, एक परिवहन सेवा-केन्द्र, 
एक विक्री-केन्द्र, एक कल़ा, दस्तकारी और कूटीर-उद्योग-केन्द्र, कृपि पदार्थों 
के रखने के छिए एक गोदाम और विक्री-केच्र, एक बाजार, एक सामुदायिक 
मनोरंजन-केन्द्र तथा एक आदर फार्म होगा, जिसमें कि एक वगीचा, एक बीज- 
उत्पादन-केन्द्र तथा चिड़ियों और पशुओं के ग्याभन कराने की व्यवस्था होगी 
तथा चलती-फिरती पश्ु-चिकित्सा-व्यवस्था के लिए एक खुला शफाखाना 

होगो । 

चालू योजना में संडी इकाइपः सम्मिलित नहीं. आर्थिक साधनों के अभाव 

' में सरकार द्वारा संचालित योजना में मंडी-इकाई को छोड़ दिया गया है और यह 
आशा की गई है कि गांव इकाइयों के समुचित विकास हो जाने पर व्यक्तिगत 
और स्थानीय प्रयत्नों से स्वयं ही ऐसी इकाइयों का विकास हो सकेगा. 

... ३, विकास-खंड, (॥20ए2०07977676 -3007). चार या “पांच 
मंडी केन्द्र मिलकर अपने गांवों के साथ एक विकास-खंड कहलायेंगे। इस 
विकासखंड का केन्द्रीय कार्यालय एक ग्राम-नगर-संयुवत छपनगर होगा, जिसकी 
-आवादी रूगभग ५००० होगी। ; ' 
ग्राम-नगर-संयुकत उपनगर (४0978!) में १००० परिवारों के रहने, 
शौचालयों और स्नानगृहों, पीने के पानी की वितरण-व्यवस्था, एक पावर-स्टेशन 

' अथवा ट्रॉस्फारमर सव-स्टेशन द्वारा विजली का प्रवन्च, एक वाजार, कला, 

दस्तकारी; छोटे और मंझले पैमाने के कुटीर उद्योग, एक डाक-तार और देली- 
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फोन घर, एक पंरिवहन केन्द्र, प्राइमरी और मिडिलि स्कूल, एक कृपि-स्कूछ, 
शक १५ चारपाईवाछा प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्र जो कि गांवों में जाकर काम 
कर सके, शासन-कार्याठष्य और थाना, एक गौशाला और मुर्गी पालने का केन्द्र, 
| एक शिश्ुगृह, एक पशु-अस्पत्ाल तथा सामाजिक शिक्षा और सामुदायिक कार्यों 
का केन्द्र होगा । ह | 
ग्रास-जगर-संयुक्त उपनगर भी चालू योजना में सम्मिलित नहीं. आर्थिक 
साधनों की कमी तथा अन्य कारणों से चालू सरकारी योजना में ब्राम-कस्वा- 
संयुक्त उपनगरों को छोड़ दिया गया है। इसके स्थान पर बुनियादी ग्राम-योजना 
में खंड के केन्द्रीय कार्यालय में एक मंडी-इकाई की व्यवस्था की गई हूँ और यह 
आशा की गई है कि अन्ततोगत्वा यह मंडी-इकाई ही, यदि इसका ठीक प्रकार 
से आयोजन किया जाय, स्थानीय रहनेवालों के निजी प्रयत्त से एक-प्राम-नमर- 
संयुक्त उपनगर सें विकसित हो सकेगी । 

. डे. नगर ग्राम-संयुक्त उपनगर. तीन विकास-खंड, जिनमें कि छूगभग ३०० 
गांव होंगे, मिलकर एक योजना-क्षेत्र कहलायेंगे । एक योजना-क्षेत्र य्रभग _ 
आजकल की तहसील के वरावर होगा । योजनाक्षेत्र का केन्द्रीय कार्यालय नगर - 
ग्राम-संयुक्त उपनगर कहलायेगा । इस नगर-ग्राम-सेंयुक्त उपनगर की आबादी 
१० हजार से २० हजार होगी । 

इस योजना-दक्षेत्र के केन्द्रीय कार्यालय में, ग्राम-नगर-संयुक्‍त उपनगर में प्राप्त 
सुविधाओं के अतिरिक्त, एक बेसिक अध्यापकों का ट्रेनिय कालिज, एक टेक्नीकल 
ट्रेनिय केन्द्र, एक न्यायालय, एक ट्रेक्टर संविस और सप्लाई स्टेशन, एक परिवहन 
वर्कशाप, एक इंजीनियरिंग वर्कशाप, सव प्रकार की डाक्टरी सहायता से सज्जित 
एक माध्यमिक अस्पतार, एक ग्राम-स्तर कार्यकर्ताओं का ट्रेनिग-केद्ध, एक 
'गौशाला, मुर्गीलाना और क्ृपि-परीक्षण केच्द होंगे । 
तगर-ग्राम-संदुद्त उपनगरों कीं स्थापना की सीमित-व्यवस्था, चालू योजना 
में नगर-प्राम-संयुक्‍तत उपनगर की भी व्यवस्था नहीं की गई है । यह मान लिया 
गया हैं कि वर्तमान शासन-च्यदस्था में यह पहले से ही विद्यमान है । फिर भी 
कुछ सम्मिलित योजनाओं के लिए, जो कि वहुत ही सीमित हें और विश्येपतत: 
विस्थापित शरणाथियों के बताने के छिए अथवा अविकसित क्षेत्रों के लिए सोची 
गई हैं, योजना-क्षेत्र के केन्द्र में एक तचर-ग्राम-संयुक्त उपनगर की स्थापना वी 
व्यवस्था की गई है । 
वर्तमान योजना का क्षेत्र और मल्यांक्षम 
« भारतीय-असरीकन टेक्वीकल सहयोग के अन्तर्गत प्राप्त ९० करोड़ रूपए 
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की रकम से भारत के सारै राज्यों में अभी तक १०८ योजनाओं (7770७०४) 
को स्थापित और कार्यान्वित करने की व्यवस्था की गई है। उक्त योजनाओं 
की पूरा होने में तीन साल लगेंगे। यह आद्या की जाती हैँ कि वर्तमान सामुदायिक 
योजनाएं तीन साल बाद विकास-खंडों में परिवर्तित हो सकेंगी | इसके अन्तर्गत 
प्रारम्भ में लगभग ४४,६०० गांव और रूगभग ३७२ लाख जनसंख्या आ सकेगी .। 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि पहले छः सालों में सामुदायिक योजनाओं से 
केवल ११ प्रतिशत ग्राम और १० प्रतिश्षत ग्रामवासी ही लाभान्वित हो सकेंगे । 
यह आशा की जाती हैं कि दस सालों में लगभग १,२०,००० गांव अर्थात्‌ ' 
एक चौथाई ग्राम इसके नीचे आ सकेंगे । फिलहाल इनका क्षेत्र अत्यन्त ही 
सीमित है । अतः इन योजनाओं के सफल हो जाने मात्र से भारतीय प्रामों के 
पुननिर्माण. की समस्या हल नहीं हो जाती | हां, इतना अवद्य है कि इन 
योजनाओं के सफल होने से भविष्य में पुनर्निर्माण के छिए अनुभव प्राप्त कर 
भावी विकास के लिए एक जमीन तैयार हो सकती हूं 

वास्तव में ग्रामों के कायाकल्प की समस्या ,इंतनी विस्तृत, विशाल और 
जटिल हुँ कि उसे राज्य और केन्द्रीय सरकारों के सीमित वजठों और उनके 
सीमित व्यग्रों या सीमितवैदेशिक सहायता से नहीं सुलझाया जा सकता | पर- 
म्परागत साधन उसकी मांग पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए तो जनता 
में एक विद्ञाल आन्दोलन, एक प्रवलू सार्वजनिक चेतना, एक अदम्य उत्साह 
और लूगन की सृष्टि करनी होगी, जिससे कि जनता का एक वड़ा अंश स्वयं 
निर्माण के कार्य में जुट पड़े | अभी तक विद्यमान नौकरथाही तरीके तथा 
निर्माण के प्रति जनता की उदासीनता, पुननिर्माण के कार्य में बड़ी बाघा हैं। 
“जब तक यह जड़ता टूर नहीं होती, अधिकारी वर्ग और जनता की मनोवृत्ति में: 
एक क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक ढांचे को वदलने का दृढ़ निश्चय 
नहीं होता, तव तक गांवों के पुनर्निर्माण का प्रश्न, जो दूसरे छाब्दों में हमारे 
देश के पुननिर्माण का प्रश्न है, वेहल ही रहेगा १ 


छठा अब्याय 
नगरों का विकास, उद्योगीकरण ओर सामाजिक विधटन 


नगरों का विकास 


दस्तकारी ओर व्यापार की वृद्धि से नगरों का उदय. सामुदायिक जीवन 
के विकास में नगरों का उदय काफी वाद की घटना हैं । जिस प्रकार कृपि के 
प्रारम्भ होने के साथ श्रामों का बसना शुरू हुआ, उसी प्रकार उद्योग, खाद्य 
वस्तुओं तथा पक्के माल को ले जाने की सुविधाओं के बढ़ने, परिणामत:, व्यापार 
की उन्नति और वृद्धि के साथ नगरों का उदय हुआ । नगर दस्तकारी की वस्तुओं 
के निर्माण और क्रय-विक्रय तथा खाद्य पदार्थों के ऋय-विक्रय के केन्द्र बने ॥ इस 
प्रकार उन स्थानों पर जहां यातायात की सुविधाएं थीं, वस्तुओं की पर्याप्त मांग 
थी अथवा आसपास कच्चे माल के मिलने की पर्याप्त सुविधाएं थीं, अथवा जहां 
' राजधानियां थी, छोटे-वड़े नगर वन गये । वह स्थान और वन्दरगाह जहां से 
कि माल देश देशान्तरों को भेजा जाता था, बड़े व्यापारिक नगरों के रूप में विक- 
सित हो गये ।! इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वनानेवाले उत्पादन- 
केन्द्र औद्योगिक नगरों में विकसित हो गये ॥! कुछ स्थानों ने धामिक पवित्रता, 
परिणामतः वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के कारण, वगरों का रूप 
धारण कर लिया ! 

उद्योगीकरण (१7वैंप्रड0779789907), नगरों की वृद्धि और विस्तार 
ओद्योगिक ऋन्ति से पहले नगर प्रायः छोटे होते थे। औद्योगिक ऋन्ति ने उत्पादन 
के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन कर वड़े पैमाने के उत्पादन की नींव डाली । इस ' 
बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए वड़ी राशि में पंजी की आवश्यकता थी और साथ ही 
इसके अन्तर्गत एक ही उत्पादन-संस्थान में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों 
का काम करना अनिवार्य हो यया । किसी स्थान पर प्राप्त सुविधाओं के कारण 
एक मुख्य उद्योग की स्थापना हुई और उस एक मुल्य उद्योग के स्थापित होने 
पर अनेक पूरक और सहायक गौण उद्योगों की स्थापना हुई । इन उद्योगों के 
क्रय-विक्रय की मांग को पूरा करने के लिये विभिन्न और निरंतर वड़नेवालो 
व्यापारिक यातायात और संवादवहन की सुविधाओं की आवश्यकता उत्पन्न 
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और समय वबीतने पर छोटे-छोटे औद्योगिक नगर, अन्ततोगत्वा वृहत्‌ नगरों में 
परिवर्तित हो गये । इस. प्रकार उंद्योगीकरण ने नगरों की वृद्धि और विस्तार 
में पर्याप्त योगदान "दिया । वास्तव में उद्योगीकरण. और नगरीकरण एक. 
समानान्‍्तर प्रक्रिया वन गये । | >रक । 8 

भारत में तगरों का विकतस. शिल्यकला और दस्तकारी के पर्याप्त विकास 
के साथ भारत में नंगरों की स्थापना शुरू हुई ।! मौर्य युग में हमें पाटलिपुत्र। 
उज्जैन, ताम्रपर्णी इत्यादि नगरों का वर्णन मिलता है ।१ सारे मध्यकाल में देश ; 
भर में विभिन्न छोटे-बड़े नगर विद्यमान थे । यह नगर मुख्यतः शिल्प और व्या- - 
पार के केन्द्र थे और इन्हीं में प्रायः राजधानियां थीं। . अंग्रेजी ज्ञासन की स्थापना 
- के फलस्वरूप, देशी राज्यों और दस्तकारी के नप्ट होने के बाद, इनमें से अधि- . 
कांश नगरों का प्राचीन वैभव नष्टं हो गया । उनके स्थान- पर नये औद्योगिक * 
नगरों का विकास प्रारम्भ हुआ | कलछकंत्ता, वम्वई, अहमंदाबाद, मद्रास, टादा- 
नगर, कानपुर इनमें से प्रमुख हैं ।..यों तो भारंत में 'उचद्योगीकरण प्रारम्भ हुए 
आज प्रायः एक दझाताव्दी हों चुकी- है, लेकिन यह देश- अभी भी मुख्यतः 
खेती पर निर्भर है और इसकी ८३ प्रतिशत जनता ग़ांबीं में रहती है । बावजूद: 
उद्योगीकरण की मन्द प्रगति के, पिछले तीस सालों में नंगरीं की जनसंख्या में: 
असाधारण वद्धि.हुई हुँ। पिछले-दस सालों में तो इस वृद्धि ने बहुत ही उम्रे रूप . 
 धारण*कर छिया है। १९४१ और १९५१ के वीच हमारे नगंरों की. जनसंख्या 
में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई है । भारत की छगभग १७ प्रतिशत जनता शहरों में 
रहती हैं ।: नगरवासियों की संख्या की असाधारण -वृद्धि ने आज नगरों में अनेक 
सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है .| . देश-निर्माण की 
किसी भी योजना में इनका समाधान होना आवश्यक हैं | उद्योगीकरण और 
नगरीकरण की ओर कदम उठ चुका है, उसकी. प्रगति को नहीं रोका जा सकता । : 
अतः यह आवश्यक है कि हम उसके समुचित नियंत्रण का प्रयत्न करें । 

उद्योगीकरण और नगरों के विकास से उत्पन्न समस्या का समाधान 
करने से पहले उसकी प्रमुख विद्येपतओं और सामाजिक-आथिक जीवन .पर 
उसके प्रभावों को जानना जरूरी है । शत 


नगर्‌ की. विशेषता 


नागरिक जीवन ग्रास-जीवन से पर्याप्त पृथक. नगरों के जीवन ' में 


ग्राम-जीवन से पर्याप्त मौलिक मतभेद हैँ। यों तो मध्यकालीन और आधुनिक 
नगरों के जीवन में भी पर्याप्त अन्तर हैं, पर तत्त्वतः आधुनिक नगरों ने मंध्यकालीन 
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सागरिक जीवन की कुछ विश्येषताओं को तीद्नतर कर दिया हैं । संक्षेप में उद्योग 
और व्यापार नागरिक जीवन की मुख्य धरी हैं । नगरों के ।नवासी अपनी 
भोजन की आवश्यकताओं के लिए गांवों पर निर्भर होते हें। गांवों के विपरीत, 
वह बहुत बंड़ी संख्या में एक स्थात पर एकत्रित हो रहते हैँ । उनकी जीविका का 
साधन, रहन-सहन का स्तर, स्वास्थ्य, ज्ञान, विश्वास, धारणाएं, व्यवहारा* 
सामांजिक संगठन और जीवन यांवों से पर्याप्त पृथक होता है। परिणामतः, 
उनकी संमस्याएं भी पर्याप्त भिन्न होती हैं । इसलिए उनका पृथक रूप में 
अध्ययन आवश्यक हो जाता है । 

समुदायों का रूमुद्य. सदस्यों की संख्या वहुत सीमित तथा उनके आपस 
में घनिष्ठतया सम्बद्ध और थआावद्ध होने के कारण ग्राम एक समुदाय और 
प्रायमिक समह है; इसके विपरीत, सदस्यों की अत्यधिक संख्या तथा आपस में 
उनकी अल्प घनिष्ठता तथा जआत्मीयता के अभाव में नगर विभिन्न समुदाय 
का एक समुदाय है। नागरिक समूह एक बहुत ही ढीलांडाला समूह है । 
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आज हम जिस नागरिक जीवन का अध्ययन करते हैं, वह उस नागरिक 
जीवन का हैं जो कि एक औद्योगिक समाज में विद्यमान है। कृपि-प्रधान 
देशों में श्रामों और उद्योग-प्रधान देझ्षों में नगरों का प्रभुत्व रहता हैं । अतः 
उद्योगीकरण और नागरिक जीवन के प्रभावों का साथ-साथ अध्ययन अप्रासंगिक * 
न होगा । 

उद्योगीकरण और तज्जनित नगरों की वृद्धि और विकास ने सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है । विभिन्न देशों में उद्योगीकरण 
और नगरों का प्रसार विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न रीतियों से हुआ 
हैं । ऐसी स्थिति में यह सर्वथा स्वाभाविक है कि उनके जीवन में कुछ पार्थवय 
दृष्टिगोचर हो, फिर भी औद्योगिक और नागरिक जीवन के कुछ तत्त्व तो ऐसे 
हैं, जिन्हें कि' सावभौम या स्थायी कहा जा सकता हैँ। इसके विपरीत, कुछ 
ऐसे तथ्य हैं जिन्हें पारिस्थितिक, संक्रमणकालीन अथवा समाज के ढांचे- 
विशेष से सम्बद्ध कहा जा सकता है । आगे हम दोनों प्रकार के तथ्यों का 
जिक्र करेंगे । 
े १. आ्थिक विश्युंखलता, संपट और बेफारी. उद्योगीकरण ने उत्पादन 
क्ले साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किए । जिस काम के लिए पहले 
अैकड़ों आदमियों की जरूरत पड़ती थी, उसे अब कुछ व्यक्तियों द्वारा सुबरे बत्त्रों 
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और मश्ञीनों की सहायता से अल्प समय में पुरा करना संभव हुआ | परिणामत:, 
जो लोग हाथ के उद्योगो में लगे हुए थे वह मशीन के माल की प्रतियोगिता के सामने 
न ठहर सके और उनमें से अधिकांश वेकार हो गये । उनमें से थोड़े ही छोग 
तत्काल नये उद्योगों में खप सके और उन्हें एक लम्बे समय तक भीषण आश्थिक. 
कृष्टों का सामना करना पड़ा । इसके अतिरिक्त, अनियन्त्रित पूंजीवादी व्यवस्था 
में उद्योगों और उत्पादन का संचालन वाजार की मांग के अनुमान और मुनाफे 
की प्रवृत्ति द्वारा प्ररिचालित होता है । जिस समय भी पूंजीपति मुनाफे की दर 
में कमी अथवा घाटे की संभावना देखते हैं, उत्पादन रुक जाता है| इस प्रकार 
समय-समय पर भीषण आर्थिक संकट और मन्दियों की सृष्टि होती है । परि- 
णामस्वरूप, उद्योग-प्रधान नगरी सम्यता में उसके -सदस्यों को पर्याप्त आर्थिक 
अनिश्चितता और अस्थिरता. का जीवन यापन करना पड़ता है. किन्तु हमें . 
यहां पर यह स्मरण रखना चाहिये कि यह अवस्था -उद्योगीकरण का अनिवार्य 
अंग नहीं हैँ | उत्पादन में मुनाफे की वृत्ति की समाप्ति और आर्थिक आयोजन 
द्वारा इसे वहुत अंझों में समाप्त किया जा सकता है । 

, २. आर्थिक परनिर्भरता और विशेषीकरण. गांव मूलतः स्वावलम्वी 
ओर आत्मनिर्भर थे । गांवों के सदस्य अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएं 
स्वयं तैयार कर लेते थे ॥ इसके विपरीत, नगर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिये अन्य प्रदेशों पर आश्रित होते हैं। आथिक परावरूम्वन उनका प्रमुख 
लक्षण है । वहां पर श्रमिकों के बीच सूक्ष्म श्रम-विभाजन होता है । उद्योगी- 
करण ने इस प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहित कर दिया हैँ। यह अत्यधिक 
प्रनिर्भरता और विशेषीकरण, आश्थिक यन्त्र में किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न 
होने पर, विस्तृत कठिनाइयों को -जन्मे देते हें। किसी उद्योग-विशेष पर 
निर्भरता उस उद्योग कीं वस्तुओं की मांग अथवा उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन 
होने पर, उससे -सम्वन्धित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से 
प्रभावित करती है । ह 


३. क्य-विक्रय की प्रधानता. ग्रामों में जनता के अधिक स्वावलम्बी 
होने, उपहारों का अत्यधिक़ “रिवाज होने तथा सेवाओं के पारिश्रमिक के रूप में 
अनाज का प्रयोग क्र-विक्रय को बहुत ही सीमित रखते हें । इसके विपरीत, 
नगरों में छोटी से छोटी वस्तु के लिये मुद्रा में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है । 
वहां उपभोग की वस्तुएं दूरस्थ प्रदेशों से आती हैं । इस प्रकार उत्पादकों और 
उपभोक्ताओं में सीवा सम्बन्ध न होने के कारण, एक ही वस्तु को अनेकानेक , 
मध्यस्थों के हाथों से गुजरना पड़ता है । जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात केवल 
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ऋय-विक्रय का ही कार्य करता है। क्रय-विक्रय के लिए! विभिन्न संस्थाओं का उदय 
और विकास होता है । इस प्रकार उद्योगीकरण और नगरों के अन्तर्गत आथिक 
जीवन में ऋ्रय-विक्रय की प्रधानता होती है ॥। यह क्रय-विक्रय की प्रधानता ही 
उद्योग और नगर-प्रधान समाजों में अनेक वार भीपण ओथिक संकट का कारण 
बन जाती हैं। क्रय-विक्रय संस्थाओं के कार्यों में तनिक सा भी व्याघात भयंकर 
आशिक विश्वृंखलता को जन्म दे सकता हैं। विनिमय-दर का नियंत्रण और बैकों 
की ऋण-व्यवस्था ऋ्रय-विक्रय को अत्यन्त प्रभावित करती है, अतः इनका सुचारु 
रूप से संचालन उद्योग-प्रधान नगरी सम्यतां की एक मुख्य समस्या है । 

४. उत्पादन-यन्त्रों पर मजदूरों के स्वामित्व की समाप्ति और नियंत्रण 
की पृथकता. उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने बड़े पैमाने पर उत्पादन 
को जन्म दिया। नये उन्नत उत्पादन-साधनों को अपनाने के लिए बृहत्‌ पूंजी और 
उन्हें चलाने के लिये बड़ी संख्या में मजदूरों के एक ही स्थान पर काम करने की 
आवश्यकता थी। इन नये और कीमती उत्पादन-यन्त्रों का स्वामी वनना साधारण 
मजदूरों के वूते के वाहर था। केवल पूंजीपति ही उन्हें लगा सकते थे । उन्होंने 
इन्हें लगाया और मजदूर रोजी पर उनके नीचे काम करने लगे । इससे पहले, 
जब तक कि उत्पादन प्रणाली संरल और उसके यन्त्र सस्ते थे, मजदूर उत्पादन. 
यन्त्रों का स्वयं ही मालिक था । किन्तु बड़ी- मशीनों के आगमन ने स्थिति को 
बिल्कुल बदल दिया। इनंके आने से उत्पादन के यन्त्रों का स्वामित्व कमकरों 
के हाथ से निकल गया। आगे चलकर एक नई घटना घटी । शुरू में तो पूंजीपति 
स्वामी ही स्वयं उद्योगों के वास्तविक संचालक और नियंत्रणकर्ता थे । लेकिन 
बाद मैं उद्योगों के संचालन का कार्य बहुत ही विशिष्ट हो गया और उसके लिए 
विशेष योग्यता-प्राप्त संचालकों--मैनेजरों की आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार 
उद्योगों का वास्तविक संचालन पूंजीपतियों. अथवा नये उद्योग के स्वामियों के 
हाथों से भी निकल कर अन्ततोगत्वा वेतनप्राप्त मैनेजरों के हाथ में चला गया । 

५. अधिक सम्पत्ति का उत्पादन. भाष या विजली से परिचाछित नये 
उत्पादन-यन्त्र पुराने हाथ के सरल यन्त्रों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थे | 
उनके उपयोग ने जहां एक ओर पर्याप्त सामाजिक अव्यवस्था पैदा की, वहां 
दूसरी ओर उनके प्रयोग ने बड़े पैमाने पर सम्पत्ति का उत्पादन संभव बनाया । 
संक्षेप में उन्होंने जनता के लिए वस्तुओं के उत्पादन की नींव डाली । बड़े 
पैमाने पर वस्तुएं बनने के कारण उनकी प्रति वस्तु लागत अत्यन्त नगण्य हो 
गई और जो वस्तुएं या सेवाएं पहले केवल कुछ चुनें हुए व्यक्तियों को उपलब्ध 
थीं, वह सर्वताधारण को मिलने रूगीं । जनता के रहन-सहन के स्तर में 
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उन्नति हुई | उनकी गरीदी दूर हुई और समृद्धि का सूत्रपात हुआ । यही कारण * 
हैँ कि कृषि और .ग्रामवहुल देशों की तुलना -में उद्योग-पवान और नगरबहुल 


हि )। ट 


देश आज कहीं अधिक सम्पन्न और समृद्ध हूँ। * ह ह 
६. सम्पत्ति का जविक असमान वितरण. गांवों में सम्पत्ति का उत्पादन भी * 
कम था और उसकी वसमानता भी कम थी | इसके विपरीत, उद्योगीकरण . 
ने जहां नगरों की कुल सम्पत्ति में वृद्धि की, वहां उसने क्तिरण की. असमानता 
को भी बढ़ाया । मृनाफे छारा परिचालितं औद्योगिक व्यवस्थाओं में तो यह 
असमानताएं असाधारण अनपात में बढ़ गईं । समाज द्वारा परिचालित और 
नियंत्रित मौद्योगिक व्यवस्थाओं में अवश्य उसे कम करने के प्रयत्न हुए । जसे- 
जैसे मजदूरों के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा -उठ रहा है, उनमें शिक्षा का प्रसार 
हो रहा हूँ, राजनंतिक चेतना वढ़ती जा रही है और सरकारी यन्त्र पंर उनका 
प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे कानून वन रहे हूँ, जिससे कि पहले की. तुलना: में 
आर्थिक असमानता निरंतर कम होती जा रही है । परिस्थितियों की वर्तमान 

प्रवृत्ति असमानता को कम करने की ओर ही. हूँ 

७. निवास-स्थानों की. कसी. उद्योगीकरण और जनगरों के बड़ी तेजी 
विस्तार ने नगरों में जनता के रहने की समस्या को बड़े उग्र रूप में उपस्थित 
की हूँ । गांवों में जीविका उपार्जज की कठिनाई और उद्योगीकरण 
ने ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के अभियान की गति को बहुत तेज 
कर दिया हँ । परिणामतः, वड़ी संख्या में जनता ग्रामों से नगरों की ओर 
निष्क्रमण कर रही है । नगरों की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहां पर निवास- 
स्थानों को बढ़ाना गंभीर सामाजिक समस्या निवास-स्थानों के बनाने 
में पर्याप्त समय और घन की आवश्यकता होती है। इसलिए नगरों की जनसंख्या 
की वृद्धि, परिणामत:, मकानों की मांग की तुरूना में उत्तकी पूर्ति, सदा अपर्याप्त 
रहती है । भारत में ही १९४१ से १९५१ तक नगरों की जनसंख्या में ५४ 
अतिशत की वृद्धि हुई जब कि मकानों में कठिनाई से १० प्रतिशत हुई होगी। 
वातावरण बआारोग्य समिति के अनुसार फिलहाल हमारे नगरों में लगभग १९ 
लाख घरों की कमी है, इसमें पाकिस्तान से जाये हुए शरणार्थियों के लिये अपेक्षित 
१० लाख घरों का समावेद्य नहीं हैँ 

नगरों में निवास-स्थान की कमी गंभीर सामाजिक और नैतिक समस्याओं 
को जन्म देती हैँ । निवास-स्थान के अभाव में प्रायः कई व्यक्तियों--स्त्री-पुरुषों 
और बच्चों को एक तंग जगह में साथ-साथ सोना पड़ता है, जिसका उनके स्वास्थ्य 
और चरित्र पर हानिकर प्रभाव पड़ता हैं । 
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- ८, अधिक शिक्षा. उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने आधिक सम्पत्ति 
में चृद्धि करं शिक्षा के विस्तार को सी परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। ग्रामों 
की तुलना में नगरों में शिक्षा की विस्तृत सुविधाएं हैं | पर्याप्त संख्या में छात्र 
और अध्यापक तथा अन्य आवश्यक सुविवाएं प्राप्त होने के- कारण वहां 
पर उच्च और विशेष: शिक्षा प्रदान करना भी संभव है । इसीलिए उच्च और 
टेक्नीकलू शिक्षा के केन्द्र नगरों में ही स्थापित ही सकते हैँ । इसके अतिरिक्त, 
नगरवासी ग्रामवासियों की तुरूता में अधिक सम्पन्न हैं और अपने वच्चों को 
स्कूलों और कालिजों में मेज सकते हैँ । इन्हीं सब वातों का परिणाम है कि नगरों - 
में शिक्षा का अधिक प्रसार है । निस्‍्संदेह उद्योगीकरण और नगरों के विकांस 
से सामान्यतः शिक्षा को प्रोत्साहित किया है । 

९, मिकृप्ठ स्वास्थ्य तथा श्रेष्ठ जोर विस्तृत चिकित्सा-घुविधाएं. गांवों 
'की तुलना में सामान्यतः शहरों में खुली हवा और रोशनी की पर्बाप्त कमी 
रहती है । कारखानों का धुआं, तापक्रम, कोलाहरू, निवास-स्थानों की कमी, 
.गंदी मजदूर-बस्तियां नगरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव छोड़ती हें। 
शहरों के अति गतिशील और तेज जीवन, वहां के लोगों में वढ़ती और अतृप्त 

बासनाओं ने, विश्येपतः मानसिक रोगियों की संख्या में असाधारण वृद्धि की है । 
न्यूरोसिस--स्नायू-रोग औद्योगिक और नागरिक सम्यत्ता की एक विद्येप देत हैं । 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर उक्त कारणों के वावजूद, पिछले पचास सालों से शहरों 
के वातावरण को स्वच्छ करने, वहां पर गन्दी वस्तियों को समाप्त करने तथा 
सफाई की सुविधाएं जुटाने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई हैं। इसके अतिरिवत, 
नगरों में रोगों की चिकित्सा और निवारण की विस्तृत सुविधाएं प्राप्त हें । नगरों 
की समृद्ध आर्थिक अवस्था बहुत अंगों में इसके लिए उत्तरदायी है । 

१०, पारिवारिक्त नियंत्रण का अभाव. उत्पादन, शिक्षा और मनोरंजन की 
इकाई और संस्था के रूप में नगरों में परिवार समाप्त हो चुका है । वह केवऊ 
प्रेम और प्रजनन की इकाई के रूप में ही वहां जीवित है । जीविका उपाजंन के 
लिए परिवार के विभिन्न सदस्य पृथक्‌ कारखानों या दफ्तरों में काम करते 
हैं। उन्हें सारा दिन घर से वाहर रहना पड़ता है। शिक्षा के लिए स्कूल हें; 
मनोरंजन का स्थान सिनेमा इत्यादि वाह्म संस्थाओं ने के लिया हैँ । इसके 
अतिरिक्‍त, सामाजिक और राजनैतिक कार्यो के लिए विभिन्न संस्थाएं 
और दल हें। परिवार के व्यक्ति इनके सदस्य बनते हैँ और इनके प्रभाव 
में आते है। इस प्रकार एक तरह सिर्फ सोने भर के लिए परिवार के सदस्य घर 
पर इकट॒ठे होते हैँ । इन सब प्रवृत्तियों का यह अनिवार्य परिणाम हैँ कि व्यवित 
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के ऊंपर से परिवारं का नियंत्रण बहुत कुंछ उठ चुका हैं। परिवार के बजाय, 
व्यक्ति के व्यवहार पंर अन्य बाह्य अभावों का प्रभाव अधिक प्रवलू है और वही 


'उसका नियंत्रण कंरते हैं । : 


११. उच्चतर विवाह-आयु और अल्प -विवाह- शिक्षा के प्रसार, नई. 


: आकांक्षाओं के जागृत होने तथा पुरानी परम्प्राओं प्रभाव नष्ट होने के कारण, 


नगरों में सामान्यते: छोग अधिक उम्र में विवांह करते हैं । इसके अतिरिक्त, 
नागरिक परिस्थितियों ने परिवार के पूर्व महत्त्व और अनिवार्यता को काफी 
कम कर दिया हूँ तथा उससे प्राप्त संतोष और. सुविधाओं" के अनेक नये साधन 
गैर स्थानापन्न प्रस्तुत क़र दिये हें | इनः सवका यह परिणाम है कि विवाह के 
प्रति लोगों का पहले जैसा अनुराग और आकर्षण नहीं रह गंया है.। विवाह 
को अधिक समय तक स्थग्रित करना या कुछ स्थितियों में सर्वधा उससे बचना 
औद्योगिक और नागरिक समाज की एक विदश्येषता है। 
* १२. एकाही और छोटे परिवार. संयक्त परिवार हमारे श्राम-जीवन की 
एक विशेपता थी। किन्तु आर्थिक कंठिनाइयों और व्यक्तिवादी स्वाधीनता की 
विचारधाराओं ने उनके टूटने की स्थिति उत्पन्न की । अनेक ग्रामवासी अपने 
संयुक्त परिवारों से पृथक्‌ हो अपनी पत्नी और बच्चों को नगरों में ले गये । 


इसके अतिरिक्त, नगर की परिस्थितियों में तो संयुवंत परिवार असंभव है। 


परिणामत:; एकाकी परिवारों का ही नगर में आधिपत्य हैं । पर जहां नगरों 
का जीवन एकाकी परिवारों के पक्ष में है, वहां वह छोटे परिवारों के भी 
अनुकूल है । नगरों में पारिवारिक भावना के ह्ाासं, शिक्षा के प्रसार और 
रहन-सहन के स्तर में उन्नति तथा गर्भ-निरोध (्रिलती (670०0) के 
बढ़ते ज्ञान और सुविधामों के फलस्वरूप, माता-पिता अधिक संतान की उत्पत्ति 
के विरुद्ध होते हैं । इन्हीं कारणों से ग्रांमों की तुलना में नगरों में जन्म-दर 


पर्याप्त कम होती हैं और परिवार छोटे होते हें । 


१३. पुरुषों की अधिकता. स्त्रियों की संख्या की तुलना में पुरुषों की- 
अधिकता, नागरिक जीवन की एक अन्य विश्येपता है । भारत में-तो यह स्थिति 
कुछ नगरों में वहुत ही उग्र हैं । हमारे औद्योगिक नगरों के अधिकांश मजदूर 
अभी भी गांवों और कृषि से सम्बन्धित हैं । निवास-संथान की कमी और अन्य 
आर्थिक कठिनाइयां, उन्हें अपने स्त्री और बच्चों को नंगरों में लाने और बंसाने 
के मार्ग में अन्य वाघाएं हैं । इसी का परिणाम हैँ कि कुछ नगरों में पुरुषों की 
संख्या स्त्रियों से दुगनी हैं ! इस स्थितिं का नगरों की नैतिकता पर विश्ञेप प्रभाव॑ 
पड़ा है । पार्रिवारिंक जीवन के अभाव में मजदूर व्यभिचार की ओर अग्रसर 
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होते हैँ । स्त्रियों की अल्प संख्या नगरों. में चारित्र्य-शैथिल्य का प्रमुख कारण 
बनती हैँ - 

3 १४, नारी का ऊंचा स्थान, शिक्षा की. सुविधाओं और निरंतर बढ़ती आर्थिक 
स्वाधीनता और स्वाधीन विचारों ने नगरों में स्त्रियों की स्थिति को उन्नत 
करने में पर्याप्त योग प्रदान किया हैं। ग्रामों की तुलना में यहां पर सामान्यतः 
स्त्रियों का स्थान ऊंचा हैं । 

१५. सामुदायिक घनिष्ठता का विनाश अं;र सहयोग-भावना का अभाव. 

ग्राम एक छोटा समुदाय था, जिसके सदस्य एक दूसरे से पूर्ण परिचित त्था 
सामाजिक और आश्थिक दृष्टि से घनिष्ठतया सम्बन्धित थे। उनके विचारों 
में समता थी। परिणामतः, उन्तमें. घनिष्ठ सौहार्द, स्नेह, आत्मीयता और 
सहयोग की भावना विद्यमान थी | उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने 
उस सामुदायिक एकता और सहयोग की भावना को नष्ट कर दिया। 
नंगर के निवासी एक समुदाय के न हो, अनेक समुदायों के सदस्य हें, 
जिनकी विभिन्न और विरोधी विचारधाराएं और मांगे हैं । इसका स्वाभांविक 
परिणाम, वहां पर सहयोग के स्थान पर सदैव संघर्ष और प्रतियोगिता की 
संभावना और उपस्थिति हैं। सामुदायिक एकता के नप्ठ होने से वहां पर 
सामाजिक विघटन की स्थिति विद्यमान हैं । 
_ १६ विचारों की विविधता, उद्योगीकरण और तज्जनित नागरिक विकास 
ने वहां के आ्थिक-सामाजिक जीवन और उनके सम्बन्धों, में क्वान्तिकारी 
परिवर्तन कर, वहां के निवासियों के विचारों में भीषण परिवर्तन उपस्थित 
किये । परम्परागत समाज का ढांचा नप्ट हो जाने से, उसकी चिस्तन- 
प्रणाली, उसके मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शो के प्रति नगरवालों की आस्था 
नष्ट हो गई है। नये संकट, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने के 
लिए नई-नई विचारधाराएं, कार्यक्रम और नारे उनके सम्मुख उपस्थित 
किये जाते हैं । पारिवारिक नियंत्रण और सामुदायिक एकता समाप्त हो 
रही हैं। इन सवका यह परिणाम हूँ कि नगरवासियों के विचारों में एक विचित्र 
अराजकता विद्यमान है । कुछ अंशों तक और कुछ सीमाओं में तो विचारों में 
विविधता एके स्वस्थ लक्षण है, किन्तु जब यह विभिन्नता सामाजिक सहयोग 
को नप्द करने का कारण बन जोय, तब चिन्ताजनक हो जाती है । 

१७. जातिभेद और वर्मभेद की कमी. भारत का ग्राम-समाज मुख्यतः 
जातिमेद और वर्गमेद पर आधारित था । उद्योगीकरण और नागरिक जीवन 
ने जातिभेद और वर्गभेंद की वहुत-सी कठोरताओं को कम कर दिया | विभिन्न 


१७० भारत में सामाजिक कल्याण “और. सुरक्षा 


ऋषहन 


जाति और धर्म के लोगों के साथ-साथ रेलों और मोटरों में यात्रा, काम करने 
तथा रहने ने छृूतछात और खानपान के बहुत-से वंधनों को नरम कर विया 

। इसके अतिरिक्‍त, नगरों में विभिन्न जातियों. के लड़के-लड़कियों की साथ- 
साथ शिक्षा तथा जातिभेद के विरुद्ध नये आन्दोलतनों ने ऊंच-नीच की भावना 
को नष्ट करने में वड़ा योग -दिया हूँ | अन्त में आर्थिक मजवूरियों ने जाति- 
व्यवस्था को नष्ट करने में अपनी प्रवक चोट की है। एक पेझो-से दूसरे पेशे के 
बीच गतिशीलछूता और निष्क्रमण पर्याप्त बढ़ गया है और कुछ अपवादों को 
छोड़, प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय के सदस्य आज नगरों में प्रायः: सभी पेशों 
और धंधों में पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त, उन्नत रहन-संहन ने अधिकाधिक 
नागरिकों को- शिक्षा की सुविधाएं प्रदार कर वर्ग-भेंद के अन्तर को भी पयाप्त 
कम कर दिया है । 

१८. धर्म का घटता प्रभाव. ग्रामज्जीवन आविष्कारों और विज्ञान की कमी ' 
के कारण पर्याप्त रहस्ममय था । अतः प्रकृति के रहस्यों और घटनाओं को सुलझाने 
में धर्म प्रमुख साधन था । नगरों में आथिक जीवन, घटनाओं और स,माजिक 
प्रइनों को परीक्षणं और तक से सुरुझाने का प्रयत्त हुआ । रुढ़ि का स्थान. प्रयोग 
और विद्वास का स्थान परीक्षा ने लियो । किन्तु अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो 
कि तकं-परीक्षा के नीचे नहीं आ पाये हैं और वहां घामिक विश्वास का. जीर 
संक्षेप में नगरों में धर्म का क्षेत्र निरंतर संकुचित होता -जा रहा हैं और उसका 
प्रभाव घटता जा रहा है । इसका एक प्रधान कारण नगरों में गैर-धामिक और 
वाद्य ऐहिक (86०प्रा&)) प्रभावों की प्रधानता - है । । 

, १९. राज्य-शक्ति का केसद्रीकरेण और व्यक्ति के महत्व का ह्ास- 
'उद्योगीकरण ने उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से श्रमिकों को पृथक्‌ कर 
यातायात .और संवादवहन के साधनों के विपुल विस्तार तथा शिक्षा और 
रेडियो, सिनेमा और समाचार-पत्रों के प्रसार तथा नये आविपष्कारों से राज्य 
की जनता के . आथिक, सामाजिक, यहां तक कि मानसिक क्रियाओं -को 
अधिकाधिक नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान की हैं। उद्योगीकर्ण और नगरों 
के विकास के विना यह संभव न था । औद्योगिक देझ्षों में राज्य द्वारा शक्ति का 
केन्द्रीकरणे बहुत सरल हो गया है । यह शक्ति का केन्द्रीकरण, विश्येपतः युद्ध के 
विनाश्ञात्मक अस्त्रशस्त्रों के केन्द्रीकरण में व्यकत हुआ है । इस प्रकार जिन देशों - 
में राजनैतिक दलों ने उद्योगीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों और सामाजिक 
नियंत्रण के आविष्कारों और टेक्‍्नीकों से लाभ. उठाकर राज्य की शक्ति" को 
केन्द्रित करने का प्रयत्न किया है, वहां पर व्यवित का महत्त्व और मूल्य प्राय: 


उद्योगीकरण और नगरीकरण के सामाजिक-आथ्िक प्रभाव -१७१ 


नण्ट हो गया है। अत्यधिक केन्द्रीकरण से रक्षा और व्यक्ति की स्वाधीनता का 
संरक्षण. आज के औद्योगिक समाज की एक गंभीर समस्या है । किन्तु जब कि एक 
ओोर हम उद्योगीकरण और नगर-जीवन हारा उत्पन्न निकटता और निर्भरता का 
प्रयोग शक्ति के केन्द्रीकरण में कर सकते हूँ, वहां दूसरी ओर हम उसे विकेच्धित 
भी कर सकते हँ। अतः उद्योगीकरण के साथ स्थानीय और प्रादेशिक इकाइयों 
तथा जनता को विस्तृत अधिकार प्रदान कर केन्‍्द्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रति- 
कार किया जा सकता है । । 

२०, जीवन की तेज गति और संस्कृति की अत्यधिक गतिशीलरूता: 
ग्राम-जीवन मन्द गति से चलता हैँ । इसके विपरीत, नगरों में जीवन की 
गति वहुत तेज है । हर व्यक्त बहुत व्यस्त और व्यग्र हैं। हर ओर विशेष दौड़- 
धूप और चपंलता नजर आती हैं । ऐसा ऊगता है कि जैसे मनुष्य और मशीन 
में होड़ हैं । किसी को कारखाने पहुंचने कीं जल्दी है तो किसी को दफ्तर का 
काम निपटाने की फिक्र है। हर काम के लिये समय की पाबंदी हैँ । समय की 
कमी हैँ और मिनट-मिनट का मोल है । इस अत्यधिक सक्तियता और गति 
का प्रभाव मनुष्य के शारीरिक और मानसिक. स्वास्थ्य पर अच्छा नहीं पड़ता । 
इसीलिए नगरों में पर्याप्त अधिक लोग अत्यधिक श्रम, थकान और स्वायु-रोगों 
से पीड़ित पाये जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक समाज और नगरों में, विश्येपतः भौतिक क्षेत्र 
में, निरंतर वृद्धि और उन्नति होते रहने के कारण संस्कृति में बहुत शीत्ष और 

_ निरंतर परिवर्तत आते रहते हें । इस प्रकार उसके सदस्यों के जीवन-क्रम और 
विचारों में अत्यधिक अस्थिरता और गतिशीलूता रहती हैं । परिणामतः, वहां 
सामाजिक विघटन के बीज सर्देव विद्यमान रहते हैं । 

२१. प्रह्दति से पार्यद्य और वच्चों के लिए खेल-कूद के स्थान की कमी. 

. उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने वहां की जनत्ता को प्रकृति से बहुत 
टूर फेंक दिया हैँ । सूर्योदय और संव्या, चांदनी और उंत की दुपहरी, वसन्‍्त 
और हेमंत के दृश्यों से लगरवासी वंचित रहते हैँ । इसी प्रकार वनस्पति, पशु- 
पक्षियों से भी उनका सम्पर्क नहीं होता । नगरों में स्थान की भीषण कमी होती 
है, जिससे बच्चों.को खुली हवा में स्वच्छन्द प्रकृति से आत्मीयता स्थापित 
करने का अवसर नहीं मिलता । मोटर, ट्राम, साइकिल इत्यादि गाड़ियों के 
डर से बच्चे स्वछन्द खेल-कूद और दौड़-धप नहीं कर सकते । परिणामतः, उनके 

. व्यक्तित्व के विकास में रुकावट पड़ती हैं। नगर का जीवन मुक्त व्यक्तित्व और 
प्राकृतिक सौन्दर्यानुभूति के विकास में सहायक नहीं होता-। 


१७२ भारत में सामाजिक कल्याणं और सुरंक्षा 


२२. व्यापारिक मनोरंजन. -उद्योगीकरण और नंगरों के विकांस ने मनो- 
रंजन को धर्म, परिवार और समुदाय से पृथक्‌ कर अनियंत्रित अवस्था में 
' व्यापारिक संस्थाओं, अथवा नियंत्रित अवस्था में सरकार के हाथों में दे दिया 
. है.। इस प्रकार अस्वास्थ्यकर, -अइलील, सस्ते या प्रचारात्मक मंनोरंजन की 
: संभावनाएं बढ़ गई हैं । स्वस्थ, सामाजिक और सूजनात्मंक मनोरंजन, कां 

विंकास आज के औद्योगिक समाज की एक गंभीर समस्या वन गई है । | 

२३. असंतुष्ठ व्यक्तियों की वृद्धि और जनता का भोगवादी दृष्टिकोण. 
अत्यधिक उपभोग के साधन जुटा व्यक्तियों की इच्छाओं और आगकांक्षाओं 
में असाधारण वृद्धि कर, तथा रुढ़ि और परम्परा में विश्वास न होने के कारण, 
उद्योगीकरण तथा तज्जनित नगरों के द्ुत विकास और उससे उत्पन्न अव्यवस्थाओं 
ने नगरों में निराश और जीवन से असंतुष्ट व्यक्तियों की संख्या में विपुल वृद्धि 
कर दी है । इसके अतिरिक्त, अधिक उंपभोग ने और अधिक उपभोग प्रवृत्ति को 
जागृत किया है । फैशनों के प्रतिदिन होनेवाले परिवर्तनों में यह प्रवृत्ति अच्छी 
तरह व्यक्त हुई हैं । जब कि गांवों की जनता सामान्यतः संतुष्ट और भाग्यवांदी 
हैं, नंगरों की जनता असंतुष्ट और भोगवादी है । 

२४. अधिक अपराध को प्रवृत्ति. उद्योगीकरण और तज्जनित नगरों के 
विकास ने प्राचीन परम्पराओं को नष्ट कर विया हैँ, तथा व्यक्तिगत व्यवहार 
के नियंत्रण के पुराने साधनों--परिवार, धर्म, रिवाज इत्यादि के प्रभाव को बहुत 
कम कर दिया हैं । इसके अतिरिक्त, नेगरों में व्यक्ति किसी एक घनिष्ठ समुदाय 
का सदस्य न होने, कठिनाई में पड़ने पर अन्य लोगों द्वारा सहायता न पाने, अंधिक 
अप्रलोभनों के होने, आसानी से पकड़े जाने और पहचाने जाने तथा अपने छोगों 
के सामने अपमानित होने के भय के अभाव तथा अपराध को छुपाने की सुविधा 
होने के कारण, सरंठतया अपराध की ओर अग्रसर होता है । ग्राम और नगरों 
में हुए विभिन्न प्रकार के अपराध के आंकड़े इस वात को सिद्ध करते हैं कि 
नगरों में ग्रामों की तुलना में अधिक अंपराध होते हैं । अपराबों का उन्मूलन 
नगरों-की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है । हे 
, २५. भीड़-व्यवह्यर ((70छते 9&॥9प्ा०प्रा') की बढ़ती संभावनाएं 

. उद्योगीकरण और नंगझों के विकास ने बहुत बड़ी संख्या में जन समूहों को .एक 
स्थान पर एकत्रित कर दिया हैँ । नगर में रहनेवाले विभिन्न वर्गों में आपसी 
एकता की अनुभूति वहुत कम होती हूँ । इसके अतिरिक्त, नगर के जीवन नें 
बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को पैदा कर दिया है जो-कि अपने जीवन से पर्याप्त 
असंतुष्ट और निराश हैं । उनके व्यक्तित्व का विघटन हो चुका है । ऐसी स्थिति 


* सामाजिक विघटन १७३ 


में जब कि उनपर परम्परागत नियंत्रण की संस्थाओं का प्रभुत्व समाप्त हो 
चुका हैं, उन्हें किसी भी समय वर्तमान अवस्था से मुक्ति की आज्या दिला उत्तेजित 
'किया जा सकता. है । नये आविष्कारों के फलस्वरूप विकसित प्रचार के नये 
और प्रभावपुर्ण साधनों के प्रयोग ने अवसरवादी नेताओं और प्रचारकों का 
कार्य और भी सरल्‍हू कर दिया है । माइक्रोफोन, रेडियो, टेलीविजन और समाचार- 
पत्रों और सिनेमा की सहायता से आजकल आसानी से जनता को एक भीड़ 
की भांति भड़काया जा सकता हैं | इस प्रकार आज के उद्योग-प्रधान नागरिक 
समाज में भीड़-व्यवहार की संभावनाएं बहुत वढ़ गई हैँ । समाज-सुधारकों 
के लिए यह एक गंभीर स्थिति है, जिसका कि उन्हें प्रतीकार करना है । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उद्योगीकरण और नगरों के विकास ने हमारे 
जीवन के विभिन्न पहलुओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया हैँ । जहां उससे 
समाज को आश्िक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ाया है, शिक्षा का विस्तार किया 
है, चिकित्सा-सुविधाओं को उन्नत किया है, अन्धविश्वासों को नष्ट किया 
है, वहां उसने अनेक भीएण सामाजिक समस्याओं की सृप्टि की है । संक्षेप 
में उसने सामाजिक विघटन की अनेक अवस्थाओं को उत्पन्न किया है । आगे 
संक्षेप में सामाजिक विघटन और उस पर उद्योगीकरण के प्रभाव का अध्ययन 
उपयोगी होगा । 

सामाजिक विधघटदन (80०ंश प)807827788007) अल 


2:“/प्यप्पधध्ाध आरदकश पका ढ ताक उपर लाता लक > 
संगठन समुज्ञ का आधार. सामाजिक जीवन और कल्याण के लिए 


समाज में संगठत की आवश्यकता अनुभव होती है | किसी भी संस्कृति के 
विभिन्न भौतिक और अभौतिक तत्त्व, रीति-रिवाज, विश्वास और धारणाएं, 
पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक और शिक्षण-संस्थाएं, क्रीड़ा, मतोर॑जन 
क्रियाएं एक समाज के संगठत का आधार होती हैं ॥ जब तक किसी समाज 
में भौतिक संस्कृति के विभिन्न विभाग, मनुप्य की सूजनात्मक शक्ति की 
विभिन्न अभिव्यक्तियां, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं 
उन सवसमें एक मूलभूत एकता, अनुकूछता और पूरकता विद्यमान रहती है 
हम कह सकते हैँ कि समाज संगठित है ।१पर जैसे ही उसके कुछ या समस्त 
विभागों में किसी प्रकार की विपमता, विकार, अव्यवस्था, अराजकता, प्रत्ति- 
योगिता, प्रतिकूलता प्रारम्भ हो जाती है, समाज विघटन की ओर अग्रसर होने 
लगता हैँ । 

- सामाजिक दिघटन के प्रमुख लक्षण. संक्षेप में, समाज की विभिन्न 
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शक्तियों कां अंसंतुलन, सामाजिक ढांचे की विश्वंंखछेता और पूर्व विद्यमान 
सामाजिक नियंत्रणों की अंसेफलताः सामाजिक विघटत के प्रमुख लक्षण हैं। 

सामाजिक परिवंर्तन सामांजिक जीवन के: विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलून 
की सृष्टि करता है, अतः यह सामाजिक विघटन का मूल खोत है। दूसरे शब्दों में... 
सामाजिक विघेटन सामाजिक पंरिवर्तन का ही एक पहल है.। सामाजिक विघटन , 
वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समह के विभिन्न संदस्यों के बीच विद्यमान 
सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ॥ सामाजिक विघटन, वस्तुतः समूह के विघटन . 
की प्रक्रिया है, चाहे वह समूह परिवार.हो, पड़ोस हो, समुदाय हो अथवा 
राष्ट्र । | 


| 


सामाजिक विघटत के कारण - वि 


प्रत्येक व्यवित अनेक समूहों के सूत्रों में वंधा होता है और वह सभी सूत्र 
एक. साथ ही नहीं टूट जाते । एक व्यक्ति का एक समह से सम्वन्ध-विच्छेद 
हो जाने पर, अन्य समूहों से उसके सम्बन्ध अविच्छिन्न रह सकते हैं। पर 
जैसे भी किसी एक समूह से यह सम्बन्ध टूठते हैं, सामाजिक विघटन विद्यमान 
होता है रा 
अनेक कारणों की सह-उपस्थिति: अन्य, सामाजिक घटनाओं की भांति 
ही सामाजिक विघटन भी एक जटठिछ तथ्य है । हम इसका कोई एक कारण 
नहीं ढूंढ सकते । धर्म का ह्वास, परिवार का परिवर्तित ढांचा, शासन-व्यवस्था 
का नया स्वरूप, उत्पादन के नये यन्त्र, नई सामाजिक क्थिरधाराएं, सभी 
इसमें अपना-अपना योग देती हें । एक कारण बताने के धुनी लोगों ने इन 
अनेक कारणों में से किसी एक को एकांततः सामाजिक विघटन के लिए 
उत्तरदायी ठहराया है । 
आज भी' हमारे यहां ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो -धामिक विधि- 
' विधान या धामिक शवित के छास को वर्तमान सामाजिक-विघटन की विभिन्न 
अभिव्यक्तियों--अपराध, अनैतिकता, बेकारी, पारिवारिक करूह का---एक- 
मात्र कारण मानते. हैं | एक अन्य वर्ग की राय में सुप्रजननशास्त्र के सिद्धान्तों 
पर न चलना ही आधुनिक कणष्टों का मूल हैं । 
इनमें से प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग अपनी रुचि या रुझान के अनुसार किसी - 
एक तथ्य को सामाजिक विघंटन, का कारण मानने लगता है । वास्तव में 
सामाजिक बुराइयों के . किसी एक कारण को खोजनेवाछा व्यक्ति किसी एक 
समस्या के नाना पहलुओं को समग्र रूप से समझने में असमर्थ रहता है । अता 
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_ स्रामाजिक विधटन को सही रूप में समझने के लिए हमें उन समस्त पहलुओं 
पर विचार करना होगा जो कि इससे सम्बन्धित हैं | विषटित व्यवह्यर कभी 
भी किसी एक विज्येप कारण का परिणाम नहीं .है । वास्तव में उसमें विभिन्न 
कारण अन्तहित हैं । द 

* अध्ययन की सुविधा के लिए हम साम्राजिक विघटन को प्रेरित करने 
वाली पांच प्रमुख परिस्थितियों की ओर संकेत कर सकते हैं । यह हैं-- 
(१) सामाजिक ढांचा, (२) सामाजिक पंरिवर्तन, (३) सामाजिक धारणाएं, 
(४) सामाजिक मूल्य और (५) सामाजिक संकट | वास्तव में यह सब 
परिस्थितियां भी एक दूसरे से पर्याप्त. घनिष्ठतया सम्बन्धित हैँ । आगे हम संक्षेप 
में इन-पर विचार करेंगे । 

१. सामाजिक ढ॑ँचे में परिवर्तत, एक गतिशील समाज में सामाजिक 
ढांचा निरन्तर तेजी से बदलता रहता है। व्यक्ति का पद (50808) और 
भूमिका (3.0/8) ठीक निरिचित वहीं होती और व्यक्ति अपने को ऐसी स्थिति 
में पाते हैं जहां कोई पूर्व निर्धारित व्यवहार विद्यमान नहीं होंते । गतिशील समाज 
में स्थिर और स्थायी व्यवहारों को निश्चित करना बहुत कंठिन हो जाता हैं । 

 परिणामतः, पद और भूमिका में पर्याप्त हेर-फेर होता रहता है । बहुत॑ से. 
व्यक्तियों को स्वेधा नई भूमिका ग्रहण करने के लिए मजब्र होना पड़ता 
है। यह प्रक्रिया बहुत वार समाज के लिए हितकर सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार 
एक गतिशील समाज में स्वयं सामाजिक विघटन के तत्त्व अन्तहिंत होते हैं । जो 
तत्व सामाजिक ढांचे को गतिशील बनाते हैं, वही उसे विधटित भी करते हैं । 

. पद और भूसिका सामाजिक निर्धारेण का परिणास. सामाजिक पद और 
भूमिका सामाजिक निर्धारण का परिणाम होते हैं। सम्राज ही अधिकांश व्यक्तियों 
के लिए यह निर्णय करता हैं कि वह क्या पद ग्रहण करें और कौन-सी भूमिका अदा 
करें| जब यह पद और भूमिकाएं स्पष्ट और निश्चित होती हैं, समाज सापेक्षत: 
सुसंगठित होता है । जब कि ऐसा नहीं होता, विघटन घटित होता है । हमारे 
वर्तमान समाज में उद्योगीकरण और पाच्चात्य शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप 
सामाजिक ढांचे में ऋान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और पद और भूमिका के 


2 ् 
हर.) 


सम्बन्ध सें निश्वितता निरंतर कम होती जा रही है और इस प्रकार विघटन 
के बीज वोये जा रहे है । ु 

प्रत्याजशित पद कौर भूमिदय तथा उसको पूतति में व्यवधान, एक विधदित 
समाज में व्यवितयों द्वारा पोषित और प्रत्याशित पद और भमिका की झब्पदा 


श्र 


और उनकी पूर्ति में सदेव एक वड़ा अन्तर प्रदर्शित द्वोता है । प्रत्येक 


पे किया 


स्तर मे 
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व्यक्तियों को ऐसे आदर्शों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वह शायद कभी... 
भी प्राप्त नहीं कर पाते । इसका स्वाभाविक परिणाम निराशा होता है । 
अम्वतोगत्वा व्यक्तियों को निराश हो समाज-विरोधी कार्यों में कूदना पड़ता 
है । वह समाज जिसके सदस्यों की पर्याप्त संख्या समाज द्वारा अस्वीकृत तरीकों 
.से भ्रप्नाप्य भूमिकाओं को अदा करने का प्रयास करती है, स्पष्टतः विघटित है। 

सामाजिक एकमतता का अभाव. एक विघटित समाज में प्रमख भमि- 
काओं के बारे में कोई सामाजिक एकमतता नहीं होती । उदाहरणार्थ, आज 
हमारे. समाज में एक पत्नी कौन-सी भूमिका अदा करे, यह एंक महत्त्वपूर्ण प्रदन 
है । वह एक माता या कमानेवाली, घर की शोभा वढ़ानेवाली या दिल ' 
बहलानेवाली संगिनी की भूमिका अदा करे, यह निश्चित नहीं है । इनमें से कुछ 
भूमिकाएं तो एक दूसरे की पूरक हैं, पर कुछ ऐसी नहीं हैं.। ऐसी स्थिति में 
एक स्त्री के लिए विभिन्न भूमिकाओं को अदा करने. के प्रयत्व -का परिणाम 
व्यक्तिगत निराज्ा ही होगा। अप्रत्याशित परिस्थितियों में व्यक्तियों की असफ- 
लता और निराशा. उन्हें समूह के ही विरुद्ध खड़ा कर्‌ देती है । 

२. साम्राजिक परिवर्तन का प्रतिरोध. एक संस्कृति के अभौतिक- तत्त्व 
उसकी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें वदलूना 
सुगम नहीं होता । वह संस्थाएं जो कि एक समाज में स्थिरता छाती हैं, परि- 
वर्तन के विरुद्ध अपनी हठ और प्रतिरोध के कारण प्रायः सामाजिक विधघटन का 
कारण बन जाती हैं ॥ किसी संस्था अथवा समाज के जीवित रहने के लिए 
अनिवार्य है कि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने को संशोधित 
. कर सके । 

जहां कहीं भी. सामाजिक परिवर्तन की गति सापेक्षतया तीत्र है, नई 
परिस्थितियों और पुरानी जीवन-प्रणाली के विरोध से सामाजिक ढांचा निरंतर 
हिलता रहता है और सामाजिक विघटन को उपस्थित करता हैं । एक माने 
में सामाजिक विघटन सामाजिक परिवर्तत और प्रगति की कौमत का एक 
अंश है । ; 

अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की मन्द गंति. यह एक सर्वविदित तथ्य 
है कि औतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्क्रंति में परिवर्तन बहुत मन्द 
गति से होते है। संसार में कोई भी वस्तु इतनी मन्‍्द गति से परिवर्तित नहीं होती. 
जितनी कि विचार । भौतिक संस्कृति के परिवर्तन में अधिक कठिनाई नहीं 
होती । इसका कारण स्पष्ट है । एक वेलगाड़ी की तुलना में एक मोटरकार 
की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना विशेष कठिन नहीं हैं । पर एक नये राजनैतिक 
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या सामाजिक संगठन की श्रेप्ठता प्रदर्शित करना और उसे अपनाना इतना 
सुगम नहीं । इससे हमारी उन भावनाओं और विद्वासों को आघात पहुंचता 
है जिन्हें हमने वचपन से संजोया है.। यही कारण है कि जहां हम सरलता से 
नय भौतिक परिवर्तत स्वीकार कर छेते हैँ, वहां अभौतिक परिवतंनों को 
स्वीकार करने में प्रवल प्रतिरोव प्रदर्शित करते हैँ | इसका परिणाम, नौतिकः 
और अभौतिक दोनों क्षेत्रों के, परिवर्तत में विपमता की चृष्टि होता है । इसी 
विपमता को सांस्कृतिक पिछड़ (7,982) का नाम दिया गया है । ह 
“ अभीतिक संस्कृति में भौतिक संस्कृति के अनुरूप परिवर्तंद की आवदइदकता, 
भौतिक संस्कृति में परिवर्तत, अभीतिक संस्कृति में भी तदनुसार परिवर्तन 
की आवश्यकता पर बल देते हैं । आधुनिक यातायात और संवादवहन के 
साधनों ने आज दूरी की समस्या को विल्कुल वदल दिया है, और परिणामतः 
राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विस्तृत परिवर्तनों को अनिवार्य 
बना दिया हैं । इसी प्रकार कृषि और उद्योग के नये यन्त्रों और संगठनों ने 
हमारे आर्थिक ढांचे में विस्तृत परिवर्तन रा दिये हैं। विभिन्न भोतिक परिवर्तनों 
के साथ-साथ समस्त अभौतिक क्षेत्रों में उससे संगत परिवर्तन छाना आधुनिक 
युग की प्रधान समस्या है । 

३. सामाजिक धारणाओं में विषमत्ता. एक संतुल्ति सांस्कृतिक व्यवस्था- 

पन (2 4]प्र5॥7७770) के छिए आवश्यक है कि सामाजिक व्यवहार में 
परिवर्तित यन्त्रों, परिवर्तित आर्थिक मांगों और परिवर्तित संस्थात्मक आव- 
शयकताओं के अनुसार सुवार हों । परन्तु ननृप्य की चिरपोपित धारणाएं प्रायः 
बहुत धीरे-धीरे वदलती हें और जब नई धारणाएं पुरानी स्वीकृत धारणाओं 
को मानने से इनकार कर देती हैं, तवद सामाजिक विधटन की सृप्टि हो जाती है 
और व्यक्ति परम्परागत व्यवहार को तिल्ंजलि दे देते हैं । सामालिक धारणाजं 
में यह संशोधन परिवर्तत का कारण न होकर उसका परिणाम होता है । 
ऐसी धारणाओं का ज्ञान, जो कि व्यवहार के विद्यमान नियमों की क्षमता 
को नणष्ट करता है, और इस प्रकार सामाजिक संस्थाओं पर प्रहार करता है 
सामाजिक विघ्टन को जन्म देता है । 

. जामाजिक मूल्यों (प्र७प्र८७) का विरोध, प्रत्येक समाज की कुछ 
सान्यताएं अथवा मुल्य होते हैं जो कि समह की सांस्कृतिक विरासत का 
आधारभत अंश हैं! वह इस वाद 
वात को महत््दपूर्ण या उचित और किसे नगण्य या सनचित समझा जाय 
तलाक हमारे लिए एक झमस्था दन दाता है, दयोंकि उससे हमारी विवाह- 


श्२ 


जी 


य करत हू कि समाज दंत किस 


१७८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा. 


सम्बन्ध की अविच्छिन्नता की मान्यता पर कुठाराबात होता है । विवाह से 
पूर्व यौन-सम्बन्ध अनैतिक घोपित किये जाते हैं, क्योंकि वंह हमारी ब्रह्मचर्य .. 
की कल्पना के विरुद्ध जाते हैं । इस प्रकार समस्त क्षेत्रों में सामाजिक मल्य 
सामाजिक संगठन का अभिन्न अंग होते हैं । ज्योंही सामाजिक सल्यों के विरुद्ध-- - 
आवाज उठती है, त्योंही सामाजिक विघटन शुरू हो जाता हैं । । 

जब लोगों में सामाजिक एकमतता नष्ट हो जाय और वह व्यक्तिगत 
अथवा वर्गीय स्वार्थ की दृष्टि से सामाजिक प्रश्नों पर सोचना झुरू कर दें, तब, 
सामाजिक विघटन विद्यमान माना जायेगा । आरवृुनिक समाज में संगठित धर्म 
के ह्वास, संयुक्त परिवार के विघटन और परस्पर-विरोबी राजनैतिक .विचार- * 
धाराओं के उदय और विकास में यह विघटन भलीभांति व्यक्त हुआ हैं । आज 
अर्थशास्त्र, राजनीति, वैदेशिक सम्बन्ध, धर्म, परिवार इत्यादि महत्त्वपूर्ण विपद्ों 
'पर बहुसंख्यक जनता में एकमतता का अभाव है । परिवर्तित संसार ने विभिन्न 
सामाजिक विचारधाराओं को जन्म दिया है। आज से सौ साल पहले सामाजिक 
अरइनों पर जो एकमतता व्यक्त होती थी, वह शनैः-शर्नें: समाप्त होती जा रही है । 
उद्योगीकरण, आधुनिक यातायात और संवादवहन के साधनों, सामयिक आ्थिक 
मन्दियों, राजनैतिक परिवर्त॑नों, नये सामाजिक कानूनों और आधुनिक शिक्षा तथा 
युद्धों ने हमारी मान्यताओं भर मूल्यों में ऋ्तिकारी परिवर्तन ला दिया हैं और 
सामाजिक प्रदनों पर एकमतता को नण्ट करने में यथेप्ट योग दिया है ।.. 

धारणाएं और मूल्य सहवर्ती और एक दुसरे पर अत्यन्त निर्भर होते हैं । 
दोनों ही सामाजिक परिवंर्तत और सामाजिक मतवैपम्य को प्रकट करते हैँ । 
समाज की गतिशीलता में वृद्धि के साथ-साथ, सामाजिक प्रश्नों, व्याख्याओं- 
और सामाजिक मुल्यों में अधिक परिवरतेन स्वाभाविक हैं | एक सामान्य व्यक्ति 
ऐसी स्थिति में अपने को अधिकाधिक कंठिनाई में पाता है। वास्तव में सामाजिक 
मूल्यों का यह समकालीन संघर्ष मानव-इतिहास में सबसे विस्तृत सामाजिक 
विघटन को दर्शाता है । ह 

५. संकटकालीन स्थिति (अपं575). बच्यपि सामाजिक विधटन एक क्रमिक 
'अक्रिया हैँ, परन्तु संकटकालीन परिस्थितियों में इसके वहुत-से उम्र रूप प्रकट 
“होते हैं । समूह के विचारों अथवा कार्यों में एक ऐसा गंभीर व्याघात, जो कि 
नई परिस्थिति में पुरानी आदतों, रिवाजों और व्यवहार को व्यक्त करे 
सामाजिक संकट हूँ | एक सामाजिक संकट व्यक्तिगत संकटों का भी सूत्रपात _ 
करता हैँ, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति अपने-आप परिवर्तित परिस्थितियों का 
सामना नहीं कर सकते । ॥ मर 
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वाकास्मक मार क्रम सक्नद- सामाजक खसकद दा प्रकार के हाते हू-- 


7 है #प्जाट-- बह >> डी फििट्रसण ८००. स्मदन्न नी. अनफननका, आदना न एक 
दाकाम्मक झार ऋामक । ऊूद कमा समह यथा सनद्ाय देंत काइता से जुक 





| प्र न बज 
आकररस्निक अल 
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आकानके ब्यादाद उत्तन्न दादा हू आर चसादातक्षत उन्ह अपद कथा दवा चने 
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गरास्थात के अनन्य दालना पड़ता हे, छा बह दाकास्मक सक्दट हू | उतादा का 


बम क थ ७० जप े 


24%, 27 मय 22 2+> 5 ३ क्षबता 
खाकासमक दृघंदनाए, अकाल, सकमप, कंका का फल हा जाना कथन 
5 ; 
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आकास्मक सकट 


इयर छाज़ार का टठप्प दवा जाना एप हा आकास्मक सकद हूं । हमार लि 








5 24 अल 0 पे 3. कलकउलक आती पनल्कज गत वलिप मिपअत 
दिदाय महादद्ध दान दंग के विदाजन के फडल्दनल्प हु मानकाद दकाकासइमक 


८ 3८ 


जनक पट ही १० ५2४ किन कनुक।. ८ लत ककया पाकिस्तान लक अमसनकनमन्टल अजय. कानदीया,. 2 कनकनन्‍्कानएण... टी टलडलकणन, एक 
सकट थ | उमनाका कार पराकृस्तान चानके सनझाता सा हमार छछ एक 


आकृस्मिक ० ब्ड्ल्नज फिलडीड ल्च्ु ब्यफज्ज- बे न अन्िाद्फदजा 
आक्ास्मक सकद हू । इसके व्परात, छुके कऋामक सकेद बहू हू, जा दावकाल 
कि [आम 
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म बार-दार उद्र रूप धारण करता है | नह नच्छी के परस्परनसाम्मलन से उतपन् 
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अधशथब्यवेस्धा का सामाजक संगठन वास-धार नप्द दाता जा रहा हू । पयाष्त 
जलन ब्स् जीविका दी त गजल खोज 0 +« 2. वन गांवों ्> शहरों डे जा» ॥|. निष्क्रमण कार ब् 2 
संख्या म जाइका का साज मे छाम भावा स घगहुदा का ल्लपष्क्रर्ण कर रह हू । 


किक 


सामाजिक विघटन के प्रमखल रूप 5 


फि डे 





४ 5 विनिमय हे 5 हु 
आविक्र मनन्‍्दा और बेकारो. उत्यादन, विनिमय और यातायात के साधनों 


ने जहां एक जोर जनसाधारण के रिए उपयोग जौर जाराम की दस्तकों 


५ डर 


द््न अअअनडज अयणओट्ाज दनाया मु ख्ज्ड्क्ड द्सरी १.22 3 3 ०“ की लाम न्क >> 

का जुदाना सनत्र दनावा हूं, वहा टूसदा छार व्याकक्‍्तेगत छाम के लए 
जीपतियों द्वारा संचालित बर्च-व्यवस्था ने 
पृजापातवा दादा सचालत कवबन्यदेस्था न 
/ /% परिणाम ५७० «ड 5 कर नपेलसबा अर आकतभ न का न 42 

पारणाम हू, जस क्रामक सकद का जन्म दया 


अर मन्द्ी ु अरेकारी ऊिसका 
थक मन्दा-लल्कारा कमसके 


दा प 
|| उत्यसादन ड्जजज प्रण 


चला घन लगाने नर 
इलादव के ।हछए बन छा 
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|] 
(49५४6507067/) में आकस्मिक कमी के कारण बड़ी संख्या में मजदूर 








बात £7--> सामाजिक नाजजय प्ापज- विघवन थर्ड आन अल्भथल+ £] द्ज्च्ज >> 
एक विकृद सामाजिक विवन को जन्न देती है। व्यक्तिगत काम के लिए 
बक कि [ 2+् 


विनिमय और रे 2 
उन्पादन, वानमय कार दितरमग-थन्त्रा का उपयोग आर सम्पात्त का अत्यन्त 








खंमापानर दि >नन्‍-> ६; > >> £->>5 
लसमानद वत्तरण इस वबटन के ।छए उत्तरदाया है 
न्दिं निक्ि पदिघटदन ता >ज> ज्ट >> न्‍ंट+ >> छ्त्र्म्द एच का 
परानइदारफ धिघटन, बडनझवद्ध कारखाना के बनने से पहच गक कृषक 


लिलार केचनद स्तेंद्र और छः मसदर मम, सनक पंप पी न २ 
पाज्वादर कंदतच स्वहू आर कामसूद्र स हा नहा, प्रत्युतु घम, बथ, चिल्ता 


>> मनोरंजन >> उच्चार >> +ीफ अशिकओ> “>> ब्रज अंधलालतय उनाजा द्न्‍ि+->+ कटिन धा आह 
तारंजन के सूत्रों से भी बंधा था। इन दंदनों का तोड़ना कठिन था। झछिन्त 
| < 


न्‍ः 


ब्त्ज 


१८० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


'पंरिवार के अधिकांश कार्य आज वाहरी संस्थाओं के पास चले गये -हैं । परि- 
णामत:, पारिवारिक बंधन ढीले हो गये हें। ऐसी स्थिति में तलाक, विच्छेद और 
परित्यान वढ़ गये हैं । नई आर्थिक परिस्थितियों ने परिवार के ढांचे को बदल * 
दिया हैं, पर हमारी पुरानी पारिवारिक धारणाएं और मूल्य अभी परिवर्तन में 
पिछड़ गये हैं | इस कारण इस क्षेत्र में भी सामाजिक विघटन विद्यमान है । 

युद्ध, किसी भी समाज के लिए युद्ध एक महान्‌ आपदा और संकट है । 
युद्ध आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, विनिमय, वितरण में क्रान्तिकारी. परिवर्तन 
उपस्थित करते हूँ उपभोग की वस्तुओं का भीषण अभाव हो जातां है ।. 
समाज की सारी शक्ति उपयोगी वस्तुयें बनाने के स्थान पर विनाझ के साधनों 
के निर्माण में छग जाती है। युद्धों में भीपण घन और जन की हानि उठानी पड़ती 
हुँ। भय, घृणा, करता लोगों को आतक्रान्त कर छेती है | व्यक्ति और विचारों 

. की स्वाघीनता युद्ध-उद्देश्यों के लिए समाप्त कर दी जाती है। युद्धरत समाज 

युद्धकाल में एक दूसरे के विरुद्ध वर्वर व्यंवहार को स्वीकृति दे शांतिकाल में भी- 
उससे मुक्त नहीं हो पाते । बड़ी संख्या में पुरुषों के युद्ध-क्ेत्र में चले जाने अथवा 

मारे जाने के कारण, पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है और व्यभिचार॑ और 
चारिश्य-शथिल्य उसका स्थान ले लेते हैँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूद्ध समस्त 
विद्यमान सामाजिक सम्बन्धों, धारणाओं और मूल्यों को छिन्न-भिन्न कर गंभीर 

सामाजिक विधघटन की सृष्टि करते हैं । . 

॥॒ वराघ., जब समाज में विघटन होता है, तव लोग परम्परागत नैतिकता 

आऔर सदाचार की भावनाओं में विश्वास खो देते तथा विभिन्न आथिक मजब्रियों 

प्रेरित हो समाज-विरोबी दृष्टिकोंग. अपनाने की ओर अग्नसर होते हैं 
परिणार॑तः, अपराधों की वृद्धि होती है । किसी समाज में अपरांधों की उपस्थिति 
ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति को सूचित करती हैं जो कि असंतुष्ट हें और अपने 
वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाये हें | सामाजिक विघटन 
अवस्था में ऐसे- व्यक्तियों की संख्या बसावारणः रूप से बढ़ जाती है 
फलस्वरूप, अपराध भी वढ़ जाते हँ | अधिक अपराधों का होना किसी भी 
सामाजिक संगठन के -लिये बड़ा खतरा और उसकी रोंगी और विघटित अवस्था _ 
का द्योतक है | .अगले अब्याय में हमने विस्तार से अपराध और उसके उन्मूलन 

की समस्या पर विचार किया ह 

उद्योगीकरंण और सामाजिक विवदन 
सामाजिक विव्टन की सामान्य विवेचना करते हुए हम देख चुके 
कि अन्य अनेक कारणों के साथ अनियोजित उंद्योगीकरण (ए#ए०8४ा6वें 
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परवंपछाणछ8990४) वर्तमान संमाजज में सामाजिक विघवदन का एक , 
प्रधान कारण है । अतः उस पर पृथक्‌ रूप से कुछ कहना आवश्यक है । 

: उद्योगीकरण और सामाजिक संगठन को लेकर कुछ अन्वेपकों और विद्वानों 
ने कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य संकलित किये हैं । इन तुथ्यों की जानकारी अत्युपयोगी 
है । यह अध्ययन मुख्यतः फ्रांस और अमरीका को लेकर किये गये हें, किन्तु 
इनमें दिये हुए निष्कर्ष भारत पर भी पूरी तरह छाम होते हैं । वास्तव में जिन देशों 
में अनियोजित उद्योगीरण हुआ, ही प्रायः समान परिणामों का सामना 
करना पड़ा हैं । ; 

छाप्ले का अध्ययन, फ्रच इंजीनियर, फ्रंडरिक लाप्ले उन्नीसवीं सदी में फ्रांस 
उद्योगीकरण के प्रभावों का अध्ययन करते हु ए इस परिणाम पहुंचे कि सरल 
संस्क्ृतियों में, जहां कि जीविका का मुख्य साधन कृषि अथवा मछली पकड़ने के 
प्राथमिक उद्योग हैं, सामाजिक संगठन में स्थिरता है, जो कि विकसित उद्योगी 
केन्द्रों में नष्ट हो चुकी हैं । इन सरल संस्क्ृतियों में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न 
आथिक और सामाजिक क्रियाओं को समझता हैं और अल्पाधिक अंग में उनमें 
भाग लेता हैँ । परिवार और विरादरी के वास्तविक या काल्पनिक बंधन तथा 
अत्येक सामाजिक अवसर उसे प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित करते हैं और यहां पर 
सहयोगपूर्वक काये करने की क्षमता वहुत उच्चस्तर पर पाई जाती है । यह 
स्थिति ऐसी नहीं हैं जहां कि जोर-जन्न से सहयोग प्राप्त किया जाता हैं; इसके 
विपरीत, व्यक्ति खशी से स्वयं सहयोग देते हें और व्यक्तिगत आकांक्षाओं और 
सामाजिक विवान में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । प्रत्येक व्यवित 
इच्छापूर्वक सामाजिक कार्यों में योग देता 
लाप्ले की खोजों के अनुसार आधुनिक और औद्योगिक समदायों की स्थिति 
इससे सर्वथा भिन्न हैं। यहां पर विस्तृत सामाजिक विघटन व्याप्त है : सामाजिक 
विधान की ज़त्ता की उपेक्षा की जाती है, विरादरी और रक्‍त के बंधन केमजोर 
हो गये हैं, शांति और स्थिरता की क्षमता निश्चित रूप से कम हो गई हैं। ऐसे 
समुदायों में व्यक्ति दुःखी हें । परिवर्तत और नवीनता की इच्छा पागलपन की 
सीमा तक पहुंच गई है जिसने विघटन को और भी वढ्ा दिया हैँ । विभिन्न 
व्यक्तियों और समूहों के वीच प्रभावशाली सम्पर्क नष्ट हो गया हैं और उनके 
बीच स्वाभाविक और प्रभावशाली सहयोग की क्षमता भी परिणामत:, नप्द 
हो गई है । प्रसिद्ध फ्रेंच समाजश्ास्त्री दुरखाइम भी इससे मिलते-जलते 
परिणामों पर पहुंचे हैँ । 
वर्तमान औद्योगिक समाज के अध्ययन से दो वातें तो स्पप्ट हें--दु'खी व्यक्तियों 


- १८२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


की संख्या निस्संदेह वढ़ गई हैं. तथा इसमें“विभिन्न समूहों में सहयोंग का स्तरं 
पर्याप्त निम्न हैं । 
- दुरखाइम का मत. दुरखाइम ने ठीक ही लिखा है कि. हमारे विकास 
की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसने समस्त स्थापित सामाजिक प्रसंगों को 
नष्ट कर दिया है और उनका स्थान लेने के लिए कोई नई चीज पैदा नहीं हुई : 
है । दूसरे बब्दों में, द्रुत औद्योगिक, यान्त्रिक, भौतिक और रासायनिक उन्नति 
और प्रगति ने समस्त ऐतिहासिक और व्यक्तिगत सम्बन्धों को बिल्कुल छिन्न- 
भिन्न कर दिया है । ऐसा लगता है कि पहले की समस्त संस्थाओं में से केवल 
राज्य ही वचा है, जिसने कि पहले समाज के विभिन्न सामाजिक कूत्यों को 
अपने अन्दर आत्मसात करने की चेष्टा की हैं । लेकिन वह उसमें सफल- 
नहीं हो सका है । ह ह 
भारतीय इतिहास के जिन विद्यार्थियों ने मेजर बी० डी० बसु लिखित «.. 
भारत में अंग्रेजी राज्य के उत्कर्थ की कहानी पढ़ी है, वह उद्योगीकरण के 
प्रभाव से हुई भारतीय दस्तकारों की कंगाली, भुखमरी और दयनीय अवस्था 
से भलीभांति परिचित हें: । यद्यपि भारत में उद्योगीकरण के सामाजिक प्रभावों 
का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ हैं, पर इसमें संदेह नहीं कि भारत में 
उद्योगीकरण ने भीषण सामाजिक विघटन की स्थिति को उत्पन्न किया है । 
लाप्ले और दुरखाइम के अध्ययनों से एक परिणाम प्रवलरू रूप में निकलता 
है कि औद्योगिक समाज में हम सहयोग: को केवल चांस---संयोग पर नहीं छोड़ 
सकते | राजनैतिक और औद्योगिक इकाइयों में यह उपेक्षा केवल विश्वेंखलता 
और विनाश की ही सृष्टि करेगी । निस्संदेह, पिछली शतादञदी में भौतिक विज्ञानों, 
रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई है, किन्तु इस उन्नति 
के असाधारण विस्तार ने समाज के संतुलून को समाप्त कर दिया है। यदि हमारी 
सामाजिक कुशलता भी हमारी यान्त्रिक कुशलता के साथ कदम से कदम मिलाकर - ' 
चलती, तो यह अव्यवस्था न होंती ॥' परिवर्तनशील समाज: में हमें अपनी 
कुशलता को परिवर्तित अवस्था के अनुसार निरंतर परिवर्तितं करते रहकर 
उसके अनुकूछ बनाना होगा । 

. यदि हम भारत में जुलाहों का ही उदाहरण लें, तो हमें पता चलेगा कि 
मशीनों के आयात और उद्योगीकरण से पहले यहां पर जनसंख्या का बड़ा 
अनुपात कपड़ा कातने-बुनने के काम में लगा हुआ था। मशीनों के आगमन और 
उद्योगीकरण की भ्रगति ने उनके रोजगार को बड़ा घकका पहुंचाया । उनमें से 
अधिकांझ वेकार हो गये । इस प्रकार समाज के स्तम्भ विकासवादी घारणाएं 
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अहण करने के स्थान पर वेकारी और व्यक्तिगत, निराद्ा के गत में जा गिरे । 
अपने और समाज के प्रति उनका रुख पूर्ण अविश्वास का हो गया और इससे 
भीपण सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई | यह समस्या केवल 
जुलाहों तक ही सीमित नहीं रही है, प्रत्युत्‌ दस्तकारी में लगें हुए सभी लछोग 
इससे प्रभावित हुए और हो रहे हें । 

उक्त विवेचन से यह परिणाम निकछता है, कि यदि हमें अपने टेक्‍्नीकल 
कौशल में आकस्मिक और बुनियादी फ्र॒रवर्तत करना है, तो हमें परिवर्तित 
स्थिति का मुकाबिला करने के लिए उस सामाजिक कौशल का विकास करना 
होगा जो कि रहन-सहन के तरीको में सामाजिक परिवतंन छा वदली स्थिति का 
मुकाबिला करने के लिए इन कार्यवाहियों का संतुलन कर सके । हम किसी भी 
प्रकार एक पैर बीसवीं सदी और दूसरा पैर अठारहवीं सदी में रखकर नहीं चल 
सकते । पिछले सौ सालों में समाज ने अपनी सभी पूर्वस्थापनाओं को बदल 
दिया है । इसलिए यह आवश्यक हैं कि हम अपने सब कार्यों में संतुलन और 
व्यवस्थापन स्थापित करें । 

सामाजिक आयोजन (]?[%&77778) की आवश्यकता. हमारी अधिकांश 

वर्तमान सामाजिक समस्याओं के कारणों को हमारी संस्कृति के विभिन्न विभागों 
की असमान प्रगति में ढूंढा जा सकता है । अतः सामाजिक विघटन को रोकने 
का प्रभावपूर्ण उपाय संस्कृति के विभिन्न भौतिक और अभौतिक विभागों-- 
समस्त संस्थाओं, रीति-रिवाजों, विश्वासों, कानूनों को एक्न दिशा में, एक 
गति से, एक संगति से आगे बढ़ाना है ल*यह कार्य स्ववमेव अदृब्य हाथ के 
चमत्कार द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता, जैसा कि निहंस्तक्षेप-नीति (॥,97886:%2 
६॥7४) के समर्थकों का विश्वास था। इसके लिए हमें आयोजन को अपनाना 
होगा "सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित, व्यक्तिगत और वर्गीय स्वार्थों से 
रहित, सामाजिक यन्त्र के विभिन्न विभागों के संचालन की क्षमताप्राप्त व्यक्तियों 
द्वारा पूर्व-नियोजित, जनतांत्रिक रीति से निश्चित बौद्धिक सामाजिक आयो- 
जन हारा ही यह संभव है ।- भौतिक आविष्कारों को रोककर सामाजिक 
विघटन का समाधान नहीं किया जा सकता, न ही संस्कृति के कुछ विशिष्ट 
भागों को अनियमित रीति से नियंत्रित कर सामाजिक संकट का मुकाबिला 
किया जा.सकता है । इसके लिये आवश्यक हुँ कि हम वहुमुख्ली और विस्तृत 
विकास की योजनाएं अपनायें । द् 


सातवां अध्याय 
अपराध -. . 
समाज और अबराब 
: प्रत्येक समाज में उसकी शांति, सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण के लिए कुछ . 
नियमों की आवश्यकता होती हैं । इन्हीं नियंगों को हम रीति-रिवाज, डूड़ि या 
कानून कह सकते हैं। इनमें से कुछ नियमों का उल्लंघन दण्डनीय तथा कुछ का, . 
यद्यपि दण्डनीय नहीं, तथापि निन्दनीय अथवा अनैतिक माना जाता है। सामान्यतः, 
किसी भी समाज के कानून उस समाज के सामाजिक संगठन, धर्म, विश्वास; 
आर्थिक अवस्था, नैतिक धारणाओं द्वारा प्रभावित और निर्धारित होते हैँ । 
कानून और नैतिकत्ता, कानून की दृष्टि से कोई भी ऐसा कार्य जिसके. 
लिये समाज दण्ड की व्यवस्था करता है; अपराव कहलाता हूँ | अपराध की यह 
परिभाया अन्य परिमापाओं की भांति हमें बहुत आगे नहीं ले जाती । एक अन्य 
दृष्टि से हम अपराध को अनैतिक कार्य की श्रेणी में रंख सकते हैं । पर यहां पर 
- प्रदान उठता है कि क्‍यों कोई कार्य केवछ गैर-कानूनी होने से ही अनैतिक 
कहां जा सकता है; ? यदि किसी निरंकुश शासन का विरोध किया जाय, तो 
क्या हम उसे गैर-कानूनी होते हुए भी अनैतिक कहेंगे ? उदाहरणार्थ, १९४७ से 
पहले भारत में छाखों लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरीध किया, कया हम उसे 
अनैतिक कहेंगे ? यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि कानूनी भाषा में गैर-कानूनी 
होते हुए भी सामान्य जनता द्वारा यह अनैतिक नहीं समश्ना गया । पर- सामान्यतः, 
किसी भी सम्य समाज में कानून और नैतिकता में सदैव घनिष्ठ सम्बन्ध पाया 
जाता हैं । पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के समाज में, 
जहां कि जनता विभिन्न वर्गों और समूहों में बंटी हुई है, नैतिकता के सम्वन्ध- में 
पर्याप्त भिन्न घारणाएं पाई जाती हैँ । बावजूद इसके, हम यह कह सकते हैं 
कि अधिकांञ् आधुनिक देशों में, विद्येपत: जहां पर कि जनतन्त्रीय शासन-व्यवस्था 
है, अपराध कहे जानेवाले कार्य वहुसं्यक जनता द्वारा अनैतिक समझे जाते हैं। 
यहां तक कि एक पेशेवर अपराधी भी अपने वर्ग के व्यक्ति की चोरी को बुरा 
समझता हैं । पर साथ ही यह सत्य हैं क्वि विभिन्न निधिद्ध कार्यों को विभिन्न वर्ग 
विभिन्न मात्रा में निन्दतीय समझते हँ। 
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परिवर्तंनश्ञील नेतिकता.* किसी भी अनैतिक कार्य के दो पहलू हैं एक तो 
आन्तरिक, दूसरा बाह्य, पहले का सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी नैतिकता की घारणा 
से है, दूसरे को समाज से, क्योंकि वह समाज की. दृष्टि से हानिकर है । समाज- 
शास्त्रीय गवेषणाएं इस वात की पुष्टि करती हूँ कि समुदाय की दृष्टि से कोई भी 
'अनैतिक' कार्य समाजविरोधी कार्य है। किसी भी व्यक्ति पर, जिस समाज में वह 
जन्म लेता, वढ़ता और रहता है उसका प्रवल प्रभाव पड़ता हैं। जतः सामान्यतः: वह 
अपने समय में विद्यमान नैतिक धारणाओं को विना नुन-नच के स्वीकार कर लेता 
है । इस प्रकार हम कह सकते हूँ, एक माने में अनैतिक कार्य एक समाज-विरोधी 
कार्य है । किन्तु कोई भी कार्य केवल अनैतिक होने से ही अपराध और अपराध ४ 
होने से अनैतिक नहीं हो-जाता । वास्तव में प्राकृतिक अपराध नाम की कोई 
चीज नहीं है । यह सब सामाजिक अवस्था पर निर्भर है । कुछ कार्य .तो ऐसे हें 
जो कि सभी समाजों में सभी कालों में निपिद्ध रहे हैं, जैसे कि चोरी, क्योंकि इसके 
अन्दर विना मेहनत दूसरे की सम्पत्ति हड़पने का प्रयास है, जो कि किसी भी प्रकार 
के समाज के वहुसंख्यक सदस्यों के स्वार्थ के विरुद्ध हैं। किन्तु सभी अपराधों के 

विपय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । आज से सौ सार पहले के समाज द्वारा 

अनुमोदित और समर्थित अनेक कार्य आज अपराध हैं तथा उस समय के अनेक 
अपराध आज अपराध नहीं रह गये हैं।. . 

कानून और नेतिकता में व्यवधान. इस प्रकार हमारी नैतिक धारणाओं के 

परिवर्तन हमारे अपराब-श्ास्त्र और दण्ड-विधान में भी परिछक्षित होते हें । 

किन्तु इसमें प्रायः पर्याप्त समय लगता है और कभी-कभी तो परिवर्तित नैतिकता 

और अपेक्षतया प्रगतिशील अपराध कानून के वीच का व्यवधान वहुत ही विस्तृत 

हो जाता है । 

अपराध और अनैतिकता. अपराध को अनैंतिक कार्य की श्रेणी में रखा 

जा सकता है, पर वह उसका एक अंश ही कहा जा सकता है । एक तरह से हम 

कह सकते हूँ कि उनमें से जो अधिक भीषण होते हैं उन्हें ही अपराब गिना जाता 

हैं । हम नंतिक और अपराधी नियमों की दो समकेन्द्रक वृत्तों से तुलना कर 

सकते हैँ, जिनके आकार में समय और स्थान के अनुसार पर्याप्त अन्तर रहता 

हैं। कभी-कभी दोनों वृत्त एक दूसरे को विल्कुल ढक लेते हैं । किन्तु इसे अच्छा 

लक्षण नहीं कहा जा सकता । कोई भी समाज, जो प्रत्येक छोटे से छोटे अनेतिक 

कार्य के लिए दण्ड दी व्यवस्था करता है, स्वृस्थ और रूबरू नहीं कहा जा 

सकता । 
अपराब गंभीर समाज-विरोधी कृत्य. सारांश में हम कह सकते हैं कि 


१८६ - भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


अपराध एक गंभीर समाज-विरोधी कार्य है जिसके कि विरुद्ध राज्य दण्ड की 

व्यवस्था करता ह ै 
अपराध से समाज को हानि. अपराध एक भयंकर और गंभीर सामाजिक 

रोग है.जो किसी भी समाज की समृद्धि और प्रगति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप 


और कभी-कभी तो उसके जीवन तक के लिये भीषण खतरा है । सारे संसार . 


में हर साल अनन्त अपराध किये जाते हैँ तथा लाखों व्यक्ति जेलों में भेजे 
जाते हैँ । करोड़ों और अरबों रुपया उनकी रोक-थाम में खर्च होता है' और 
अपराध में संलूग्न व्यकवितियों की श्रम-शक्ति का, उत्पादन-कार्यों में न रूगने के 
कारण, व्यर्थ नाञ् होता है । .इस. प्रकार .समाज की अपार आर्थिक हानि होती 
हैं। आर्थिक हानि के अतिरिक्‍तं, अपराध से जो नैतिक हानि होती है वह उससे भी 
अधिक भयंकर है । अधिक अपराधों का होना समाज में प्रवछ समाज-विरोधी 
: तत्त्वों के होने को सूचित करता है और यह समाज-विरोधी प्रवृत्ति समाज के निर्दोष; 
सदस्यों पर भी अपना दृपित प्रभाव .छोड़ती है-। यदि हम इसमें दण्डित अपराधियों 
और उनके आश्रित परिवारों के कष्ट और दुःख तथा उनके द्वारा जागृत भय का 
भी समावेशञ्ञ करें, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी कितनी नैतिक हानि हुई हैं। साथ 
ही हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि एक अपराधी भी मानवता का एक अंग 

अच्छे सामाजिक - जीवन के लिए अपराध का उन्मूलन आवश्यक. किसी 
समाज की स्थिति, स्थिरता और उन्नति के लिए जहां अभाव, , अज्ञान और 
वेकारी के विरुद्ध प्रवक संघर्ष करना जरूरी-है, वहां उसके लिए अपने भीतर 
से अपराध का उन्मूलन भी परम आवद्यक हैं। अपराध के उन्मूलन से जहां 
हम एक ओर विद्यमान भीपण आर्थिक और नैतिक हानि को रोक सकेंगे, वहां . 
दूसरी ओर हम एक सामाजिक सेवा, स्वावलम्बन और सहयोग की भावनाओं 
के प्रसार में भी अधिक सफल होंगे | 


अपराध के कारण 


किसी भी रोग का निदान करने से पहले उसके मूल कारणों को समझना 
अत्यावश्यक है । बिना उसके सही ज्ञान के हम सुधार की आकांक्षा और भावना 
रखते हुए भी, अनजाने में ऐसे कदम उठा सकते हैँ, जिनसे समस्या का हल होना 
तो दूर, वल्कि उसके बढ़ने में मदद मिलू सकती है । यह बात चाहे और किसी 
क्षेत्र में इतनी सत्य हो न हो, पर अपराध के क्षेत्र में तो पूरी तरह से लागू होती 
हूँ । यही कारण हैँ कि छोटे से छोटे अपराध के लिए कठोर से कठोर दण्ड की 
व्यवस्था कर भी हम अपराधों में कभी नहीं कर सके हें । आखिर इसका क्या कारभ 


-अपराध के कारण, : १८७ 


है ? अपराध करने के कारणों के सम्बन्ध में लोगों ने तरह-तरह की विचित्र 
और अरान्त कल्पनाएं की हें, और आज भी ऐसे लोगों कमी नहीं है जो उन्हें 
सत्य मानते हैं । नि:सन्देह, इन गलत धारणाओं के प्रसार में अनेक विद्वानों का 
'भी हाथ रहा है।... 

यह वास्तव में खेद का विपय है कि उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अपराध के 
कारणों की खोज का कोई वैज्ञानिक प्रयत्न नहीं किया गया । उसके बाद भी जो 
खोजें हुईं, उनमें से अनेक बहुत ही अपूर्ण और अन्त थीं। हाल में अवश्य कुछ देशों 
में इस दिश्ञा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है, जिससे परिचित होना अत्यावश्यक है । 

'आगे हम संक्षेप में अपराध के कारणों के सम्बन्ध में कुछ प्रख्यात और 
प्रचलित धारणाओं तथा उस सम्बन्ध में हुई महत्त्वपूर्ण गवेषणाओं के परिणामों 
का विवरण देने का प्रयत्न करेंगे । 


मानवश्यास्त्रीय (47007070००श्टा०७7) व्याख्या . 


लोम्ब्रोजो का सिद्धांत. उन्नीसवीं सदी के अन्त में सर्वप्रथम अपराध के _ 
कारणों की जांच का गंभीर प्रयत्त आरम्भ हुआ । इन प्रारम्भिक अन्वेषकों में 
इटली के विद्वान्‌ लोम्प्रोजो का नाम बहुत प्रसिद्ध है और आज तक भी कुछ अंशथों 
भें उनके विचारों के कुछ पोषक मौजूद हैं । लोम्ब्ोजो ने लगभग-६००० अपरा- 
घियों की मानवशास्त्रीय परीक्षा की, उनके कपार, नाक, ठोड़ी, बालू इत्यादि 
के माप लिये और उससे वह इस परिणाम पर पहुंचे कि अपराधियों में कुछ ऐसी 
शारीरिक विशेषताएं हँ जो कि वाकी जनता में नहीं पाई जातीं । उदाहरणार्थ, 
उनके अनुसार अपराधियों का, विशेषकर चोरों के कपाल का, आयतन सामान्य 
व्यक्तियों से कम होता है । उनके बड़े-बड़े, भद्दे चेहरे तथा छोटे मस्तक होते हैं; 
उनमें भावकता का अभाव पाया जाता हैं तथा वह आदिम मनुष्यों की भांति 
प्रायः शरीर पर गुदवाते हैं । इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि अपराध एक आन॒वंशिक या जन्मजात प्रवत्ति है, अथवा अपराधियों की एक 
पृथक जाति कही जा सकती है, जिन्हें कि पृथक्‌ पहचाना जा सकता हैं । २०वीं 
सदी में भी कुछ अन्वेषक इसी प्रकार के परिणामों पर पहुंचे । 
भारतोय सामुद्रिकशास्त्र. भारतवर्ष में भी अति प्राचीन काल से अपराधियों 
के सम्बन्ध में कुछ ऐसे ही विचार फैले हुए हैं । मनुस्मृति इत्यादि विधिग्रन्थों 
- में न्याय करते समय अपराधी की आक्ृति पर भी ध्यान देने पर वर दिया गया 
। शारीरिक लक्षणों हारा मनुष्य के चरित्र की परीक्षा को छेकर यहां पर एक 
पृथक शास्त्र का ही विकास हुआ जिसे कि सामुद्रिकशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार 


१८८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


' कुछ लोग हस्त-रेखाओं द्वारा मनुष्य के चरित्र को जानने का दावा करते हैं। 

सामद्विकञ्ास्त्र के अनुसार मनुष्य की ऊंचाई, आवाज, वजन, रंग, रक्त, 
दरीर के विभिन्न भागों के तैलीय स्रावों द्वारा अपराध का निर्णय किया: 
जा सकता. है । वृहत्‌संहिता के लेखक वराहमिहिर के मत'में जिसका रंग 
पीछा हो, घुटने अन्दर को हों, नाक नुकीली हो, भौंहें वीच में झुकी हों तथा 
माथे की रेखायें टटी हों, उसे यौन-सम्बन्धी अपराधी समझना चाहिए 
जिसकी नाभि दाहिने. से वायीं. ओर फिरी.- हो या. जिसका चेहरा आयताकार 
(0००४००९४४४४०/') हो उसे धोखेवाज जानना चाहिए; घंसे हुए माथे के व्यक्ति 
को सदेव कारावास का भय. है । वह स्त्री जिसके पैर की कन्नी उंगली जमीन को 
न छू सके और जिसकी आंखें नशीली हों, जिसके गालों में हंसते समय गढढ़े पड़, 
जायें, व्यभिचारिणी होगी । अस्तु ।.. ; 
समालोचना , 

अपराध किसी . विशिष्ट शारीरिक अवस्था का परिणास नहीं. फ्रांसीसी 
मानवशास्त्री मनृक्षियर ने लोम्ब्रोजो की आलछोचना करते हुए बताया. है कि 
अपराधियों में पाये जानेवाले अनेक शारीरिक छक्षणों में कोई असामान्य अथवा 
हानिष्रद बात नहीं हैं तथा एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे कि हम अपराधी 
“ को पहचान सके | इनमें से कोई भी लक्षण अपराध की जन्मजात प्रवृत्ति की 
ओर संकेत नहीं करता । यदि हमें अपराधियों में बिचित्रताएं भी कुछ मिलती 
हैं, तो वह केवल आकस्मिक शारीरिक घटनाएं हें जो अच्छे से अच्छे स्वभाव 
के व्यक्ति में भी पाई जा सकती हैं। जर्मन अपंराधशारंत्री वेयर अपने अन्वेषणों 
से इस. परिणाम पर पहुंचे कि “अपराध अपराधी की किसी विशिष्ट शारीरिक 
अवस्था का परिणाम नहीं है जो कि उसे अपराधी कार्य करने को वाघ्य करता है. 
अम्यस्त तथा जन्मतः अपराधी दीखनेवाले व्यक्ति में वहुत-से शारीरिक और 
मानसिक कुरूपता के चिह्न दूंष्टिगोचर होते हूँ, किन्तु न तो वह सब मिलाकर 
न पृथक्‌ ही ऐसी विशिष्टता रखते हूँ, जिनसे कि उन्हें औरों से पृथक. किया जा 
सके । अन्य जन्वेषणों से भी इस वात की पुष्टि होती हैं। उदाहरणार्थ, कत्ल 
करनंवालों तथा उनसे सर्वंथा उल्टे पुलिसवालों के शारीरिक अन्तर, दो नमिर- 
पराघी वर्गों जैसे कि सिपाही और सैनिक, से भी कम पाये गये हूँ। अंग्रेजी 
डाक्टर चार्ल्स गोरिंग ने इस शझतांब्दी के प्रारम्भ में ६००० भयंकर अपराधियों 
की परीक्षा की जिसके परिणाम थे--“आक्सफोर्ड और कैम्त्रिज के विद्यार्थियों 
के कपालों की लम्बाई के अन्तर, अपराधियों की तुलना में कोई द्रष्टव्य अन्तर 


अपराधी ।” 


अपंराब के कारण १८९ 


उपस्थित नहीं करते, जब कि विद्यार्थियों और अपराधियों की तुलना में एंवरडीन 
और कंम्त्रिज के विद्यार्थियों में यह अन्तर अधिक है । वास्तव में केवछ सिर 
की मापों से इस वात के सम्बन्ध में यह अधिक निदिचतता से जाना-जा सकता 
हैँ कि वह अंग्रेजी अथवा स्काटिश विद्वविद्यालय का विद्यार्थी है, वनिस्वत इसके 
कि वह आगे चलकर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर वनेगा अथवा एक दंडित 

शारीरिक लक्षणों में अपराध की खोज भ्ान्त, आधुनिक वैज्ञानिक जौर 
निष्पक्ष अन्वेषणों से यह स्पष्ट हैं कि अपराधी टाइप नाम की कोई चीज नहीं 
है |. इंस प्रकार शारीरिक लक्षणों तथा आक्ृतियों में अपराध के कारणों की खोज 


' करना स्वथा व्यर्थ है तथा इसका एकमात्र आधार पूर्व कल्पयाएं और अन्ब- 


विश्वास है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । अतः हमें अपराध की खोज 
कहीं अन्य करनी होगी । 


२. आर्थिक वातावरण की व्याख्या 


१९वीं सदी के अन्त में अपराध की एक नई व्याख्या सामने आई जिसमें 


आशिक कारणों को अपराध का कारण सिद्ध किया. गया । यही वह समय था 


जब कि आधुनिक समाजवादी विचारधारा का उद्भव हुआ । इसके अनुसार 
किसी समाज में आर्थिक कारण ही बुनियादी हैं । इसी सिद्धान्त को काले मार्क्स 
ने अपनी रचना “अर्थक्षास्त्र की आलोचना' में जोरदार छाब्दों में व्यक्त किया । 
“भौतिक जीवन के उत्पादन-साथन ही जीवन की सामाजिक, राजनैतिक तथा 
आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं ।” इस विचार-सरणी के अनुसार 
किसी समाज की उत्पादन-व्यवस्था ही उसके अपराधों के लिए उत्तरदायी कही 
जायेगी । इसकी दृष्टि में प्रइ्च यह नहीं, कि किस अंश में आथिक कारण (जैसे 
कि मुख़भरी ) अपराध के उद्भव में कार्य करते हें, प्रत्युत्‌ यह है कि किस अंश में 
कोई आशिक व्यवस्था समस्त अपराध को नियंत्रित करती हैं । 

झतुर्ण पर उदयोगी. इस व्याख्या का एक वड़ा गुण है कि इसने सामाजिक 
जीवन के एक विशिष्ट पहलू पर हमारा ध्यान केन्द्रित किया हैं। लोम्ब्ोजो के 
फ्रांसीसी आलछोचकों .के लिए यह तथ्य पर्याप्त अस्पष्ट था । इसका कारण भी 
था । उनमें से अधिकांश चिकित्साझ्ास्त्री थे । आशिक व्याख्या में, बावजूद 
'कुछ अच्छादइयां होते के, हम केवल उसकी सद्दायता से अपराध की विधेचना नहीं 
कर सकते । उसके लिए हमें उन समस्त आर्थिक और अनाधिक प्रयोगों का 
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विश्लेषण करना होगा जो कि अपराध को जन्म देते हैं । 


११९० भारत में सामाजिक. कल्याण और सुरक्षा 


३. समाजशास्त्री अत्वेबगों के परिणाम . ह 
अपराधी समाजशास्त्र आज लगभग एक सदी पुराना है और यह कहा जा 
सकता है कि वह अपराध के कारणों के सम्बन्ध में प्रायः पूर्ण स्पण्टता प्राप्त कर _ 
चुका है। आगे हम संक्षेप में इसके कुछ मुख्य और महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों का विवरण , 
दे रहे हैँ । 
(क) वच्चों को उपेक्षा इत्यादि 
कुल अपराध में बच्चों और तरुण व्यक्तियों के अपराधों का बड़ा अंश होता 
है । इसके अतिरिक्त, प्रौढ़ अपराधियों की बड़ी संख्या या तो वचपेन से अपराध 
को अपनाती है, अथवा छोटी ही आयु में पतित हो चुकी होती है । किशोर 
अपराध के कारणों के ज्ञान से हम प्रौढ़ अपराध के कारणों को भी जान लेते हें । 
विभिन्न देशों से एकत्रित सूचनाएं इस वात की प्रवलू पुष्टि करती हैं कि बुरा 
उदाहरण और बचपन में उपेक्षा, अपरावका एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण कारण हैँ ।. 
वच्चों का नाजायज और अनाथ होना, उनके माता-पिता का जेल .में होना, 
भिखारी, शरावखोर अथवा वेब्या अथवा सौतेला होना, उनके द्वारा उन्हें छोड़ देना 
ऐसे कारण हें जो प्रायः वच्चे को अपराधी बनने को बाध्य करते हैँ ७-इसीलिए 
अपराधियों में ऐसे लोगों की ही वहुत' बड़ी संख्या होती है, जिन्हें वचपन में, किसी 
प्रकार का प्रेम, सुविधा, शिक्षा, सम्मान और सुख नहीं मिला होता-।- यदि 
इन्हीं वच्चों को छोटी उम्र में इस विपाकत और हानिकर वातावरण से पृथक्‌ 
किया जा सकता, तो उनमें से अधिकांश अपराधी न॑ वन पाते-:वर्चपन में उपेक्षा 
और माता-प्रितां द्वारा त्याग इत्यादि कारण सभी प्रकार के अपराधों के लिए 
उत्तरदायी हें । किन्तु अब हम कुछ ऐसे कारणों का वर्णन करेंगे जो कि कुछ: 
विशिष्ट प्रकार के अपराधों को जन्म देते हैं । 
(ख) भुखमरी । ह 
उन्नीसवीं सदी के मध्य में कुछ अंकशास्त्री-समाजज्यास्त्रियों ने इस चीज: 
को लक्ष्य किया कि जनता कि आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने के साथ-साथ चोरियों 
की संख्या वढ़ जाती हैं। १८६७ में जरमनी में वानं मेयर ने चोरी और अनाज 
के भाव के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध को सिद्ध किया | डच अपराधझास्द्री 
वौन्गर ने १९१५ में अठारह देशों के आंकड़े लेकर यही वात प्रदर्शित की । इसी 
प्रकार अन्य अन्वेषणों द्वारा भी यह तथ्य स्पण्द हुआ । स्वयं भारतवर्ष में डा० 
हैकरवाल ने इस सम्बन्ध में १९१७-१९२७ के अपराध और अनाज के भाव के . 
आंकड़ों के अध्ययन हाद्य इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया! अनाज के भाव 


अपराध के कारण १९१ 


'बढ़न और घटने के साथ-साथ प्रायः उसी अनुपात में चोरियों की संख्या घटती और 
बढ़ती रही । एक क्ृृपि-प्रधान देश होने के कारण हमारे यहां यह तथ्य और भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिए जिस साल भी सूखा पड़ने या अन्य किसी कारण 
से फसछ खराब हुई, छोटी चोरियों की संख्या वढ़ जाती है । 

नि:सन्देह, आथिक मन्दी और तेजी, जो कि व्यापार-चक्र के उतार-चढ़ाव,की 
चोतक है, विशेष प्रकार के'अपराधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ती हैं ।॥ पर वावजूद 
इसके, संसार के उद्योग-अधान उन्नत राष्ट्रों में आथिक अपराधों की संख्या क्रमश 
घटती जा रही है । इसका मुख्य कारण वहां का निरन्तर व्धित रहन-सहन का 
स्तर तथा वेकारी-बीमा की सुविधाओं का होना है । _- 


(ग) प्रछोभन 


कुछ अपराधश्ाास्त्रियों के मत में भुखमरी या निर्धनता एक समाजशास्त्रीय 
तथ्य है, लेकिन जो इसकी सीमा के व्राहर है, उसे हम प्रलोभनजनित अपराध' 
((०ए९७॥०प्७ ७9777 9॥89) कह सकते हैं । अनेक विद्वान्‌ इसे मानने 
से इनकार करते हैं । उनका कहना है कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ जन्मजात मानव- 
श्रवृत्तिओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वदलना यदि असंभव नहीं, तो बहुत 
कठिन अवश्य है । हमारी सम्मति में प्रलोभन स्वयं अपने आप में एक सांस्कृतिक 
तत्त्व है जो एक ओर समाज के आथिक और राजनैतिक संगठन, तथा दूसरी ओर 
समाज के आदर्शों, मान्यताओं और मूल्यांकन हारा निर्धारित होता हैं। वास्तव 
में जन्मजात प्रवृत्तियों का सिद्धान्त बड़े अंश में गलत है । विभिन्न संस्क्ृतियों और 
एक ही समुदाय में विभिन्न समयों में, जीवन के विभिन्न आदर्श और प्रेरक पाये 
जाते हैं। सम्पत्ति और शक्तिलोलप वर्तमान मनुष्य के लिए अवश्य यह समझना 
कठिन हो गया है, कि किन्‍्हीं समाजों में. ऐसी प्रवृत्तियों का सर्वाश अभाव था 
और आज भी अनेक पिछड़े हुए कृषक समुदायों के अध्ययन से यह जाना जा 
सकता हैं । 
किन्तु जबसे मनुष्य-जाति अमीर और गरीब में विभक्‍त है, जैसा कि बहुत 
समय से चला आ रहा है, सम्पत्ति के प्रदर्शन, आराम, आडम्बर, विलासिता ने 
अवश्य उससे वंचित जनसाधारण की इच्छाओं को जागृत किया है । यद्यपि 
ऐसी नैतिक शिक्षाओं द्वारा जैसे कि “दूसरे की सम्पत्ति छीनना पाप है”, अवश्य 
इनके दमन में बड़ी सहायता मिली है | किन्तु नई दौद्धिक चेतना ने, समानता, 
स्वाधीनता और श्नावृत्व के वये आदर्शों ने, इस भावना को भी निरन्तर कमजोर 
बना दिया है और आइचर्य नहीं कि कुछ समय में यह भावना सदा के लिए 
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2९२ भारत में सामाजिक कल्याण गौर सुरक्षा 


समाप्त हो जाय । क्यों कुछ लोग विना श्रम किये ही स्व प्रकार के सुखों को 
उपभोग करें और क्‍यों अधिकांश छोंग सदा के लिए भूखे मरें अथवा साधारण : 
जीवन यापन करें ? क्यों न विलासिता से वंचित व्यक्ति इस विलासिता में . 
साज्ञीदार बनें ? यह विचार हैं, जो कि आज सामान्य जनता के मन में उठते हें । 
निःसन्देह, उस पर प्रलोभनों का प्रभाव निरन्तर प्रवल्ू होता जा रहा है | यद्यपि : 
आज अमीरों द्वारा अपनी विलछासिता का प्रदर्शन पहले की तुलना में पर्याप्त कम 
हो गया है, इसलिये इसे. प्रलोभन के उकसाने का प्रमुख कारण मानना भूल है।. 
वास्तव में औद्योगिक क्रान्ति-जनित समद्धि और उसके परिणामस्वरूप सामान्य 
जनता के रहन-सहन के स्तर में उन्नति ने, उसकी अधिकाधिक वस्तुओं और 
प्रसाधनों की चाह को और भी तीव्रतर कर दिया | 

अपराब के आंकड़ों से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि किसी अपराध के पीछे 
क्या मूल प्रेरणा या उद्देश्य था । फिर भी हम कह सकते हूँ कि आर्थिक अपराध 
भुखमरी या निर्वनता और प्रदोभन के कारण या पेशेवर अपराधियों द्वारा अधिक 
अनुपात में किये जाते हूँ । सामान्य चोरी का कारण प्राय: पहुल्ा होता हैं; गवन, 
जालहूसाजी अथवा धोखेवाजी का दूसरा तथा बड़ी और क्ुद्ल चोरी प्रायः पेंशेवर: 
अपराधियों द्वारा की जाती हैं । यदि हम पहले प्रकार के अपराध की दूसरे प्रकार 
के अपराध से तुलना करें, तो हमें ज्ञात होगा कि पहला प्रकार आर्थिक मन्दी और 
तेजी से प्रत्यक्ष प्रभावित हैं, जव कि दूसरे प्रकार के अपराधों पर उसका प्रभावतर 
बहुत ही नगण्य हैं । इस युग की सामान्‍य प्रवृत्ति पहलें का उतार तथा दूसरे का 
चढ़ाव है । दूसरे शब्दों में, भुखमरी और निर्वतनता की कमी उन अपराधों में 
जिनका वह प्रत्यक्ष कारण है, कमी कर देती है, जव कि जनता में निरन्तर वर्धमान_ 
इच्छायें विशिष्ट प्रकार के अपराधों का कारण वनती हूँ । 

इस समस्या के गतिशील पहलू के अतिरिक्त, उसका अगतिशील पहलू भी 
हैं। गवन, छल, कपट या चाराकी से रुपया वसूल कर लेना तथा चार सी 
दीस के अन्तर्गत बानेवाले अपराध गांवों की तुलना में बड़े शहरों में अधिक होते. 
हैं। इसका कारण है नगर में इसके अधिक प्रछोभनों और अवसरों का होना । 


(घ) व्यभिचार (865०० 4)07007क्वांड8४07) 


व्यभिचार-सम्बन्धी अधिकांश अपराध उन व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, 
जिनमें कि काम-बासना केवछ एक शारीरिक क्रिया है । उनमें प्रेम, सहमति, 
भावुकता तथा कोमछता का पर्याप्त अभाव होता है जिससे वह. अपनी काम- 
वासना को परिप्कृत और उच्चस्तर पर नहीं ले जाना जानते-। वास्तव में कुछ 
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अल्प रोगी व्यक्तियों को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसमें जन्म से. कामवासना: 
- का प्रावल्य ही क्यों न हो, यदि उस. पर विजय नहीं पाता अथवा उसे अन्य सृज- 
नात्मक कार्यों में नहीं मोड़ सकता, तो कम से कम उसकी एक सभ्य और 
सुन्दर अभिव्यक्ति अवश्य सीख सकता हैं 
वर्तमान समाज सें अनेक व्यक्ति, विशेषकर अपनी तरुण अवस्था में, जो कि 
हमारे आचरण की बहुत कुछ निर्णायक है, ऐसे वातावरण में जन्मते, पलते और 
बड़े होते हैं जहां पर काम-भावना के परिप्कार का कोई प्रशत ही नहीं उठता । 
उनके रहने की दयनीय और घृणोत्पादक अवस्था, बुरे उदाहरण तथा माता- 
 पिताओं का भिन्न नैतिक और बौद्धिक स्तर, उन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसी 
अवस्था में जब कि उनका किसी भी प्रकार के कामक जीवन से दूर रहना 
आवश्यक हैं, उन्हें उसके व्ीच रहना पड़ता हैं। वहुत-से बच्चों को तंग और 
छोटे घरों में, बहुत वार ६-७ सदस्यों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है । 
अनेकों के पास सोने के छिए अछग विछौोना भी नहीं होता, अनेकों को अपने 
माता-पिता तथा अनेक लड़के रड़कियों को साथ-साथ सोना पड़ता हैं । अन्त 
में मद्यपान का भी . इसमें कुछ हाथ होता है। मद्यपान के सम्बन्ध में कुछ 
आलोचना आवश्यक है। 
(छः) मद्यवान ेु 
मद्यपान अपराध से तीन प्रकार से सम्बद्ध है: (१) भ्रूण (॥970790) 
को विकृृत कर आनुवंशिकता (मिंछ'6त0६9) पर प्रभाव डालकर, (२) मद्यपान 
की आदत द्वारा (३) तेज नशे द्वारा । इसमें हम पहले तथ्य की विवेचना यहां 
पर नहीं करेंगे । 
सद्पाव की आदत. मच्यपान की आदत तथा नशे का प्रभाव कुछ विशेष 
अपराधों पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। डी० ग्राफ हार्लेंड में आचारागर्दी और भिक्षा 
वृत्ति के लिए दण्डित व्यक्तियों का अध्ययन कर इस परिणाम पर पहुंचे कि उनमें 
से २६.८ प्रतिशत व्यक्ति अच्छे-खासे शरावी थे। यहां हमें यह वहीं भूछना 
चाहिए कि यह कार्य-कारण सम्बन्ध विपरीत भी हो सकता हैं, अर्थात्‌ अपराध- 
वृत्ति स्वयं मद्यपान के अभ्यास का कारण हो सकती है। 
इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि शरावी सभी प्रकार के अपराध करते 
हैं, जैसा कि प्राप्त आंकड़ों से प्रकट होता है । हि 
देज नशा. तेज नशे का आथिक अपराध पर वहुत ही नगष्य प्रभाव हैं, 
किन्तु यौन-अपराधों में इसका थोडा तथा आक्रमणात्मक अपराधों में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हूँ । इसकी पुष्टि में प्रचुर प्रमाण भी उपलब्ध हैं । 
श्र 
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जहां तक यौन-अपराधों का सम्बन्ध है, शराव नशे की त्रारम्भिक अवस्था ह 
में कामुकता की वृद्धि करती हैं तथा संयम को शिथिलू करती हैँ । होलेंड में . 
१९०१-५८ के वीच द्वराव के नशे में किये यौन-अपराधों की संख्या लगभग १० 
प्रतिद्षत तथा सार्वजनिक शीलाचार (?प्री770 ॥08०७7००५) के विरुद्ध किये . 
अपराधों की संख्या २१ प्रतिशत थीं। यह संख्या बहुत नहीं हैं और इसमें मद्यपान 
का प्रमाण गौण हैं । इस वात की इंससे भी पुष्टि होती है कि प्रथम महायुद्ध के 
बाद से शराव की खपत निरन्तर कम होती रही, पर इस प्रकार के अपराध 
निरन्तर वढ़ते रहे । ॥ 

नशा और आक्रनणात्मक अवराध- आक्रमणात्मक अपराधों तथा नशे का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। ज्ारीरिक और मानसिक दृष्टि से शराब 
उत्तेजना की वृद्धि कर अनेक प्रकार के. संघर्पों को जन्म दे, चिड़चिड़ेप्रन को'पैदा _ 
कर आत्मसंयम को शिथिल कर देती है । अनेक देशों से प्राप्त आंकड़ों से यह 
स्पष्ट हैं। उदाहरणार्थ, १९०८ में स्वीडन में सिपाहियों पर आक्रमण के ६४ 
प्रतिधत, आहत करने के ७४ प्रतिशत, घरेलू शांति के भंग करने के ८५ 
प्रतिशत तथा हत्याओं के ८५ प्रतिशत अपराध दराव के नशे में किये गये । इससे 
यह स्पष्ट हुँ कि अनेक प्रकार के अपराधों में मद्यपान का बड़ा हाथ होता है । 


(च) संस्कृति का अभाव 


अपराधिक हिसा में मद्यपान का चाहे कितना भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो 
उसके अतिरिक्त, उसमें एक अन्य अत्यावश्यक तत्त्व भी विद्यमान रहता हैँ, वह 
हैं परिष्कार, सुसंस्क्ृतता का अभाव और परिणामतं:, आत्म-संयम का अभाव |. 
पिछले पचास सालों में अधिकांश देशों में सामान्य जनता के सांस्कृतिक स्तर में 
पर्याप्त उन्नति हुई है, फिर भी इसमें संदेह नहीं कि.जनता का एक अंश अभी भी 
 सद्व्यवहार, सम्यता और शिक्षा के वरदान से वंचित है । इसलिए यह कोई - 
आाइचर्य की वात नहीं कि पिछड़े देझ्ों, प्रांतों, जिलों, जातियों और वर्गों में अधिक 
संख्या में अपराध होते हैं । उदाहरणार्थ, जर्मनी में उत्तेजना में किये हुए आक्रमणों 
की संख्या वुद्धिजीवियों में १ लाख व्यक्तियों के पीछे केवल २५ थी, जब कि. 
उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों में वह ५०० और अकुशछ मजदूरों में 
१,६८० थी । 


(छ) युद्ध 


न 


प्राचीन भारतीय साहित्य में युद्धों की वड़ी महिमा गाई गई है । युद्ध में 
सारे गये व्यक्ति को स्वर्ग का अधिकारी बताया गया हैं। इसी प्रकार अनेक 
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'जातियों में युद्ध को एक पुनीत और सभ्यता के प्रसार का सावन समझा गया हूँ । 
वर्तमान फासिस्टवाद तो इस विचारधारा का चरम उत्कर्प कहा. जा सकता है । 
अनेक प्राचीन और वर्वाचीन प्रसिद्ध और पूज्य महान्‌ व्यक्तियों ने, युद्ध की प्रशंसा 
में चाहे कितने भी सुन्दर और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया हो, युद्धों के 
निष्पक्ष अव्ययन से यह भलीभांति स्पष्ट हो चुका हैं कि इनसे हमें धृत और जन 
की तो हानि होती ही है, किन्तु इसके अतिरिक्त, युद्धरत छोगों का भीषण नैतिक 
पतन हो जीता- है, जिसका एक प्रत्यक्ष और घातक परिणाम समाज में अपराधों 
की असाधारण वृद्धि में दुष्टिगोचर होता हैँ । युद्ध उन समस्त कारणों को 
उपस्थित करते हैं जो कि अपराध की ओर प्रेरित करते हैं । पुरुषों की अनुपस्थिति 
में परिवारिक जीवन विश्यृंखल हो जाता है। अभी तक घर के कामों में संलग्न 
विवाहित स्त्रियों को घर से वाहर काम पर जाना पड़ता हैं । बच्चों की उपेक्षा 
होती है । काम-सम्वन्धी पतन प्रारम्भ हो जाता है। निर्धभनता और भुखमरी 
आ घेरती है । युद्ध के लिए उत्पादन और वस्तुओं की मांग, जनता के उपभोग 
के लिए प्राप्त सामग्री में भीपण कमी कर, वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि 
कर. मवाफाखोरी और चोरवाजारी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है । सरकारी 
. कर्मचारियों के हाथ में अनेक व्यापारिक अधिकार चले जाने, उनकी कृपा से 
. असाधारण छात्र होने की संभावनाएं और सुविधा होने के कारण रिश्वतखोरी 
और छल-कपट खूब जोर पकड़ते हैं । सामान्य जीवन में निपिद्ध, किन्तु युद्ध में 
स्वीकृत और सम्मानित कत्ल, आक्रमण, विनाञ्य सैनिकों द्वारा युद्ध के पश्चात्‌ 
भी उन क्षत्यों के किसी अन्य दिशा में दुहराये जाने के वीज वोते हैं । 
युद्धकालीन और युद्धोत्तर कुछ योरोपीय देझ्यों के आंकड़े हमारे कथन की 
प्रबल पुष्टि करते हैं । इस समय में अपराधों की बाढ़ आ गईं। युद्धकाल में 
अधिकांश पुरुष, उस आयु में जब कि सबसे अधिक अपराध किये जाते हैं, सैनिक़ 
सेवा में थे और इसलिए सामान्य न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र से बाहर थे । 
लड़ाई के मैदान में किये गये अपराधों की संख्या तो स्वभावत: कभी भी प्रकाशित 
नहीं होती और साथ ही इस समय में पुलिस और न्यायारूय विभाग के कमजोर 
पड़ जाने के कारण, अपेक्षतया कम ही अपराधी पकड़े जाते और दण्डित होते हैं । 
इसलिए हमें अल्पतम संख्या ही उपलब्ध होती हैं। किन्तु सह अल्पतम संख्या भी 
' अपराधों में वृद्धजनित असाधारण वृद्धि को स्पष्ट करती है। उदाहरणार्थ, किनन्‍्हीं 
देशों में तो युद्धकाल में चोरियों की संख्या में २१० प्रतिशत तक वृद्धि हुई 
३. भोतिक वातावरण 
अ्तिप्राचीन काल से मनुष्य और समाज पर भौतिक वातावरण (जलवायु, 
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भूमि इत्यादि) के प्रभाव को छोग स्वीकार करते आ रहे हैं, विशेषकर . 
जलवायु का मनुष्य की काम-प्रवृत्ति पर, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । भूमि का 
समाज के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता रे जिसका एक उदाहरण सिंचाई 
की गारंटी के लिए पूर्वीय देशों में निरंकुश शासन का जन्म .है। झायद . 
फ्रेंच लेखक मांटस्व्यू वह प्रथम व्यक्ति था जिसने कि अपराधज्ञास्त्र के लिए ' 
जलवायु के महत्त्व को समझा था। आज इस सिद्धान्त को माननेवाले 
बहुत कम हें, फिर भी यदि हम इस सिद्धान्त की अत्युक्तियां छोड़ दें, तो अभी 
भी यह समाजश्यास्त्र और मानवश्ञास्त्र में पर्याप्त प्रमुख स्थान रखता है। 
अपराजझास्त्र के क्षेत्र में भी इसके कई पोषक पाए जांते हैं । जहां तक भौतिक 
वातावरण के अप्रत्यक्ष प्रभावों का सम्वन्ध है, जो कि समाज द्वारा प्रकट होते हैं, 
उनसे इनकार नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ, इंग्लेंड में उद्योगवाद के जन्म 
में कोयले और छोह्टे की उपस्थिति एक बड़ा कारण थी । पर जहां तक भौतिक 
वातावरण का अपराध पर प्रत्यक्ष प्रभाव का प्रदन है, वह बहुत ही कम होता 
जा रहा है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और- आविष्कारों का उदय और उन्नति 
इस प्रभाव को धटाने का प्रमुख कारण है ।. 

भौतिक वातावरण का अंवराध पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं. हम देख चुके हैं 
कि अनाज की कीमतों और व्यापारिक तेजी-मन्दी के साथ अपराधों की संख्या 
बदलती रहती है; किन्तु अधिक और कम तापक्रम से, जब तक कि उसका 
अच्छी या बुरी फसल से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न हो, ऐसा कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । - 

इस सम्बन्ध में संकलित विभिन्न सूचनाओं से हम इस परिणाम पर पहुंचते 
हैं कि अपराध पर भौतिक वातावरण का प्रभाव, यदि कुछ होता भी हो, तो बहुत 
ही गौण है । वौन लिज्ट ने ठीक ही कहा था, “हम अब विशिष्ट जलवायू अथवा 
भूगम की अवस्थाओं द्वारा उत्पन्न किन्हीं अपराधी वनस्पतियों अथवा जीव-जन्तुओं 
में विश्वास नहीं करते ।” 


४. प्राणिक समाजशास्त्री-व्याख्या 


_ जन्मतः अपराधी की कल्पना के पोषक लोम्ब्नरोजो के ही एक अनयायी फैरी 
ने मानवज्ास्त्रीय और वातावरण के सिद्धान्तों के संडलेषण और समन्वय का 
प्रयास किया और यह सूत्र प्रस्तुत किया, प्रत्येक अपराध व्यक्तिगत, सामाजिक 
और झासीरिक तथ्यों का परिणाम हैं ।” यहां व्यक्तिगत तथ्यों का अर्थ वही हैं 
जो कि लोम्न्नोजो ने लगाया था । 
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समालोचन 
केवल अपराध तक सीमित रहीं.- यह सूत्र--प्रत्येक अपराध+>>व्यक्ति +- 
वातावरण, किसी भी अपराध पर लागू हो सकता है। यह केवल अपराधी कार्यों 
पर ही नहीं, सभी प्रकार के मानवीय कार्यों पर लागू होता हैँ । किन्तु इस सूच 
की समाऊछोचना करने से पहले, यह समझ ठेना आवद्यक है कि अपराध करते 
समय व्यक्तिगत तथ्य में दो उप-तथ्यों का समावेश होता हैँ । एक तो बह 
परिस्थितियां जिन्होंने जन्म से छेकर अपराध करने तक व्यक्ति को प्रभावित 
किया हूँ; दूसरे उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां ([7"0007 968) । यहां यह 
दुहराने की आवश्यकता नहीं कि अपराध में वातावरण का तथ्य अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है, अतः फैरी के सूत्र में निम्न संशोधन की आवश्यकता है--प्रत्येक 
अपराध -- (वातावरण + प्रवृत्तियां) + वातावरण । वातावरण को सदैव ही 
मनुष्य पर दोहरा असर पड़ता है । इस सीमित अर्थ में फैरी का सूत्र सही है । 
समान वातावरण की कल्पना अंत, दो व्यक्ति एक ही वातावरण में 
रहते है, उनमें से एक अपराधी वनता है दूसरा नहीं, इसे कैसे समझाया जाय ? 
वास्तव में कोई भी दो व्यवित कभी एक वातावरण में नहीं रहते । तनिक सा भी 
अन्तर उनके भावी जीवन में बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर देता है 
अपराध झारीरिक या सानसिक दिकार का परिणाम नहीं. दूसरा प्रइत 
उठता हैँ कि यह व्यक्तिगत तथ्य क्या है ? फैरी इसे .शारीरिक विकार का 
परिणाम मानता है, जब कि हम देखते हैं कि अधिकांश अपराधी शारीरिक और 
मानसिक दृष्टि से पर्याप्त स्वस्थ होते हें )- इसका समाधान पर्बाप्त सरल हे! 
) एक उद्यहरण. हम मान छेते हैँ कि दो व्यक्ति हृवहू एक से वातावरण में 
रहते और रह चुके हैँ, दोनों को ही कोई भी अपराध करने की समान सुविधा हैँ 
और दोतनों को ही इसमें किसी प्रकार की नैतिक आपत्ति नहीं है । निर्णयात्मक 
क्षण पर एक को कार्य करने का साहस है, दूसरा डर कर हट जाता हैं। अतः हम 
कह सकते हैँ कि साहस अपराध का कारण और कायरता अच्छाई का कारण हैं। 
प्रायः ऐसा ही होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक अधिक 
बुद्धिमान है और पकड़े जाने के खतरे से परिचित होने के कारण ऐसा नहीं करता, 
और मूर्ख के लिए उसे छोड़ देता है । इस प्रकार चतुराई अच्छाई और मूखेता 
अपराध का कारण वनी । किन्तु प्रायः इससे विपरीत भी पाया जाता है। बहुत 
से" अपराध विना असावारण कौशल, प्रतिभा और वृद्धिमत्ता के असंभव हें 
वास्तव में जिसे तविक भी अपराधियों के सम्पर्क में आने का अवसर मिला 
हैं, वह जानता है कि वह मूर्ख नहीं होते | | 


१९८ भारत में सामाजिक कल्याण और सुंरक्ष 


समस्त मानव-गूण अपराध के प्रेरक और निवारक. दूसरे शब्दों में हम॑ 
कह सकते हें, कि समस्त प्रकार के संभव सामान्य मानवीय गुण मनुष्य को अपराध 
करने अथवा उससे वचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं । यह वहुधा परिस्थितियों 
पर निर्भर करता हैं। यहां तक. कि नेतिंकता क्‌ता की भावना की कमी, जिसे कि 
अपराध का एक प्रवल प्रेरक माना जा सकता है, कोई कारण नहीं कि अनिवार्यतः 
अपराध में ही घटित हो । एक दुराचारी एक विशिष्ट सीमा में, जो कि कानून 
का उल्लंघन नहीं करती; जीवन में ख़ब सफलता: प्राप्त करं सकता है । अवश्य 
ही कुछ अपराधी एक बहुत ही खतरनाक वर्ग के सदस्य होते हूँ, किन्तु कौन इससे 
इनकार कर सकता हैं कि काननी कर्थो- में -न सही, पर नेतिक दृष्टि में अवश्य, 
हमें एक से एक धर्त निरपराधी नहीं. मिलते ? जीवन का सामान्य अनुभव ही हमें 
यह बताने के लिए प्र॒र्याप्त हैं । 

जन्मजात गुण अपराध से असंबद्ध, अतः फैरी के प्रसिद्ध प्रहन कि एक 
ही परिस्थिति में पोषित दो व्यक्तियों में से एक क्यों अपराधी और दूसंरा क्यों 
अपराधी नहीं वन सकता ? ” का उत्तर हम निम्न शब्दों में दे सकते है-- क्योंकि एक 
व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक मानवीय गुण अधिक मात्रा में है जिसका 
अपने आपमें कोई मंहत्त्व नहीं है, अथवा उसमें कोई भी गुण नहीं है, जिससे वह. 
अपराध करे ।”-मैनूवीरियर ने इसी. तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, “ 
बातें समान रहते हुए भी कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपराध की 
ओर अधिक अग्रसर होते हैं, जेसे कि स्त्रियों.की तुलना में पुरुष अपराध की ओर , 
अधिक प्रवृत्त होते,हैं । वंह आदमी जो कि अधिक हृष्ट-पुष्ट और साहसी है, 
दुर्वंल और डरपोक आदमी की तुलना में हिंसात्मक अपराध की ओर अधिक 
प्रवृत्त होगा । यद्यपि समग्र रूप से प्रत्येक प्रकार की शारीरिक वनावटवाला 
व्यक्ति अपने उपयुक्त कोई न कोई अपराध पा ही जाता हैं, चाहे वह आंग लगाना _ 
ही क्‍यों न हो। स्वस्थ आक्रमण की ओर, बहुते बोलनेवाला ठगी की ओर 
अधिक अग्रसर होगा । पर इस कारण से हम झवित, वाकपटुता, साहंस, फुर्ती 
भीर चातुर्य को अपराधी गुण करार नहीं दे सकते ।” दूसरे शब्दों में. हम कह सकते 
हैँ कि विभिन्न व्यक्तियों में अपराध-प्रवृत्ति का पर्याप्त अन्तर पाया जाता है 
. संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हूँ कि जन्मजात गुण, एकांततः रोगी व्यक्तियों 
को छोड़कंर, अपरांध की ओर अग्रसर नहीं करते । 

अध्यात्मवादी व्याख्या | क्र 

अपराधशास्त्रियों में एक ऐसा भी वर्ग हैं जो कि धामिकता के अभाव में 
अपराध के कारणों की खोज करता है । जर्मन लेखक क्रॉस के शब्दों में, “ईज्वर 
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से निरन्तर बढ़ती हुई विमुखता, जो कि जनता के अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में 
फैल रही है और सामान्यतः: जीवन और संसार के प्रति इससे उत्पन्न विचार वह 
जमीन है जिस पर कलूंक और अपराध खूब फलते-फूलते हैँ | सच्ची नैतिकता 
बिना धर्म के संभव नहीं है ।” 


समालोचना 


उपर्युकतत मत की पुष्टि में, हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता.। केवल यह एक 
युक्ति दी जाती है--अपराध बढ़ रहा है, अधार्िकता भी बढ़ रही है। अतः इनका 
कार्य-कारण का सम्बन्ध है । ह 

अधारमिकता और अपराध में कार्य-कारण का संबंध नहीं, इस सम्बन्ध 

में इतना कहना पर्याप्त है, यदि यह भी समान लिया जाये कि अपराध और अधा- 
मिकता दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच अनिवार्य अन्तःसम्बन्ध स्थापित 
नहीं किया जा सकता । हो सकता है कि यह दोनों ही किसी तीसरे कारण पर 
निर्भर हों । यदि हम ऐसा अनिवार्य सम्बन्ध दर्शाना चाहते हैं, तो हमें मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उस भांति व्याख्या करनी होगी, जिस भांति कि शराव- 
खोरी के हास द्वारा हम आक्रमणात्मक अपराध के ह्वास को दर्शाते हैं । किन्तु 
अपराध और धर्म के वीच ऐसा कोई :स्पष्ट सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि उसके 

समर्थक समझते हें । हे 
अधामिकता अपराध का कारण नहीं. अब-हम जरा कुछ ऐतिहासिक उदा- 
हरणों पर गौर करें।. उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में हम इंग्लेण्ड में अपराधों की 
असाधारण वृद्धि देखते हैं, किन्तु उस समय वहां अधामिकता अथवा नास्तिकता 
के विस्तृत प्रसार का कोई प्रमाण नहीं मिलता । वस्तुत: इस सिद्धान्त को हम 
बिल्कुल विपरीत व्यक्त कर सकते हैं । जब उन्नीसवीं सदो के अन्त और बीसबीं 
“सदी के प्रारम्भ में अधामिकता-एक सार्वजनिक तथ्य वन गई, तव अपराध वास्तव 
में घट गये । इस सम्बन्ध में कुछ संकलित आंकड़े द्रण्टव्य हैं । फैरी को ७०० हत्यारों 
में से केवल एक नास्तिक मिला । हैवछाक ऐलिस के अनुसार स्वाधीन विचारक 
बिरले ही जेलों में पाये. जाते हैँ । अंग्रेज पादरी हासिले के अनुसार २८,३५१ 
अपराधियों में से मुश्किल से ५७ नास्तिक थे । जोली ने बताया है क़रि पेरिस में 
तीस साल की अवधि में फांसी चढ़ायें कैदियों में से केवल एक ने धामिक अनुष्ठान 
करवाने से इनकार किया । सर्वत्र ही अधा्िक अपराधी बिरले होते हैं । भारत 
में यह तथ्य अपरिचित नहीं है । इसलिए यह कहना कि धामिकता का. अभाव 
अपराध को जन्म देता है, ठीक नहीं है । 
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अवाभिकों में कम अपराध: ऊपर हम यह वता चुके हें कि अपराधियों 
में अधिक अनुपात धाभिक लोगों का पाया जाता है । इससे यह प्रइन उठना 
स्वाध्नाविक हैं कि अवामिक, व्यक्ति थामिक व्यक्तियों की तुलना में क्यों कम 
अपराब करते हूं ! . *; हा | 

इसके प्रमुख कारण सामाजिक प्रकार के हें और उनका ईदवर में विश्वास 
या अविश्वास से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । अधामिक व्यक्ति प्रायः बड़े नगरों के 
रहतेवाले होते हैं । वह वौद्धिक: और विद्योप योग्यता प्राप्त- वर्ग में से 
आते हैं। अधिक सम्पन्न, शिक्षित और .चुसंस्छृत होने के कारण, वह आसानी 
से अपराव की ओर प्रवृत्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने पर 
अधिक नियंत्रण होता हैँ । 

जब एक व्यक्ति घामिक वातावरण में रहने के वावजूद भी, अधामिक 
बनता हुँ यह उसके उच्च चरित्र का परिचायक-हैँ | किसी भी परम्परा का 
उल्लंघन, विश्येपतः जब कि वह शक्ति के विस्तुत सावनों से संरक्षित हो,. एक 
विशिष्ट दृढ़ता का द्योतक हैँ. । घामिक व्यक्तियों को प्रायः ऐसे अधामिक 
नास्तिक छोगों के सम्पर्क में आकर अवद्य आइचर्य होता है, जिनका कि चरित्र . 
आदर्श- होता है । वास्तव में चरित्र का सम्बन्ध अवर्म से भी कुछ नहीं हैं । 
विभिन्न परिस्थितियों में यह चीज परिवर्तित होती रहती है । 

बर्म-वैतिकता पर्याय नहीं. अवर्म अपराव को अशन्नसर करता है,. इस सिद्धान्त 
की मुख्य श्रान्ति यह है कि बिता वर्म के नैतिकता संभव नहीं हैं। मानव- - 
शास्त्र और मनोविज्ञान: हमें दूसरी ही वात वताते हैं । वास्तव में मानव-मन में 
नेतिकता धर्म से कहीं गहरी वेठी हुई है, इसलिए वह उस पर निर्भर नहीं 
हूँ | परिणामतः, विना धर्म के नैतिकता संभव हैं और विना नैतिकता के 
घर्म । 

उपर्युक्त भूल का मूल कारण सारे इतिहास में धर्म और नेतिकता का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हूं, जिससे वह दोनों अभिन्न प्रतीत होते हैँ । वास्तव में नेतिक आदेश का 
मूल सामाजिक और ऐंहिक है उसमें कोई दैवी चीज नहीं हूँ । उदाहरणार्थ, जिन्हें 
हम हिन्दू या मुस्लिम धर्म की विदूपताएं मानते उन देशों में भी जहां उनका . 
नाम नहीं मिलता, विद्यमान हैं ; 

' विशुद्ध नैतिकता दंड के भय से सुदत. तो इस सम्बन्ध में धर्म ने क्या काम 
किया हैं ? संक्षेप में इसने मानवीय दण्डों के अतिरिक्त, परलोक और इहलोक 
में देवी दण्डों की और वृद्धि कर दी हैं। समस्त दण्डों का, जिसमें देवी दण्डों का 
भी समावेश्य हैं, उद्देश्य, स्वार्यवत्ष नैतिक आचरण करने की प्रेरणा हैं। इसलिए 
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में कोई प्रवक नैतिक प्रवृत्ति दिखाई देती है । अन्यात्मवादी व्याख्या के सम्बन्ध 
रे से अधिक यह ही कह सकते हैं कि अपराध में धर्म एक तटस्थ 


अपराध के कारणों की विभिन्न >गुख व्याख्याओं की विवेचना के परचात्तू, 
संक्षेप में अपराध और दण्ड के इतिहास पर एक दृष्टि झलना उपयोगी होगा । 


दण्ड की आवश्यकता अनुभव होती है । आचीन काल भे कानून का प्रमुख रूप 
+रम्परा या परिपाटी थी । आदिकालीन पमाज में सीमित विनिमय और सीमित 
सम्पत्ति के कारण दीवानी कानून का व थक किले आपस में मारपीट, 
सून-खराबी की संभावनाएं तो तहां भी विद्यमान थी । अत: फीजदारी कानून 
को शुरू से ही जरूरत थी। उस समय केव्छ व्यक्ति ही अभियोगी पक्ष था। 


आदिकालीद दण्ड >यवस्था, आदिकालीन पमाज में कुछ पूद्ध (8050 
#0प6) नैगड़ें निपटाने का उक साथन थे । जब यह दो कवीछे के बीच 
होते थे तो पद्ध का रूप धारण कर छेते थे। बाद में यह तरीका अनुपयुक्‍्त 
पाया गया और परिणामत्त:, हालि पहुंचानेवाले ऐक्ष द्वारा हानि उठानेवाले 
पक्ष की अतिपूर्ति की पद्धति निकली | “इसके लिए विभिन्न समाजों मे 
विभिन्न अपराबों के लिए विभिन्न हरजान तथा जुरमाने देने की व्यवस्था की 
गई | पुकची कबीले में हत्या को छोड़, अन्य सावारण क्षत्ति के लिपि हेरजाना 
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लेनें की प्रथा है। वहुत-से स्थानों में सांवजनिक सुरक्षा के उद्देश्य से अपराधों 
को निपटाने की व्यवस्था है। एक हत्यथारा दिवंगत व्यवित के परिवार के व्यक्तियों 
को सहभोज और अन्य वस्तुएं दे अपने अपराध का प्रायश्चित्त कर सकता है । 
समोआ में भी ऐसी ही व्यवस्था है । एक ह॒त्यारा अंथवा व्यभिचारी हानिप्राप्त 
पक्ष से दया की भिक्षा की याचना कर उनके लिए लकंड़ी, पत्ते और -पत्थर 
छाता है, जो इस वांत का संकेत है कि वह उसे मार, पका और खा सकते हैं। 
इससे आहत पक्ष को मनाने में देरी नहीं छगती । आदिकालीन समाजों में 
दिव्यी परीक्षाएं ((0706903) और शपथ न्याय के मुख्य साधन हैं । छोई ने 
. अपनी पुस्तक आदिसमाज में दो प्रचलित विधियों का वर्णन किया हें.) एक 
प्रकार के अभियोग में दोनों पक्षों को अपने मुंह में चाकू रख सूरज की ओर मुंह 
उठा, उसकी साक्षी दे तथा झठ बोलने पर मत्य का आवाहन कंर शपथ लेनी 
पड़ती हैं। एक अन्य अभियोग में एक भेंस के सूखे कपाल पर तीर से छेद कर 
एक मांस का टुकड़ा रख दिया जाता हैं और दो पक्षों को उसे उठाकर चखना 
होता है तथा झूठ बोलने के लिए सृत्युं का आवाहन करना पड़ता है । इस प्रकार 
जब अपराध का निर्णय नहीं होता था, तो यदि कुछ ही समय पश्चात्‌ किसी पक्ष 
पर कोई विपदा पड़ती थी, तो यह समझा जाता कि वह दोषी था। 

इसके अतिरिक्त, जब किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाता था, तो उसके 
साथ अनेक यज्ञ-याज्ञ धामिक क्रिया-कर्म किये जाते थे। उनसे यह प्रदर्शित ' 
किया जाता था कि व्यबित को देवी नियम भंग करने के अपराध में दण्डित॒#केया 
गया है । , ह 

आरण्यक़्र' (5&7926 ) के लिए परम्परा पवित्र है। और इसीलिए प्रायः 
सभी प्रारम्भिक नियमों में निषेध (११9)0008) हैं। मैल्नोवस्करी ने अपनी पुस्तक 
“आरण्यक समाज में अपराध और प्रश्ना' में यह प्रदर्शित किया हैँ कि आरण्यक 
सदेव ही उनका अम्वपालन नहीं करते । प्रथा के अतिरिक्त, जीवन, सम्पत्ति 
और व्यक्तित्व की सुरक्षा. के लिए कुछ ऐसे वुनियादी नियम होते हैं जिन्हें कि 
हम अपराधी कानून कह सकते हैँ । कुछ अंगों में आदि समाज में दण्ड और जादू 
कानून के संरक्षक कहे जा सकते हैँ। वास्तव में अपराधी कानून को नाराज और 
जाहत कबीला कार्यान्वित करता है। दीवानी कानून के उल्लंघन के लिए कोई 
दण्ड नहीं होता, उसे केवछ एक पक्ष के लिए अधिकार तथा दूसरे पक्ष के लिए 
कत्तंव्य माना जाता है. । ः 

आदिकालीन समाज के अपराधों को हम तीन मुख्य वर्गों में वांट सकते हें--- 
(१) समुदाय के टैबुओं--निषेधों या प्रथाओं का उल्लंघन, (२) परिवार समूह 
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के प्रति अपराध, (३) एक कवीले द्वारा दूसरे कवीले पर आघात । वहिविवाह 
नियमों का उल्लंघन, विद्रोह, कायरता प्रथम प्रकार के, परस्त्री-गमन, पितृ-हत्या 
दूसरे प्रकार के तथा आज के अधिकांश अपराध चोरी, हत्या, निन्‍दा तीसरी 
प्रकार के अपराध के उदाहरण हैं । ह 

आदिकालीन दण्ड का प्रधान रूप शारीरिक यन्त्रणा अथवा किसी प्रकार का 
वहिष्कार होता था। “आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत, शारीरिक दण्ड 
का सिद्धान्त था; यद्यपि कुछ अवस्थाओं में आहत पक्ष को हरजाना देने की 
भी व्यवस्था थी । 

राज्य-संस्था के विकास के साथ राज्य के विरुद्ध अपराधों का भी जन्म . 
हुआ तथा दण्ड देने की शक्ति राज्य में निहित हो गई तथा निश्चित कानून बने 
जिसमें कि प्रथाओं का. भी समावेश किया गया। अपराब' केवल आहत व्यक्ति 
के विरुद्ध न होकर, अंग्रत: राज्य के विरुद्ध समझा जाने लगा-। 

मध्यकालीन व्यवस्था. मच्यकाल की दण्ड-व्यवस्था भी प्रतिशोध और 
दमन के सिद्धान्तों पर आधारित थी। रैक और हछ्लील जैसे यत्त्रों द्वारा यंत्रणा 
और वध, जिन्दा जलाना, तेल में उवालना, कोड़े लगाना, अंग-भंग करना, दागना, 
पैरों और गले में बेड़ियां डालना, तहखानों और गन्दी तनहायियों में रखना, 
.पिलोरी, गैली, कोल्हुओं में जोतना, इत्यादि अमानुपिक साथनों का दण्ड देने 
में प्रयोग किया जाता था। सामान्य चोरियों और डकैतियों तक के लिये अंग-भंग 
और मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था थी। पिछली शताब्दी के प्रारम्भ तक आज के सम्य 
कहलानेवाले देशों में यह अमानुपिक दण्ड चलते रहे ६-८ | 

आधुनिक प्रवृत्तियां, समाजवादी और जनतन्त्री विचारधाराओं के उदय 
ने पहली वार हमारा ध्यान दण्ड के इन जंगली, हानिप्रद और निरथेंक उपायों 
की ओर खींचा और उनके विरुद्ध एक प्रवलू आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | १७९० 
में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा इस दिद्या में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी | पिछली 
शताब्दी के मध्य से योरोप और अमरीका के जेल-कर्मचारियों के विभिन्न सम्मेलन 
हुए। १८७२ में जेल-सुधार के लिए फ्रेंकफुर्ट में प्रथम अन्तर्राप्ट्रीय कांग्रेस हुई, 
जिसमें पहली बार दण्ड के मानवीय पक्ष पर ध्यान दिया गया तथा अपराधी का 
दमन करने के बजाय उसे सुधारने पर बल दिया गया । यह असन्तर्राप्ट्रीय कांग्रेस 
जेल-सुवार की दिल्ला में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। विभिन्न देशों में विभिन्न 
सुघारकों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पुरानी दण्ड-व्यवस्था में क्रम: अल्पाधिक 
सुधार प्रारम्भ हुए । यह सुधार के प्रयत्व आज भी जारी हैं। अभी भी हमारी 
दण्ड-व्यवस्था में पर्याप्त कमियां विद्यमान हैं, फिर भी निविवाद रूप से पुरानी 
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जंगली दण्ड-व्यवस्था की तुलना में यह कहीं अधिक सभ्य और, श्रेष्ठ हूँ । 
ह इसके अतिरिक्त, प्राचीन या मध्यकालीन तथा आधुनिक -दण्ड-व्यवस्था में « 
एक वड़ा मौलिक अन्तर हैं । पहली अंवविश्वास, धर्म और प्रथाओं पर आश्रित 
थी, जव कि दूसरी का रुख विज्ञान, अन्वेषण और सुधार की ओर है। 


_ भारतीय दण्ड और कानून का इतिहास ' 


प्राचीन काल में भारतवर्ष में अपराध, कानून- और दण्ड का क्या.रूप था, 
इसका ठीक-ठीक निर्णय पर्याप्त कठिन कार्य है। .फिर भी प्राचीन-साहित्य से ' 
उस पर जो प्रकाश पड़ता है, उससे हमें उसकी एक झांकी भर मिल जाती है ।. : 
गुप्त-काल में अपराधियों को दण्ड देना राजा का प्रमुख कत्तंव्य था। अपराध 
के अनुपात में दण्ड देने की. व्यवस्था थी-। न्यायाधीश और पूर्व उदाहरण और 
प्रथाएं ही कानूंन का मुख्य स्रोत थीं। चोरी-डकंती पर्याप्त प्रचलित थी । 
अपराध स्वीक्रार कराने के लिए तरह-तरह की यंन्त्रणाएं दी.जाती,थीं । वौद्ध 
काल से पहले, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं द्वारा अपराध जानने का शायद रिवाज - 
नहीं था। स्त्रियों के संतीत्व की परीक्षा, के लिए अवश्य अग्नि-परीक्षा का. निर्देश 
मिलता हैँ। सामान्य अपराधों के लिए विभिन्न जुर्मानों की व्यवस्था थी.।.. स्त्रियों. 
के लिए परपुरुप-गमन के लिए बड़ा कठोर दण्ड था। इसके लिए: मृत्यु-दण्ड 
तथा अंग-विच्छेद तुक की व्यवस्था थी। जुर्माने, कोड़े, कारावास, अंग-विच्छेंद, 
सम्पत्ति का अपहरण तथा देंशनिकालू दण्ड के प्रमुख प्रकार थे 4... | 
मन्‌, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, हमारे यहां सर्वप्रथम कानून निर्माता 
कहे जा सकते हैँ । मनुस्मृति में ऋणमोचन, जमा और वचन, विक्री, साझे- 
दारी, दान की रोक, पुन:प्राप्ति, मजदूरी का न देना, इकरार्‌का भंग, क्रय- 
विक्रय का भंग, पशुओं तथा -सीमा सम्बन्धी झगड़े, आक्रमण, मानहानि, चोरी, 
डर्कत्ती, व्यभिचार, पति-पत्नी के. कत्तेव्य, जुआ और वोली. लगाना, अठारह प्रकार 
के अपराध गिनाए हैं। अपराध के पता लगाने में विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं. 
का भी प्रयोग किया जाता था, अस्नि, जल, तुला, गंगाजल, हल, धर्म; चावल, गर्म 
सोने की शलाका तथां विप -इसके सार्वेन थे ।- इसके अतिरिक्त, ब्राह्मण तथा 
“अन्य जातियों को दण्ड देने के सम्बन्ध में अत्यन्त भेद-भाव स्वीकृत .थाः। जहां. 
शुद्रों को साधारण से अपराधों के लिए प्राणदण्ड, वहां एक ब्राह्मण को बड़े से 
वहे अपराध के लिए केवल देश निर्वासन दिया .जा सकता था । ः 
मुस्लिम राज्यों के समय में हमारे यहां कुरान के कानून को व्यवहार में 
लाया गया | मराठ लोगों की न्‍्याय-व्यवस्था पर्याप्त सरल थी । प्राण-दण्ड 


ग 
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प्राय: अज्ञात था। पर चोरों और डाकुजओं के हाथ-पैर काट दिये जाते थे । इस 
प्रकार अंग्रेजों के आने से पहले मृस्लिम राज्यों में कुरान तथा हिन्दू राज्यों में 
हिन्दू कानून के अनुसार दण्ड-व्यवस्था थी । 

१९वीं सदी में हमारे यहां अंग्रेजी कानून का आगमन हुआ तथा उसकी 
शैली पर हमारे यहां १८६० में भारतीय दण्ड-विधान पास किया गया । 

अपराध की हानियों, सामान्य कारणों और उसके निवारण के उपायों की 
संक्षिप्त विवेचना करने के पश्चात्‌ हम भारत में अपराध और उसके निवारण 
के सम्बन्ध में अधिक अधिकार, योग्यता और वुद्धिमत्ता से विचार कर सकते हें । 
आगे हम संक्षेप में भारत में होनेवाले अपराधों के कुछ विशिष्ट कारणों तथा 
कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक तथा अन्य पहलुओं, अर्थात्‌ उन सांस्कृतिक 
पहलओं पर प्रकाद्य डालेंगे, जो कि इस देश में विभिन्न प्रकार के अपराधों को 
विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । 
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१... सामाजिक अवस्था का प्रभाव 


प्रत्येक देश में विशेष सामाजिक अवस्था और परिस्थितियां, जिन्हें कि दूर 
किया जा सकता है, अधिकांश अपराधों के लिए उत्तरदायी होती हैं। सामाजिक 
वातावरण का मनृष्य के आचरण पर प्रवर प्रभाव पड़ता है१>भारत में अति 
प्राचीच काल से परिवार समस्त गुंणों और कार्यों का केन्द्र रहा हैं | भारतीय 
परिवार की एक सामान्य विशेषता, जो कि यद्यपि आधुनिक काल में क्रमश) 
नष्ट होती जा रही है, संयुक्त परिवार है भारतीय परिवार सामाजिक भाव- 
नाओं के सुजन और नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण साधन रहा हैं। यह केवल 
सामाजिक गुणों और स्तेह सम्वन्धों का ही संरक्षक नहीं रहा, अपितु यौन-सम्बन्धों 
और नैतिकता के सम्बन्ध में तो, इसका शब्द ही कानून रहा है [इस भांति एक 
मजदूर एक उद्योगी नगर में अपने परिवार से उच्छिन्न हो, अथवा एक गन्दी 
मजदूर वस्ती में जन्मा वाहक, जिसका अधिकांश समय गलियों और सड़कों पर 
बीतता है, समाजं-विरोधी तत्त्वों के प्रभाव में आता है । पारचात्य देशों में यह 
समस्या इतनी विकट नहीं है | /पर इस सम्बन्ध में एक तथ्य द्रष्टव्य है कि जहां 
एक ओर पारिवारिक वन्वनों को शिथिलता अपराव और दुराचार का कारण 
है, वहां दूसरी ओर संयुक्त परिवार संस्था में स्वर्य कुछ ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं 
जो कि अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैँ । संयुक्त परिवार पारस्परिक 
सहिष्णुता और वलिदान के आदर्श पंर टिका हुआ है, किन्तु व्यवहार में इसे 
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चरितार्थ करना वहुत कठिन हो गया है, विशेषकर आधुनिक व्यक्तिवादी विचार- 
धारा उसे नष्ट करने में अपना योग दे रही है । इसके अतिरिक्त, पति और 
पत्नी की आयु में अत्यधिक अन्तर, सास-ससुर का अल्पायु वहू के साथ रहना 
करता और शोषण की संभावनाएं प्रदान करता हैँ । बालूविवाह की प्रथा इसकी : 
वृद्धि में सहायक है । अल्पायु बहुओं पर अत्याचार के अभियोग प्रायः अदालतों 
में आते रहते हैं। पर ऐसे कुल अपराधों की संख्या में से अदालतों में आनेवाले 
मामलों की संख्या बहुत ही नगण्य होती है । अधिकांश स्त्रियों को असहाय हो 
समस्त अत्याचार सहन करने पड़ते हैं । इसी प्रकार, विधवा-विवाह का निषेध , 
प्रायः अवैध यौन-सम्वन्धों को जन्म देता हैं और यदि इस प्रकार कभी कोई ' 
संतान हो जाये, तो सामाजिक अपमान के भय से उसे नष्ट करने का पूरा प्रयत्न 
किया जाता हैँ । अवेधता और शिशुहत्या की घटनाओं की कमी नहीं हे । यदि । 
विधवाओं को पुनविवाह की अनुमति होती, तो यह अपराध न हो पाते । 
लड़कियों के विवाह में दहेज देने की प्रथा और उसके परिणामस्वरूप 
कर्जदार और दिवालिया होने की स्थिति, भारत में अपराधों का एक अन्य कारण 
है । लड़कियों का जवान होने से पहले व्याहना एक सामाजिक और धार्मिक 
दायित्व है । दहेज-प्रथा हर साल अनेक लड़कियों और माता-पिताओं की आत्म- _ 
हत्या का कारण बनती है। यह संतोष का विषय हैं कि समाज-सुधारकों के प्रयास 
से यह कुप्रथा अब कुछ कम होती जा रही है । ष 
उपर्युक्त उदाहरण परिवार में विषमता, अस्थिरता और असंतुलन के उदाहरण 
हैं, जिनका कारण कि सामाजिक रिवाज हैँ । विषमता का एक अन्य गंभीर 
कारण उद्योगीकरण तथा पाइचात्य विचारों के प्रभावों से उत्पन्न व्यक्तिवादी 
विचारधारा है । आधुनिक उद्योगवाद विद्यमान पारिवारिक जीवन को विश्यृंखल 
कर रहा हैं। घर से वाहर कारखानों में स्त्रियों का काम करना, उच्छु खकता और 
व्यभिचार की सृष्टि करता है । बंबई, कलकत्ता, कानपुर जैसे उद्योग-केन्द्रों में 
मजदूरों का कोई स्वस्थ पारिवारिक जीवन नहीं है। .इसके अभाव में वह व्यभि- 
चार ओर मद्पान का सहारा छेते हैं । दोनों ही प्रवृत्तियां उन्हें अपराध की ओर 
अग्रसर करती हैं । इसके अतिरिक्त मजदूर-बस्तियों- में छोटे घरों में अत्यधिक 
'घिचपिच और गन्दगी, निर्धनता के कारण वच्चों का दिन भर आवारागर्दी करना 
और पैतृक नियन्त्रण का अभाव, सभी अपराध की वृद्धि में अपना योग देते हैं । 
'इस प्रकार जहां उद्योगीकरण ने घर और पारिवारिक जीवन को नण्ट कर 
अपराधों की वृद्धि की, वहां दूसरी ओर उसने व्यभिचार-वृद्धि को प्रोत्साहित 
किया है । हमारे औद्योगिक नगरों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या बहुत ... 
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ही कम हैं। इनका अनुपात प्रायः २:१ है। यौन-सम्वन्धों की शिथिकता तथा 
स्त्रियों का अनैतिक व्यापार इसका अनिवार्य परिणाम हैं । 

कारखाने के मजदूरों को अपनी मजदूरी हर शनिवार को मिलती है । उस 
दिन प्रायः वह शराब पीते हैं और उनका अगला दिन हुड़दंग, मारपीट और 
गालीगलौज में वीतता है । शराब के नशे में नैतिक बंधन भी आसानी से टूट 
जाते हैं और यौन-सम्वन्धी अपराध अधिक संख्या में किये जाते हैं । मद्यपान 
हमारे बड़े नगरों की एक गंभीर समस्या वन गई है । 

इससे यह स्पष्ट है कि व्यक्ति अपने वातावरण से अपने को संतुलित न कर 
पाने के कारण अपराध की ओर अग्रसर होते हैं । कहीं भी आज भारत में अपराब 
इतना प्रवल नहीं है जितना कि वड़े तगरों में । तगरों में, जहां कि परिवार 
जाति और पंचायत का कोई नियंत्रण नहीं रहता, रात के जुये और व्यभिचार 
के अड्डे, शराव और अफीम की दकानें तथा वेश्यालय अपराध के लिए प्रलोभन 
जागृत करते हैं । इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि गांव से आया. व्यक्ति अपने 
ग्राम्य वातावरण की तुलना में नगर में अधिक अपराध करने की संभावना 
रखता 


आ्थिक अवस्था का प्रभाव 


भारतवर्ष में आथिक अवस्था अपराध पर असाधारण प्रभाव डालती हैं। 
अन्य देशों की तुलना में यहां पर सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध मौसम से घनिष्ठ- 
तया सम्बन्धित हें । बुरी फसल अपराधियों की संख्या में तत्काल वृद्धि कर देती 
है और अच्छी फसल पर्याप्त कमी । यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्प में अपराध 
के थर्मामीटर का पारा अपनी फसलों के साथ ऊपर या नीचे जाता है। यहां एक 
बात और भी स्मरणीय है कि साधारण सालों में भी, अप्रैल के अन्त से वर्षा ऋतु 
के प्रारम्भ होने तक, सदैव ही डकैतियों की संख्या वढ़ जाती है। जून में प्रायः 
यह संख्या सबसे ऊंची रहती है और जैसे ही मानसून आया कि उनकी संख्या 
में कमी होने लगती है । डॉ० हैकरवालू ने १९१७ से १९२७ के आंकड़ों की 
सहायता लेकर इस तथ्य को भलीभांति प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार विभिन्न 
श्रांतों में फसल और मौसम तथा तज्जनित अनाज की कीमतों के उतार-चढ़ाव 
के साथ अपराधों की संख्या में उत्तार-चढ़ाव होता रहा । विभिन्न सालों में फसलों 
और अपराध की विवेचना से यह स्पष्ट है कि अपराधों की वृद्धि और हास में 
फसलों का बड़ा महत्त्वपूर्ण हाथ हैं | भारतवर्ष एक क्ृपि-अधान देघ, हैँ और 
की ७० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर 
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कप 


है । इनमें से अधिकांश जनता बहुत ही छोटे-छोटे खेतों की पट्टियों पर काम करती 
हैं और सामान्य सालों में यह मुश्किल से अपना पेट भर पाती है । जिस वार मान- 
सून नहीं आता, बड़ी संख्या सें ग्रामवासी ग्रामों को छोड़ रोजगार की तलाश में, 
पास के तथा बड़े औद्योगिक शहरों में जाने को वाध्य होते हैं । अक्ुश्लल होने तथा 
पहले से ही रोजगार का क्षेत्र अंति सीमित और मजदूरों में पर्याप्त प्रतियोगिता 
होने के कारण वहां काम मिलने की संभावना बहुत कमर होती है । (फिर दूसरे, 

शहरों में अपरिचित व्यक्तियों के लिए घरों इत्यादि में काम मिलना सुगम नहीं 
होता । ऐसी स्थिति में भूख और निराशा उन्हें अपराध की ओर प्रंठुब्ब और 
प्रेरित करती हैँ । पारिवारिक वन्वनों, जाति-और जनमंत के प्रभाव के अभाव में. 
उन्हें अपराध करने में अधिक झिझक अथवा भय महसूस नहीं होता |. 


प्रथाओं का प्रभाव 


भारतवर्प प्रथाओं का देश है | यहां पर रीति-श्वाज और विश्वास ही 
जनता के अधिकांश कार्यों और व्यवहारों को नियन्त्रित करते हैं। अभी तक.वही 
नियन्त्रण के प्रमुख साधन हैं । किन्तु यह एक विचित्र वात है कि कई वार यही 
समाज-विरोधी व्यवहार के कारण वन जाते 

प्राचीन काल में द्रविड़ जातियों में नर-वलि की प्रथा प्रचलित थी। इसका 
एक छरूप पुरुषमेघ था, जो समस्त प्राणियों पर प्रभुता पाने के छिए किया जाता 
था गौर जिसमें ग्यारह आदमियों और ग्यारह गायों की वि दी जाती थी । 
पुराणों और तन्‍त्रों में काछी--या चण्डिका देवी के लिए अनेक नर बलि देने के 
दृष्टान्त मिलते हैं । मराठा शासन में यह प्रथा खूब प्रचलित थी और पश्चिमी 
भारत में आज भी अनेक ऐसे मन्दिर हें जहां सो सारू पहले प्रायः नर वलि दी 
जाती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के युग में उत्तर पूर्व में भी यह प्रथा पर्याप्त, 
प्रचलित थी । वाद में यह प्रथा घीरे-बीरे लुप्त हो गई और आज केवल उसके 
कुछ अवशेप रह गये हें । आज की परिस्थितियों में नर वलि असंभव हो गई है । 
किन्तु आज भी बनेक प्राचीन प्रथाएं और रीतियां गांवों की निम्न जातियों में 
विद्येप रूप से अपराध के लिए उत्तरदायी हैं । इससे हमें इस परिणाम पर नहीं 
पहुंचना चाहिए कि ऐसे अपराध बहुत व्यापक हूँ, फिर भी प्राचीन और समाजं- 
विरोधी अंध विद्वासों की अपरायों के एक कारण के रूप में सर्वेथा उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । यद्यपि नर बलि, शिशुहत्या और वाल-बहुओं के ऊपर अत्याचार 
अब क्रमशः समाप्त होते जा रहे हैं, किन्तु ऐसी इंक्का-दुक्का घटनाओं का जाज 
पन्नी अभाव नहीं हूँ । 
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 बन्ब्यापन दूर हो जाने अथवा लड़का होने के विश्वास में दूसरों के बच्चों 
की हत्या, गड़े धन पाने अथवा भूत और प्रेतात्माओं को झांत करने के विश्वास 
में.नर वलि की घटनाएं आज-भी घटित होती हैं । इसी प्रकार शिशुहत्या की प्रथा 
आज भी कम हत्याओं के छिए उत्तरदायी नहीं हैं। भारत में एक दीर्घकारू से 
लड़कियों का जन्मना बहुत बुरा माना जाता रहा है । इसी कारण राजपूतों में 
शिक्यु हत्या प्रारम्भ हुई । १८५६ में हुई एंक सरकारी जांच से पता चला कि 
अनेकं गांवों में तो प्रायः सभी लड़कियों को मार दिया गया। सात गांवों में १०४ 
लड़के और केवल १ लड़की मिली । शिक्षु हत्या का अन्त करने के लिए १८७० 
में विशेष कानून बनाना पड़ा । इसका अच्छा परिणाम हुआ और वाद में यह 
कानून हटा दिया गया। किन्तु आज भी अनेक निर्धन माता-पिताओं को लड़कियां 
पालने और व्याहने में सर्वथा असमंर्थ होने के कारण शिक्षु हत्या का सहारा लेना 
पड़ता हैं। कभी-कभी शिश्ञ कन्याएं भत-प्रेतों को शांत करने के लिए वलि चढ़ा 
दी जाती है । 
अभी तक हमने उन प्रथाओं और विश्वासों का जिक्र किया हैं जो कि यद्यपि 
समाप्त होते जा रहे हैँ, पर कुछ निम्न वर्गों में वह अभी भी कुछ अंशों में जवशिष्ट 
हैँ और अपराधों के लिए उत्तरदायी हैँ । कुछ उन प्रथाओं का वर्णन जो कि धर्म 
से सम्बद्ध हैं, अप्रासंगिक न. होगा ! 
जाक्‍त धर्म का जादू-टोने और प्रेतवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । इसमें ऐसी 
पूजा-विवियां हें जिनमें कि स्त्री-पुरुप सब प्रकार की अश्लीलता का प्रयोग करते 
और व्यभिचार में प्रवृत्त होते हैं । विष्णु के अनुयायी नामधारी भी घृणोत्पादक 
वलियां देते हैँ। विभिन्न प्रकार के काम-सम्प्रदाय (॥909४0 ०प्रा8) अनैतिकता 
और अनाचार की वृद्धि में योग देते हैँ । बस्वी और देवदासी प्रथा ने धर्म के नाम 
पर वेश्यावृति को प्रश्नय दिया है । आज भी सैकड़ों लड़कियां मन्दिरों और धर्म 
की छत्र-छाया में वेदयाओं का जीवन व्यतीत कर रही हैँ । यद्यपि आज मन्दिरों 
को कन्यादान करने के विरुद्ध भावना पर्याप्त जोर पकड़ती जा रही हैं, फिर भी 
यह संस्थाएं अभी तक पूर्णतया नष्ट नहीं हुई हैं 
धर्म ने हमारे देश में निठल्लेपन और निकम्मेपन को भी अच्छा संरक्षण, 
सम्मान और पवित्रता प्रदान की हैं। विभिन्न मठों और शद्दियों के मठाधीश 
प्रायः निष्कियता और व्यभिचार का जीवन यापन करते हैं | धर्म अनेक बार 
अपराधियों के लिए अच्छे जावरण का काम करता हैं । इसके अतिरिक्त, वह 
धामिक कट्टरपंथी तो पृथक्‌ हूँ, जो कि धर्म के नाम पर स्वयं अपने को सैकड़ों 
प्रकार से यातनायें और कप्ट देते हैं । 
श्ढ 
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अन्त में इस तथ्य की ओर निर्देश करना भी आवश्यक है कि शायद संसार . 
में विरला ही ऐसा देश होगा जहां कि चोरों, डाकुओं और छुटेरों का धर्म और अपने. * 
इष्टदेवी-देवताओं में इतना अन्ध और पूर्ण विश्वास है, जितना कि भारत्रवर्ष 
में। हमारे यहां इनके दछ के दल रात को अपने कुकृत्य करने से पहले अपनी देवी 
के, जिसकी यह उपासना करते हैं, सम्मुख इकट्ठे हो प्रार्थना करते हैं और-उसका '' . 
बाशीर्वाद ले अपने कार्य पर निकलते हैं । उन्हें विश्वास होता है कि देवी उनकी - 
रक्षा करेगी तथा उनके कार्य में सफलता देगी । कुख्यात ठगों का भी ऐसा ही 
विश्वास था। उनकी कार्यवाहियों पर धर्म का कठोर नियंत्रण था । वह अपने 
पेशें को धामिक कृत्य समझते थे और जो कुछ भी वह करते थे उसे धर्म का समर्थन _ 
प्राप्त था। आज ठगों का अन्त हो चुका है, पर अभी भी ऐसे चोरों और डाकुओं 
की कमी नहीं हैं जो कि अपने काम पर निकलने से पहले काली की पूजा करते 
हैं। वावेरिया, अहेरी, मीना तथा- अनेक अन्य कवीलों के लोग, जिनमें से अधि- 
कांश चोर और.डाक्‌ बनते हैं, चोरी करने से पहले पूजा करते हैँ और लौटने पर 
उसका दसांश देवी को चढ़ाते हें। । 

: किन्तु यहां यह स्मरण रखना ओंवेश्यक है, कि जहां एक ओर प्रथाओं, रीति- 
रिवाजों तथा अन्बविश्वासों ने अपराध को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित किया है, वहां दूसरी ओर उन्होंने विभिन्न प्रकार की 
उपयोगी धामिक शिक्षाओं, शपथों, परीक्षाओं और घामिक अनुष्ठानों के सामा- 
जिक नियन्त्रण द्वारा उसे रोकने में भी कम योग नहीं दिया है । 

इस प्रकार हम देखते हें कि धर्म एक दुधारी तलवार है, जिसका कि दुरुपयोग 
और सदुपयोग दोनों ही हो सकते हैँ । नि:संदेह यह सामाजिक नियंत्रण का एक 
अति प्रभावशाली साधन है । इसका जनसाधारण पर ऐसा प्रवल प्रभुत्व होता , 
हूँ कि अनेक वार यह समाज-विरोधी व्यवहार का समर्थन करता है । इस देश 
में कोई कर्म ऐसा नहीं, जो कि धर्म की परिधि के वाहर हो । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि कुछ अंझों में धर्म ने भी अपराध की वृद्धि में अपना सहयोग प्रदान किया 
हैँ, किन्तु यह भी सत्य हैं कि हम शिक्षा के प्रसार द्वारा उसे नप्ट कर सकते हैं । * 





पंचायत का प्रभाव 


अंग्रेजी शासन का एक बुरा परिणाम देश की उन स्थानीय संस्थाओं और 
परिपाटियों का विनाश था, जो कि दीर्घकाछ से सब प्रकार के अपराध और 
दुराचार, यहां तक कि सव प्रकार के सामाजिक अथवा वामिक नियमों के उल्लंघन 
पर नियंत्रण रखती थीं । चिरकार-सम्मानित यह संस्था पंचायत थी। निरक्षर 
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जनता का विश्वास था कि पंचायत में परमेश्वर का वास हैं। जनता के आचरण 

पर पंचायतों का प्रवल प्रभाव था । यह पंचायतें विभिन्न नामों से समस्त देश 
और समस्त ग्रामों में व्याप्त थीं। इनके अधिकार और शक्ति बहुत ही विस्तृत 
थी तथा वह छोटे से छोटे अपराधों के छिए भी दण्ड देने की अधिकारी थीं । प्राम- 
पंचायतों के अलावा, प्रत्येक जाति की अपनी पंचायंत थी, जो कि अपने जाति- 
नियमों का पालन कराने के लिए सक्रिय थीं। यह पंचायतें अच्छे और सस्ते 
न्‍्यायारूय थे, जिसमें सब पक्षों की सुनवाई थी, और जहां पर विरादरी के 
सदस्यों के एकमत होने पर ही दण्ड मिलता था ।' विभिन्न प्रकार के अपराधों के 
लिए विभिन्न प्रकार के दण्ड और जुमानों का विधान था । अप्रनी'ही जाति- 
बिरादरी के लोगों द्वारा दण्डित होने के कारण अपराबी पर उसका अधिक और 
गंभीर प्रभाव पड़ता है और वह अपने को अपमानित अनुभव करता है । समाज में 

. मान-हानि तथा परिणामतः, उनके बच्चों के न व्याहे जाने का भय अपराध से रोकने 
का कार्य करते हैं) इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायत-अ्रणाली में 
पीछे अनेक वुराइयां घुस गई हैँ, जिनका सुधार होना जरूरी हैं। फिर भी पंचायतें 
अपराध-निवारण में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हें। हाल ही में उत्तर-प्रदेश 
तथा अन्य राज्यों में पंचायतों को पुनरुज्जीवित करने, उन्हें नई शक्तियां प्रदान 
करने तथा सुधारने के प्रयास हुए हें, जिससे अच्छे परिणामों की आशा की जा 
सकती हैं। जब तक अधिकांश जनता अश्निक्षित है, तव तक पंचायतों का 
अपराध के लिए तत्कारू दण्ड देने, तथा लम्बी और महंगी मुकदमेवाजी से 
गांववालों को बचाने में समुचित उपयोग किया जा सकता है । 


 ज्यायाऊलुय का प्रभाव 


किसी भी सम्य समाज में विभिन्न प्रकार के अपराधों और अभियोगों का 
फैसलछा करने के लिए एक निष्पक्ष अधिकारी का होना जरूरी हैं। भारत में 
अति प्राचीन काल से यह काम गांव और जाति की पंचायतें कर रही थीं । 
आधुनिक काल में यह कार्य सरकार द्वारा स्थापित न्यायालयों के हाथ में आ 
गया । भारत का सर्वोच्च न्यायाठ्य आज सबसे अधिक अधिकार-प्राप्त और 
अंतिम न्‍्यायालरूय है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालूय हैं, जिसके नीचे निम्न 
'पांच प्रकार के न्यायालय हं---( १) सेशन न्यायारूय, (२) प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट 
(केवल करूकत्ता, मद्रास और वम्बई शहरों के लिए), (३) प्रथम श्रेणी के 
मजिस्ट्रेट, (४) हितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, (५) तृती 
यह मजिस्ट्रेट या तो वेतन पाते हैँ या अवंतनिक होते 





तताय 

के 
>> 
प़ 


हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
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हा 
विद्यमान च्याय-व्यवस्था में इससे पूर्व स्थित न्‍्याय-व्यवस्थांओं की तुलना में अनेक 
अच्छाइयां हैँ । वास्तव में विद्यमान दण्ड-कानून पिछले समस्त दण्ड-कानूनों की; . 
- तुलना में एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, किन्तु फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि विद्यमान न्याय-व्यवस्था में अनेक कमियां और वुराइयां हैं, जिनका . 
अपराध और अपराधियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । . - 
संक्षेप में विद्यमान न्याय-प्रणाली के दोषों को हम निम्न भागों में वांद सकते. 
१. हमारी अपराधी प्रक्रिया अति जटिल है, जिसे कि सामान्य जनता : 
नहीं समझ पाती । कुछ अंशों में आधुनिक विकसित समाज में यह स्वाभाविक :: 
भी हे। - 
हमारे यहां मुकदमे निपटानें में प्रायः बहुत ही अधिक समय लग. 
जाता है । २५-३० दिन छूग जाना तो साधारण वात है | इससे अभियुक्त को 
अनावश्यकः कठिनाई और व्यय सहन करना पड़ता है. । 

३. प्राय: गवाहों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है । 
बुलाए गवाहों में से एक वड़ी संख्या की गवाही नहीं ली जाती | 

४. गवाहों को आवश्यक अवधि से कहीं अधिक समय तक रोका जाता है 

५. अभियुक्त और दण्डित व्यक्तियों की संख्या में सदेव भीषण" अन्तर 
पाया जाता है। प्राय: १०० में केवछ ३५ व्यक्ति ही दोषी होते हैं । इससे स्पष्ट 
है कि हमारे यहां अधिकांश झूठे मुकदमे चलाये जातें हैं । 

६. अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय प्रायः विशिष्ट व्यक्तियों हारा 
प्रभावित होते हैं, तथा अनेक अवैतनिक मजिस्ट्रेटों को कानून और न्याय का 
अल्प ज्ञान और अल्प ध्यान होता है । इसके अतिरिक्त, जहां जूरी-पद्धति प्रच- 
लित है, वहां जूरियों का चुनाव भी संत्तोपजनक नहीं होता । इन सब वातों का 
यह परिणाम हैँ कि सामान्य जनता में यह धारणा जड़ पकड़ गई है कि न्याय 
धर्तों और अमीरों के लिए हैँ । निरक्षर और निर्घन जनता अपने को व्यावहारिक, 
यद्यपि अनपेक्षित पक्षपात के सम्मुख असहाय पाती हैं । 

अपराध और न्याय-व्यवस्था के सम्वन्ध में वर्नेड श्ञा के अनोखे वाक्य हमारे 

पर शब्दश: लछाग होते हैं : 

वह कंदी जो आज जेंलखाने में हैं अनिवार्यत: उससे वाहर छोगों से अधिक 
वेईमान नहीं है, किन्तु अन्तर सिर्फ इतना है कि अपने अज्ञान और मर्खता के 
कारण वह उस तरीके से चोरी करता हैं जो कि प्रथासम्मत नहीं हैं । वह नान- 
बाई को दूकान से रोटी छीनता हैँ और जेल में पहुंचा दिया जाता हैं। दूसरा 


ग्पिज 
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व्यक्ति सैकड़ों विधवाओं और अनाथों और सरल भोले प्राणियों के, जो कि कम्पनी 
संस्थापकों के तरीके नहीं जानते, हाथ की रोटी छीनता हैं और पालियामेंट में 
पहुंचा दिया जाता हैं ।” 


भारत की अयराधी जातियां और कबीले 


जाति-प्रथा और धर्म भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याप्त हैं, यहां 
तक कि अपराध और दुराचार को भी इनकी स्वीकृति प्राप्त है । बहुत बातों 
में अनेक सामाजिक वर्गों की अपराध-प्रवृत्तियां और कार्य भारतीय समाज के 
अनेक रिवाजों और अन्धविद्वासों से सम्बन्धित हैं । जातिमेद का आधार-- 
अस्पृश्यता और पृथक्करण हमारे यहां अपराध का एक विशेष कारण हैँ। भारत 
यष दीर्घष काल से ही विभिन्न नस्लों. और कवीलों का अच्छा खासा संग्रहालय 
रहा है । इंसमें कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनका पैतृक पेशा ही चोरी, डकैती 
और अपराध करना है। संसार के किसी भी देश में इस प्रकार की कोई जाति नहीं 
हैं । भारतवर्प में इन अपराधी जातियों की जनसंख्या लगभग ४० लाख हैं । 
तथाकथित अपराधी जातियों और कवीछों में अपराध एक पैतृक कर्तव्य और 
अधिकार है, जिसे कि धर्म और जाति का समर्थन श्राप्त हैं। इन जातियों में 
आपसी व्यवहार और अनुशासन का सूक्ष्म विधि-विधान हूँ, एक जाति में एक 
विशेष प्रकार के अपराध करना ही विहित है; उसे अन्य जातियों के अपराध 
क्षेत्र के अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार अपराध के क्षेत्र में 
भी अच्छा खासा श्रम-विभाजन हैं | इसमें आइचर्य ही क्या है, जव कि उनकी 
दृष्टि में अपराध भी एक सम्मानजनक और धर्मविहित उत्पादक कार्य हैं । 

यों तो संसार में सभी जगह अपने दुष्कृत्यों को सफलतापूर्वक चलाने के 
लिए अपराधी लोग सम्मिलित हो पृथक्‌ दल बना लेते हूं, किन्तु इस प्रकार के 
अपराधियों में अपराधशीलता के अतिरिक्त कोई वात समान नहीं होती । इसके 
विपरीत हम देखते हैं कि अपराधी जातियों के व्यक्ति पारस्परिक रूप से संगठित 
हो चलते हैँ, उनकी अपनी निजी मान-मर्यादा होती है, अपनी जातीय पंचायत 
होती है, जिसके निर्णय अंतिम और प्रत्येक के लिए शिरोधार्य होते हें। उनके 
अपने विचित्र आचार-विचार होते हैं। उनकी अपनी निजी अपराधशली होती 
है, जिसका यह निष्ठा से पालन करते हैं और अपनी संतान को भी उसी प्रकार 
उसकी शिक्षा देते हैं जिस प्रकार कि दस्तकार अपनी संतान को अपना धंधा 
सिखाते हैं । लूट-मार से प्राप्त सामग्री के वितरण करने की उनकी अपनी ही 
विशिष्ट योजना होती हैं और एक प्रकार के अविकसित सामाजिक दोीमे के द्वारा 
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वे अपनी जाति के वृद्ध अथवा अपराध में दण्डित या आहत व्यक्ति के आश्रितों 
की सहायता करते हैं | सामाजिक रूप से अपराधी जातियों के सदस्य आपस 
में मेल से रहते हें, किन्तु उनकी जातियां और कबीले उस साधारण समाज से वैर 
एवं भीपण रूप से हेष रखती हैं जिन पर उनके. सदस्य-आक्रमण करते हैं और 
पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होते हैं । यह अपराधी कबवीले और जातियां भारत-- 
वर्ष में अधिकांश अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं । इनका सुधार और शांतिप्रिय. 
नागरिकों की भांति पुनर्वासन एक महान्‌ सामाजिक समस्या है । इन तथाकथित , 
अपराधी जातियों के उद्धार के सही और वैज्ञानिक समाधान के लिए उनकी 
सामाजिक आशिक .स्थिति, ,रीति-रिवाजों और विश्वासों का स्पष्ट जान 
आवरंयक हैँ । 

अपराधी जातियां. दो प्रकार की हें---एक गांवों में वसी हुई, दूसरी फिरंदर 
या खानावदोश । वसी हुईंजाततियों में मुख्य अपराधी जातियां पासी, अहेरिया,, 
वौरिया इत्यादि हैं । कहने को तो यह वसी हुई जातियां हैं और इन लोगों के 
पास घरवार, खेतीवाड़ी और दिखाने के लिए कोई वनावटी पेशा भी होता है, 
लेकिन अपराध करने के लिये इन जातियों के दल अपने गांवों से बहुत दूर निकल 
जाते हैं और अन्य जिलों और प्रान्तों में जाकर यह लोग अपराध करते, हैं 
फिरंदर जातियां वह जातियां हैं जिनका कोई स्थिर घर-वार नहीं होता और 
जो खेमें या तम्बुओं में. रहती हैं । सभी फिरंदर जातियां अपराधी जातियां नहीं 
हैं । रमैया, विसाती, वेलवार इत्यादि जातियां फिरंदर तो हैं, पर अपराधी नहीं 
हैं । हवृड़ा, नठ, कंजड़, भांतू, वहेलिया, डोम इत्यादि जातियां फिरंदर भी है 
ओर अपराधी भी । ह 

प्राय. अपराधी जातियां हिन्दू धर्म को मानती हैं, किन्तु कुछ अपराधी 
जातियां इस्लाम की भी अनुयायी हेँं--जैसे महावत, लुंगी, पठान, कलन्दर, फकौर, 
वलूची, इत्यादि । कुछ अपराधी जातियां आदिवासी (७00 827%॥) हें। 
वेड़िया, भांतू, हवड़ा, कंजड़, सांसिया, चठ, अहेरिया और बहेलिया आदिवासी 
जातियां हैं । किन्तु बहुत-ली आदिकालीन जातियां अपराधी नहीं हैं । अनेक 
अपराधी जातियों की गणना अनुसूचित (5"076वप्रोंटवै) जातियों अथवा 
हरिजनों में की जाती.-है । उपर्युक्त आदिवासी अपराधी जातियों की गणना 
हरिजनों में की गई है । इनके अतिरिक्त, डोम, खटिक, वेलदार, वौरिया, वधिक, 
वरवार जौर कपड़िया हरिजन अपराधी जातियां हैं । किन्तु वहुत-सी हरिजन 
जातियां अपराधी नहीं हैं । बहुत-सी आदिकालीन . जातियों की गणना सवर्ण 
उच्च जातियों में की जाती हैं और वह भी अपराधी नहीं है। कुछ अपराधी 
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जातियों की गणना सवर्ण हिन्दुओं में होती है, जैसे भर, भवपुरिया, गूजर, केवट, 
दलेरा और ऑऔंधिया । कई अपराधी जातियां यद्यपि सरकार द्वारा अनुसूचित 
जातियों अथवा हरिजनों में गिन ली गई हें, किन्तु वे अपने को सवर्ण मानती 
हैं, और हरिजन. कहलाने का विरोध करती हें, जैसे वरवार, करवाल, जहेरिया, 
भांतू इत्यादि । 

अपराधी जातियों की जनसंख्या भिन्न-भिन्न है जातियों की संख्या 
अधिक हूँ । वह कई प्रांतों अथवा एक ही प्रांत के बहुत से जिलों में रहती हैं । कुछ 
की संख्या इतनी कम हो गई हैँ कि वह एक-दो जिलों में ही मिलती हैं। कुछ जातियों 
की संख्या में प्रत्येक जनगणना में बहुत हेर-फेर हो जाता हैं। कभी दो जातियां 
मिलकर एक हो जाती हैं , कभी एक ही जाति दो या तीन उपजातियों में वट जाती 
जाती है । फिरंदर जातियों की जनसंख्या जानना तों और भी कठिन है | यह 
जातियां कभी एक कभी दूसरे जिले में रहती हैं, और कभी तो यह प्रांत तक भी 
परिवर्तित कर देतीः हैं । 

सम्पूर्ण भारतीय संघ में समस्त प्रकार की अपराधी जातियों के सदस्यों की 
संख्या लगभग ४० लाख है । इनमें से केवल उत्तर-प्रदेश में अपराधी जाति 
कानून रद्द होने से पूर्व, उसके अन्तर्गत अपराधी घोषित जातियों की जनसंख्या 
लगभग १६ लाख थी । & 

उत्तर-प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार प्रमुख अपराधी जातियां हैं--पात्ी, 
दुसाव, मल्लाह, भर, नट, डोम और बंजारा | करता और अपराध करने में प्रमुख 
अपराधी जातियां हँ--हवूड़ा, कंजर, भांतू, वावरिया, वेड़िया, सांसिया, करवाल 
आँधिया इत्यादि । आजकल अधिकांश पासी खेती करने छगे हैं, कितु इनकी छूंट- 
मार की आदतें अभी भी नहीं गई हैं। वेड़िया कुख्यात अपराधी जाति है। इसका 
कार्यक्षेत्र सारे भारत में विस्तृत हैँ । यह छोग राहुजनी, तकद्जनी के अतिरिक्‍त्त 
जाली सिक्के बनाते हैं और बैरागी के भेप में घमते हैं । इनकी अपनी निजी गप्त 
बोली और संकेत तथा नकवजनी के विद्येप हथियार होते हैं । बहुत-से कंजड़ मब 
खेती-वारी था मजूरी करते हैँ । जो शहर के निकट रहते हैं वे लोग डलियें 
ठट्ठियें, चलनी, पंखे, रस्सी, चटाई, पत्तल, दोने, सुतली इत्यादि वस्तुएं दनाते 
और ईमानदारी से रहते हैं। आवाराग्द कंजड़ ५०-६० के दल में घमते हैं। यह 
« निपुण शिकारी होते हैँ और आमतौर पर नकबजनी और राहजनी करते हैं । 
लगभग ३६ प्रतिशत नठ नाचने,गाने, वजाने तथा वेश्यावत्ति से अपना जीवन-निर्वाह 
करते हैं। यह यचपि पेशेवर अपराधी नहीं हें, किन्तु मौका मिले तो चुदते नहीं । 
बंजारों का रहन-सहन योरोप के जिप्सियों से मिल्ता-जुलता है । प्रायः यह पद्ुओं 
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की चोरी करते हैँं। कुछ हवूड़े खेती-वारी करते हें और वाकी आवारागर्दी । 
आवाराग्द हवूड़े साधुओं और फकीरों का वेष बनाएं घूमते हैं । इन्हें वचपन से _ 
ही चोरी-डकैती की सूक्ष्म शिक्षा दी जाती है | यह लोग हिंसा का प्रयोग करतें 
हैं, इनकी भी अपनी चोर वोली है । इसी प्रकार अन्यान्य अपराधी जातियों में 
अपराध की विचित्र विधियां प्रचलित द 
इसी प्रकार अत्य प्रांतों में भी अनेक अपराधी जातियां निवास करती हैँ । 

पंजाब में मीना, हरनिस, गुरमंग, दुमना, चुवरा, रावछ, ववेरिया, धींवर और 
बंगाली भ्रमुख.अपराधी जातियां हैं। मध्यप्रदेश में वधक, वेदर, बेरिया, वैदिया, 
भामता, गोपाल, जादुआ, कंजर, खंगर, कोल्हासी, कोछी, कोरकू, कोरवा, 
माल, मांगगरौरी, मीना, नहछू, पासी, सनौरिया, सांसिया और ऐरुकला इत्यादि 
अपराधी जातियां निवास करती हैं । 

मद्रास प्रेसीडेंसी में कललन, चेंचू, कोरुआर, एरुकुलूर, वौरी, वोया, वातुर्जा, 
भादू, तुरक, चपरबन्द, दण्डसी, खोंगर, कथ्थरवन्धु और कौरव इत्यादि अपराधी 
जातियों का निवास हैं । वम्बई प्रेसीडेंसी में कैकाड़ी, घंटीचोर, हरणशिकारी, 
मगरंदिस, लूमहड़ी, कंजरभाट, छप्परवूंद, वेस्तर, कतवू, बेरद, हर, वरल, 
वहूर, छाभानी, रामोशी, मान, भमता, फांसी, पर्ची, कंजर और वघरी प्रमुख 
अपराधी जातियां हैं। राजपूताना की बनरिया, सांसी, मीना, कंजर, वागड़ी, 
भील, बदक, वहेलिया, अहेरिया, वेरिया, भाटू, नट इत्यादि अपराबी जातियां - 
वहां के ग्रामवासियों को रात भर जागे रखने के लिए पर्याप्त हें । केवछ वंगाल 
ही एक ऐसा प्रांत हैं जो कि इनसे मुक्त है । कितु हाल में कलकत्ते में भोषया, 
डोम, भार, पलवन, दोषादु, वारवर, पासी, केवट और तूतिया मुसलूमान*इत्यादि 
अपराबी जातियों के अनेक छोग निष्क्रमण कर गये हें जो वहां पर्याप्त हानि पहुंचा 
रहह्‌। हि 

अपराधी जातियों के जीवन से एक वात स्पष्ट है कि इन सवके रहन-सहन 
का तरीका बहुत ही पिछड़ा हुआ है| उनमें से अधिकांश शिकारी और पशुपालन 
की अवस्था में ही अपना जीवन यापन कर रही हैं । कितु जैसे ही उन्हें खेती-बारी - 
की सुविधाएं प्राप्त होती हूँ, वह अपराध करना छोड़ देती हैँ । अपराधी जातियों के 
पुनरुद्धार के संबंध में यह तथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । 

भारतवपं में एक बड़ी जनसंख्या का जन्म से ही अपराधी करार दिया जाना 
एक भीषण सामाजिक समस्या है। इसका होना हमारे समाज के लिए एक महान्‌ ह 
कलंक, खतरा और चुनौती है । अपराधी जाति के सदस्यों को संमाज-विरोधी और 
हानिकर कार्यों से हटाकर उत्पादक और उपयोगी कार्यों में लगाना हमारा एक 
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प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम पहले उन कारणों का परिचय 
प्राप्त करें जो उन्हें अपराधी बनने को बाध्य करते हैं 


अपराधी जातियों में अपराध के कारण 


शारीरिक या नस्ली कारणों का अस्ाव. अपराधी जातियों के सदस्य में 
ऐसी क्या विश्येपताएं हैं जिनसे वह स्वभावतः अपराध की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे 
कि वत्तख यानी की ओर । अन्धविश्वासी और अपढ़ जनता का यह विश्वास है कि 
यह तो भाग्य का लेखा है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। किन्हीं व्यक्तियों का जाति 
विशेष में जन्म लेना ही उनके अपराधी होने को निश्चित कर देता हैं। हम अपराध 
के सामान्य कारणों की जांच करते हुए लोम्ब्रोजो के अपराधी टाइप का जिक्र कर 
चुके हैँ, जिसके अनुसार अपराध एक॑ शारीरिक घटता हैं। किसी समय भारत- 
वर्ष में भी इस सिद्धांत का जोर था। उसी के प्रभाव में यहां पर विभिन्न अपराधी 
जातियों की मानवश्यास्त्रीय और रक्‍त-परीक्षाएं ली गईं और उनसे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्तन किया गया कि अपराधी जातियों में कुछ विज्ञिष्ट नस्ली अथवा, 
मानवश्ञास्त्रीय विज्ञेपताएं हैं जो कि उनकी अपराधी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी 
हैं। सर ह॒व॑ट रिजले ने इस दिशा में सर्वप्रथम काम किया और वह उपर्युक्त परि- 
णाम पर पहुंचे । डा० मजूमदार ने १९४१ में जनगणना कमिश्नर के सहयोग 
से कुछ तथाकथित अपराधी जातियों के सिर, नाक तथा रक्‍त की परीक्षा की । 
उससे यह ज्ञात हुआ कि भिन्न-भिन्न अपराधी जातियां भिन्न-भिन्न नस्‍लों की 
हैं तथा उनके रक्त में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 'बी' रक्‍त का भारत की समस्त 
जातियों में वाहुल्य है जो कि अधिक रक्‍त-मिश्रणका परिणाम है। वास्तव में भारत 
की समस्त जातियों में अल्पाधिक रक्त का मिश्रण हुआ है । यह एक दिलचस्प 
बात है कि अपराधी डोम जाति में 'ए' रक्त की कमी पर ओ' रबत का बाहुल्य 
हैं। इन सव अन्वेपणों से यह स्पष्ट हैं कि अपराधी जातियों के सदस्यों के अपराध 
करने में शारीरिक वनावट और रक्‍त का कोई दोप अथवा हाथ नहीं है, क्योंकि 
उनकी शारीरिक बनावट और उनके रक्त में अन्य जातियों की अपेक्षा कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । उनके अपराध के कारणों को हमें अन्य स्थान पर खोजना होगा । 

आशथिक सामाजिक और मनोवज्ञानिक कारण. इस विपय पर अभी तक 
कोई व्यवस्थित जांच नहीं की गई है, फिर भी जिन कारणों से एक व्यक्ति अप- 
राघी होता है , समाज के प्रति घृणा और हिसा का भाव रखता है, वह इन पर भी 
सामान्य रूप से लागू होते हैं । अपराधी व्यवित अपने आपको समाज से निभा नहीं 
पाता | अपराधी जातियां भी बाह्य समाज से अपना संतुलून, सामंजस्य स्वापित 


ह 
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नहीं कर पातीं, इसलिए वह अपराध की ओर अग्रसर होती.हैँ। आधथिक और सामा- 
जिक परिस्थितियां तथा वचपन से सीखा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्हें अपराध 
करने पर मजबूर करता हैं। अधिकांद अपराधी जातियां अत्यन्त निर्धन हैं। 
उनके पास खेती के छिए जमीन और अन्य कोई उत्पादक कार्य सीखने और पाने 
की सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें सदैव घ॒णा गौर सन्देह की दृष्टि से देखा जाता हैं। 
उनके पास कोई ऐसा उद्योग-धंधा नहीं जिससे वह अपने परिवार का पेट मर सकें | . 
जानवर फालने, चराने, डलिया बनाने, रस्सियां वटने, शहद, लकड़ी, फल, जड़ी- : 
बूटी इत्यादि इकट्ठे करने, चिड़ियां पकड़ने इत्यादि के जो काम वह करते हैं, - 
वह उनके जीवन-निर्वाह के लिए अपर्याप्त हैँ । अधिकांश अपराधी जातियां हरि- 
जन हैं। हिंदू-समाज में उन्हें नीच समझा जाता है और यदि वेह ऊंचा उठना चाहें 
भी तो उन्हें उठने नहीं दिया जाता । ऐसी. स्थिति में यह स्वाभाविक ही हैँ कि 
बह समाज को अपना छात्र समझें । _ 
जातिधर्म. उपर्युक्त स्थूछ कारणों के अतिरिक्त, इन जातियों का मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपराध करने में एक महत्त्वपूर्ण कारण है । हमारे यहां 
जातिधर्म का पालन धामिक कर्तव्य माना गया हैं। अपराधी जातियों के सदस्यों 
में भी वचपन से ही यह- घारणा वद्धमूछ, की जाती हैँ कि अपराध करना ही 
उनका जातिबर्म हैँ इसलिए यदि अपराध करने में उन्हें चाहे कितना. भी कष्ट 
उठाना पड़े या दण्ड “मिले; उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वहुत. समय से 
अपराध करते-करते यह लोग निपुण हो गये हें । अपराध के हुनर को बेटा वाप से 
सीखता है. अपराधी जातियां अशिक्षित, अज्ञानी तथा धर्मभीरु हैं | भृत-्रेत, 
जादू-टोने, शकुन-अपशकुन में विदवास रखती हैँ । इनकी जाति-पंचायतें स्वयं अप-_ 
राघ की प्रवल संरक्षर्क हैं । इससे यह स्पष्ट है कि. अपराधी जातियों द्वारा किये 
गये अपराध के कारणों में आथिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों का प्रमुख 
हाथ है । अतः इन वातों का उचित समाधान किये विना केवल उन्हें दण्डित. कर 
अपराध करने से नहीं रोका जा सकता । | | 


अपराबवी जातियों के कुछत्यों के नियंत्रण के प्रयत्न 


नियंत्रय के लिए विश्येव कानूठ और व्यवस्था की आवश्यकता. अपराधी, 
जातियां समाज और सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किये हुए हैं । एक: 
जोर तो सरकार की समस्त झासन-संस्थाएं:हें--पुलिस, फौज, अदालतें और जेल, 
दूसरी ओर अपराधी जातियां हैँ। इनके स्त्री, पुरुष, बच्चे संगठित और बपराध 
करने में निपुण हैं। यह शक्ति का उत्तर चाछाकी और वल का उत्तर घोखे से ' 
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देते हें । दण्ड का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता । उससे उनका सुधार होना तो 
दूर, उन्हें उसका भय छ नहीं गया है। वह दर्जनों वार जेल जाते हैं, किन्तु नहीं 
समझते कि उन्होंने कोई बुरा काम किया है जिसके कारण उन्हें यातता भोगनी 
पड़ी । इन सब वातों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि इनके साथ साधारण 
अपराधियों जैसा व्यवहार करना व्यर्थ है और उनके नियंत्रण के लिये विशेष कानून 
और व्यवस्था की जरूरत है । 

अयराबी जाति कानून- सन्‌ १८७१ में प्रथम अपराधी जाति कानून 
बना। इस कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी जातियों और दलों का मुकाविला 
करना था। दो वार इस कानून में संशोधन किये गये--पहला १८८६ में, दूसरा 
१८८७ में । इन संशोधनों द्वारा अपराधी जातियों के आचे-जाने पर प्रतिवन्ध 
लगाने के अधिकार सरकार को मिल गये । १९०२ के पुलिस कमीशन ने इस 
कानून की आलोचना की । वास्तव में इस कानून को बचे तीस साल हो गये, किंतु 
अपराधी जातियों के अपराध वृत्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई । 

इस कानून के दोयों को दूर करने के लिए १९११ में पुत: एक नया बिल 
पेश किया गया जिसे कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया | गोपाल कृष्ण 
गोखले, सर अली इमाम और चितनवीस भी इस कमेटी के सदस्य थे | उन्हें इन 
' जातियों के समस्त सदस्यों पर अकारण कठोरता वरतना उचित न जंचा । फिर 
भी अभाग्यवश जो संशोधन इस कानून में हुए उससे यह और भी सख्त हो गया। 
इससे अवदय अपराधी जातियों के अपराधों में कुछ कमी हुई, पर समस्या का 
हल न हुआ | इस कानून के द्वारा वसी हुई अथवा आवारागद्द अपराधी जातियों 
पर प्रतिवन्ध लगाने की व्यवस्था थी तथा सुधरे हुए व्यक्तियों को इससे मुक्त करने 
का सरकार को अधिकार था। १९१९ की जेंल-कमेटी ने पुनः अपराधी जाति- 
कानून में संशोधन की सिफारिश की और विद्यमान सेटिलमेंटों के प्रवन्ध की 
वालोचना की । फलस्वरूप १९२३ में एक नया कानून पेश किया गया । इसके 
अनुसार अपराधी जातियों की देख-रेख का प्रवन्च प्रांतीय सरकारों को हस्तान्तरित 
कर दिया गया। १९२४ में अपराधी जातियों से संवंधित कानूनों के एकीकरण 
का भस्ताव स्वीकृत हुआ | १९३३ तक इसमें छोटे-मोटे संशोधन हुए । 

अपराधी-कानून की मुख्य घाराएं. १९५२ तक यह कानून देशी राज्यों की 
छोड़ समस्त भारतीय प्रांतों (राज्यों) में छागू रहा । इस कानून के अनुसार 
प्रांतीय सरकारों को विश्वस्त कारण मौजूद होने पर, किसी जाति, दछ अथवा 
किसी श्रेणी के व्यक्तियों के किसी भाग को, जो कि संगठित रूप से स्वभावतः 
गरजमानतीं अपराध करते हों, अपराधी जाति घोषित कर देने, घोषित जाति के 
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व्यक्तियों के नाम उस जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज करा लेने 
उनके अंगूठे और उंगलियों की छाप लेने, नियमित समय के वाद अपनी उपस्थिति 
की तथा वासस्थान परिवर्तन तथा अनुपस्थिति की सूचना देने, उनके परिभ्रमण को 
एक सीमित क्षेत्र में प्रतिवन्धित कर देने, अथवा किसी स्थान विश्येष में वसाने तथा 
नियमित स्थान पर हाजिरी छेने, औद्योगिक विकास अथवा सुधार के लिए सेटिल- 
” मेंट स्थापित करने तथा उसमें रहने के लिए आदेश देने, यदि चाहे तो उनके वालकों 
को उनके माता-पिता से पृथक कर उनके लिए स्थापित स्कूलों में रखे जाने का 
आदेश देने, अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत नियम बनाने, तथा रजिस्ट्री कराने 
की सूचनाप्राप्त व्यक्ति के रजिस्ट्री करनेवाले अफसर के समक्ष ठीक समय या 
स्थान पर न पहुंचने अथवा गलत सूचना देने या अंगूठे या उंगलियों की छाप न देने, . 
अथवा विना सूचना दिये प्रस्थान करने की अवस्था में निदिष्ट दंड देने का अधि- 
कार प्राप्त है । ह 

सेटिलमेंटों की स्थापना का प्रस्ताव और काय- उक्त एक्ट के अन्तर्गत सर- 
कार को अपराधी जातियों कें लिए विज्येष सेटिलमेंट या. वस्तियां बनाने का. 
अधिकार हैं। इन सेटिलमेंटों और/!स्कूलों के प्रवन्ध का भार रिक्लेमेशन अफसर पर 
होता है । वे स्वयं अथवा अन्य पुलिस अफसरों द्वारा उनका निरीक्षण करवा सकते 
हैं । सेटिलमेंटों का प्रवन्ध मैनेजरों द्वारा किया जाता हैँ। जिला मैजिस्ट्रेट, 
पुलिस सुपरिटेंडेंट सेटिलमेंट के सरकारी निरीक्षक होते हैं । सेटिलमेंट का मैने- 
जर इस बात का निरचय करता हैं कि अपराधी जातियों के सदस्य कौन से जानवर 
पालें । वह्‌ उनकी सुरक्षा और सफाई का भी प्रवन्ब करता हैं । सेटिलमेंट में शराव 
पीने, और झगड़ा करने की मनाही होती है । ६ वर्ष से १२ वर्ष तक के वच्चों का 
पढ़ना अनिवार्य है। प्रत्येक सदस्म़॒ का हाजिरी के समय उपस्थित होना भी अनिवार्य 
हैं । इसके अलावा, सेटिलमेंट मैनेजर अन्य नियम बना सकते हैँ जिनका पालन 
प्रत्येक सदस्य को करना होता हैं । 

सेटिलमेंट मैनेजर का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक सदस्य के जीवन- 
निर्वाह के साधनों का प्रवन्ध करे और प्रत्येक सदस्य का यह कतंव्य है कि वह 
मैनेजर द्वारा दिये काम को पूरा करे। काम की मजदूरी, ठेके की दर द्वारा निश्चित 
होगी । सेटिलमेंट में किसी भी १५ साल से ऊपर के व्यक्ति से ५४ घंटे से अधिक 
तया १२ से १५ साल की उम्र के व्यक्ति से ३६ घंटे प्रति सप्ताह से अधिक काम 
नहीं लिया जा सकता । यदि किसी व्यक्तित की-आय उसके खर्च से अधिक हो, तो 
उसकी वचत डाकखाने में जमा कर दी जायेगी जिसे वह मैनेजर की आज्ञा से ही 
निकाल सकता हैं । यदि सेटिलमेंट का कोई वालिग, स्त्री, पुरुष, लड़का या 
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लड़की सेटिलमेंट का कोई नियम भंग करे, तो सेटिलमेंट का मैनेजर उन्हें चेतावनी, 
जुर्माना, कोठरी में बन्द करने, कार्यवाही की सिफारिश, दूसरे सेटिलमेंट को 
तबादले की सिफारिश तथा दफा २२ के अन्दर चालान आदि का दंड दे सकता 
है । पुलिस के थानेदार या उससे बड़े अफसर को रजिस्टर्ड अपराधी जाति के 
सदस्य के मकान की तलाशी छेने का अधिकार है । न्‍ 
सुधार कें प्रयत्न 
सेटिलमेंट और कालनियों की स्थापना. जिन लोगों ने अपराधी जातियों 
का सूक्ष्म अध्ययन किया है वह यह अनुभव करते आये हैं कि पुनरुद्धार और 
पुनर्वासन के लिए कुछ ठोस कदम उठाना आवश्यक हैं । इसके लिए सबसे महत्त्व- 
पूर्ण कार्य अपराधी व्यक्तियों का विशेष सेटिलमेंटों तथा उनके सुधर जाने के 
बाद उनके लिए कालनियों की स्थापना है, जहां पर कि वह काम पा सकें, 
अच्छी आदतें सीख सकें तथा उनके बच्चें उचित सामाजिक शिक्षा ग्रहण कर सकें । 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में सेटिलूमेंट और काल- 
'“नियां बसाई गईं। इनका संचालन सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्थाओं के 
हाथ में रहा । 
पंजाब में सर लुई दाने ने बिना सरकारी सहायता के अपराधी जातियों के 
वसाने का काम शुरू किया । वहां पर इतके लिए १ रिफार्मेटरी, ६ औद्योगिक 
सेटिलमेंट, एक टठेक्नीकल स्कूल और १५ कृषि सेटिलमेंट खोले गये । इसमें 
अमृतसर का सुधारक अपराधी सेटिलमेंट एक आदर्श संस्था है । मद्रास में 
१९१२ से साल्वेशन आर्मी अपराधी जातियों के उद्धार में दिलचस्पी छेती आई 
हैं। वहां पर उनके १० सेटिलमेंट हैं, जहां कि ४००० व्यक्तियों के रहने की 
व्यवस्था है । बंगाल में १९११ में करवाल नटों के लिए सैदपुर में एक सेटिलमेंट 
की स्थापना से अपराधी जातियों के उद्धार का कार्य शुरू हुआ | तव से वरावर 
वहां यह कार्य प्रगति कर रहा है । विहार-उड़ीसा में भी एक औद्योगिक और एक 
कृपि सेटिलमेंट की स्थापना कर इस कार्य का श्रीगणेश किया गया इसके अति- 
रिक्त, राजपूताना और आसाम में भी साल्वेशन आर्मी अपराधी जातियों के लिए 
सेटिलमेंट खोल उपयोगी कार्य कर रही है | वम्बई में इस दिद्या में सर्वोत्तम कार्य 
हुआ हैं। वहां पर १५ अच्छे बड़े सेटिलमेंट हैं। इनमें से अधिकांश सेटिलमेंटों 
का प्रवन्ध साल्वेशन आर्मी तथा कुछ का अन्य गैरसरकारी संस्थाएं करती हैं । 
उक्त राज्यों के अतिरिक्त, पहले के देशी राज्यों में भी अपराधी जातियों के लिए 
कुछ कार्य हुआ है । हैदरावाद का नाम इसमें प्रमुख है । नीचे हम, कुछ विस्तार से 
अपराधी जाति के सदस्यों के लिए उत्तर प्रदेश में हुए कार्यो का विवरण दे रहे हैं 


र्२२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम १८६३ में वौरिया लोगों के' लिए एक कॉलनी 

वसाई गई थी। उन्हें सुवारने के अंनेक प्रयत्व किये गये, पर सव असफल रहे। 
१९४४ के अन्त में वौरिया कॉलनीकी कुछ जनसंख्या २,३२२ थी, जिसमें ८२५ 
व्यक्ति रजिस्ट्रीशुदा तथा १,४९७ गैररजिस्ट्रीशुदा थे । कुल फरार व्यक्तियों की 
संख्या ३०७ थी। यहां पर उन्हें खेती के लिए जमीन दी गई उद्योग-धंधे स्थापित 

किये गये तथा अन्य प्रांतीय सरकारों की सहायता से उनका भागना रोका गया । 

इस सबका परिणाम अच्छा रहा | वौरिया कॉलनी की पंचायतें शक्तिशाली हैं 
और वह वौरियों का अपराध करने से रोकती हें | यहां पर सात पंचायतें हैं, 
और पांच स्कूल हैं । 

१९१३ में उत्तर प्रदेश में सेटिलमेंटों की स्थापना की गई | १९३१ में कुल 

६ सेटिलमेंट थे जिनकी कुछ जनसंख्या ९४७ थी। यह सेटिंलमेंट फजलूपुर और 
कांठ (ज़िला मुरादावाद), साहबगंज (जिला खीरी), भार्यनगर (जिला लखनऊ) 
तथा कल्याणपुर (जिला कानपुर) और गोरखपुर में हैँ | इनमें से प्रथम तीन 
का प्रवन्‍न्ध साल्वेशन आर्मी, चौथे का आर्य प्रतिनिधि सभा, पांचवें का हरिजन 
' सेवक संघ तथा अंतिम का सरकार करती है। 

१९४४ में इन सेटिलमेंटों की कुछ आवादी ३,२८८ थी जब कि उत्तर प्रदेश 
में रजिस्ट्रीशुदा अपराधी जातियों के सदस्यों की संख्या ३५,६१५ थी और कुल 
संख्या लगभग १६ लाख थी। इससे ज्ञात होता हैं कि कितने कम व्यक्तियों का 
सेटिलमेंट द्वारा सुधार हो सका है तथा प्रांत में सेटिलमेंटों की कितनी कमी है । 
सेटिल्मेंटों में सदा स्थान की कमी रहती हैं । परिणामस्वरूप, बहुत से उदृंड व्यक्ति, 
जिला और पुंछिस अफसरों की सिफारिद के वावजूद भी, सेटिलमेंटों में भर्ती 
नहीं किये जा पाते । इसके कारण अपराधी जातियों के दिल से सेटिलमेंटों का डर 
निकलता जा रहा है | दूसरी ओर सुधरे हुए व्यक्तियों के लिए कॉलनियों का समु- 
चित प्रंवन्ध नहीं हैं । अधिकाधिक कॉलनियों का स्थापित करना अत्यावश्यक है, 
क्योंकि यदि एंक सुधरा व्यक्ति सेटिलमेंट से कॉलनी में जाता हैं तो वह सेटिलमेंट 
में एक विगड़े व्यक्ति के लिए रहने का स्थान खाली करता है । 


अपराधी जाति-कानून में संशोधन और.उम्रकां रंद्र होता 


१९३७ में प्रथम बार भारत के अधिकांश प्रांतों में उत्त रदायी कांग्रेस सरकारों 
'की स्थापना हुई। कांग्रेसी सरकारों ने अपराधी जातियों के पुनरुद्धार पर विशेष 
रूप से ध्यान दिया | उसके शासन-काल में विभिन्न प्रांतों में आापराधी जाति 
की अवस्था की जांच करने के लिए कई कमेटियां नियुक्त की गईं | 


भारत की अपराधी जातियां और कवीले २२३ 


तिवारी समिति को सिफारिश. १९३८ में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी एक कमेटी 
नियुक्त हुई जो तिवारी कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है | वेंकटेशनारायण तिवारी 
इसके अध्यक्ष थे । इस समिति की राय में समाज की बुरी प्रथाएं और अनुचित 
व्यवहार, अपराधी जातियों के विद्यमान होने के कारण हैं । वे उतनी अपराधी 
नहीं हैं जितना कि उनके साथ अपराध किया गया है । समिति की मुख्य सिफा- 
रिशें थीं :--भिन्न-भिन्न अपराधी जातियों के संबंध में सरकारी विज्ञप्तियां हर* 
मामले पर अरूग-अलग विचार कर किसी क्षेत्र को पृथक्‌ कर, खास नाम के 
परिवारों को वरी कर अथवा सिर्फ अपराधी परिवारों के नाम की घोषणा कर 
संशोधित की जायें। विभिन्न अपराधी जातियों में सुधार की पंचायतों की स्थापना 
की जाय। पंचों, सरपंचों को कुछ रियायतें दे उनके उत्साह को बढ़ाया जाबे। 
वर्तमान एक समान सेटिलमेंटों के स्थान पर रिफार्मेटरी, खेती-बारी की कॉल: 
नियां, तथा मजदूरी देनेवाल़े सेटिलमेंट, उद्योग-बंधों और खेती-वारी के सेटिल- 
मेंट और अन्त में स्वतंत्र खेती-वारी की कॉलनी होनी चाहिए । सेंटिलमेंटों का 
प्रवन्ध सरकारी और गैरसरकारी दोनों प्रकार का होना चाहिए । अपराधी 
जातियों की शुद्धि या धर्म-परिवर्तत का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिए । अप- 
_राधी जातियों के अफसर इंचार्ज को खुफिया विभाग के बदले, सरकार के 
केन्द्रीय स्थान पर रहना चाहिए | प्रस्तावित सुधारों पर लगभग एक लाख रुपया 
वाधिक व्यय होगा । 
सरकारी कार्यवाही. सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार तथा कार्या- 
न्वित किया, कितु सेटिलमेंटों के नये वर्गीकरण को कार्यान्वित नहीं किया गया। 
१९३९ में अपराधी जातियों के सुधार का काम खुफिया विभाग से लेकर नवस्था- 
पित पुनरुद्धार विभाग के सुपुर्दे कर दिया गया ; कितु फिर भी इसे हरिजन 
जातियों के ही एक विभाग के अन्तर्गत रक्खा गया । यह समझ में नहीं आता, 
ऐसा क्यों किया गया । अधिकांश हरिजन जातियां अपराधी नहीं हैं । इसके 
अतिरिक्त, अपराधी जातियों और हरिजनों की समस्याएं पर्याप्त भिन्न हैं । 
१९४०-४१ में पंचायतों तथा थाना पंचायतों के संगठन का कार्य शुरू किया 
गया जिसमें पिछले १२ वर्षो में पर्याप्त उन्नति हुई। पंचायत समाचार नामक 
एक पत्रिका निकाछी गई जो वाद में वनन्‍्द हो गई तथा नई कॉलनियां वसाने के 
सम्बन्ध में बहुत कम काम हुआ । 
१९४७ की उत्तर प्रदेश अपराधों झाति समिति की पसिफ्ारिशें, द्वितीर 
महायुद्ध के वाद १९४५ में पुनः प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित हुई और 
अपराधी जातियों के पुनरुदार की ओर उनका ध्यान गया । १९४७ मं 





र्र५४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


पुन: उत्तर प्रदेश में वेंकटंशनारायण तिवारी की अध्यक्षता में अपराधी जातियों 
की स्थिति तथा उनसे संवद्ध कानून की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त 
की गई | इसकी मुख्य सिफारिशों निम्नलिखित थीं: हे 

अपराधी जाति कानून को रह कर किया जाय और उसके स्थान पर अम्यस्त _ 
अपराधी गौर आवाराबर्दी कानून (ि&0प्थ (0िएवेशड & ५०४०४ 
787068' 8०७) पास किया जाये, जो वना किसी जाति, धर्म और सम्प्रदाय ; 
के भेद-भाव के समस्त व्यक्तियों पर छागू हो। अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत : 
रजिस्टर्ड व्यक्तियों के रिकार्ड की सामान्य जांच हो जिससे कि यह निर्णय किया 
जा सके कि आया उन्हें पूर्ण मुक्ति दे दी जाये, अथवा एक हिस्टरी शीटर की :: 
हैसियत से पुलिस की देख-रेख में रक्खा जाय अथवा अभ्यस्त अपराधी और : 
आवारागर्दी कानून के अन्तर्गत उनपर कुछ प्रतिवन्ध लगाये जायें । 

प्रस्तावित अभ्यस्त अपराधी और आवारागर्दी कांनून में तीन प्रकार के 
अपराधियों के संबंध में व्यवस्था हो, जो कि अच्छे वातावरण में रहते हुए 
अम्यस्त अपराधी बन जाते हैं, (ख) जो कि वातावरण और पारिवारिक पर- 
म्परा के कारण अपराधी जीवन व्यतीत करनले को वाध्य होते हैं और (ग) जो 
विना किसी स्थिर उद्योग-वंधे के आवारागर्दी करते हें । जिस व्यक्ति को तीन वार 
सजा मिल चुकी हो उसे न्यायालय अमभ्यस्त अपराधी घोषित कर सकते हैं । 
इसमें १९३५ से पहले की सजाओं को नहीं गिनना चाहिए। अभ्यस्त अपराधियों के 
लिए अल्पतम और अधिकतम मअनिश्चित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अम्य- 
सत अपराधियों के लिए बनाये गये विशेष जेलों में अपराधियों को जल्दी अथवा 
पेरोल पर छोड़ने के लिए विचार करने के -लिए एक विशेष दर्शक समिति होती 
चाहिए | उपर्युक्त तीन प्रकार के अम्यस्त अपराधियों को अछग-अलग रखे जाना 
चाहिए और इनमें प्रत्येक कैदी की व्यक्तिगत 'प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए 
एग मनोविहलेपक, असामान्य 'रोगशास्त्र में दंक्ष चिकित्सक तथा एक अपराब- 
शास्त्री होने चाहिएं। अम्यस्त अपराधी और आवारागर्द घोषित व्यक्तियों की: 
रिक्‍्लेमेशन अफसर द्वारा रजिस्ट्री होनी चाहिए तथा उनकी उंगलियों की छाप 
तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं लेने के अधिकार होने चाहिए । जच्छे आचरण के. 
फलस्वरूप प्रतिबन्धों को शिथिरू कर देना चाहिए । अभ्यस्त अपराधी और जावा- 
रागर्दी कानून के अन्तर्गत विद्यमान अपराधी जाति कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड 
तथा जांच के पश्चात्‌, मुक्ति के अयोग्य व्यक्तियों को सेटिलमेंटों में सीमित करने 


का अधिकार होना चाहिए। १९३८ की तिवारी कमेटी की पंचायत संबंधी 


“ सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाना चाहिए तथा उन्हें कल्याणकारी 





किशोर अपराध. -' र्र५ 


कार्यों के लिए दो छाख रुपये वापिक दिया जानां चांहिए । थानों में थाना- 
पंचायत होनी चाहिए । पत्रिका और पुस्तिकाओं द्वारा अपराध के निवारण के 
लिए प्रचार होना चाहिए 

सेटिलमेंटों का संगठन वर्गक्वित रीति पर होना चाहिए, जिसमें सवसे ऊपर 
रिफार्मेटरी और सबसे नीचे स्वाधीन कॉलनी हो । समस्त सेटिलमेंट दो वर्ष के 
लिए सरकार द्वारा लिये जाने चाहिएं और वाद में पुनर्सगठित कर गैर-सरकारी 
संस्थाओं को सौंप दिये जाने चाहिएं । अनाथ और दुर्व्यवहार-पीड़ित वच्चों के 
पृथक्‍्करण और शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । 

प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट और पंचायत-इंस्पेक्टरों द्वारा उस जिले 
में अपराधी जाति के सदस्यों के वसाये जाने और रोजगार की संभावनाओं और 
साधनों की पड़ताल की जानी चाहिए । 

अपराधियों के पुनरुद्धार में नियुक्त कर्मचारियों को उसकी उचित शिक्षा 
प्राप्त होती चाहिए तथा उनमें सेवा की भावना होती चाहिए 

अपराधी जाति कानून की हानियां. वास्तव में १९४७ कौ अपराधी जाति 
जांच-समिति की सिफारिशें अपराधी जातियों के सुधार की दिशा में एक महत्त्व- 
पूर्ण कदम थीं। तथाकथित अपराधी जातियों को अन्य नागरिक की भांति समान 
अधिकार देने का आग्रह और उनकी अयोग्यताओं को नष्ट करने का निश्चय इसकी 
मुख्य विशेषता थी। निस्संदेह, अपराधी जाति कानून किसी भी सभ्य और स्वा- 
धीन राष्ट्र के लिए एक बड़ा कलंक था। इस कानून से जहां कुछ आंशिक और 
तात्कालिक लाभ हुए वहां उससे कहीं अधिक नैतिक, वुनियादी और स्थायी हानि 
हुई । किसी भी वालक के मन पर जन्म से अपराधी जाति का सदस्य होने का ज्ञान 

वहुत ही बुरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता, है और इस प्रकार हम उस 

वर्ग में सध्ा के लिए हीनता तथा उससे पृथक वर्गों में उनके प्रति घृणा का वीज 
वो देते है । 

अपराधी जाति कानून की रहगी. यह संतोप की वात्त हैँ कि इस समिति 
तथा अन्य प्रांतों की ऐसी ही समितियों की सिफारिश के परिणामस्वरूप १९५२ 
में भारत के समस्त राज्यों में अपराधी जाति कानून रह कर दिया गया और 
उसके स्थान पर अभ्यस्त अपराधी और आवारागर्दी कानून पास किये गये ! 


किशोर अपराध (तंघरस्गा6 70्दृपशाठए ) 


फिशोर अपराधी. बच्चों अथवा कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु 
से छोटे व्यक्तियों द्वारा किये गये दुपष्कृत्यों और कानून के उल्लंघन का किययोर 
श्ष्‌ 


क 
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अपराध में समावेश है। कानून द्वारा आावारागद, दुष्ट और अभ्यस्त उद्दंड वांलक 


जौर किसी ऐसे वाछूक या तरुण को जो कि अपराधियों में रहता है, चोरों, डाकुओं, 
वदचलन, आवारागद गौर दुष्ट छोगों से मिलता-जुलुता हैं, जुए के अड्डों और 
शराबखानों में आता-जाता- है, जो विना माता-पिता की .आज्ञा के घर से अनु- : 
पस्थित रहता:है-और रात को इधर-उधर घमता है, किशोर अपराधी माना जा ' 


सकंता है । यही-नहीं, यंदि कोई बच्चा गृहविहीन अथवा भरण-पोषण के साधनों 
से वंचित पाया ज़ाय तो उसे भी किशोर न्यायालय के सम्मख संरक्षण और अपराध- 
निवारण के उद्देश्य से पेश किया जा सकता हैं। उसे किसी सर्टीफाइड स्कूल में 
भेजा जा सकता हैं अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्था के संरक्षण में 
दिया जा सकता. हैं और यदि आवश्यकता हो तो उसे प्रोवेशन अफसर के नियंत्रण 
में रकखा जा सकता है। संरक्षण में देते समय न्यायालय ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था 
से उस वच्चे के सद॒व्यवहार के आइवासन के लिए उससे एक इकरारनाग्रा 
भरवा सकता हैँ । 

किशी र॑ अपराध के कारण: 


वातावरण से संबंधित और व्यक्तिगत. किद्योर अपराध के दो कारण 

हे जा सकते हँ- (१) वातावरण से संबंधित, (२) व्यक्तिगत, अर्थात्‌ झारी- 
रिक और मनोवैज्ञानिक । प्रौढ़ अपराध और किश्लोर अपराध के कारणों में कोई 
मौलिक मतभेद नहीं है। प्राय: देखा गया हैं कि किश्योर अपराधी ही आगे चलकर 

प्रौढ़ अपराधी वनते हें | फिर भी वालरकों की अपराध वृत्ति में कुछ अन्तर हें । 
आंखों की वीमारियों, नाक और गले के रुंध जाने, कान-दर्दे अथवा दांत के रोगों 


आवाज के दोपों, मूत्र रोगों, शारीरिक जलन, खुजली, सिर-दर्द अत्यधिक शक्ति, - . 


मासिक धर्म की गड़वड़ी तथा अन्य शारीरिक रोग, अथवा उचित भोजन की 
कमी, कुछ अंशों में वच्चों की अपराध-वृत्ति को जागृत करने में योग देते हं-:इसके 
अतिरिक्त, मानसिक कमजोरी, व्यक्तिक्रम, मदांधता, मिर्गी तथा असाधारण 
मानसिक अवस्थाएं और रोग भी उन्हें अपराध की ओर प्रवत्त करते हें ४अनेक 
बार, भय, भीपण भावात्मक आधात-व्याघात भी किशोर अपराब का कारण 
वन जाते हैं । कुछ व्यक्तियों में तो चीजें चुराना अथवा आग लगाना एक रोगी 
अम्यास हो जाता है । किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि झारीरिक और 
मानसिक विकारों का किशोर अपराब में बहुत गौण हाथ होता हैं । 

बुरा वातावरण प्रमुख कारण. किद्यार अपराध का प्रमुख और प्रवल 
कारण बुरा वातावरण हूँ ।- घर की-असंतोपजनक अवस्था, विद्येपतः माता-पिता 
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के झगड़े, एक दूसरे को छोड़ देता, शरावबखोरी, माता-पिता की बनैतिकता, 
गरीबी और रोजगार का अभाव, भीड़भाड़ में रहना, सफाई तथा अन्य सुवि- 
धाओं का अभाव, सौतेले मां-बाप की करता, अनिच्छित त्याग अथवा उपेक्षा, 
बुरी संगत, शिक्षा का अभाव, किशोर अपराव के सुख्य कारण हैं । माता-पिता 
की तलाक अथवा उनमें से स्वयं- किसी का जेल में होना किश्योर अपराध का 
एक अन्य कारण हैं । मानसिक परेशानी, असंतुलन और भावात्मक असंतुरून 
(्रा090790 708/90]7086॥77०770) किशोर अपराध का प्रमुख कारण है । 
डा० नैन्थनील हप॑ अमरीकन किशोर अपराधियों की जांच कर इस परिणाम पर 
पहुंचे कि उनमें से ६५ ग्रंतिग्यत शत किहझ्लोर अपराधी भावात्मक असंतुरून के शिकार 
थे । माता-पितामों हारा बच्चों का शोपण भी वहुत वार किश्ञोर अपराध का 
कारण बन जाता हैँ । वहुत-से माता-पिता स्वयं वच्चों को अपराध करने की शिक्षा 
देते हें अथवा उनसे भीख मांगने इत्यादि के अनुचित काम कराते हैं। 
शुरू में ही किशोर अपराधियों के सुधार की आवश्यकता 

किसी भी समाज के लिए किशोर अपराधियों के सुधार की समस्या अत्य- 
घिक महत्त्वपूर्ण है। किशोर अपराधियों में से आगे के अभ्यस्त, पेशेवर और 
पक्के अपराधी वनकर निकलते हैं । डा० गोोरिग ने इंग्लेंड में २,२०४ अभ्यासी 
अपराधियों की जांच कर माल्म किया कि उनमें से ५३.३ प्रतिशत अपराधी 
२० साल की-उम्र से पहले सजा भुगत चुके थे | इसलिये यदि हमें अपराध का 
समूल नाश करना है तो किशोर अपराधियों के कारणों के अन्त, उनकी चिकित्सा 
और निवारण की ओर तत्काल ध्यान देना होगा । वच्पन का समय ऐसा है 
जब कि मन पर जैसी छाप डाली जाये वह प्रायः स्थायी रहती है; उसमें वालक 
की अभिरुचि और प्रवृत्तियों को जैसे चाहे सरलूतया रचनात्मक दिद्या में ढाला 
जा सकता है | इसलिए इस संबंध में विद्येप ध्यान देने की जरूरत है । 
संरक्षण, पृथक्‍करण ओर समुचित शिक्षा 

किशोर अपराध मुख्यतः उचित प्रकार के संरक्षण के अभाव का परिणाम 
होते हैं । असंरक्षित बालकों के लिए समाज-विरोधी प्रभावों में आने और फछ- 
स्वरूप अपराधी बनने का खतरा सदैव विद्यमान रहता है | यदि इन बच्चों की 
उचित देख-रेख की जायें और उन्हें वुरे वातावरण से दूर रक्खा जाये तो उन्हें 
अच्छा नागरिक वनाया जा सकता है। उन्हें दंड देकर इस समस्या का समाधान 
नहीं किया जा सकता । उससे मूल कारण समाप्त नहीं होता । उसके लिए बहुत 


दर 


डी वुद्धिमत्ता और सावधानी अपेक्षित है । बह आवश्यक है कि किशोर अप- 
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धियों अथवा ऐसे बालकों को, जिनके कि अपराधी बनने का खतरा है, अच्छे 
सामाजिक संस्थाओं में संरक्षण प्रदान किया जाय; उनके उचित खान-पान, 
मनोरंजन और भावी जीविका उपारजंन के लिए कार्य-सीखनें और करने की सुविधाएं 
जठाई जायें । उन्हें सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाये और माता-पिता तथा अन्य 
दूसरे हांनिकर प्रभावों से दर रखा जाये । उन्हें उचित स्नेह और सहानुभूति 
प्रदान की जाये । उन पर विश्वास किया जायें और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाये-। 


यह एक महान्‌ और विकट कार्य है और समाज पर ही इसके हल करने का : 


दायित्व हैं 


है] 


किशोर कानून, न्‍्यायारूय और प्रोवेशन' 


किशोर अपराधियों के सुधार के लिए पृथक्‌ व्यवस्था की आवश्यकता- | 


वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया कि किशोर अपराधियों की समस्याएं 
प्रौढ़ अपराधियों से पर्याप्त भिन्न हें । उन्हें सुलझाने के लिए प्रौढ़ अपराधियों पर 
प्रयुक्त तरीकों से पृथक तरीके काम में लाने. होंगे । पर,यह अनुभव वहुत हाल की 
ही चीज हैँ । आज से पचास साल पहले प्रायः सभी सम्य कहे जानेवांले देशों में 
किशोर अपराधियों पर सामान्य न्यायालयों में मुकदमे चलाये जाते थे और उनके 


साथ प्रौढ़ अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाता था । प्राय: उन्हें पुराने और 


प्रौढ़ अपराधियों के साथ ही जेलों- में डाल दिया जाता था जिसका परिणाम बहुत 
बुरा-होता था और वह जेल से पक्के अपराधी वनकर निकलते थे। प्रायः भूख से 
प्रेरित खाने-पीने के चीजों की छोटी चोरी उनकी सजा का कारण होती थी । 
न्यायारूय उन परिस्थितियों का ख्याल नहीं करते थे जिनके कारण कि उन्हें 
अपराध करने पर मजबूर होना पड़ा ।| कानून अपराधी की परवाह न कर अपराध 
की परवाह करता था, यहां तक कि किशोर अपराधी. फांसी तक की सजा से 
मुक्त न थे । 

सुधार के प्रयत्न. पिछली झताव्दी में इन कानूनी भीपणताओं का प्रथम 
वार तीत्र अनुभव किया गया तथां इंग्लेंड इत्यादि देशों में तत्संवंधी कानन पास 
हुए । १८५४ में इंग्लंड में रिफार्मटरी स्कूछ कानन पास हुआ | १८७९ में एक 
समरी जूरिस्डिक्शन एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार चोरी इत्यादि अपराधों के 
लिए उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रख न्यायालय किशोर अपराधी के दंड को 
कम, स्थगित, अथवा विलकुल ही क्षमा कर सकता था। १८८७ में प्रोवेशन 
आफ फंस्ट अफेन्डर्स एक्ट पास हुआ, जिसमें निर्धारित परिस्थितियों में सशर्त 
रिहाई की व्यवस्था थी । १९०७ के प्रोवेशन आफ अफेन्डर्स एक्ट ने अपराधी से 


। 
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व्यक्तिगत व्यवहार के संबंध में न्यायालयों को -विस्तुत अधिकार प्रदान किये । 
१९२५ में १०९७ के प्रोवेशन आफ अफेन्डर्स एक्ट, १९०८ के ग्रिवेशन आफ 
क्राइम एक्ट और १९१४ के क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशलन एक्ट और १९०८ 
में चिलरन एक्ट का एकीकरण किया गया और उसके पदचात्‌ १९२५ में क्रिमिनल 
जस्टिस एक्ट, १९२६ में क्रिमिनल जस्टिस एमेंडमेंट एक्ट, तथा १९३३ में 
चिलरन और यंग परसन एक्ट पास हुए । १९३३ के एक्ट में संरक्षक और 
निवारक कार्यों की व्यवस्था थी । हि 
भारत में १६ साल से कम उम्र के वच्चों को जेल से वचाने के लिए सर्वप्रथम 
प्रयास १८५० में हुआ और उसी साल अप्रेंटिस एक्ट पास हुआ, जिसके अनुसार 
१० से १८ साल की उम्र के बच्चों को छोटे-मोटे अपराध करने अथवा भुखमरी 
की परिस्थितियों में अप्रेंटिस बनाने का अधिकार दिया गया । १८७६ के पहले एक्ट 
के स्थान पर १८९७ में रिफार्मेटरी स्कूल के आठवें एक्ट के अनुसार वम्बई प्रेसी- 
डेंसी में १६ तथा अन्य प्रेसीडेंसियों में १५ साल से कम उम्र के अपराधी बच्चों के 
लिए रिफामेंटरी स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था की गई। न्यायालय उन्हें जेल में 
भेजने के वजाय २ से ७ साल के लिए इन स्कूलों में भेज सकता था। १४ साल से 
अधिक उम्र के लड़कों को उचित्त रोजगार मिलने पर लाइसेंस देकर छोड़ा जा 
सकता था। कितु इस कानून में लड़कियों के निरोध की कोई व्यवस्था नहीं थी । 
१९१७ में इस भूल का संशोधन हुआ और उसी साल पश्चिमी भारत में वाल- 
संरक्षण समिति की स्थापना हुई। १९२४ में वम्बई में, १९२८ में मध्यप्रदेश में, 
१९२२ में बंगाल और १९५२ में उत्तर प्रदेश में वालक कानून पास हुआ । इनमें 
प्रायः १९३३ के एकीकृत कानून का अनुसरण किया गया था | अंग्रेजी कानून की 
भांति इसमें भी वच्चों के संरक्षण और अपराध-निवारण तथा प्रोंवेशन, अर्थात्‌ 
सदाचरण तथा उसके भंग करने पर दण्डित होने के वचन पर छोड़े जाने की 
व्यवस्था हैं । १९४८ का वम्बई बालक कानूच इस दिद्या में एक और प्रगति- 
शील कदम हैं । इसके अन्तर्गत १६ साल से कम उम्र के अपराधी व्यक्तियों के मुक- 
दमे किशोर न्यायालय ह्वारा सुने जाते हैं । कोई अधिकृत व्यक्ति या पुलिस अफ- 
सर किशोर न्यांयालूय के सम्मुख गृहविहीन, किवा जीविका-साधन-विहीन अथवा 
कंगारू माता-पिता के जेल में होने, अथवा संरक्षण में दिये गये अभिभावक के 
अयोग्य होने, अथवा चोरों अथवा वेद्याओं के सम्पर्क में होने, अथवा अन्य किसी 
नैतिक खतरे में होने के कारण, किसी वालक को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित 
कर सकता है । न्यायालय अपराधी बारूक को सर्टीफाइड स्कूलों, गूहों तथा किसी 
उचित संबंधी के हाथ में दे सकता है। किद्योर अपराधियों को प्रोवेशन बफसरों 
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के निरीक्षण में रखने की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, वालकों पर किसी प्रकार 
की क्ररता करने अथवा उनसे भीख मंगवाने के लिए भी दण्ड की व्यवस्था है! . 
पुलिस को अधिकार हैँ कि वह किसी वच्चे के हाथ से तम्बांक्‌ या तम्वाक्‌ की कोई - 


पेय वस्तु छीन ले । 
अन्य प्रांतों या राज्यों के वालक-कानून भी इसंसे मिलते-जुलते हैं । उत्तर 
प्रदेश ने १९५२ में एक विस्तृत संशोधित वालूक-एक्ट पास किया । 


किश्यो र-न्यायारलूय 


किशोर-त्यायालय साधारण न्यायालूयों से भिन्न होते हैं) यहां पर सब लोगों 
_ के सामने अभियोग नहीं सुने जाते | इस न्यायालय का उद्देश्य दण्ड देनां नहीं, 
'त्युत्‌ वालक का संरक्षण होता है । इसका अव्यक्ष एक भत्ताप्राप्त मजिस्ट्रेट होता 
है जो कि एक अथवा दो अवैतर्निक स्त्री मंजिस्ट्रेटों के साथ वेठता हैं । किशोर 
न्यायालय के मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाथीश बच्चों के कल्याण की समस्या में गहरी 
दिलचस्पी रखते हें | इस संबंध में वम्बई का किश्योर-न्यैायालय एक आदर्श 
संस्था है । यह न्यायालय के'वजाय, एक सम्मेलन का कमरा-सा छगता है । यहां 
पर सिपाही साधारण कपड़ों में जाते हे । अभियुक्तों की वात को वहुत सहानुभूति 
से सुता जाता हैं और सारी परिस्थितियों का वड़े ध्यान से अध्ययन किया जाता 
। इस कार्य के छिए चिकित्सक, मनोविद्लेपक और मनोवैज्ञानिक की सहायता 
ली जाती है तथा वच्चे के संरक्षण का प्रत्येक प्रवत्त किया जाता है। .इस बात 
- की बड़ी आवश्यकता हैं कि समस्त प्रांतों और शहरों में ऐसे ही किशोर-न्यायालूय 
स्थापित हों ।. 
प्रोवेशन और निरीक्षण-कार्य 


अपराध-निवारण और सामाजिक सुरक्षा की दिख्या -में प्रोवेशन एक 
महत्त्वपूर्ण संस्था और देन हैं । प्रोवेशन अफसरों के प्रादुर्भाव से पहले अपरा- 
धियों के सद्व्यवहार का दायित्व लेने का कार्य स्वयं कुछ नागरिकों ने प्रारंभ 


किया। इल प्रारंभिक स्वयंसेवकों में वोस्टन के एक मोची का उदाहरण बहुत 


प्रसिद्ध है। १८४९ में यह नहों के अपराध में स्वयं अपना जामिन वनकर छूटा । 
बाद में वह एक अच्छा नागरिक वन गया और उसने स्वयं २५३ अपराधी पुरुषों 
और १४९ स्त्रियों का जामिन वनना स्वीकार किया। इसका परिणाम बहुत ही 
उत्साह-वर्धक रहा । अधिकांश अपराधियों ने पुनः अपराध नहीं किये । परिणामत:, 
अनेक राज्यों में प्रोवेशन और पेरोल के कानून पास. किये गये | 


डी 


| 


; 


किशोर अपराध र्श्१ 


बालक-कानूनों के परिणामस्वरूप भारत में प्रोवेशन अफसर नियुक्त कर 
दिये गये हैँ । अपराधियों के प्रोवेशन कानूनों ने न्‍्यायारूयों को प्रथम वार 
अभियुक्त व्यक्तियों को चेतावनी दे अथवा प्रोवेशन पर छोडने का अधिकार 
प्रंदान किया है.। कोई भी व्यक्ति जो २१ अथवा २१ साल से ज्यादा उम्र का है 
और अधिक से अधिक सात साल की सजा पाये हुए है, तथा कोई भी स्त्री, जो कि 
आजन्म अथवा फांसी की सजा पाये नहीं है, प्रोवेशन पर छोड़ा या छोड़ी जा सकती 
है । इन रिहा व्यवितयों को स्यूरिटी अथवा विना स्यूरिटी के एक वॉड भरना पड़ता 
हैं और सदाचरण तथा तीन साल के भीतर किसी भी समय अभियोग और सजा 
भुगतने के लिए वचन देना होता है । े । 

प्रोवेशन और पेरोल प्रणाली अधिकांश अपराधियों के सुधार और संशोधन 
के लिए एक श्रेष्ठ और श्रेयस्कर चीज है । इसका अधिकाधिक प्रयोग में छाना 
अपराध के निवारण के लिए सर्वथा उचित है । 


वाल-समितियां, गृह, सर्टीफाइड स्कूल, उपरान्त संरक्षण-कार्य 


: किशोर अपराधियों के सुधार और संरक्षण तथा उन्हें अपरांध से दूर रखने 
के लिए बाल-समितियों और औद्योगिक स्कूलों का होता आवश्यक है | वोर्सटल 
स्कूल इस दिल्या में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। भारतवर्प में अंग्रेजी वोर्सटल 
स्कूल कानून को आवश्यक संशोधनों के वाद सभी राज्यों में स्त्रीकार किया जा 
चुका हैं तथा उसके लिए आवश्यक कावून बने हैं । ४ 

. वम्बई और मद्रास'में इस दिद्या में अच्छा काम हुआ है। वम्बई का डेविड 
सेसून औद्योगिक स्कूछ, चेम्बूर का बालगृह, परिचमी भारत वार संरक्षण 
समिति द्वारा संचालित वैरामजी भाई वालू-पृह, पूना का यरवदा औद्योगिक स्कूल, 


अहमदाबाद का महीपतराम अनाथाश्रम, स्यो (वम्बई) स्थित साल्वेज्न आर्मी 
का कन्यागृह, नासिक का सेवासदन गृह, शोलाउुर का सर्टीफाइड स्कूछ, घार- 
वाड़ का वोसेंटल स्कूल, अलीपुर का औद्योगिक स्कूल, इलाहाबाद, दिल्‍ली, कल- 
कत्ता और मद्रास की बाल-सहायता-समितियां तथा अन्यान्य संस्थाएं किशोर 
अपराधियों के छिए अच्छा कार्य कर रही हैं। किशोर अपराधियों की संख्या और 
आवश्यकताओं को देखते हुए अभी इनकी संख्या, सामथ्ये और साथन बहुत ही 
कम हैं। प्रत्येक नयर में इस प्रकार की संस्थाओं का होना आंवश्यक है । ; 
किशोर अपराधियों के सुधार की समस्या केवल स्कूलों से ही हल नहीं हो 
जाती, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि उनसे निकलने के बाद भी उनके नियं- 
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त्रण और सहायता की आवश्यकता रह. जाती है .। यह कार्य उपरान्त संरक्षण समि- : 
तियों (0#8९7/ (४०४ 850089078) द्वारा किया जा सकता है | इन 
समितियों का-कर्तव्य है कि वह रिहा वच्चों को रहने भौर काम ढूंढ़ने की सुविधा. 
दें। वम्बई में इस कार्य के लिए एक प्रांतीय प्रोवेशन और उपरांत संरक्षण-समिति - 
ज़िसकी विभिन्न शाखाएं हैं जो कि किशोर अपराधियों की सहायता करती 
हैं । इस प्रकार की संस्थाओं की सब प्रांतों में खुलने की आवश्यकता है। 
संयुक्त राष्ट्‌-संघ की रिपोर्ट. संयुक्त राष्ट्र-संघ के सामाजिक कार्य-विभाग 
ने १९५३ में भारत में किशोर अपराधियों के प्रति व्यवहार नामक एक उपयोगी : 
रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इससे ज्ञात होता हैं कि हमारे यहां किद्योर अपराधियों के . 
सुधार, संरक्षण और सहायता की समस्याओं का वहुत अभाव है । हमारे यहां 
केवल ३१ सर्टीफाइड स्कूल और ४ रिफामेटरी हैँ । अधिकांश किशोर अपरा- 
धियों को प्रीढ़ अपराधियों के सुधार के लिए स्थापित संस्थाओं में ही रहना पड़ता 
है । किशोरों की विश्येप संस्थाओं में भी मनोविडलेपक और मनोवैज्ञानिक नहीं 
रखे जाते तथा वहां के कार्यकर्ताओं को पुनशिक्षण की सुविधाएं नहीं मिलतीं । 
उपरांत संरक्षण-सेवाओं का .भी प्रायः अभाव हैं और वह मुख्यतः पेरोल काल में 
देख-रेख तक ही सीमित हें । 
* " भारत में दंड-व्यवस्था (72७79]-8ए8#७77 ) 

"भारत में अपराध के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं के ऊपर विचार कर 
लेने के पद्चात्‌, संक्षेप में यहां विद्यमान दण्ड-व्यवस्था और उसके दोषों पर भी 
विचार करना आवश्यक हो जाता है । इससे पहले कि हम"उसकी कुछ समालछोचना 
करें, यहां के. दण्ड-संगठन को समझना जरूरी है । 

हर प्रांत में तीन प्रकार के जेल हैं, ( १) केंद्रीय जेल, जिनमें १००० से अधिक 
व्यक्ति रहते हैँ, (२) जिला जेल, (३) किशोर अपराधियों के लिए विशेष जेल, 
जैसा कि उत्तर प्रदेश में बरेली में हैँ [जिला जेल अपराधियों की संख्या और 
सजा के अनुसार पांच श्रेणियों में विभकत हें ** जेल का प्रमुख अधिकारी, सुर्पारिटेंडेंट 
होता है, जो. कि प्रायः सिविल सर्जन होता है | उसकी सहायता के लिए एक 
जेलर,. जिसकी कि अपेक्षित योग्यता मैट्रिक होती है, तथा एक सव-असिस्‍्टेंट सर्जन 
के पद का डाक्टर होता हैं । उसके नीचे सरकारी काम के लिए वाडंर होते हैं । 
वहुत-से जेलों में कैदी अफसर भी होते हैं । अपराधी .अफसरों की तीन श्रेणियां 
: होती हं->+रात के चौकीदार, अपराधी अफसर और अपराधी वाडेर । कार्य के 

अनुसार पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी श्रेणी में तरक्की होती है । 
' जैसे ही अपराधी जेल में आता है एक ३६ इंच लम्वी और दो इंच चौड़ी 
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लकड़ी की पट्टी उसके गले में वांध दी जाती है जिस पर उसकी श्रेणी, पहली 
सजाओं की संख्या, रजिस्टर नम्बर, सजा, दफा और रिहाई की तारीख लिखी 
होती है+ यदि वह सामान्य अपराधी है तो उसे जेल से दी गई लाल टोपी और छाल 
धारीवाली कुरती और निकर, यदि अभ्यस्त अपराधी है, तो उसे नीछी धारीवाले 
कपड़े पहनने पड़ते हैं ।-उससे इतवार को छोड़ ९ घंटे रोज काम लिया जाता है 
और उसे प्राय: १४ छटांक अनाज का राशन तथा दो छंटाक भुने चने मिलते हैं । 
हवालाती, न काम करनेवाले तथा स्त्रियों के राशन में कुछ कमी और अन्तर होता 
है +'गरमी में हर कैदी को सोने के लिए एक कम्बल और एक मुंज की चटाई 
मिलती है । जाड़े में एक और कम्बल तथा एक कम्वलू की कुरती मिलती हूँ । 
किशोर अपराधियों के जेलों में सामान्य जेलों से विद्यंप अन्तर नहीं होता । 
निःसंदेह यहां पर रोज का कार्यक्रम अन्य जेलों से पर्याप्त भिन्न होता है । यहां 
अधिक प्रकार के काम सीखने के अतिरिक्‍त, पढ़ने तथा धामिक शिक्षा की भी 
सुविधा होती है ! 
संक्षेप में यह हमारे जेल-जीवन की श्ञांकी है । 
भारतीय जेल-व्यवस्था के दोष 
पिछले पचास सालों में हमारी जेलरू-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुए हैं। 
समय-समय पर नियुक्त जेल-जांच-समितियों ने इस दिशा में अच्छे सुझाव दिये 
हैं । बावजूद इसके, इसमें अभी अनेक भीषण दोप विद्यमान हैं जिनका शीक्ष 
निवारण अत्यावश्यक है । 
कर्मचारी. सर्वेप्रथम हमारे यहां जो लोग जेल-व्यवस्था का शासन कर 
रहे हैँ, उनमें से सुपरिटेंडेंट एक अल्पकालीन कार्यकर्त्ता हैं ।.जेलर अपराधशास्त्र, 
मनोविज्ञान तथा अपराधियों के संशोधन के विज्ञान और कला से अनभिन्न हें 
अशिक्षित वार्डर और अपराधी अफसर तो इसके लिए और भी जअनुपयुवत हैं । 
आधुनिक दण्डशास्त्र अपराधी को व्यक्तिगत चिकित्सा की आवश्यकता पर बल 
देता हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि जेलों में विशेषज्ञ और पूरा समय देने 
वाले सुर्परिटेडेंटों की नियुक्ति हो | उसके चुनाव में उतनी ही सावधानी की 
आवश्यकता है, जितनी कि किसी चिकित्सालय अथवा कलिजों के अध्यक्ष के 
चुनाव में वरती जाती है। सुर्परिटेंडेंटों के लिए बहुमुखी योग्यता के व्यवित्तयों 
. की आवश्यकता है जिनमें अनुशासन, नियंत्रण, संगठन, प्रशासन और साथ 
ही साथ मार्म-दर्शन और सुधारने की क्षमता हो+-इसी प्रकार जेल की सेवा 
में जानेवाले अन्य कर्मचारियों को भी कैदियों के नियंत्रण, उनके सुधार के लिए 
विशेष ट्रेनिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता हैं । 
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'वर्गोकरण और सुविधाएं. केन्द्रीय जेलों के वर्गकरण- में भी कुछ संशोधन 
की आवश्यकता है । जैसा कि जेल-जांच-कमेटी की रिपोर्ट है, प्रथम या सामान्य 
तथा अभ्यस्त अपराधियों के लिए पृथक्‌ जेल होने चाहिएँ । इन दोनों का पृथक्‌ 
रखना जरूरी हे;तथा एक ही बैरक में साथ-साथ सोने की व्यवस्था में भी परिवर्तन 
. जरूरी है। इसके अतिरिक्त कैदियों के भोजन-वस्त्रों में भी कुछ सुधार की गुंजाइश 

हैँ । अच्छे पुस्तकालयों तथा स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाओं का जुटाना उचित 
शिक्षा का अनिवार्य अंग हैं | है 
काम लेने के तरीके. विद्यमान काम लेंने के तरीके में भी परिवर्तन होता 
चाहिए । हमारे यहां कैदियों से चक्की पिसाने, कालीन, चादर बनाने अथवा मूंज 
बटाने के एक-से ही काम लिये जाते हैँ, जिनकी विशेष आथिक उपयोगिता नहीं 
है। यह उचित होगा कि हम उन्हें कृषि तंथा अन्य आर्थिक उद्योगों में छगायें, 
जिससे वह छटकर उनमें रूग सकें । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारे जेलों में आमूलचूल संशोधन की आव- 
इयकता है । विद्यमान जेल अपराधी के सुधांर में असफल रहे हैं | सुधार तो दूर 
वह वहां से और भी पक्के अपराधी वनकर निकलते हैं। आवश्यकता इस वात की. 
हैं कि उनसे ऐसा व्यवहार हो जिससे उनके दृष्टिकोण में परिव॒र्तत हो और वह 
शांतिप्रिय नागरिक वन सकें . 
संयुक्त राष्द-तंघ की रिपोर्ट. अक्तूबर १९५३ में संयुक्त राष्ट्र-संघ के. 
विशेषज्ञ प्रसिद्ध अपराधशास्त्री डॉ० वाल्टर रैक्‍्लस ने भारतीय जेल-प्रशासन पर 
“अपनी रिपोर्ट में इस.वात का निर्देश किया है कि भारतीय जेलों में अच्छी मानव- 
सामग्री है जिसको कि सरलता से अच्छे नागरिकों में परिवर्तित किया जा सकता 
हैं। वावजूद निर्वनता के, यहां पर पागल और पतित व्यक्तियों का विशेष अभाव 
है | इसका अर्थ हैं कि पुलिस और न्यायारूय उन लोग्रों' को दण्डित कर रहे हैं 
जो कि जेल से बाहर व्यक्तियों से भिन्न नहीं हैं |. 
पुनर्वासन की उपेक्षा. दूसरी विज्ञेष वात, जिस ओर उन्होंने हमारा ध्यान 
आक्ृष्ट किया, यह है कि हमारे यहां: पुरर्वासन पहल पर विल्कुल भी ध्याव 
नहीं दिया गया हैं। भारंत में जेलों में कुछ प्रगतिशील वोस्टेंल और सर्टीफाइड 
स्कूलों के कुछ विश्विष्ट संकेतों के वावजूद अभी भी यहां पर कंदियों को सस्ते में 
कैद रखने पर विशेष जोर है। जैलों में वैचित््य का संवंधा अभाव है, प्रायः सभी 
एक ढरें पर हैं। उदाहरणार्थ, अधिकांश कृपक कैदियों के होंते हुए भी, कैदियों के 
कोई कृषि फार्म नहीं हें । * 
निषघात्मक पहलुओं पर जोर. इसके अतिरिक्त, जेल-झसन के सुधार के 


न 
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'प्रोग्राम भारत में बिखरे हुए और आंशिक हैं । उतके एकीकरण की आवश्येकता 
है।. जेलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय का ध्यान केवरक निरीक्षण तथा 
विद्यमान व्यवस्था के संरक्षण के निपेघात्मक पहलुओं पर ही केन्द्रित है; रचना- 
त्मक पहलुओं, जैसे कि प्रगतिशील परीक्षणों को शीघ्र अपनाने, सुपरिटेंडेंटों में 
पूरा विश्वास करने, स्थानीय परीक्षणों की स्वीकृति तथा नये विचारों और 
योजनाओं को अपनाने तथा निम्न कर्मचारियों को कैदियों के लिए कुछ सहायक 
काय करने, पर नहीं हैं । 
जेल-विभाग एक उपेक्षित विभाग प्रतीत होता है तथा सरकार और जनता 
नो इसे रिब्वतखोर और क्र विभाग समझते हैं । 
केदियों की समस्याओं, सुधार और सेवा-कार्य में दक्ष जेल-कर्मचारियों 
और अधिकारियों के अभाव की भी रिपोर्ट में कड़ी आलोचना की गई है । 
जेलों में शिक्षा-सुविधाओं का सर्वधा अभाव है । श्रम से अधिक कंदी की 
थिक्षा को महत्त्व मिलना चाहिए 
जेलों के विकल्पों की आदश्यकता. रिपोर्ट में जेल के विकल्प की जवर्दस्त 
पैरवी की गई है। सरकार, मजिस्ट्रेटों पुछि और जेलू-अधिकारियों से 
जेल के स्थान पर अन्य विकल्पों, जैसे कि अवधि से पूर्व रिहाई तथा अधिकांश 
अपराधियों. के लिए प्रोवेशन-पद्धति को अपनाने की सिफारिश की गई हैं । 
डॉ० रैक्‍्लस की राय में यहां पर सजाओं की अवधि अनावश्यक रूप से 
अधिक हूँ। रिपोर्ट में अधिक उपरांत संरक्षण (0-०७॥'8 ) कार्य को बढ़ाने 
का भी सुझाव दिया गया हैं । 
सामाजिक सुधार. अपराब, उसके कारणों, भारत में उसके विभिन्न पहलुओं 
के अध्ययन और आलोचतना के वाद हम यह कह सकते हें कवि बिना अपने आथिक 
और सामाजिक ढांचे में आमूछचूल परिवर्तत और सुवार किये अपराध का अन्त नहीं 
किया जा सकता । अपराध, जैसा कि सामान्य लोगों की धारणा हैँ, कोई व्यक्गित 
त्रुटि नहीं है जिसकी कि दंड द्वारा चिकित्सा की जा सकती हो । यह एक सामा- 
जिक रोग है । किसी ने ठीक कहा है कि प्रत्येक समाज में उतने अपराधी होते हैं 
जितने का वह पात्र है।” जद तक प्रोभन विद्यमान है, जब तक आथिक 
संगठन सबको समान सुविधाएं प्रदान नहीं करता, प्रत्युत्‌ अनुचित निर्धनता 
और निष्किय विलासिता, मजबूरन वेकारी और विछास-बस्तुओं के उत्पादन को 
कायम रखता है, तव तक व्यक्ति अपराद करेंगे॥। वेकारी और विलासिता 
का अंत .आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अंपने और अपने परिवार के छिए 
पर्याप्त अर्जन कर सके । 


न्धां दी 
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. _सुप्रजनन और शिक्षा. निःसंदेह इससे अधिकांश अपराधों को समाप्त में 
' सहायता मिलेगी, परन्तु अपराध के पूर्ण उच्छेद के -लिए हमें इसके अतिरिक्त 
सुप्रजनन (ग्रिप2०7708) के सिद्धांतों, अवांछित व्यक्तियों की संतति-उत्पत्ति 
को रोकना तथा सामाजिक शिक्षा को अपनाना होगा, जिसमें विद्यमान शिक्षा की 
भांति प्रचुर संपत्ति और शक्ति के संचय पर वल न देकर, सच्चे श्रम पर वल होगा | 

निवारण और सुधार सुख्य उद्देद्य.- निकट भविष्य में अपराध से पूर्ण मुक्ति 
की आशा नहीं की जा सकती । अतः जब तक अपराधी रहेंगे हमें उत्से निप- 
टना होगा / पेर उनके संबंध में हमारी क्या नीति होगी या होनी चाहिए, यह 
एक महत्त्वपूर्ण प्रदन हैँ संक्षेप में व उसका उद्देश्य वदला लेना होगा और न केवल 
अपराध करने से रोकना, वल्कि अपराधी को पूर्णतया सुधारना होगा, ताकि 
वह भी सामज के अन्य सदस्यों की भांति स्वस्थ, सच्चा और सम्मानित जीवन 
व्यतीत कर सके । एक वाक्य में, भावी अपराध का निवारण तथा वर्तमान अप- 
राधी का सुधार हमारा मुख्य उद्देश्य होगा । 


आठवां अध्याय 
श्रम ओर श्रमिक कानून - 


श्रम और समाज 


किसी भी समाज के सदस्यों के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और समृद्धि की बुनियाद 
उसका श्रम है । यही मानव-जीवन की आशिक क्रियाओं का मूल, प्रारम्भिक तत्त्व 
और पूंजी का जन्मदाता है । इसीलिए अनेक वार पूंजी को पूंजीभूत या संचित 
श्रम कहा गया है । निस्संदेह उत्पादन में भूमि के अतिरिक्त, श्रम का केन्द्रीय 
स्थान है। उत्पादन के अन्य साधनों--भूमि और पूंजी की तुलता में, श्रम और 
उनमें कुछ मौलिक अन्तर हैं। श्रम उत्पादन का एक सजीव साधन है । उसका 
सम्बन्ध मानव से है, अतः उसमें मानवीय सुख-दुःख और नैतिक तत्त्वों का 
समावेश स्वाभाविक हैं" | 
मानव जाति आज जितनी भी प्रगति कर सकी हैं उसका रहस्य उसके पीछे 
अन्तहित अध्यवसाय और श्रम में ही छिपा हुआ है । किसी भी समाज की सम्पत्ति 
और प्रगति बहुत अंगों में उसके श्रमिकों की उन्नत स्थिति और कार्यक्षमता पर 
ही निर्भर है ।- अतः सामाजिक कल्याण और सुरक्षा की योजना में श्रमिकों के 
कल्याण और सुरक्षा कां महत्त्वपूर्ण स्थान है।. 
जब तक श्रमिक या मजदूर उत्पादन-यंत्रों के स्वयं ही मालिक थे, तव तक 
और किसी दूसरे वर्ग द्वारा उनके शोपण की संभावना समाज के संरक्षण की 
जरूरत न थी । औद्योगिक ऋतन्ति (70प्रषंण१० १०ए०४४४०7) ने उत्पादन 
के साधन उनसे छीन लिये और उन्हें दूसरे मालिकों के नीचे, अपने घरों से दूर, 
बड़े और गंदे कारखानों में काम करने तथा अस्वच्छ और जस्वास्थ्यकर वातावरण 
में रहने पर मजबूर किया, और इस प्रकार वर्तमान श्रम-कल्याण और सुरक्षा की 
समस्याओं का जन्म हुआ और समाज द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने 
और कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई । | 
ह भारत में श्रमिकों की स्थिति 
पिछली शताब्दी में हमारे यहां उचद्योगीकरण का प्रारम्भ हुआ और तब से 
निरंतर यहां पर बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों 
की संख्या बढ़ती जा रही हैं। आजकल हमारे यहां लगभग २८०५ लाख मजदूर 


हे 
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कारखानों, ५ लाख खानों, ११.५ छाख वगानों, १४ लाख रेलवे में. (ठकेदारों . 
के नीचे काम करनेवाले ५ लाख मंजदूरों की संख्या भी इसमें सम्मिलित है-) 
२ लाख डाक-तार विभाग, ४ लाख सार्वजनिक निर्माण-विभाग, ३ छाख बन्दरगाहों . 
तथा ३ छाख जहाजों (इनमें से नाविकों की संख्या कुछ ६० हजार है) पर काम , 
कर रहे हे । इसके अतिरिक्त, लगभग ३५ लाख भूमिहीन.खेतिहर मजदूर हैं; 
जो खेतों पर मजदूरी करते हूँ । 
मजदूरों की एक बड़ी संख्या अनियंत्रित उद्योगों में भी लगी हुई है। लगभग 
५ लाख मजदूर वीड़ी बनाने, १४ छाख अश्रक-उद्योग, ३० हजार चमड़ा-उद्योग, 
७ हजार कालीन वुनने, ७० हजार चटाई और रस्सियां बनाने तथा १० हजार 
, चूड़ी बनाने में लगे हुए हें । इस प्रकार के कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों 
की संख्या लगभग १० लाख कृती गई है | " है 
१. निष्क्रमणात्नक (.श7279607'ए) रूप और कृषक पृष्ठभूमि. भारतीय . 
उद्योगों में काम करनेवाले “अप्लिकांश मजदूर जिन स्थानों पर कार्य करते. हें, 
उन्हें वह अपने निवास का स्थायी स्थान नहीं समझते । कुछ- कुशल मजदूरों को 
छोड़, उनमें से अधिकांझ गांवों से आते और प्रायः वहां' पर लौटकर जाते रहते 
हैँ यद्यपि भारतीय संगठित उद्योगों में काम करनेवाले अधिकांश मजदूर गांवों 
से आते हें पर वह वस्तुतः स्वयं किसान नहीं होते | . केवल वही मजदूर, जो कि 
मौसमी कारखानों में काम करते हें, ऐसे होते हैं जो कि साथ-साथ खेती भी करते 
।-सामान्‍्यतः संगठित उद्योगों में काम करनेवाले मजदूरों का गांवों में जाने का 
उद्देश्य खेती न होकर, आराम करना, अपने परिवार के सदस्यों से जो कि प्रायः 
वहीं रहते हैं, मिलना, शादी-व्याह, बीमारी, उत्सवों इत्यादि में उपस्थित होना 
होता है । यह सत्य है.कि ये मजदूर किसान नहीं होते, पर इनकी मनोवृत्ति 
गांववालों जैसी होती है। इस प्रकार हम देखते हें कि पाव्चात्य देशों की भांति 
हमारे औद्योगिक नगरों में मजदूरी करनेवाले मजदूरों की स्थायी जनसंख्या नहीं 
हैं श्रमिकों की उन्नत कार्यक्षमता और उद्योगों के सुचारु संचालन के लिए यह 
आवश्यक है कि औद्योगिक केन्द्रों में एक स्थायी मजदूर-आवादी का विकास हो । 
भारतीय श्रमिकों की निष्क्रणशीलता को लेकर पर्याप्त आलोचना हुई हैं 
कुछ विद्वानों की सम्मति में औद्योगिक विकास के मार्ग 'में यह बड़ी बाधा है । इसके 
विपरीत, कुछ अन्वेषकों का मत हैं कि भारत की विशेष परिस्थितियों को देखते 
हुए शहरों में काम करनेवाले मजदूरों का गांवों से सम्पर्क होनश उनके स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अच्छी चीज हैं। अतः इसे बिल्कुल समाप्त करना उचित न होगा. । 
बेहतर होगा कि उसे प्रोत्साहित और नियंत्रित किया जाय [ । 
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२. भर्तों (6०४ए८ं।77७75) के दोषपुर्ण तरीके और उनका सुधार: 
मजदूरों की भर्ती उन्हें रोजगार दिलाने की दिश्वा में पहला कदम है। उनकी भर्ती 
किस प्रकार की जाती है, इसका उनकी कुशलता और उद्योगों की सफलता पर 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । प्रारम्भ में वड़े कारखानों और वगानों के लिए मजदूरों 
की भर्ती करने के मार्ग में पर्याप्त कठिनाइयां उपस्थित हुईं । तत्कालीन काम 
करने की अत्यन्त असंतोपजनक अवस्थाएं तथा गांवों के साथ मजदूरों का अत्यधिक 
मोह भी इसके लिए मुख्यतं: उत्तरदायी था | इन परिस्थितियों ने मध्यस्थों 

([#छग्रा०त8०68) द्वारा भर्ती की पद्धति को अपनाने की आवश्यकता 
उपस्थित की । श्रमिकों के निष्क्रमणशील स्वभाव ने भर्ती की वैज्ञानिक और 
व्यवस्थित पद्धति को अपनाने में कठिनाई पैदा की । आज संगठित और असंगठित, 
दोनों ही उद्योगों में भर्ती, मुख्यतः मध्यस्थों द्वारा की जाती है । यह मध्यस्थ भारत 
के विभिन्न भागों में सरदार, मिस्त्री, मृकहम, चौधरी, टंडेल इत्यादि नामों से 
जाने जाते हैं । इन्हें मजदूरों के रखानें पर विशेष कमीशन या फीस मिलती हूँ । ; 
मजदूरी प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों पर निर्भरता ने अनेक वुराइयों को जन्म 
दिया है । प्रायः यह बीच के दछाल काम दिलाने के लिए असहाय और जरूरत- 
मंद मजदूरों से अनुचित रकमें ऐंठते हैँ तथा अपने रिव्तेदारों और जान-पहचान 
वालों से अनुचित पक्षपात करते हैं । इस प्रकार भर्ती के क्षेत्र में श्रष्टाचार और 
पक्षपात का जोर है । मध्यस्थों द्वारा भर्ती ने मजदूरों की निष्कमणशीलता तथा 
हेर-फेर (प्राप्त 77०") को भी बहुत बढ़ा दिया है। वार-वार रिश्वत मिलने के 
लोभ में मध्यस्थ सरदार मजदूरों को अनेक वार अनुचित रीति से बर्खास्त कराने 
में नहीं हिचकते । स्त्रियों की भर्ती में तो यह झ्ोपण और भी अधिक है । प्राय 
स्त्रियों को काम दिलानेवाली नायिकाएं अच्छे चरित्र की नहीं होतीं और अनेक 
वार वह स्त्री मजदूरों को अनैतिक कार्य करने के लिए वाध्य करती हैं । इसके 
अतिरिवत ठेकेदारों के नीचे काम करनेवाले मजदूरों की स्थिति तो और भी 
शोचतीय हैँ । 

आज सभी इस वात को स्वीकार करते हैं कि मध्यस्थों द्वारा मजदूरों को भर्ती 
करने का तरीका सर्वथा असंतोपजनक और अनुचित है। पिछले सालों में इन 
मव्यस्थों के प्रभुत्व को नष्ट करने के अनेक प्रयत्न हुए हैं। पर अभी तक इस 
दिशा में विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। बंबई, शोलछायुर और कानपुर इत्यादि 
औद्योगिक केन्द्रों में बदली पद्धति को अपनाकर इसके दोपों को कम करने वी 
कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत पहले काम किये हुए मजदूरों को भर्ती के समय 
तरजीह दी जाती है । वावजूद इसके, भर्ती में श्रप्टाचार और झोपण अभी भी 
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पर्याप्त प्रचलित है । उक्त अष्टाचार और ज्योषण का अंत करने के लिए मालिकों - 
द्वारा मजदूरों की सीधी भर्ती होनी चाहिए | श्रम-विंनिमय (7,७00 फड़- 
-०097206) दफ्तर इस दिश्या में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हें। बड़े कारखानों 
में यह काम लेवर अफसरों के जिम्मे होना चाहिए । युद्ध के बाद अनेक स्थानों 
'में रोजगार-दफ्तरों की स्थापना हुई है और उन्होंने कुछ उपयोगी कार्य भी किये 
हैँ, लेकिन अभी इस दिख्ञा में वहुत कुछ करना वाकी है । हमारे रोजगार-दफ्तरों 
की कार्य-पद्धति भी दोपरहित नहीं है और उसमें पर्याप्त सुधार की आवद्य्यकता 

| इसके अतिरिक्त, उनकी संख्या भी बहुत कम है अतः उसका पर्याप्त विस्तार 
होना चाहिए। 

३. अत्यधिक अनुपस्यिति (0086९706०४४70 ) और हेर-फेर ($प्राणा- 
०ए७/). किसी संगठित उद्योग की सफलता बंहुत कुछ उसमें लगे श्रमिकों के अनु- 
भव ओर कार्यक्षमता पर निर्भर है । इसकें लिये यह आवश्यक है वह कम से कम 
अनुपस्थित हों और उनमें कम से कम हेर-फेर हो । . हमारे उद्योगों की अवस्था 
इस दिशख्या में बहुत ही असंतोषजनक है| हमारे यहां मजदरों की अनपस्थिति और 
हेर-फेर का अनुपात अत्यधिक है । १९५० में कपड़ा-उद्योग में वम्बई में १२-०३ 
मद्रास में १२० तथा कानपुर में १५६ प्रतिशत अनुपस्थिति का अनुपात था | . 
कोयले की खानों में यंह अनुपात झरिया में १०८, रानीगंज में १२६ तथा 
मध्य प्रदेश में १५८ प्रतिशत था ।. १९४७-४८ में आसाम के वगानों में अनु- 
पस्थिति का अनुपात २२९८ प्रतिशत था | प्रायः मजदूर के अनुपस्थित होते ही 
उसके स्थान पर नया मजदूर रख लिया जाता है। इस प्रकार मजदूर की अनु- 
पस्थिति को आंकड़ों में नहीं जोड़ा जाता | अतएवं अनपस्थिति का अनुपात 
आंकड़ों में दिखाये अनुपात से कहीं अधिक हूँ | इसके अतिरिक्त, हमारे यहां 
मजदूरों का हेर-फेर भी अत्यधिक हैं ।.- कपड़ा-उद्योग में इसका अन॒पात प्राय 
६, सिमेंट-उद्योग में २, तथा जूठ-उद्योग में तो ९-९ प्रतिशत है. 

बीमारी, काम करने और रहने की असंतोषजनक अवस्थाएं, मद्यपान मजदूरों , 
की अनुपस्थिति के मुख्य कारण हैं । इसके अतिरिकतें, काम करने की अवस्थाओं 
से असंतोय, अपर्याप्त मजदूरी, वुढ़ापा और पारिवारिक स्थिति मुख्यतः मजदूरों 
के अत्यधिक हेर-फेर के कारण हें जिसके लिए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है । 
अत्यधिक वर्खास्तगी भी उसे बढ़ाती हैं । 

श्रमिकों की अत्यधिक अनुपस्थिति और हेर-फेर को घटाने के लिए सबसे , 
आवश्यक कदम उनके काम करने और रहने की अवस्थाओं में समुचित सुधार, 
पर्याप्त मजदूरी और अनुचित वर्खास्तगी पर नियंत्रण है । 


हू 
भारत में श्रमिकों की स्थिति श्डर 


४. अ्रम-संगठनों का असमुचित विकास. मालिकों के अनुचित शोषण से 
बचने, मजदूरी के निर्धारण में अपना हाथ वटाने, अपने कल्याण की वृद्धि और 
अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूरों का श्रम-संघों (/,90077 (77078) 
में संगठन अनिवार्य हो जाता हैं । इस भांति मजदूरों के आथिक, सामाजिक, 
यहां तक कि राजनैतिक हितों को, बढ़ाने में श्रम-संघों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना के वाद भारत में भी श्रमिकों के संगठित 
होने की आवश्यकता अनुभव हुई । इन संगठनों की स्थापना में मजदूरों की 
अधिक्षा, अज्ञान तथा मालिकों का विरोध और सरकार की उदासीनता मुख्य 
कठिनाइयां थीं । फिर भी १८९० में यहां पर प्रथम श्रम संघ की स्थापना हो 
सकी । प्रथम महायुद्ध ने श्रम सुंब्ों के प्रोत्साहन में पर्याप्त योग दिया और तब से 
अब तक निरंतर श्रम-संघों की संख्या और सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुईं है 
श्रमिकों की कुछ संख्या को देखते हुए इनकी संख्या अभी भी वहुत ही कम है । 
१९४९ में सारे देश में केवल ३,१५० श्रम संघ थे तथा उनके १९,६०,१०७ सदस्य 
थे। इनमें स्त्री सदस्यों का अनुपात ६-१ ग्रेंतिशत था । भारतीय श्रमिकों का 
निष्क्रमणात्मक (77878/079 ) स्वभाव, उनकी अत्यधिक गरीबी, उनमें 
भाषा, जाति और धर्म भेद, उनका रहन-सहन का निम्नस्तर और निरक्षरता 
श्रम संघों के विकास में प्रमुख वाधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे श्रम आन्दोलन 
में अभी मजदूरों के अपने नेताओं का अभाव है । उनमें बाहरी सफेद पोजों की 
अधिकता है । और फिर काम दिलाने वाले मध्यस्थों और मालिकों का विरोध 
और उत्पीड़न (एां०४४॥7789007) श्रम संघों के विकास में दूसरी रुकावट है । 

अभी तक हमारे यहां सामान्यतः एक ही उद्योग के विभिन्न संघ बृहत्‌ 
राष्ट्रीय फिडरेशन्ों में संगठित नहीं है । श्रम आन्दोलन की सही प्रगति के .लिये 
यह आवश्यक हूँ । अन्त में हमारे श्रम आन्दोलन पर राजनीतिज्नों का प्रभुत्व 
है। सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के अपने पृथक्‌ श्रम-संगठन हैं । इनकी आपसी 
प्रतियोगिता भी श्रम-संगठन के समुचित - विकास के छिये हितकर नहीं हैं 
मजदूरों की स्थिति को उन्नत करने के लिये श्रम-संगठन की उन्नति और उसकी 
बुराइयों को दूर करना जरूरी है। श्रम-संगठनों को कानूनी स्वीकृति और विस्तृत 
अधिकार प्रदान करने में सरकार ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसका हमने 
श्रम-कानून के अन्तर्गत जिक्र किया हैं । 

५. औद्योगिक झगड़े और उत्तका निवारण. एक माने में तो मुनाफावृत्ति 
द्वारा परिचालित पूंजीवादी व्यवस्था में ही, जिसमें कि मजदूर अपने उत्पादन 
यंत्रों के मालिक नहीं है, जौद्योगिक अज्ञांति के वीज मौजूद हैं | मालिक और 

की 


ए४२. भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा. 


“मजदूर के स्वार्थों का विरोव समय-समय पर झगड़े की संभावनाएं पैदा करता है। 
'मजदूरों की ओर से हड़तालें (80768) और मालिकों की ओर से .तालावन्दियां 
(+007-0प्रा5) इस संघर्ष का साधन हें। प्रायः कुछ मजदूरों की. बर्खास्तगी 
छटनी, या मजदूरी, वोनस, काम करने के घंटों की अवस्थाओं और शर्तों इत्यादि 
के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को छेकर यह झगड़े चुरू होते हैं । मजदूर संगठनों की स्थापना 
'से पहले मजदूरों की लड़ने की ताकत बहुत सीमित थी, किन्तु उनके संगठनों तथा 
औद्योगिक झजड़े की अवस्था में उन्हें प्राप्त कानूनी संरक्षणों ने उनके लड़ने. की 
ताकत को काफी बढ़ाया । हमारे यहां मुख्यतः प्रथम महायुद्ध के वाद से औद्योगिक 
झगड़ों की शुरूजांत हुई | इसका अंदाज इन आंकड़ों से गाया जा सकता है। 
१९२१ में हड़तांलों और तालावन्दियों की संख्या ३९६, उससे प्रभावित मजदूरों 
की संख्या ६,००,३२५१ और उसमें नष्ट हुए काम करे के-. दिनों की संख्या 
'६९,८४,४२६ थी ] १९५१ में यह संख्या क्र: १,०७१: ६,९१,३२१ और 
“३८,१८,९२८ थी। इस बीच हड़तालों और तालावन्दियों की संख्या में आथिक 
और सामाजिक स्थितिकके अनुसार पर्याप्त हेर-फेर होता रहा । 
... इन हड़तालों और तालावन्दियों से, चाहे उनका आखिरी नतीजा कुछ भी 
क्यों हो, मजदूरों और मालिकों को भीपण आशिक नुकसान उठाना पड़ता 
हैं । विशेपत: मजदूरों को तो संघर्षकाल में भीपण कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । यह हानि केवल मालिकों और मजदूरों तक ही सीमित नहीं रहती । 
उत्पादन के बन्द हो जाने के कारण उससे समस्त समाज और उपभोक्ता वर्ग 
को हानि पहुंचंती है । अतः किसी भी समाज के कल्याण और सुरक्षा के लिए यह 
'आवद्यक है कि वहां पर औद्योगिक झगड़े कम से कम हों; बेहतर हूँ विल्कूछ भी 
नहों। पर | 
'औद्योगिक शांति और सहयोग किसी भी समाज के संगठंन स्वास्थ्य और 
समृद्धि के लिए आवश्यक है । अत्यधिक औद्योगिक झगड़े सामाजिक विघटन की 
अवस्था के सूचक हैं । इनका निवारण किसी भी सम्य समाज का प्रमुख दायित्व 
हैं। इनका समूल विनाश तो वत्तमान स्वामित्व और सम्पत्ति सम्बन्धों में परिवर्तन 
द्वारा ही संभव हैं । . फिर भी यदि मालिक और मजदूर दोनों ही समझदारी से 
'काम लें तो वहुत अंझों में वह अपने विरोबों को आपसी सहझाह मशविरे से दूर 
कर सकते हें । सरकार भी एक मंव्यस्थ का कार्य कर अथवा औद्योगिक झगड़ों के. 
“निवारण और निपटाने के लिए आवश्यक कानून वना, औद्योगिक ज्ञांति की दिज्षा 
नें पर्याप्त योगदान कर सकती हैं । औद्योगिक जझगड़ों के निवारण में मालिक 
“मजदूरों की सम्मिलित कार्य-समितियां (९०४४ (:0फ्र्ा/०७४) मुनाफ 
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भारत में श्रमिकों की स्थिति रो४३ 


साझेदारी (?/0#% 5॥७&978) योजनाएं, सवछ श्रमिक संघ और सरकारी 
स्थाई आदेश (509890782 07०४8) भी महत्त्वपूर्ण पार्ट बदा कर सकते 
हैं । भारत में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने औद्योगिक झगड़ों के सुलझाने और 
चलाने के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी कानून वनाये हूँ, जिनका कि हमने श्रम कानूच 
के अंतर्गत जिक्र किया है । ; 

६. निवासस्थानों (ि0प्रआं0४) की असंतोषजनक अवस्था. : मजदूर किस 
प्रकार के घरों में रहते हैं, इसका उनकी कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और सदाचार 
से सीघा सम्बन्ध है। जिन स्थानों में घरों की कमी है अथवा जहां, गंदा वातावरण 
है, वहां ऊंची मृत्युं--र और व्यभिचार ,का वाहुल्य है । निवास-स्थान की दृष्टि 
से भारतीय मजदूरों की दशा बहुत दयनीय हैं। .पिछले तीस सालों, विशेषकर 
पिछले दस सालों में, नगरों की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई, जब कि उसकी 
तुलना में घरों की संख्या की वृद्धि नगण्य है । १९४१-५१ में ही शहरों की आवादी 
में ५४ प्रतिशत वृद्धि हुई । हमारे यहां चगर आयोजन (709७7 शक्षणांग्) 
का सर्वथा अभाव है तथा उद्योगों को शुरू करने से पहले मजदूरों के रहने की 
समृचित व्यवस्था के प्रवनच्ध की आवश्यकता को अनुभव नहीं किया जाता | 
निवास स्थानों के निर्माण और उपयोग में मुनाफा-वृत्ति ने इस समस्या को और 
भी जटिल बना दिया है। परिणामतः, हमारे अधिकांश मजदूर ऐसे घरों में 
रहते हे जो कि मानव प्राणियों के रहने के लिए सर्वेथा अनुपयुक्त और हानिकर 
हैं। प्रायः एक कमरे में पांच-पांच, छः-छ: व्यक्तियों को एक साथ रहना पड़ता है । 
उंनमें हवा और रोशनी की कोई संतोपजनक व्यवस्था नहीं होती । टीन और 
टाट के टुकड़े पर्दों का काम देते हैँ । उनके सामने गंदा पावी जाकर जमा होता 
और सड़ता रहता है। अन्दर सीलन और अंधेरा' होता है। पास में साफ 
पानी का कोई प्रवन्ध नहीं होता । शौच के लिए पाखानों और पेशावघरों की 
उचित व्यवस्था नहीं होती । इस प्रकार मजदूरों के निवास-स्थानों की अवस्था 
बहुत ही शोचनीय है । 

...भजहूरों की गंदी वस्तियां (8प्रात्र8) औद्योगिक नगरों का अनिवाय अंग 
वन गई हैं|. हुयली की वस्तियां, दक्षिण की चेरियां, कोयले की खानों के घोवरे, 
पत्थर की खानों के पत्तों के झोंपड़े, वगानों की वस्तियां और बैरके मजदूरों के 
रहने योग्य नहीं कही जा सकतीं । अतः श्रमिकों के कल्याण की किसी भी योजना 

' गंदी मजदूर वस्तियों और उनके स्थान पर, स्वच्छ, स्वास्थ्यकर निवास-स्थादो 
के निर्माणं को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए । इन नये घरों में रहने के लिए पर्याप्त 
स्थान, और आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिएं । इसके अतिरिक्त, इनका किराया 


रध४ी.. भारत में सामाजिक कल्याण -और सुरक्षा 


भी मुंनासिंव होना चाहिए | इसम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्यूनिस्पैल्टियां इस काम को 
अंपने हाथ में लेकरं उपयोगी कार्य कर सकती हैँ ।. कलकत्ते, वम्बई, मद्रास, कानपुर 
और'लखनऊँ के इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों ने इसमें दिलचस्पी ली है, किन्तु वह भी अभी तक 
मजदूरों के निंवासे-स्थानों की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। इधर सरकार 
ने इस ओर दिलचस्पी ली हैं। १९४८ में सरकार ने अगले- दस सालों में दस 
- लाख: घरें बनाने की-घोषणा की । .१९४९ म यह निश्चय किया गया कि मजदूरों 
के लिए घर-वनाने में केन्द्रीय सरकार दो-तिहाई तथा प्रांतीय सरकारें. एक-तिहाई 
तक रंकंम ऋण के .रूंप में दें ।: इन योजनाओं की कुल लागत लगभग ३०० करोड़ 
रुपए कूृती गई। उंक्‍्त दस लाख घरों में से ७६ लाख घर कारखानों में काम करने 
बालें, २ लाख से कुछ कम वगानों में काम करने वाले तथा बाकी हैं लाख बन्दर- 
गाहों इत्यादि स्थानों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए होंगे। इस योजना. को 
पूरा करने के दायित्व राज्य सरकारों का था। अतः इसे राज्य सरकारों को भेजा 
गया। केवल-.वंबई, पूर्वी पंजाव तथा विहांर की-सरकारों ने इसे. स्वीकार किया 
और.इंसके अन्तर्गत ऋण की मांग की । १९४८-४९ में वम्बई सरकार ने ४ करोड़ 
की मांग की,. पर उसे कुल २ करोड़ दिया जा सका | 

. अगस्त १९५२ 'में पुनः भारत सरकार ने निवास-स्थानों के निर्माण -तथा 
औद्योगिक मेजेंटूरों के निवास-संथांनों की दश्ाओं को सुधारने के लिएं गृह-विकास 
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने. के लिए. राजकीय सहायता की नई योजना को स्वीकार 
किया । १९५२-५३ के वजट में निवास-स्थानों के विकास के लिए ९ करोड़ रुपए 
स्वीकार-किये गये । इनमें से ७.१६ करोड़ औद्योगिक मजदूरों के घर बनाने पर 
व्यय होने थे ।' भारत सरकार की यह योजना उत्साहवर्धक है और यदि -इसे 
आवंश्यक सहयोग प्राप्त हुआ तो इससे अवश्य निवास-स्थानों की दशा कों सुधारने 
की दिख्ला में पर्याप्त और संतोषजनक प्रगति होगी । उत्तर प्रदेश, हँदरावाद, 
पंजाव और 'मध्य प्रांत की सरकारें अपनी योजनाएं स्वीकार करा चुकी हैं 
मालिकों ने अभी इस योजना में विशेष उत्साह नहीं दिखाया हैं। कुछ श्रम- 
संगठनों कां कहना है किःजब सरकार मालिकों को मकानों के निर्माण में २५ 
प्रतिशत का दाच दे रही है तो उसके लिये उचित नहीं है कि वह उनका प्रवन्ध 
मालिकों के हाथों में रहने दे। उनकी राय में इस सम्पत्ति का प्रवन्ध सरकारी या 
अर्ध-सरकारी अधिकारियों के हाथ में होना चाहिए । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में भी गृहंनिर्माण को स्थान दिया हैँ तथा उसके लिये ४८.७ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई हैं । इसमें औद्योगिक मजदूरों की गह-विकास योजनाओं को प्राथ 
मिकता दी गई है 
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भारत सरकार की कोयले की. खातों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए 
५०,००० क्वाटर बनाने की एक. पंचवर्षीय योजना भी हैँ । इसके निर्माण का 
खर्चा कोयला खान मजदूर श्रम कल्याण एक्ट १९४७ के अंतर्गत गृह-निर्माण लेखा 
कोष से प्राप्त होगा । वयानों में निवास-स्थानों की समस्या पर स्थाई-बगान 
समिति-ने १९४९ में विचार किया तथा वगान मजदूरों के. लिए उपयुक्त क्षेत्रों में 
निवास स्थानों का विकास करने के लिए गृह-निर्माण वोर्डों की स्थापना की गई। 
भारतीय चांय एसोसियेशन ने स्वयं घरों के न्यूनतम मान बनाये जिसे' कि प० 
बंगाल सरकार ने स्वीकार किया। एसोसियेशन ने अब तक ८,६०० घर बनाये हैं 
तथा एक साल में और १५,५०० घरों को बदला है। १९५१ में भारत सरकार 
ने वगान श्रम एक्ट पास किया। इसके अन्दर मालिकों पर अपने मजदूरों और 
उनके परिवारों के लिए आवश्यक घर देने का दायित्व भी है । 

विभिन्न राज्य सरकारें भी गह-निर्माण के कार्य में दिलचस्पी ले रही हैं । 
उत्तर प्रदेश में सरकार ने कानपुर तथा अन्यः उद्योगिक नगरों के लिए विभिन्न 
गृह निर्माण योजनाओं को स्वीकार-किया हैं। उसने चीनी उद्योग में काम करने 
वाले मजदूरों के लिए पांच सालों में १,५०० घर बनाने की योजना स्वीकार 
की है । यह संख्या बहुत अपर्याप्त है ।.. ह 

यह सत्य है कि सरकारों ने मजदूरों के लिए गृह-निर्माण की आवश्यकता 
को स्वीकार किया है और इस विद्या में प्रयत्न भी प्रारंभ किये हैं । पर इसमें 
संदेह नहीं कि अभी इस दिशा में हमें बहुत आगे वढ़ना वाकी है । 

७. सजदूरी (8268 ) का निस्‍त स्तर, उसे ऊंचा उठाने की आवश्यकता. 
श्रमिकों को अपनी मेहनत के लिए क्या मजदूरी मिलती है, इस पर ही मुख्यतः 
उनका रहन-सहन का स्तर निर्भर है। मजदूरी के निर्धारण में श्रम की उत्पादकता, 
अर्थात्‌ श्रमिक द्वारा प्रदान किये गये श्रम की. कीमत, और उसकी सौदा करने की 
सामर्थ्य प्रमुख हैं ।' किन्तु जहां एक ओर श्रम की उत्पादकता मजदूरी की दर को 
'अभावित करती है; वहां स्वयं मजदूरी की दर श्रम की उत्पादकता और श्रमिक 
की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है | द्वितीय महायुद्ध से पहले भारतीय श्रमिकों 
की मजदूरी के स्तर को मापने के कुछ विखरे हुए प्रयत्न हुए । इनसे यह स्पष्ट 
हुआ कि उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वह उनके जीवन की अत्यन्त अनिवार्य 
न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में भी.पर्याप्त नहीं है | हमारे जेलों में 
सरकार एक कंदी पर जितना व्यय करती है, एक सामान्य मजदूर की आय 

उससे भी कम हूँ । 


लड़ाई छिड़ने के वाद १९३९ से निरन्तर चीजों के दामों में वृद्धि होती गई 
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. और इस प्रकार भरण-पोषण का खर्चा और उसका सूचक अंक (+7त6: 
7प002/) भी वरावर वढ़ता गया | युद्ध की यह असाधा रण महंगाई युद्ध समाप्त 
होने के नो साल बाद तक भी: वैसे ही कायस है । इस कांल में श्रमिकों की : 
मजदूरी में अवश्य पर्याप्त वृद्धि हुई, पर फिर भी वस्तुओं की महंगाई की तुलना 
में उसका-अनुपात कमर ही रहा । इस प्रकार मजदूरी की वृद्धि महंगाई की वद्धि 
की तुलना में पीछे ही रही । प 

आजकल अधिकांश-संगठित उद्योगों. में जो वुनियादी (3980) मजदूरी 
की दरें जारी है, वह विभिन्न गौद्योगिक ट्रिव्यनछों और निर्णायकों के फैसलों. का 
परिणाम हैँ । उदाहरणार्थ, कपड़ा-उद्योग में वम्वई, कानपुर और दिल्‍ली में आज 
कल न्यूनतम मंजटूरी ३० रु०, अहमदाबाद में २८ रु०, शोलापुर, मध्य प्रदेश, 
मद्रास और इंदौर में २६ रु० तथा पश्चिमी बंगाल में २० रु० २ आ० ५ पा० 
तिंविदंत की गई हूँ १ उत्तर प्रदेश में कानपुर तथा अन्य स्थादों सें, उद्योग दार 
न .वहन किये जाने के कारण..३० रु० की दर को. स्थमित करना पड़ौ। इसके 
अंतिरिक्त, केवल पश्चिमी वंगाल.को छोड़कर श्रमिकों को, मजदूरी के अतिरिक्त, 
महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। यह महंगाई भत्ता रहन-सहन में व्यय के सूचक 
अंक से जुड़ा हुआ है, हर राज्य में उसकी पृथक्‌ दर हैं। उदाहरणार्थ, वम्बई की 
कपड़ा-मिलों में १०५ (आवार जून १९३४) सूचक अंक से प्रत्येक १ अंक की वृद्धि 
पंर १.९ पाई प्रतिदिन तथा अहमदाबाद में ७३ (आधार जुलाई १९२७) से १ 
अंक की वृद्धि पर २.८४ पाई प्रतिदिन के हिसाव से महंगाई जोड़ी जाती है। इसके 
अतिरिक्त; बहुत से स्थानों पर साल के बंत में छाभ पर मजदूरों को वोनस देने की 
प्रथा है । इसे वेसिक मजदूरी के आधार पर जोड़ा जाता. है तथा इसकी अदायगी 
की कुछ झतें होती हें । संक्षेप में कपड़ा-उद्योग में समस्त प्रांतों में मजदूरों की 
औसत वापिक आय १९३९ में ३२० रु०, १९४५ में ७३२३ रु० और १९४८ में 
१०९४ रु० थी । जूठ-उद्योग में औद्योगिक ट्रिव्यूनल ने १९४८ में पश्चिमी बंगाल 
के. लिये वेसिक मजदूरी २६ रु०, १९४९-५० में कानपुर में १२ ₹०, विहार में 

, २४ रु० ६ आना तथा दक्षिण भारत में १९ रु० ८ आ० निश्चित की । जूट-उद्योग 
में. समस्त प्रांतों में. मजदूरों की वापिक आय १९३९ में २३१०, १९४५ में 

३२५१ रु० और १९४९ में ७९५ रु० थी। इसी प्रकार अन्य उद्योगों, खानों, 
वगानों, वन्दरगाहों, यातायातन्सेवाओं तथा अन्य अनेक सेवाओं में भी बेसिक 

* मजदूरी और महंगाई. की दर निश्चित कर दी गई हैं। पर इनके अव्ययन 
से एक बात स्पष्ट है कि भारत में मजदूरी का स्तर वहुत ही नीचा और 

* असंतोपजनक हैं। | 
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वहुत ब्ों में तो भारतीय भजदुर की अल्प उत्पादकता और कुछ अश्ों में 
उसकी अल्प सौदा करने की सामर्थ्य, उसकी मजदूरी के निम्न-स्तर के लिए उत्तर- 
दायी है । इसे देखते गे मजदूरों 


कल 


८. मजदूरों की नह्णप्रस्तत (+76०७४४०7७६४) ज्का समाधान, 
भारतीय मजदूर के आशिक जीवन का एके अन्य खेदजनक पहडू उसकी नेणग्रस्तता 
है । अधिकांश उद्योगों में छे है मजदूर, आय: केजदार का जीवन-यापन करते 
है । यह अनुमान >गाया गया है कि अधिकांश औद्योगिक केन्दो में लगभग दो- 


९ तथा उन्हें औसतन ४६९ रु० उधार देना है। मजदूरों यह ऋषग्रस्तता उनके 
रहन-सहन स्तरका 5 + कारण है। जाय: उन्हें ऋण पर बहुत ऊंची 


अजदूरों की कुड़की और कैद विर्द्ध उसकी पैमाप्ति तथा उनकी रक्षा के 
लिए विभिन्न उपयोगी कानून भी उनाए हैं, उनका कड़ाई से पालन जरूरी है । 
अंत में, मजइसे की त्मानता तथा 'वूनतम वेतन की गरंटी और सहकारी ऋषण- 
व्यवस्था हारा मजदूरों की नेणप्रस्तता का एकावला किया जा सकता है । 


कि 
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कि हम. देख चुके हैँ कि. भारतीय मजंदूरी का स्तर बहुत नीचा है । रहन-सहन 
का निम्न स्तर उसका स्वाभाविक परिणाम है | अधिकांश मजदूरों की आय का- 
६०-से ७० प्रतिशत भाग केवल भोजन, ५ से १७ प्रतिशत तक रोशनी और ईंधन, 
४ से ६ प्रतिशत तक मकान किराये, ७ से १५ प्रतिशत तक कपड़ों, १ से २ प्रतिशत 
तक विछौनें तथा ८ से १५ प्रतिशत तक विविध मदों में खर्च होता हैं। इसमें से' 
प्रायः १० प्रतिशत व्यय केवल शराब पर ही होता हैं। उक्त आंकड़ों से स्पष्ट हैँ 
. कि.मजदूरों की आय का वड़ा भाग केवल खाने में ही चला जाता है और फिर उन्हें 
जो भोजन प्राप्त होता है, वह सामान्यतः: उनकी शारीरिक आवश्यकताओं 
के लिए सर्वेथा अपर्याप्त होता है। प्रोयः उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े 
नहीं होते । शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन पर व्यय करने तथा आड़े समय के लिए. 
बचाने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं वच रहता । रहत-सहन का निम्न 
स्तर ही मुख्यतः भारतीय मजदूरों की निम्न कार्यक्षमता के लिए उत्तरदायी है, 
अतः उसमें तत्कारू उन्नति की आवश्यकता है । " 
१०. गिरा स्वास्थ्य और निकृष्ड कार्यक्षततता, अल्प मजदूरी, निम्न रहन- 
सहन का दर्जा, अस्वच्छ वातावरण, दोषपूर्ण पोषण, चिकित्सा तथा रोग-निवारण 
की सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय मजदूरों का स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ 
रहता है । - 
गिरे स्वास्थ्य, निम्न रहन-सहन के स्तर, निष्क्रमणात्मक स्वभाव और टेक्नी- 
कल शिक्षा पाने की सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय मजदूरों की कार्यक्षमता 
अन्‍य देशों के मजदूरों की तुलना में बहुत ही हीन है ।. उनके रहन-सहन के स्तर को 
ऊंचा उठाने के लिए उनकी कार्यक्षमता और स्वास्थ्य में उन्नति अनिवाये हैँ । 
११. कास करने की असंतोषजनक अवस्था, उनके सुधार की आवश्यकता.- 
मजदूर जिन स्थानों में कार्य करते हैं, उनकी अवस्था--प्षफाई, रोशनी, तापक्रम, 
साफ पानी, पाखाने, पेशाव की समुचित व्यवस्था, शिशगृह, आराम, स्नान इत्यादि 
की सुविधाएं वहुत अंझों में मजदूरों के स्वास्थ्य और, कार्येक्षमता को प्रभावित 
करती हैं । पिछले पचास सालों में इस दृष्टि से कारखानों, खानों, वगानों, वन्दर- 
गाहों, जहाजों इत्यादि में काम करने की अवस्थाओं में पर्याप्त सुधार हुआ हूँ । 
इसके लिए विभिन्न कानून बनाये गंये हें। पर अभी भी उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों 
की तुलनां में हमारे यहां काम करने की अंवस्थांएं वहुत ही पिछड़ी हुई हैँ । एक 
तों कानून केवल संगठित उद्योगों परः लांगू' होते हैं, दूसरे उनका प्रायः पूरी तरह 
पालन भी नहीं होता । मंजदूरों के कंल्याणं और सुरक्षा के लिएं काम करने 
अंवेस्थाओं में पर्याप्त उन्नति की आवश्यकता है [| | | कई 
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१२. सीमित कल्याण (७७।७7:७) और सुरक्षा (5०07४ 9)-विस्तार' 
की आवेश्यकता.. श्रमिकों के कल्याण-कार्यो में वृद्धि और विस्तार का उनकी कार्ये- 
क्षमता और अवस्था में पर्याप्त उन्नति की जा सकती है। कैन्टीनों और शिशुगुहों 
की स्थापना, मनोरंजन और चिकित्सा की सुविधाओं की समुचित व्यवस्था, नहाने- 
धोने की सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा-सुविधाओं के प्रसार तथा प्रावीडेंट फंड की 
योजनाओं इत्यादि कार्यों द्वारा श्रमिकों के कल्याण में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। 
अन्य दिद्याओं की भांति भारत इस दिशा में भी वहुत पीछे है। कुछ उदार मालिकों 
ने स्वयं तथा कुछ कानूनों के अंतर्गत स्थापित केल्याण-कोषों (श/९७7"७ 
+प008), जैसे कि कोयछा और अश्नक की खानों के लिए हैं, कल्याण-कार्यों को 
हाथ में लिया है । पर अभी तक इनका क्षेत्र बहुत ही सीमित है । 

कल्याण-कार्यों के अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा 
. भी मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए आवश्यक हैँ। भारत में सामाजिक 
सुरक्षा का क्षेत्र और विस्तार भी अभी तक अत्यन्त सीमित है । श्रमिकों की 
सामाजिक सुरक्षा की: समस्या पर हमने अगले अध्याय में विस्तार से विचार 
किया है । ह 

« निष्कर्ष. भारतीय श्रमिकों की वरतमान स्थिति के उक्त संक्षिप्त विवेचन से 
एक बात स्पष्ट जाहिर होती है कि उनकी असंतोपजनक स्थिति का कोई एक 
कारण रहीं हैं, प्रत्युत्‌ विभिन्न.पृथक्‌ दीखनेवाले कारण और लक्षण एक दूसरे से 
घतनिष्ठतया सम्बन्धित हैं। इससे उनकी परस्पर निर्भरता प्रकट होती है । इस 
लिये मजदूरों की अवस्था को सुधारने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
हम विभिन्न मोरचों पर एक साथ बढ़े । यह कार्य, विस्तृत आयोजन (42&77- 
77£2) द्वारा ही संभव है । 


अश्रम्-कानून (,9000फए7 4,687879707) 


१८६० के लगभग आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना ने हमारे यहां 
अमिक काननों की आवश्यकता को जन्म दिया | पर आधुनिक उद्योगों के शुरू 
होने के काफी समय वाद तक मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा के लिए कोई कानून 
नहीं बनाये गये और मालिकों को मजदूरों के शोपण की पूरी छूट रही । मजे की 
वात तो यह थी कि उस समय मजदूरों की सुरक्षा के स्थान पर उनके विरुद्ध कानून 
बनाये गये-।- काम करने के इकरार का भंग करने पर उन्हें:दण्ड देने की व्यवस्था 
की गई। उस समय- भारतीय कारखानों में काम करने की दशाएं अत्यन्त जअसहनीय, 
अमानुषिक और असुरक्षित थीं ।१८८० के आसपास भारत सरकार का ध्यान इस 


२५०: भारत में सामाजिक कल्याण और खुरक्षा 


ओर गया । श्रमिक काननों में सरकार की यह रुचि, मजदूर-आन्दोलन, मालिकों 

. की- उदार दृष्टि अथवा सरकार की श्रमिकों के प्रति, सहानुभूति का परिणाम 
न होकर, लंकाशायर के अंग्रेजी मिलू-मालिकों की चीख-पुकार का परिणाम थी । 
'उन्होंने आन्दोलन किया कि यदि भारत में भी वैसे ही फेक्टरी-कानून नहीं वनाएः 
गये जैसे कि इंगलैण्ड में हैँ, तो अंग्रेज व्यापारी सस्ते भारतीय माल की प्रतियो-' 
गिता में न ठहर सकेंगे। सरकार को उनकी इच्छाओं के सामने झुकना पड़ा और. 
इस प्रकार १८८१ में पहला फैक्टरी-एक्ट पास हुआ उसके वाद प्रथम महायुद्ध- 
तक इस दिद्या में विद्येष प्रगति नहीं हुई | युद्धकाल में सरकार ने पहली वार' 
संतुष्ट मजदूर-वर्ग की उपयोगिता का अनुभव किया । १९१८ में अंतर्राष्ट्रीय, 
श्रम-संगठन (॥,()) की स्थापना हुई | भारत भी उसका सदस्य बना । इधर 
भारत में मजदूर-आन्दोछून का सूत्रपणात हुआ और जनमत श्रमिकों के संरक्षण के 
लिये जागृत हुआ । इन्हीं सब कारणों ने मिलकर १९२० के वाद भारत में श्रम-: 
कानून की. प्रगति को काफी तेज कर दिया । 

१९१९ और १९३५ के संविधान के अनुसार केन्द्र और प्रांत दोनों ही, श्रमिकों 
से सम्बन्धित कानून बना सकते हैं । १९३७ तक अधिकांश और प्रमुख. कानून 
केन्द्र द्वारा ही बनाये गये । १९३७ में प्रांतीय स्वायत्त शासन की. स्थापना के 
पदचात्‌ प्रांन्तों ने भी इस दिश्या में उत्साह दिखाया। १९४२ में भारत सरकार ने. 
प्रथम त्रिदली श्रम-सम्मेलन बुलाया और उसकी समय-समय परं होनेव[ली बैठकों 
ने १९४८ तक श्रमिक कानूनों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । - १९४७ में: 
देश को स्वाघीनता मिलने के वाद पुनः पुराने श्रमिक कानूनों में संशोधन तथा. 

: नये आवश्यक कानूनों के बनाने की ओर दिंलचस्पी बढ़ी और सात साढों में. 
महत्त्वपूर्ण कानूत पास किये गये । इनका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा हैं । ह 


काम करने की अवस्थाओं से सम्बन्धित कानने 
क्टरी-ए क्ट-कानन 


' फंक्टरी-एक्ट १८८१,-९१, १९११,-२२,-३४, .१८८१ में पहला फैक्टरी , 
एक्ट पास किया ग्रया | यह साल में ४ मंहीने से अधिक काम करनेवाले तथा..' 
१०० से अधिक मजदूर लगानेवाले कारखानों पर छागू था । इसमें ७ साल से कम _ 
उम्र के बज़्चों को काम पर रखने का निपेघ किया गया और ७ से ९ साल की उम्र: 
वाले बच्चों के'लिये काम-करने के अधिक से अधिक ९ घंटे प्रतिदिन निद्िचत किये 
गये। उनके लिए £ घंटा रोज आराम तथा महीने में चार छुट्टियों की भी व्यवस्था 
थी । इसके अतिरिक्त, इसमें मशीनों पर बाड़ छूगाने तथा कारखाना इंस्पेक्टरों .. 
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की नियुक्ति का भी निर्देश था। इस एक्ट में प्रीढ़ स्त्री या पुरुष मजदूरों को 
किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था । 

उक्त एक्ट से किसी को भी संतोप न हुआ और श्ञीत्र ही उसके संशोधन 
की पुकार हुई | परिगामतः, १८९१ में नया फैक्टरी-एक्ट पास किया गया | यह 
एक्ट ५० से अधिक मजदूर लगानेवाले और शक्ति प्रयोग में छानेवाले कारखानों 
पर.लछागू था। प्रांतीय सरकारें उसे २० और उससे अधिक मजदूर लगानेवाले 
औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी विस्तृत कर सकती थीं । इनमें ९ सार से कम उम्र 
के बच्चों के काम करने और ९ से १४ सोरकी उम्र के वच्चों के लिए ७ घंटे से 
अधिक काम कंरने की मनाही की गई । बच्चे और स्त्री रात को काम पर नहीं 
लगाये जा सकते थे और स्त्रियों से अधिक से अधिक ११ घंटे रोज काम लिया 
जा सकता था। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी और दोपहर को आधा घंटे का आराम 
प्रत्येक मजदूर के लिए आवश्यक वना दिया गया । इस एक्ट में कारखाने के 
निरीक्षण, रोशनी और सफाई के वारे में भी विस्तृत नियम वनाये गये । 

१९०८ में श्रम कमीशन की स्थापना हुई । उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप 
१९११ में तीसरा फैक्टरी-एक्ट पास किया गया | इसमें प्रथम बार प्रीढ़ पुरुष 
मजदूरों के लिये काम करने की अधिकतम अवधि १२ घंटे निद्िचत की गई । 
स्वीकृत शिफ्ट-पद्धति के अछावा ७ बजे श्ञाम से ५ बजे सुबह के वीच काम करने 
का निरषेष किया गया। मौसमी कारखानेों को भी एक्ट के अन्तर्गत ले आया गया 
और बच्चों के लिए उम्र के सर्टीफिकेट का होना जरूरी कर दिया गया । इसमें 
स्वास्थ्य और रक्षा के नियमों को भी अधिक दृढ़ कर दिया गया । 

१९१८ में अच्तर्राप्ट्रीय श्रम-संगठन की स्थापना ने फैक्टरी-कानून में कुछ 
परिवर्तनों को अनिवायं बना दिया और १९२२ में नया फंक्टरी-एक्ट पास किया 
गया । २० से अधिक मजदूर छगानेवाले और शक्ति प्रयोग में कानेवाले कारखाने 
इसके अंतर्गत आ गये। प्रांतीय सरकारें उसे १० मजदूर तक छगानेवाले कारखानों 
पर भी विस्तृत कर सकती थीं। प्रौढ़ मजदूरों के लिए काम करने की अवधि ११ 
घंटे प्रतिदिन और ६० घंटे प्रति सप्ताह रखी गई । बच्चों के काम करने की 
अवधि घटा कर ६ घंटे रोज कर दी गईं तथा उनके काम करने की उम्र को ९ 
साल से वढ़ाकर १९ सारू कर दिया गया । सव मजदूरों के लिये ६ घंटा काम 
करने के वाद १ घंटा का आराम अनिवायय कर दिया गया। स्वास्थ्य और रक्षा के 
नियमों को और अधिक विस्तृत कर दिया गया ॥ 

१९२८ में शाही श्रम-कमीशन नियुक्त हुआ और उसकी सिफारिशों के फल- 
स्वरूप १९३४ का फैक्टरी-एक्ट पास किया गया | इसके अनुसार साल में १८० 
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दिन से अधिक और कम काम करनेवाले कारखानोंको वारहमासी (+?९7'७779/) 
और मौसमी (8698079/) दो वर्गों में वांठा गया । वारहमासी कारखानों 
में काम करने के अधिकतम घंटे १० घंटे प्रतिदिन और ५४ घंटे प्रति सप्ताह निश्चित 
किये गये, जब कि मौसमी कारखानों के लिए यह अवधि क्रमशः ११ और ६० 
घंटे रकखी गई। पहली वार फैलाव (8[07.880 0४७7) के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया और निरंतर कार्य की अवधि प्रौढ़ों के लिये १३ और बच्चों के लिए 
६ह घंटा रखी गई। ओवर टाइम के लिये सामान्य-दर से ड्योढ़ा देने की व्यवस्था 
की गई। एक्ट में १५ से १७ सालवाली उम्र के एक नये तरुण (.000)68087॥) 
वर्ग का निर्माण किया.। जब तक डाक्टरी सर्टीफिकेट प्राप्त न हो, इन्हें वच्चा 
समझा गया । श्रमिकों के कल्याण, रक्षा इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत 
व्यवस्थाएं की गईं तथा इस एक्ट के कार्यान्वित करने का दायित्व प्रान्तीय 
' सरकारों का हो गया । 
फेक्टरी-एक्ट १९४८, १९३४ के एक्ट में १९४७ तक सात वार संशोधन 
किये गये और, अन्ततोगत्वा १९४८ में एक नया एक्ट ही पास करना पड़ा । 
१९४८ का फंक्टरी-एक्ट फैक्टरी-कानून की दिद्या में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, अतः 
इसका कुछ विस्तार से वर्णन आवश्यक हैं । 
जम्म कश्मीर को छोड़कर यह एक्ट सारे भारत पर लागू होता हैं। १९३४ 
के एक्ट की तुलना में इसका क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हैं । शक्ति से चलनेवाले १० 
' से अधिक मजदूर लंगानेवाले तथा विना शक्ति से चलनेवाले २० से अधिक मजदूर 
* लगानेवाले कारखाने इसके अंतग्गत आते हैं । नये एक्ट में राज्य-सरकारों के ' 
ऊपर इसे विस्तृत करने के बारे में कोई प्रतिवन्ध नहीं है । उन स्थानों को छोड़, 
जहां कि परिवार के सदस्य स्वयं कार्य करते हें, यह उन संभी स्थानों और 
प्रतिष्ठातों पर लागू किया जा सकता है जहां निर्माण-कार्य होता हैं । इसके 
अतिरिक्त, इस एक्ट में. वारहमासी और मौसमी कारखानों के भेद का अन्त 
कर दिया. गया है । ह 
९३४ के एक्ट में स्वास्थ्य, रक्षा और कल्याण से संबंधित नियम सामान्य - 
प्रकार के थे | परिणामतः, उनके मानों--स्टैन्डर्ड के संबंध में विभिन्न राज्यों में 
पर्याप्त अन्तर था। १९४८ के एक्ट में इनके विशिष्ट मान निर्धारित कर दिये 
गये हैं । १९३४ के एक्ट में सफाई, रोशनी इत्यादि के संबंध में वणित व्यवस्थाओं 
के अतिरिक्त, इसमें वेकार पदार्थों और द्रवों'के हटाने; धूल और: घुएं को दूर 
करने, थकदानों के लगाने तथा तापक्रम के नियंत्रण और पीने के पानी का प्रवन्ध , 
इस एक्ट में, विशिष्ट-व्यवस्थाएं हेँ.। -एक्ट के पास होने के वाद बने कारखानों 
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में प्र्येक मजदर के लिए कम से कम ५००. घन फीट स्थान तथा अन्य 
कारखानों के लिए ३५० घन फीट स्थान निश्चित किया गया हे। मजदूरों 
की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियों का भी एक्ट में विस्तार से वर्णन है । 
इसमें कल्याण-कार्यों के संबंध में भी विशिष्ट नियम निर्धारित किस्मे हें 
-५०० या उससे अधिक मजदूर लगानेवाले कारखानों के लिए श्रम कल्याण अफ- 
सूर नियुक्त करने होंगे । 

इस एक्ट में कारखानों में वालकों की प्रवेश-आयु को १२-से बढ़ाकर १४ 
साल तथा तरुणों की आयु १५ से १७ साल, निश्चित किया गया है। १९३४ केः 
एक्ट .की भांति इस एक्ट में भी बच्चों और तरुणों को डाक्टरों से सर्टीफिकेट 
प्राप्त करने की जरूरत है । 

प्रौढ़ मजदरों के लिए काम करने के घंटे १९३४ के एक्ट के समान ही 
प्रति सप्ताह ४८ तथा प्रत्रि दिव ९ तथा फैछाव (9][9'880 0ए०") के साथ 
१०३ घंटे रखे गये हें । बच्चों और तरुणों के काम करने के घंटे ५ से घटाकर 
४ घंटे प्रतिदिन कर दिये गये हेँ। कुछ सीमाओं में एक्ट ने राज्य-सरकारों को 
इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को छूट देने का अधिकार दिया गया है | कितु किसी 
भी अवस्था में काम करने के घंटे १० घंटे प्रतिदिन फैलाव की द्षा में १२ घंटे 
से अधिक और ५० घंटे प्रति सप्ताह से अधिक नहीं रखे जा सकते । 


साप्ताहिक छुट्टी के अलावा प्रत्येक मजदूर के लिए १२ महीने की निरंतर 
सेवा के पश्चात्‌ प्रत्येक २० दिन पर १ दिन के हिसाव से कम से कम' १० दिच 
की छूट्टी ; बच्चों के लिए १५ दिन पर १ दिन के हिसाव से कम से कम १५ दिन 
की छुट्टी की व्यवस्था की गई है। यदि कोई - मजदूर अजित छठी लेने से पहले 
हटा दिया जाता हैं अथवा नौकरी छोड़ देता है, त्तो मालिक पर उसे अजित छुट्टी 
की अवधि की मजदूरी देने का दायित्व है । 


इसके अतिरिक्त, कारखानों के मैनेजरों की यह जिम्मेदारी है कि वह उनके 
कर्मचारियों को हुई निर्दिष्ट दुर्घटनाओं और पेशेगत पेशेजन्य (0००प्र72४०07 
७ ) रोगों की सूचना सरकार को प्रदान-करें। राज्य-सरकारों को दुर्घटनाओं 
और पेशेजन्य रोगों के कारणों की जांच करने के लिए योग्य व्यक्तियों को 
नियुक्त करने का अधिकार हैं । 

१९४८ के एक्ट में उसके झासन के संबंध .में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 
फिर भी इस एक्ट के विस्तृत क्षेत्रऔर कार्यों के बढ़ जाने के कारण, राज्य-स्तरकारों 
के लिए फैक्टरी-निरीक्षण के संगठन को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है। 
अप्रैल १९४९ में इस एवट के लागू हो जाने के वाद से फैक्टरी इंस्पेक्टरों का 
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.. कार्य और दायित्व पर्याप्त वढ़ गया. है । इस एक्ट में:फैक्टरी की विस्तृत परि- 
भाषा को स्वीकार करने के कारण १९५० में इसके अन्तर्गत आनेवाले कार- 
खानों की संख्या में १९४८ की तुलना में छगभग दुगनी वृद्धि हो गई है। 

औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अनेक राज्यों में १९३४ के एक्ट की रीति पर 

१९४८ से पहले. फैक्टरी एक्ट पास किये गये थे। १९४८ के फैक्टरी एक्ट के पास 
होने के वाद उनमें भी आवश्यक परिवर्तन किये गये । हि 

जहां तक.फैक्टरी एक्ट के व्यवहार में आने का प्रइन है, उसके वारे में यह 
आम शिकायत है कि विश्येपत: छोटे प्रतिष्ठोनों में तो उसका वहुत ही ढिलाई से 
पालन होता है । कानून की उपेक्षा, का अ्रधात कारण फैक्टरी इंस्पेक्टरों की 

, अपर्याप्त संख्या तथा हल्के दंड हैं । इसके अतिरिक्त, (१९४८ का एक्ट भी अभी 
वहुसंख्यक .प्रतिष्ठानों पर, जिनमें २० से कम मजदूर -कांम करते हैं, लागू नहीं 
होता, यद्यपि राज्य सरकारों को इसे उन पर विस्तृत करने का अधिकार प्रदान 

« किया गया है। कुछ छोगों की राय में केन्द्रीय सरकार को इसे संबंध में स्वयं एक 

कानून वनाना चाहिए 


खान (४7778) श्रम कानून 


भारतीय" खान एक्ट १९२३. खानों में मजदूरों के रखने पर नियंत्रण 
करने के लिए प्रयास १८९४ में. किया गया। यह मुख्यतः १८९० में हुए ' 
अन्तर्पाष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम था। १९०१ में भारतीय खान एक्ट * 
'पास हुआ । इसमें इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था थी । इस एक्ट में अनेक 
त्रुटियां थीं। इसमें अनेक संशोधनों के वाद आखिर में १९२३ में एक नया एक्ट 
'यास करना पड़ा 4 इस नये एक्ट में खान के ऊपर काम करनेवाले मजदूरों के लिए 
प्रति सप्ताह ६० और खान के नीचे काम करनेवाले मजदूरों के लिए ५४ घंटे 
निश्चित किये गये । सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गयी तथा १३ 
सार से कम उम्र के लोगों को काम पर लगाने का निषेध किया गया । खाजनों 
की परिभाषा विस्तृत की गयी ताकि उसमें छोटी खानें भी आ सकें । भारतीय 
'खानों के नीचे काम करनेवाले मजदूरों में यद्यपि, ४५ प्रतिशत मजदूर स्त्रियां हैं 
किंतु इनके नीचे काम करने पर कोंई प्रंतिवन्‍्ध नहीं रूगाया गया | कितू एक्ट 
द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों के अन्तर्गत १९२९ में सरकार ने स्त्रियों के 
खान के नीचे काम करने के संबंध में कुछ नियम वनाये और बंगाल, विहार 
उड़ीसा, मध्यप्रांत और पंजाब की कुछ खातों को छोड़, बाकी खानों में स्त्रियों के 
खान के नीचे काम करने पर रोक रूगायी। छूट प्राप्त खानों में भी ऋमश:ः स्त्रियों 
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“को हटाने की व्यवस्था की गयी, ताकि १ जुलाई १९३९ तक स्त्रियों को खान 
के नीचे काम करने से सर्वथा पृथक्‌ किया जा सके । 

१९२३ के एक्ट में काम करने के घंटों पर कोई कानूनी रोक नहीं थी। 
अतः १९२८ में एक संशोधन द्वारा एक मजदूर के लिए एक दिन में काम करने 
की अधिकतम अवधि १२ घंटे निश्चित की गयी । १९३१ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन के खानों के संबंध में कन्वेन्शन पास करने के फलस्वरूप १९३५, १९१३६ 
१९३७, १९४० और १९४६ में १९२३ के एक्ट में पर्याप्त संशोधन किये गये । 

भारतीय खान एक्ट १९५२. खानों से संबंधित कानून को एकीकृत करने 
के लिए तथा उसे १९४८ के फैक्टरी एक्ट के साथ लाने के लिए सरकार .ने 
१९०२ में एक नया भारतीय खान एक्ट पास किया । 

यह एक्ट सभी खानों पर लागू होता है । इसमें खान के ऊपर काम करने 
के अधिकतम १०.घंटे तथा नीचे ९ घंटे और ६ घंटे काम करने के वाद १ 
घंटे आराम की व्यवस्था है । किसी मजदूर को सप्ताह में ६ दिन से अधिक काम 
करने की इजाजत नहीं हैं। १५ साल्‍रू से कम उम्र के वच्चों के लिये खानों में 
काम करने की मनाही है। १७ साल से कम उम्र वाले व्यक्ति विना डाक्टरी सर्टी- 
फिकेट के समर्थ घोषित हुए, खान के नीचे काम नहीं कर सकते । श्रमिकों की कमी 
के कारण युद्ध काल में खानों के नीचे स्त्रियों के काम करने पर से प्रतिवन्‍्ध उठा 
लिया गया- था । १९४६ में पुनः उसे रूगा दिया गया । 

इसके अतिरिक्त, एक्ट में पीने के पाती की पर्याप्त पूति, डाक्टरी चिकित्सा 
और उपकरणों के रखने, सफाई, स्त्री-पुरुषों के लिए पृथक फब्बारेवाले स्नानागारों, 
शिशुगृहों तथां खान में काम करनेवाले मजदूरों की रक्षा की समुचित व्यवस्था 
हैं। मुख्य खान केन्द्रों में मालिकों और मजंदूरों के खान वोर्ड होंगे जिनका कार्य 
सरकार को एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने में सहायता प्रदान करना होगा । 
इस एक्ट के कार्यान्वित करने का दायित्व भारत सरकार का है और इस कार्य 
के लिए खान का एक मुख्य इंस्पेक्टर है । खान एक्ट के अतिरिक्त, खानों के स्वा- 
स्थ्य बोर्ड भी, श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे । 
वगाब (]977%&909) श्रम-कानून 

भारत में सबसे पहले श्रम कानून वगानों के संबंध में ही बनाये गये । 
वगानों में मजदूरों का पाना कठिन था, अतः मालिक्तों के छिए भर्ती की सुविवाएं 
जुटाने के लिए १८६३ से १९०१ के दीच अनेक कानून पास किये गये । इन 
कानूनों ने समस्या का समाधान करने के स्थान पर, नई पेचीदगियां खड़ी कर 


डक 


श्प्द भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


“दीं। परिणामतः, -१९०१ में आसाम श्रम निष्क्रमण  (+077278607 ) एक्ट 
पास किया गया ; १९०८ और १९१५ में “इसमें संशोधन किये गये: और भर्ती 
की. इकरार या गिरमिट (॥746७7/प7७ ) पद्धति को समाप्त किया गया तथा - 
'मालिकों के हाथ से गिरफ्तारी के अधिकार छीन लिये गये । १९२९ के जाही 
श्रम-कमीदन ने वगान मजदूरों की समस्या पर भी विचार किया। उनकी सिफा- 
रिशों के फलस्वरूप, १९३२ का चाय जिलों का निष्क्रमणार्थी (गिरा 2970॥) 
श्रम-एक्ट पास हुआ । . 
... चाय जिलों का निष्कमणार्थी (्रिक्रांटा/87॥0) श्रम एवट १९३२. यह 
एक्ट मुख्यतः जासाम के. चायवगानों में मजदूरों की भर्ती के नियंत्रण से 
संबंधित है। इसमें राज्य सरकार को अपने राज्य के किसी क्षेत्र को निय्य- 
त्रित निष्क्रमण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार दिया गया हैं । इन नियंत्रित 
निष्क्रमण क्षेत्रों से ही स्थानीय लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के द्वारा मजदूर आसाम 
भेजे जा.सकते हैँ । एक्ट में १६ साल से कम. उम्र के किसी बच्चे को, जव तक कि _ 
उसके मां-वाप उसके साथ न हों, तथा विवाहित स्त्री को उसके पति की अनुमति 
“के विरुद्ध, आसाम जाने में सहायता देने की मनाही है । निष्क्रमित मजंटूरों:और 
उनके परिवार के सदस्यों को ३ साल गुजरने के बाद तथा विश्येप परिस्थितियों 
में उससे पहले, पुनः मालिकों के खर्चे पर घर तक भेजने की व्यवस्था की 
गयी है । | 

एक्ट केवल आसाम जानेवाले मजदूरों की भर्ती और भेजने का हीं 
नियंत्रण करता था। चायवगानों में क्राम करने वाले मजदूरों की काम करने 
' की ,अवस्थाओं को नियंत्रित,करने के संबंध में इसने कुछ नहीं किया केवल 
कोचीन राज्य में इसकी व्यवस्था थी । 


बगान-श्रम एक्ट १९०१. १९३२ एक्ट के दोपों तथा बगान में काम करने 

वाले मजदूरों के कल्याण ने हाल में पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया। १९४७ में 

'इस उद्देश्य से विभिन्न राज्यों, मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 

बुलाया गया | औद्योगिक कमेटी ने रहन-सहन की लागत की जांच के आधार 

पर वगानों में मजदूरी निश्चित करने की सिफारिश की। १९४८ में सरकार ने 

. स्वास्थ्य सेवाओं के उपडाइरेक्टर जनरल को वगानों में मजदूरों के स्वास्थ्य पर 

रिपोर्ट देने.के लिए नियुक्त किया। इसने १२ साल से कम उम्र के बच्चों के काम 
पर लगाने को बन्द करने की सिफारिश की। इन्हीं सव वातों को लेकर १९५१ - 

में पहला विस्तृत वगान श्रम-एक्ट पास किया गया। इसमें सर्वप्रथम चाय, 

* काफी, रवर और सिन्‍्कोना वगानों में काम करने की अवस्थाओं के कानूनी 
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नियंत्रण के संबंध में फैक्टरी एक्ट १९४८ से मिलती-जुरूती कानूनी नियंत्रण 
की व्यवस्था की गयी । 


परिवहन (वरफ०४9907%) कोनून 


भारतीय रेलवे एक्ट, १८९१-१९३१. परिवहन श्रमिकों के संबंध में सबसे 
महत्त्वपूर्ण कानून रेलवे में काम करनेवाले मजदूरों के लिये हूँ । रेलवे वर्कशापों 
में काम करनेवाले मजदूर तो फैक्टरी एक्ट के ही नीचे आते हैँ, पर अन्य 
कर्मचारियों पर रेलवे एक्ट लागू होता है। १८९१ सें पहला रेलवे एक्ट पास : 
हुआ और १९३० में यह संशोधित किया गया । इसमें कर्मचारियों को 'निरंतर 
((०मरांम्रंतप्र०प8) कर्मचारी' और मूलतः: अनिरन्तर' (7709"77700०77 ) 
दो श्रेणियों में बांदा गया है और उनके लिए सप्ताह में क्रमशः काम करने के ८४ 
और ६० घंटे नियत किये गये हैँ । अजित छुट्टी का वेतन मिलये तथा ओवर टाइम 
के लिए सामान्य दर से सवाई मजदरी मिलने की व्यवस्था की गईं। एक्ट द्वारा 
सरकार को कुछ मामलों के बारे में नियम वनानें का अधिकार दिया गया। 
यह नियम रेलवे कर्मचारियों के रोजागार के घंटों के नियम कहलाते हैं । 
इस एक्ट के कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी १९४६ से केन्द्रीय मुख्य लेबर 
कमिश्नर की है । 
१९४७ का राजाध्यक्ष रेलवे अवार्ड, १९४६ में अखिल भारतीय रेलवे 
फेडरेशन ने रेलवे मजदूरों की कुछ मांगों पर विचार करने के लिए एक पंच 
(23 तांप्रधां०४/07') नियुक्त करने की प्रार्थना की | परिणामस्वरूप, न्‍्याया- 
धीश राजाध्यक्ष को इसके लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने १९४७ में सरकार 
को अपना निर्णय दिया तथा रोजगार के घंटों के नियमों को, अभी तक छूटे हुए 
विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों तक विस्तृत करने की सिफारिश की तथा 
निम्न चार श्रेणियों में कर्मचारियों को रखने का सुझाव दिया: (क) कठोर 
([770608978 )--जिन्हें विशेष सख्त या हाथ का काम करना पढ़ता हैँ जिसमें 
निरंतर एकाग्रता की जरूरत पड़ती है | इनके लिए सप्ताह में ४५ घंटे काम करने 
तथा उसके बाद ३० घंटे आराम की व्यवस्था है; (ख) निरंतर--इनके लिए 
सप्ताह में ५४ घंटे काम तथा उसके बाद ३० घंटे आराम की व्यवस्था है; (ग) 
मूलत: अनिरंतर--ऐसे कर्मचारी जिन्हें काफी समय खाली बैठे रहवा पड़ता 
है। इनके लिए सप्ताह में ७५ घंटे तथा उसके बाद २४ घंटे की छुट्टी की, जिसमें 
पूरी रात का समावेश है, व्यवस्था हैं (घ) वहिप्कृत (/४5०घ्रत०१ )--इसमें 
चतुर्थ श्रेणी के रात में काम करने वाले कुछ कर्मचारी जाते हैं। इनके लिए 
१७ 
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अधिक से अधिक १० घंटे प्रति दिन तथा महीने में ३० घंटे की अथवा: २२ घंटे की 
५ अवधियों तक छुट्टी देने की व्यवस्था है । 

१९४८ में सरकार ने उक्त निर्णय को स्वीकार किया और उसे कार्यान्वित 
करने के लिए आदेश जारी किये। इस निर्णय से रेलवे कर्मचारियों की स्थिति में 
पर्याप्त सुधार हुआ । 


जहाज श्रम कानून 


भारतीय व्यापारिक जहाजरानी (599ए]778) एक्ट १९२३-१९४९. 
१९२०-२१ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने नाविकों के संबंध में तीन 
कन्वेन्शन -पास किये, इनमें से दों को भारत सरकार ने स्वीकार किया। 
१९२३ में भारतीय नाविकों के काम करने की -अवस्थाओं और शर्तों को नियंत्रित 
करने के लिए पहला भारतीय व्यापारिक जहाजरानी एक्ट पास किया गया। 

, इसके अनुसार देशी या विदेशी जहाज में, केवल जहाज के मालिक की उपस्थिति 
में ही, निर्धारित तरीके से नाविकों को भर्ती किया जा सकता हैं] ३०० टन से अधिक 
वजन वाले जहाज के मालिक को निर्धारित फार्म पर नाविक के साथ एक इकरार- 
नामा करना पड़ता है| किसी विदेशी वन्दरगाह में भारतीय नाविक की सेवायें 
समाप्त होने पर मालिक पर उसे घर जानेवाले जहाजपर उपयुक्त काम दिलाने 
अथवा वापिस लौटने का खर्चा देने की जिम्मेदारी हैं। १९४९ में'नाविक श्रम ' 
की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट में संशोधन किया गया । इसके अनु- 
सार नाविकों की भर्ती के लिए वन्दरगाहों में रोजगांर दफ्तरों के खोलने की 
व्यवस्था है । कुछ अपवादों को छोड़, वच्चों को काम में लगाने की मनाही है 
१८ साल से कम उम्र के व्यक्तियों को, विशेष निर्धारित अवस्थाओं के अति- 
रिक्त, ट्रिमर और स्टोकर के काम पर नहीं लगाया जा सकता | मजदूरी के 
भुगतान के वांरे में सामान उतारने के ३ दिन के भीतर अथवा बवर्खास्तगी 
के ५ दिन के भीतर, भुगतान की व्यवस्था हैं । भुगतान में देरी होने की दल्षा में 
प्रत्येक दिन के लिए दो दिन के वेतन, किन्तु जो १० दिन के दुगुने वेतन से ज्यादा 
नहीं हो सकता, देने का नियम है । इसके अतिरिक्त, एक्ट में कटौती और अगाऊ 
रुपये के संबंध में भी-नियम हैं । इकरार अवधि की समाप्ति के पहले नाविक को 
हटाने पर जहाज मालिक को मुआवजा देना होगा। भगतान से पहले मजदरी 
को कुड़क नहीं किया जा सकता । 

इसके अतिरिक्त, नाविकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पृथक्‌ नियम हें 
जिन पर हमने नाविकों की सुरक्षा के अंतर्गत विस्तार से वर्णन कियो हैं । 


१९४९ में केन्द्रीय परकार ने इस संबंध में नियम बनाये और १९५० मे 
सलाहकार समिति नियुक्त की । इसके अतिरिक्त, वम्बई में डीक-कर्मचारियों 
और भाहिकों के वीच हुए समझौते के ऊलेस्वरूप १९५१ जे वहां के कर्मचारियों 
के लिये एक योजना स्वीकार की गईं, जो कि कंबई डीक-कर्मचारी (रोजगार 

के 


लिये कानन वैनाये गये । इस संबंध में १९ ४२ का साप्ताहिक छुट्टी-एक्ट और 
१९४६ का स्वेतन छुंदुटी का केन्रीय एक्ट भी है । 


२६० भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


राज्यों के ये एक्ट दूकानों, व्यापारिक संस्थानों, रेस्तरांओों, और कुछ नगरों में 
मनोरंजन के स्थानों पर लाग होते हैँ । राज्य सरकार इनके क्षेत्र को विस्तत भी 
कर सकती है । काम करने के घंटों के संवंध में विभिन्न राज्यों में पृथक्‌-पृथक्‌ 
नियम हें । उदाहरणार्थ, य० पी०, मद्रास और पंजाब में काम करने के ६ घंटे 
तथा मध्यप्रांत में ७ घंटे प्रति दिन काम करने की अवधि रवखी गईं। प्रायः बीच 
में आधे घंटे की छुट्टी की भी व्यवस्था है। वच्चों के रंखने के संबंध में यू० पी० 
और मद्रास में न्यूतनम उम्र १४ साल तथा आसाम, वंगार और मध्यप्रान्त में 
१२ साल रक्‍्खी गई है । बंगाल में वच्चों के रखने पर कोई रोक नहीं हैं। इसके 
अतिरिक्त, सभी एक्टों में कर्मचारियों की मजदूरी के भुगतान के विशेष नियम 
हैं। यू० पी० और मद्रास में वेततकाल १ महीने तथा पंजाब में १५ दिन से अधिक 
नहीं हो सकता । यू० पी० में ७ दिनों और मद्रास में ५ दिनों के भीतर वेतन का 
भुगतान हो जाना चाहिए | ओवर टाइम, कटौती और जुर्मानों के बारे में भी 
विशिष्ट नियम हैं । अधिकांश एक्टों में नौकरी से हटाने के लिये १ महीने के 
'त्ोटिस की जरूरत है । एक्ट के शासन के लिये यू० पी०, पंजाब, और प० बंगाल 
में दृूकान और व्यापारिक संस्थानों के मुख्य इंस्पेक्टर तथा अंन्य राज्यों में फैक्टरी- 
इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं । 


मजदूरी की दर और भुगतान के कानून 


न्यूनतम मजदूरी (गगरप्॥ ७7७2०8) एक्ट १९४८, ५१,-५३- 
बहुत समय से विभिन्न उद्योगों: में न्यूनतम मजदूरी के निश्चित करने की आव- 
इयकता अनुभव की जा रही थी। १९४३ में सर्वप्रथम त्रिदकी संगठन की स्थाई 
समिति में इस विपय की चर्चा हुई और १९४५ में यह सिद्धान्त स्वीकृत हुआ । 
- १९४६ में इस संबंध में एक बिल पेश किया गया जो १९४८ में पास हो सका । 
इस एक्ट का उद्देश्य अनेक उद्योगों में, विशेषकर जहां पर श्रमिकों. का शोषण 
अत्यधिक है, मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करना हैं । यह एक्ट केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों को एक निश्चित अवधि के भीतर अनेक उद्योगों में न्यूनतम 
मजदूरी निश्चित करने की व्यवस्था करता है । यह उद्योग हे--गर्म कालीन या 
शाल बनाने और बुनने वाले प्रतिष्ठान, तम्बाकू, जिसमें वीड़ी बनाने का समावेश 
है, चावल, आटे, दाल और तेल के मिल, बगान, स्थानीय अधिकारियों के 
अंतर्गत सेवाएं, सड़क या भवन-निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ना या पीसना, छाख 
निर्माण, अभ्रक के कारखाने, सार्वजनिक मोटर द्वांसपोर्ट, चमड़े के कारखाने और 
कृषि । राज्य सरकारों को इस सूची में वृद्धि करने का अधिकार है | किसी ऐसे 


पं 


व्यवस्था है | “दनतम मजहूरी में मजदूरी की वेसिक -र और भरण-पोषण 

व्यय के भत्ते (0०४६ 2» 07706) अथवा भरण-पोपण व्यय 
भत्ते के साथ अथवा बिना, वेसिक भेजदूरी के साथ आप्त आवश्यक वस्तुओं की 
भप्छाई की रियायतों की नकद कीमत, या पवेसस्मित्तित (.5॥] खरटपञंए) 
दर का समावेश होगा । राज्य सरकारें इस कार्य के लिए जांच और पलाह 
समितियां नियुक्त कर पकती हैं । इसके ल्यि नियुक्त केन्द्रीय सलाहकार 

वोर्ड भी राज्य सरकारों के पेलाह बोर्डों को पेछाह देगा तथा उनके कार्यों का 
एकीकरण करेगा । ईने समितियों में मालिक और मजदूरों के वरावर प्रति- 


भेजदूरी निश्चित करने में देसी होने के कारण १९५० में उस अवधि को पुन: 
उद्योगों के लिए मार्च १९५२ तथा कृषि के लिये मार्च १९५३ तक वेढ़ाना पड़ा । 
अजहुरी निश्चित करने में कुछ व्यावह्यरिक कठिनाइयों के कारण, 
3ग: इस अवधि को मार्च १९५७ तक विस्तृत करना पड़ा । इस बीच विभिन्न 
राज्य सरकारों ते इसे कार्य के लिये अनेक जांच समितियां जे 

उनकी सिफारिशों के ऊलस्वरूप अनेक उद्योगों में ूनतम मजदसी निश्चित 


नेजहूरी भुगतान एक्ट 4९३६. मजदूरों के परक्षण के लिये उन्हें सिलने- 
वाली मजदूरी में कुछ कानूनों का होना जरूरी हैं। १९३५ 
पेक हमारे पहां १८६० के कर्मचारी विवाद- एक्ट को छोड इसके लिये 


र्दरू - भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


७ दिनों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में १० दिनों के भीतर हो जाना चाहिए । एक्ट में 
केवल जुर्माने, गैरहाजिरी, हुए नुकसान, मालिक 'द्वारा प्रदान किये गये निवास 
स्थान या अन्य सेवाणों, सुविधाओं और आयकर प्रावीडेंट फंड या उससे 
लिये अगाऊ या सहकारी समिति, या डाक-बीमा. की किछ्त के भुगतान के 
लिये, मजदूरी में कटौती की अनुमति हैँ | किन्तु इन कटौतियों के वारे में भी 
कुछ नियम हैं। जुर्माने की कुछ रकम २ पैसा फी रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती । 
जुर्माने का जुर्माना-रजिस्टर में दर्ज होना और जुर्माना कोष में जमा होना जरूरी 
हैं। गैरहाजिरी की कटौती उस माल की मजदूरी से- अधिक नहीं हो सकती । 
मजदूर की लापरवाही से होनेवाली हानि के लिये ही उसकी मजदूरी में से, अधिक 
. से-अधिक हानि की रकम के वराबर, कटोती की जा सकती है, किन्तु उसको 
मालिक के रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए 
४८ से यह एक्ट कोयले की खानों, बगानों, टासवे, मोटर सेवाओं इत्यादि 

कई उद्योगों पर छागू-कर दिया गया हैँ। उत्तरु प्रदेश में छापेखाने भी इसके अन्त- 
गेत आते हैं । ह आओ 

श्रम संगठनों ओर औद्योगिक झगड़ों से सम्बन्धित कानून 
श्रम संघ (7७4०७ 0707) कानून 

भारतीय श्रम-संघ एक्ट १९२६,-२८,-४२,-४७. एक लम्बे समय तक 
हमारे यहां श्रम-संघों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त न थे। १९२६ में 
इस संबंध में पहला कदम उठाया गया और भारतीय श्रम-संघ एक्ट पास 
किया गया । १९२८ और १९४२ में इसमें सामान्य तथा १९४७ में महत्त्वपूर्ण 
संशोधन किये गये । ह 

वर्तमान संशोधित एक्ट के अनुसार किसी श्रम-संघ के ७ या उससे अधिक 
सदस्य, एक्ट के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार को संघ के रजिस्ट्रेशन के लिये दर्ख्वास्त 
दे सकते हें और निदिष्ट वातों के पूरा करने पर उन्हें इसके लिये सर्टीफिकेट प्राप्त 
हो जाता है। संघ के कम से कम आधे अधिकारियों का संबंधित उद्योग में काम 
करना जरूरी है । निर्दिष्ट अवस्थाओं में रजिस्ट्रार संघ के रजिस्ट्रेशन को रह 
कर सकता है। इसके विरुद्ध अपील की जा सकती हैं। 

रजिस्टर्ड श्रम-संघ के अधिकार और विशेषाधिकार. रजिस्टर्ड श्रम-संघ 
के पदाधिकारियों और सदस्यों को अपने कानूनी उद्देश्यों के छिये किये गये कामों 
में फौजदारी कार्यवाही. के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हैं । उन्हें औद्योगिक झगड़े के 
संचालन के कारण रोजगार के करार या कार्ये में बाधा पहुंचाने के अभियोग 
में दीवानी कार्यवाही के विरुद्ध भी संरक्षण त्राप्त हैँ 


इसके नियम उस उद्योग के किसी कर्मचारी को उसका सदस्य बनने से नहीं रोकते, 
(५) इसके नियमों में हड़ताल घोषित करने की कार्यप्रणाल्ली की व्यवस्था है और 
(६) इसमें कम से कम छ: महीने में एक वार कार्यकारिणी (58०7६ 7८) 
की सभा बुलाने की व्यवस्था है । 

अम-संघों और मालिकों के लिये अनुचित कार्य ( एआशिक ३३४०- 
६085). १९४७ के एक्ट में, (१) किसी संघ के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा 
अनियमित हड़ताल में हिस्सा लेना, (२) कार्यकारिणी के लिये किसी अनियमित 
टैंडताल को सलाह देना वा भड़काना, (३ / किसी संघ अधिकारी के लिये हिसाव 
के गलत विवरण देना, अनुचित कार्य ठहराये गये है। इसी प्रकार माछिकों के 


अम-संघ से समझौते की बातचीत करने या एक्ट के अंतर्गत उसे प्राप्त विशेषा- 
धिकारों को मानने से इनकार करना, अनुचित कार्य हें। 
किसी भी अनुचित कार्य करने पर मालिक को दण्ड देने तथा अम-संघ की 


२६४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


और इसमें कुछ नयी धाराएं भी थीं। इसमें श्रम-संघों के रजिस्ट्रेशन «की शर्तों 
. को विस्तृत किया गया। श्रम-संघों के नियमों में चंदे की दर का निश्चित होना, 
उसे न देने की अवस्था में और विना कार्यकारिणी की स्वीकृति के किसी हड़ताल 
या तालाबवन्दी में हिस्सा लेने अथवा संघ के नियमों के उल्लंघन पर, अनुशासनात्मक - 
कार्यवाही की व्यवस्था होना आवश्यक है। १९४७ के एक्ट की भांति इसमें भी . 
संघों की अनिवार्य मान्यता को स्वीकार किया गया तथा अनेक कार्यों को अनुचित 
घोषित किया गया । श्रम-संघों की कार्यकारिणी में वाहर के सदस्यों की संख्या 
अधिक से अधिक ४ अथवा कुल सदस्यों की चौथाई निश्चित की गईं । नागरिक 
((जा) सेवकों के संघों में वाहर के लोग पदाधिकारी नहीं हो सकते | जहां 
मान्यता के लिये दो या उससे अधिक संघों में होड़ हो, वहां अधिक सदस्यतावाले 
संघ को मान्यता प्रदान की जायेगी । हि 
मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त बिल की विभिन्न दृष्टिकोणों 
से आलोचना हुई। वावजूद इसके, यह बिल श्रम-संगठन के कानून की प्रगति के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। पास करने की अवधि निकल जाने के 
कारण यह बिल पास न हो सका, पर सरकार ने ज्ञीघत्र ही नया विल पेश करने का 
' आश्वासन दिया. । ; 
औद्योगिक झगड़ों से संबंधित कानून. भारत में औद्योगिक झगरड़ों के लिये 
विशेष कानून पर्याप्त देरी से बनें । एक लम्बे समय तक १८६० का मालिक और 
कर्मचारी (विवाद) एक्ट ही इस क्षेत्र में रहा । इसकी व्यवस्थाएं मजदूरों के हितों 
के बहुत विरुद्ध थी। शाही श्रम-कमीशन ने इसके रहू करने की सिफारिश की 
और परिणामतः १९३२ में यह रद्द कर दिया गया। प्रथम युद्ध के वाद से भारत 
में औद्योगिक झगड़ों की संख्या पर्याप्त वढ़ गई और इनके निपटानें के लिए 
आवदयक कानून की जरूरत महसूस की जाने रूगी । | 
व्यावसायिक विवाद (४806 ॥)890068) एवंट १९२९. कई साक 
गुजर जाने के वाद कहीं जाकर १९२९ में पहला व्यावसायिक विवाद एक्ट 
पास हो सका । एक्ट में संबंधित केन्द्रीय, राज्य और रेलवें अधिकारियों के लिए 
जांच न्यायालय ((०0प्र/8 6 रवप्मा/ए) और सुलह ((०7०॑॥७४07) 
बोर्ड बनाने की व्यवस्था थी । जांच न्यायालय स्वतन्त्र व्यक्ति या व्यक्तियों से 
: मिलकर बना था। सुलह वोड्डों में एक स्वतन्त्र अध्यक्ष तथा मालिकों और मजदूरों 
के बरावर, दो या चार प्रतिनिधि होते थे। सुलह वोर्ड एक स्वतन्त्र व्यक्ति से मिल- 
कर भी वन सकता था। एक्ट के अनुसार जांच न्यायालय का काम उसे दिये मामलों 
पर अपनी रिपोर्ट देना तथा चुलह बोर्डों का काम उचित समय में समझौते की 


सम संगठनों और अद्योगिक चगड़ों से संबंधित की 
चेष्टा करना था। सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में हेड़ताल या तालाबन्दी 


अगड़ों के निवारणे के लिये एक नये, विस्तृत और अधिक “भावश्याल्ली कानून की 
आवश्यकता पर जोर दिया । परिणामत:, १९४७ में एक नया एक्ट पास किया 


ऑंद्योगिक विवाद (7257पह४७७ ) एक्ट १९४७. इस एक्ट के पहले कानून 
के अधिकांश अँशों को रखते हए दो नयी, महत्त्वपूर्ण पेस्थाओं--कार्य-समितियों 


से मिलकर वर्नेंगी; और आद्योगिक ट्रिव्यनत्ों की, जो कि उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले एक या अधिक प्यायावीज्षों से मिलकर बनेंगे 
स्थापना की हे । इस एक्ट के अनुसार संबंधित परकारों को १०० या उससे » 
अधिक कर्मचारी रखने वाले पतिष्ठानों को अपने यहां कार्य-समितियां बनाने का 

भादेश् देने का अधिकार है| नह एक्ट सुलह कार्य को एक नई दिशा प्रदान करता 
है । संबंधित सरकारों को _यावसायिक ज्गड़ों के निपटाने के लिए सुलह 


२६६ - भारत में सामाजिक कल्याण जोर सुरक्षा 


जा सकता हैं । यदि सरकार औद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो | 
बह उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, किन्तु उस दश्ा में उसका विधान 
सभा (#,6६2890ए8 /88७70]9) के सामने पेश किया जाना जरूरी है जो... 
कि उसे स्वीकृत, अस्वीकृत या संशोधित कर सकती है । इस प्रकार एक्ट में 
अनिवार्य पंच निर्णय (७7'07078/007) की व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त, 
सार्वजनिक उपयोग सेवाओं में झगड़े होने की स्थिति में, सरकार के लिये उन्हें 
सुलह के लिये सुपुर्दे करना अनिवार्य हैं । एक्ट में गैरकानूनी हड़तालों में हिस्सा 
लेनेवाले तथा सुलह कार्यवाही के बीच दुर्व्यवहार के कारण को छोड़, कर्म- 
चारी की सेवा की शर्तों में परिवर्तत अथवा उसे दण्डित करने के. विरुद्ध भी संरक्षणें 
प्रदान किया गया हैं। निस्संदेह १९४७ का औद्योगिक विवाद एक्ट औद्योगिक 
विवाद के क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम है । 

१९४९ और १९५३ के संशोधन. १९४९ के औद्योगिक विवाद (बैंकिंग 
और बीमा कम्पनी ) एक्ट ने उक्त एक्ट के क्षेत्र को बेंकों और बीमा कम्पनियों 
तक विस्तृत कर दिया है । १९५३ में हुए एक अन्य संशोधनके अनुसार मजदूरोंकी 
इच्छा के विरुद्ध खाली बैठे रहने (!७.ए 07) तथा छंटनी (0.७४४0७0077070) 
की अवस्था में मुआवजे की व्यवस्था की गई हैं। यह संशोधन खानों और बगानों 
पर लागू नहीं होता ।. 

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों ने भी अपने पृथक औद्योगिक 
विवाद एक्ट पास किये हें । १९३८ में वम्बई ने इस दिल्या में पहल की थी। उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर त्रावगकोर-कोचीन, मध्य भारत और जम्मू-कश्मीर 
राज्यों ने औद्योगिक विवाद एक्ट पास किये हैँ। 

कल्याण और सुरक्षा से सम्बंधित श्रम-कानून 

.... पीछे वर्णित श्रम-कानूनों के अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 

मजदूरों और कल्याण को' लेकर अनेक एक्ट पास किये हें | कोयला खान-रक्षा 

(भरना) एक्ट १९३९, कोयला खान-श्रम कल्याण कोष एक्ट १९४७, अभ्रक 

खानश्रम कल्याण कोप एक्ट १९४६, प्राविडेंट फंड एक्ट १९५२, वालक (प्रतिज्ञा 

बद्ध-श्रम) एक्ट १९३३, तथा विभिन्न मातृत्व (0॥9/#0'४४79), मजदूर 

मुआवजा एक्ट और अन्ततः राज्य-कर्मचारी वीमा कानून १९४८ ऐसे ही प्रमुख 

कानून हैं । सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों का हमने अगले अध्याय में 

विस्तार से वर्णन किया हैं । 

श्रम-कानून का मूल्यांकन । 
भारत में श्रम-कानून के उक्त संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 


श्रम संगठनों और औद्योगिक झगड़ों से संवंधित कानून २६७ 


सामान्यतः पिछले तीस सालों और विशेषतः हाल के दस सालों में श्रम-कानून के 
विस्तार, सुधार और संशोधन की दिंशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। फिर भी उन्तत 
औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में हम इस दृष्टि से अभी काफी पीछे हैं । कुछ अंशों में 
तो हमारे उद्योगों की विद्येप अवस्थाएं, मजदूरों की संगठन शक्ति, समाज का 
ढांचा और सरकार की नीति भी इसके लिये जिम्मेदार हैं । कुछ उद्योगों में, 
विद्योपकर जूठ मिलों, बगानों और छोटे असंगठित उद्योगों में, काम करने वाले 
मजदूरों की दशा अत्युधिक खराब है । अतः उनके लिये विशेष कानूनों का 
बनना आवश्यक हैँ अनिवार्य औद्योगिक गृह विकास एक्टों की भी बड़ी 
जरूरत हैं । 

अंत में विभिन्न राज्यों में एक ही विषय पर बनाये गये कानूनों के बीच 
एकीकरण स्थापित करना तथा नये मजदूर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना और 
विद्यमान संरक्षणों में वृद्धि हमारी भावी श्रम-कानूत नीति का उद्देश्य होना 


चाहिए । 


न्वां अध्याय 
सामाजिक सुरक्षा 


सामाजिक सुरक्षा (80०8] 8९८पनं/ए) की परिभाषा 


सर्देव विद्यमान जोखिमों के विरद्ध समाज द्वारा प्रदत सुरक्षा.. अंतर्राष्ट्रीय 
श्रम-संगठन (,(0) के: एक प्रकाशन के अनुसार, “सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा 
हैं, जो कि समुचित संगठनों द्वारा समाज अपने नागरिकों को उन जोखिमों के 
विरुद्ध प्रदान करता हैँ, जिनकी आशंका सदा विद्यमान रहती हैँ ।: यह जोखिम 
मूलतः वह अज्ञात आपदाएं और संकट होते हैं, जिनसे कि अल्प साधन प्राप्त व्यक्ति 
अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते । वीमारी, मातृत्व, असमर्थ॑ता, दुर्घटना, वेकारी, 
बुढ़ापा और मृत्यु ऐसे ही जोखिम हूँ | 
८. अभाव, अज्ञान, गंदगी, वेकारी और दीमारी के विरुद्ध सुरक्षा. प्रसिद्ध 
अंग्रेज सामाजिक सुरक्षा विश्ञेपज्ञ विलियम वेवरिज के शब्दों में, अभाव, भज्ञान, 
गंदगी, वेकारी और वीमारी, इन पांच दानदों के विरुद्ध जहाद के प्रयत्व सामाजिक 
सुरक्षा के अंतर्गत आते हें ।” जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न आपदाओं, का 
शिकार बनता हैं। जहां तक वच्चों के छालन-पालन का संबंध हैं, वात्सल्य की 
सहज प्रेरणा वहुत कुछ उसका समाधान कर देती हैं। फिर भी माता-पिता के लिये 
आवश्यक आथिक साधनों का प्रदन तो रहता ही है। अन्य आपदाओं के संदंध में 
तो प्रकृति का कोई ऐसा प्रवल प्रभाव भी नहीं हैं। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में * 
. आहरी सहायता की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव होती हैं । 

“पारिवारिक सुरक्षा की सीमितता. प्रायः सभी समुदायों में माता-पित्ताओं . 
द्वारा बच्चों के छालन*पालन करने तथा उनके बड़े होने पर उनके द्वारा बुढ़ापे में 
माता-पिता की झृुश्रूपा करने पर बहुत जोर दिया गया है । प्रारम्भिक काछ 

,से ही परिवार ने अपने सदस्यों की विभिन्न असंभावित, आपदाओं से रक्षा करने में 
' महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा किया है। कितु दुर्भाग्य से एक परिवार की संरक्षण करने. की 
सामथ्ये बहुत ही सीमित हैं । इसलिये संकट में व्यक्तियों को विस्तृत समुदाय-- 
उश्ेस्ी, विरादरी, महाजनों, दानियों या दोस्तों का मुंह ताकना पड़ना हैं । 
.« दान. पर आधरित्त सुरक्षा की कमियां. सुरक्षा के क्षेत्रों में ऋमदा: दान या 


सामाजिक सुरक्षा "२६९ 


खैरात का विकास हुआ। इस दान की मूल प्रेरणा प्रायः असुरक्षा का अंत न हो, 
पुण्य संचणय और यञ्य लाभ की कामना थी। संस्थागत धर्म के युग मव्यकाल में 
सामाजिक सुरक्षा के लिये दान में प्राप्त रकम का बड़ा अंश मंदिरों, मस्जिदों, 
गिरजों और अन्य धाभिक संगठनों के हाथ में जाता था । इन संस्थाओं के व्यय 
का ढंग पर्याप्त मममाना था और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न था। शुद्धि 
या तवलीग की भावना और सामुदायिक भेदभाव उसका अभिन्न अंग था ॥/ दान 
की रकम से अनेक स्थानों पर अनाथालयों, विधवा आश्रमों, औषेधालयों और 
पाठ्शालाओं इत्यादि संस्थाओं की स्थापना हुई । प्रायः इन संस्थाओं के साधन 
बहुत सीमित; दृष्टिकोण अति संकीर्ण और कार्यपद्धति पर्याप्त दोण्पूर्ण थो । इस 
प्रकार व्यक्तिगत दान और दया पर आश्रित व्यक्तिगत युरक्षा-संस्थाएं समाज 
के सदस्यों की आकस्मिक आपदाओं और जोखिमों का समाधान करने में समर्थ 
न हो सकी | 

दान पर आधारित सहायता न केवछ अपूर्ण और अल्प ही थी, प्रत्युत उसका 
मानवीय पहलू बहुत ही लज्जास्पद था। इस प्रकार की सहायता एक ओर सहायता 
प्राप्त करने वाले व्यवित में हीनता और नीचता की और दूसरी ओर दानी में 
अहंकार और अभिमान की भावना उत्पन्न करती थी ।. इसमें सहायता पानेवाला 
अपने को सदा छोटा अनुभव करता था। यह सहायता सामाजिक न्याय, नियम, 
या अधिकार पर आधारित न हो, कुछ पैसेवालों की मनमर्जी, कृपा और दान 
भावना पर आधारितं थी । इसी कारण इसका नैतिक पहल बुरा था। दान 
स्वीकार करना सहायता प्राप्त करने वाले व्यवित के आत्मसम्मान के विरुद्ध 
था। धामिक अंबविश्वास और संकीर्णता के साथ संयुवत होने के कारण, इसके 
पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोग का अभाव था । परिणामत्तः, दान का एक बड़ा अंश 
जरूरतमंद ,लोगों के हाथ में न पहुंच, निठल्ले लोगों के हाथ में जा पहुंचता 
था । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे यहां के कई लाख हट्टे-कट्टे साधु और 
भिखारी हैं ।, 

कारण का निदान नहीं. व्यक्तिगत सुरक्षा ने जहां कठिनाई में व्यक्ति को 
मदद पहुंचाने का प्रयत्न किया, वहां उन कठिनाइयों को पैदा करने वाले कारणों 
को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया । यही नहीं, वल्कि दानियों ने प्राय: 
प्रगतिशील सामाजिक सुधारों का प्रवछ विरोध किया । दानी पूंजीपतियों द्वारा 
मजदूरों की काम करने की अवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से बनाये गये कानूनों 
का विरोध इसका एक अच्छा उदाहरण है । 

राज्य द।रा सामाजिक सुरक्षा का भार प्रहण- राजनैतिक चेतना, समाज 
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वादी विचारधाराओं और जनतांत्रिक संस्थाओं के विकास ने इस वात पर बल 
दिया कि जनता की सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी समाज की है। समाज की एक 
साधन-सम्पन्न गौर शकित प्राप्त संस्था के रूप में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह्‌ 
अपने नागरिकों के लिये उन समस्त सुविधाओं को जुटाने की कोशिश करे, जो 
कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये जरूरी हैं| 

सामाजिक सुरक्षा की संस्थाएं. राज्य द्वारा जनता को सुरक्षा प्रदान करने 
के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा की दो महत्त्वपूर्ण संस्थाओं 
सामाजिक सहायता (8009! 85878/877068) और सामाजिक वीमा का 
(800७) 7877'87700) विकास हुआ । सामाजिक सहायता किसी भी 
नागर्सिक को विना किसी भेदभाव के विशेष अवस्था में होने पर प्राप्त होती है । 
उसके साधन जूटाने के लिये. सरकार करों, अथवा यदि वह समाजवादी 
सरकार है, तो अपने उद्योगों के लाभ की रकम, का उपयोग करती 
सामाजिक बीमा के अंतर्गत मालिक और कर्मचारी किदहतें देकर सहायता पाने 
का अधिकार प्राप्त करते 

भारत में सामाजिक सुरक्षा का महत्त्व. भारत जैसे देश में, जहां की अधि- 
कांश जनता हृदयद्रावक निर्धनता, अशिक्षा, वेकारी और वीमारी से वुरी तरह 
पीड़ित हैं, सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का महत्त्व और आवश्यकता और भी अधिक 
है। यहां एक सामान्य नागरिक के लिये उसका सारा जीवन अनन्त श्रम, निरंतर 
संघर्ष, भयानक गरीबी और दुश्चिन्ता के अतिरिक्त कुछ भी अर्थ नहीं रखता । 
कया यह अवस्था स्वाभाविक, अपरिवतेनीय और पूर्व निर्धारित है ? यदि.हम 
अपने आर्थिक साधनों पर दृष्टि डालें, तो हमें स्पष्ट होगा कि ऐसी बात नहीं है । 
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार उन साधनों के उपयोग के लिये आवश्यक 
फिर जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा हमारे आर्थिक साधनों को विकसित करती 
है, वहां दूसरी ओर उन्नत और समृद्ध आथिक साधन सामाजिक सुरक्षा के विस्तार 
को संभव बनाते हैं । 


सामाजिक सुरक्षा का विकास 


दिन-प्रतिदिन सभी सभ्य राष्ट्र सामाजिक सुरक्षा के महत्त्व को स्वीकार 
कर रहे है । निर्धम सहायता (7200 १९) के रूप में सामाजिक सहायता 
सदियों से एक भोंडे रूप में हमारे साथ चली आ रही है । कितु आधुनिक अर्थो 
में इसका श्रीगणेश बवीमारी-वबीमा के रूप में सर्वप्रथम जमनी में १८८३ में 
हुआ। तब से सामाजिक बीमा की संस्था निरन्तर विकसित होती जा रही 


सामाजिक सुरक्षा २७१ 


है। उसका क्षेत्र पढ़ रहा हैं । उसके लाभों (-5006॥8) और भाजदेयों 
(00परकंछपंणप5) के तरीकों में संग्ोधन हो रहे है । योजनाओं के 
संचालन के लिए स्वायत्त सैस्थाओं का संगठन हो रहा हैं। आध्िक सुरक्षा 
के मुख्य साधन के रूप में पामाजिक वीमा को सार्वभौम स्वीकृति प्राप्त 


पहयोग आवश्यक बना दिया गया। १९७७ में फिलेडेलफिया में हुए २६ वें अन्त- 
राष्ट्रीय अ्म-सम्मेलन में पृद्धजनित सामाजिक धुरक्षा के सिद्धांतों और समस्याओं 
पर विचार किया गया तथा उसे युद्धोपरान्त उह्ेश्यों में विज्ञेप स्थान दिया गया । 

पामाजिक सुरक्षा के मानों के निर्धारण में अन्तराप्ट्रीय वैम-सम्मेलन का 


वीमा, पेशेग्त बीमारियां, असमथथंता, अपाहिजता, वीमारी, मातृत्व, बुढ़ापा, दाह- 
संस्कार, वेधव्य, अनाथपन इत्यादि आईं। इन सब गाखाओों के एकीकरण के संबंध 
में प्रायः सोचा गया पर उस पर अमर कैम ही हुआ। १ 3३८ में न्यूजीलेड ने सर्व- 
नथम इस दिश्या में कदम उठाया। १९४२ में सर विलियम वेवरिज की सिफारियों 
के फलस्वरूप इंगलेड ने इसे व्यावहारिक रूप दिया। विस्तृत सावभीम क्षेत्र और 
विस्तृत डाक्टरी सहायता के विचारों ने शीघ्र ही समस्त संसार के राजनीतिजन्नों 
तथा शिक्षित जनता को अपनी ओर खींचा और विभिन्न राज्यों--उदाहरणार्य, 
आस्ट्रेलिया, त्राजील, कनाडा, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन्हें अप- 
नाया । अन्तर्राष्ट्रीय सम-सम्मेलन स्वयं इस श्रवृत्ति के नभाव में आया और 
उसने “एक ही योजना के अन्तर्गत काम करने अथवा काम पाने की नसमय्थता को 


नीचे अथवा निजी काम में छेगे और नगर और ग्रामीण सभी काम करने 
वालों तक विस्तृत करने की” सिफारिश की। सम्मेलन के २६ वे अधिवेशन ने 
उपर्युक्त सिद्धांतों को, आधिक फैला और डक्‍टरसी देख-रेख, दो सिफारियों में 


२७२ . भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


व्यक्त किया है । यह सिफारिश आज सामाजिक सुरक्षा की प्रगति के मानदण्ड 
तथा मार्गदर्शक के रूप में मानी जाती हैं । । 

१५५२ में जिनेवा में अन्तर्राप्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के ३५ वें सत्र के कंपि 
में वेतनसहित अवकाश, सामाजिक सुरक्षा के अल्पतम मान तथा मातृत्वं-संरक्षण 
पर तीन कन्वेंगन तथा वेतनसहित अवकाश, मालिकों और कर्मचारियों के बीच 
सलाह और सहयोग तथा मातृत्व-संरक्षण पर तीन सिफारिशें स्वीकार कीं । 
भारत ने इनमें से कोई भी कन्वेंशंत और सिफारिश स्वीकार नहीं की । सामाजिक 
सुरक्षा और मातृत्व-लाभों के विपय में अवश्य भारत-सरंकार के उपश्रममंत्री 
ने स्थिति पर पुनविचार करने का आइवासन दिया हैं । 
भारत की सामाजिक सुरक्षा में अभिरुचि 

बीसदीं सदी के प्रारम्भ में हमारे यहां आधुनिक उद्योगों में काम करने- 
वाले मजदूरों के कुछ जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा की चर्चा प्रारम्भ हुई | कितु 
बहुत सालों तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। १९१९ में भारत अन्त- 
रप्ट्रीय श्रम-संगठन का एक सदस्य वना और हमारे यहां भी सामाजिक सुरक्षा 
की समस्याओं में अभिरुचि दिखाई जाने लगी । तव से लेकर स्वाधीनता-प्राप्ति 
तक, सिवाय मजदूर-मुआवजा तथा कुछ मातृत्व-सहायता जैसे मालिक-दायित्व 
कानूनों को छोड़, जो कि बहुत ही अल्प जनसंख्या पर छागू थे तथा जिनकी' 
सहायता भी वहुत ही अपर्याप्त थी, हमारे यहां सामाजिक सुरक्षा की दिशा में 
कोई कथनीय वात नहीं हुई ।, इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस बीच भारत की समस्याओं 
में दिलचस्पी रखनेवाले सभी व्यक्तियों और वर्गों ने भारत में सामाजिक सुरक्षा की 
आवश्यकता और महत्त्व को अच्छी तरह अनुभव किया । 

. स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद की दो घटनाओं ने सामाजिक सुरक्षा की समस्या 
को सम्मुख लाने में विश्ेप योग दिया। वह थीं एक तो १९४७ के अन्त में होने- 
वाली प्रारंभिक एशियन प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन द्वारा सामाजिक सुरक्षा के संबंध 
में एक विस्तृत प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना तथा दूसरी, भारतीय संसद 
(097०7) द्वारा कर्मचारी राज्य-वीमा-अधिनियम का पास होना। 
एशियन प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन में पास प्रस्ताव के अनुसार एशियाई देझ्षों में व्याप्त 
भीषण गरीबी, विस्तृत-बीमारी और महामारियां, जति शिशु और मातु-मृत्यु-दर, 
अल्प जीवन-काल, बेकारी द्वारा उत्पन्न कष्ट और भुखमरी को देखते हुए, एक 
वास्तविक जनतंत्रीय समाज के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की श्ीक्ष 
स्थापना आवश्यक द्वर्ते है । 


२छ४ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


भारत ने स्वयं अन्तर्राप्ट्रीय श्रम-संगठन से प्रत्यक्ष छाम उठाया है। १९४४ 
में भारत सरकार की प्रार्थना पर उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य-बीमा 
की अदारकर योजना की जांच करने के लिए अपने दो विशेषज्ञ स्टैक और राऊ 
को हमारे यहां भेजा । १९४५ में भारतीय नाविकों की सामाजिक बवीमा-योजना 
बनाने में अदारकर की मदद करने के लिए डा० बीडमर यहां आये | १९४७ में 
अन्तर्राप्ट्रीय श्रम-संगठन की अध्यक्षता में यहां पर एक प्रादेशिक श्रम-सम्मेलन 
हुआ । 


अंतर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मे लन द्वारा स्वीकृत कन्वेंशव और सिफारिशों 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन का सामजिक बीमा विभाग सामाजिक बीमा पर 
« नई सूचनाओं का संकलन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्याझष्य समय-समय पर 
श्रम के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी साहित्य प्रकाशित करता हूँ । 

/ १९१९ से १९५३ तक अन्तर्राप्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ने सामाजिक सुरक्षा से 
सम्बद्ध २६ कन्वेंशन और २२ सिफा रिशें स्वीकार कीं। इनमें से केवल दो कन्वेंशनों 
पर ही भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, जव कि इसके विपरीत वेलजियम ने नौ, फ्रांस 
ने ग्यारह और इंग्लंड ने तेरह कन्वेंदनों पर हस्ताक्षर किये । कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 
करने का अर्थ उसमें वर्णित वातों को कार्यान्वित करने का दायित्व लेना है। 
सिफारिशें एकान्ततः मान निर्धारित करती हैं। सुविधा के लिए सामाजिक सुरक्षा 
से सम्बद्ध कन्वेंशनों तथा सिफारिशों को निम्न सात श्रेणियों में वांटा जा सकता है- 

(१) मातृत्व, (२) दुर्घटना और पेशेगत बीमारियों में मजदूरों का मुआवजा, 

(३) बीमारी, (४) बुढ़ापा, असमर्थता और मृत्यु, (५) वेकारी, (६) नाविकों 
से सम्बद्ध जोखिम, (७) सामान्य । आगे हम इसी क्रम से इन सब दिद्याओं में * 
भारत में विद्यमान अवस्था को दृष्टि में रख विवेचना करेंगे । यद्यपि इनमें से 
अधिकांध व्यवस्थाएं उद्योगों और व्यापारिक कार्यों में लगे छोगों के लिए हैं; 
तथापि दुछ वर्गों, जैसे कि कृषि में छगें श्रमिकों और नाविकों, के लिए विद्ेप और 
पृथक्‌ व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ी हैं। उपर्युक्त क्रम मोटे तौर उस क्रम को 
भी सूचित करता है जिसमें कि सामाजिक बीमा की शाखाओं का विकास हुआ 
हैँ तथा सम्बद्ध वन्वेंद्न और सिफारिशों स्वीकार की गई हैं । क्रम प्रायः यह रहा 
है--मातृत्व-संरक्षण; मजदूर मुआवजा; बीमारी बीमा, पेंशन बीमा, बेकारी 
धीमा; विभिन्न गालाओं का सम्मिलन ((0-07079/07 ) और एकीकरण ' 

सम्मिलन और एकीकरण फी प्रवृत्ति. सामाजिक सुरक्षा के आधुनिक 
इतिहास में १९१९ से १९३९ तक प्रायः ऊपर वर्णित क्रम में सामाजिक सुरक्षा 


मातृत्व-संरक्षण श्७५ 


की विभिन्न शाखाओं का विकास. हुआ । लेकिन सामान्यतः यह योजवाएं पृथक्‌ 
रहीं। १९३९ के लगभग एक नई प्रवृत्ति का सृत्रपात हुआ । सामाजिक सुरक्षा 
को एक विस्तृत अर्थ दिया जाने छूगा, तथा विभिन्न पृथक्‌ योजनाओं के एक 
बृहत्‌ और सार्वभौम योजना में मिला दिये जाने की पुकार हुई और अनेक उन्नत 
देशों में ऐसा ही हुआ । १९४४ की आशिक सुरक्षा सिफारिश तथा उसी वर्ष की 
' डाक्टरी देखरेख सिफारिश में सम्मिह्न और एकीकरण पर विशेष वल दिया 
है । इससे अच्छे और कम खर्च में शासव, अधिक जनतनत्रीकरण और भागदेय 
लाभ और डाक्टरी देख-रेख के संवंध में अधिक सरलता होगी । १९४८ के 
भारतीय कर्मचारी-राज्य-वीमा कानून में बीमारी, मातृत्व और रोजगार के 
तीन जोखिम एक साथ मिला दिये गये हैं । 
सात्त्व-संरक्षण, (१॥७४छ७फां।ए 7058० 09) . 

: सातृत्व-संरक्षण की आवश्यकता. एक माता के जीवन में गर्भावस्‍था और 
अ्रसूति ऐसी अवस्था है जब कि उसे पर्याप्त देखरेख, आराम -और सुविधा की 
आवश्यकता होती है | यह केवल माता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ही नहीं, 
अत्युत्‌ उसकी संतान के हित में भी आवश्यक हैँ । किसी भी राष्ट्र की शक्ति और 
समृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने देश की माताओ को उचित सुरक्षा 
प्रदान करे। यह सुरक्षा व्यक्तिगत दायित्व न होकर समाज का दायित्व है । यह 
संतोष की बात हैँ कि संसार के सभी सभ्य देशों में इस तथ्य को स्वीकार किया जा 
रहा हैं और उसके लिए आवश्यक कानून बन रहे हें । 

अल्पतम सामाजिक सात. यह सर्वथा स्वाभाविक था कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
सम्मेलन का ध्यान इस ओर आकंपित होता मातृत्व-संरक्षण को लेकर उसने 
१९१९ का प्रसृति (/४76 ७977%8) कन्वेंशन, १९२१ की प्रसूति (क्ृषि) 
सिफारिश, १९४४ की आश्थिक सुरक्षा सिफारिश के कुछ अंश, तथा उसी 
वर्ष की शासित प्रदेशों की सामाजिक नीति तथा १९५२ के जिनेवा सम्मेलन ने 
अल्पतम मान स्वीकार किये। १९१९ के प्रसूति कन्वेंशन नें “प्रसव से पहले 
: सप्ताह के लिए वैकल्पिक छुट्टी तथा बाद में अनिवार्य छुट्टी तथा इस 
काल में अपने तथा वच्चे के लिए पर्याप्त भरण-पोषण-व्यय तथा आवश्यक 
डाक्टरी सहायता की व्यवस्था की । १९२१ की प्रसृति (कृषि) सिफारिश में 
उसे कृषि में छगी माताओं तक विस्तृत करने की मांग की | १९४४ की आथिक 
सुरक्षा सिफारिश में कहा गया कि मातृत्व-लाभ अकुशल स्त्री-मजदूरी के १०० 
प्रतिशत अथवा प्राप्तकर्ता की चालू आय के ७५ प्रतिशत से कम नहीं होनी 


चाहिए । 
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१९ के प्रमृति-कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये 
| बणित मानों को अपने कानूनों में सम्मिछित किया । बहुत से. देशे 
यद्यपि उस पर हस्ताक्षर नहीं किये, फिर भी उन्होंने कई मातृत्व-अधिनियम पास 
किये । भारत में भी ऐसा ही हआ । पे 

१५४७ के एशियाई श्रम-सम्मेलन ने मातृत्व कानून को अधिकाधिक स्वी- 


श्रमिक वर्गों तक विस्तीर्ण करने की सिफारिश की । 
'सारत में मातृत्व कानून 


१९२१ में भारत सरकार ने सम्मेलन को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें अनि- 
वार्य अनुपस्थिति काल को लागू करने की कठिनाई, डाक्टरी सर्टीफिकेट देने के 
लिए आवश्यक डाक्टरों की कमी तथा लाम प्रदान करने के लिए अनिवार्य 
भागदेय ((000४7700॥079) योजनाएं छागू करने की कठिनाई के कारण 
१९१९ के कन्वेशन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता प्रकट की । फिर भी अधिकांश 
स्थानीय सरकारों ने, जहां कहीं मावश्यक हो, मालिकों को स्वैच्छिक ( ५०)पा- 
079) छाम योजनाएं चलाने के लिए प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना 
स्वीकार किया | १९२४ में हुई पड़ताल से मालूम हुआ कि उस समय विद्यमान 
मातत्व-संरक्षण योजनाएं सर्वथा अपर्याप्त और असंतोपजनक थीं | इन तथाकथित 
मातत्व-लाम योजनाओं में मुख्यतः जनपस्थिति की छटटी, जिसमें कि प्राय: वेतन 
नहीं मिलता था, हल्के काम, डाक्टर सलाह, शिशुगह तथा कुछ स्थानों पर 
बोनस और मातत्व-सहायता सम्मिलित थी | मातत्व-योजना की दो सख्य विदश्येप- 
ताओं, अर्थात्‌ मुआवजा ओर डार्वेटर्रों देखरेख, की उसमें पूर्ण उपेक्षा की गई थी । 
बीमा न होकर, कल्वाण इसका आधार था और वह भी मालिकों की दान-वृत्ति 
पर आश्रित । मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था | जो सहायता मिलती 

बहू मालिकों का दान (420]6 ) थी। राज्य की इस संबंध में कोई भी कानूनी 
ओर नैतिक दायित्व न था। मजदर, विद्येषकर स्त्री मजदर, ,अस्ंगठित-थे ॥ 
परिषामतः वे अपनी मांगों के छिए आन्दोलन करने में असमर्थ थे । 

कानूनी (5(9६एॉ979) मातृत्व-छाभ. श्ीक्ष-ही स्वेच्छित मातृत्व कल्याण 
मंग स्थान काननी मातत्व-लाभ हारा छिये जानें की आवश्यकता अनभव की 
जाने लगी । १९२४ में मजदूर-नेता एन० एम० जोशी ने इस दिखा में केन्द्र 

विधान-सभा हारा कानन बनाने के संदंध में एक प्रस्ताव पेश क्रिया जिसे कि 
तत्यालीन भारत सरकार ने अस्दीकार कर दिया | 


भारत में मातत्व-छामन कानने. स्थानीय सरदगरों ने दसरा दुख लिया 
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और सबसे पहले १९२९ में वम्बई ने, प्रसव से पहले और बाद में कारखाने में 
काम करनेवाली स्त्रियों से काम लेने के संबंध में, एक अधिनियम (0०४) 
बना मार्यदर्शन किया । १९३० में मध्यप्रदेश ने उसका अनुसरण किया । १९३१ 
के शाही श्रम-कमीशन ने भी इसी छाइन पर अन्य प्रांतों में मातृत्व कानून 
बनाने की सिफारिश की । आनेवाले सालों में विभिन्न प्रांतों में मिलते-जुलते 
मातृत्व कानून बनाये गये । १९३८ में संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में 
मातृत्व लाभ अधिनियम पास हुआ । इसकी निम्न विशेषताएं .थीं ! - 


. यू० पी० मात्त्व-लाभ अधितियम १९३८ 


कानून का क्षेत्र, यह अधिनियम उन सब कारखानों में, जिनमें कि १० या उससे 

अधिक मजदूर काम करते हैं, लागू होता है । ु 

योग्यता-काल. मातृत्व छट्टी से छः महीने पहले इसका योग्यता-काल है । 

काम से अनिवार्य मुक्ति. प्रसव के चार सप्ताह पहले और चार सप्ताह 
याद छट॒टी लेना अनिवार्य 

गर्भवती सन्नी को प्राप्त नकद लाभ की दर. आठ आने प्रतिदित अथवा 
ओऔसत दैनिक आय में से जो भी राशहि-अधिक हो, वह गर्भवती स्त्री को अवकाश- 
काल में प्राप्त होती है । 

अतिरिक्त लाभ. इसके अछावा (१) प्रसव-काल में यदि माता डाक्टरी . 
सहायता का' उपयोग करे तो ५ रु० के बोनस देते, (२) शिशुगृह चालू करने 
पर वहां स्त्री परिचारिका की नियुक्ति, वच्चेवाली स्त्रियों के लिए अतिरिक्त 
आराम-वफ्फों और स्वास्थ्य-निरीक्षकों की नियुक्ति; (३) गर्भपात की दशा में 
गर्भपात के दिन से सवेतन तीन सप्ताह की छुट्टी; और (४) मालिक हारा 
मातृत्व-लाभ से बचने के लिए स्त्री मजदूर के निकाले जाने की दशा में १०० रु० 
अथवा उसकी औसत आय से १८० गुना रकम में से, जो भी अधिक हो, देने की 
भी अधिनियम में अतिरिक्त व्यवस्था है । 6 

'मातृत्व-संरक्षण की समस्या का अध्ययन करते समय तत्संवंधी केंद्रीय कानूनों 
का अध्ययन भी आवश्यक है । १९४१ में सर्वप्रथम खान-मातृत्व-अधिनियम पास 
हुआ जिसका अंतिम संकझोधन १९४८ में हुआ । १९४८ में इस संबंध में कर्मचारी 
राज्य-वीमा अधिनियम पास हुआ । 

खान-मातृत्व अधिनियम्र १९४१ (संशोधित १९४३, ४५, ४९). यह भारत 
की समस्त खानों पर लागू होता है। इसमें जमीन के ऊपर काम. करनेवालियों के 
लिए ६ महीने तथा जमीन के नीचे काम करनेवालियों के लिए ९० दिन 
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- का योग्यत़ा-का्ल रंखां गंया है । ऊपर काम करनेवालियों के लिए प्रंसूति -से 
४ सप्ताह पंहले और ४ सप्ताह वाद तथा नीचे काम करनेवालियों के लिए २६ 
संप्ताह पंहले तथा १० सप्ताह वाद तक अंनिवार्य अनुपस्थिति-कारू रखा 
गया हैं। नकद लाभ की दर ऊपरं कामे करनेवाली मजदूरिनों के लिए १२ आने 
देनिक तथा नीचे काम' करनेवाली मजदूंरिनों के लिए ६ आने दैनिक है । इसके 
अतिरिक्‍त, प्रसूति के समय मुफ्त डाक्टरी सेवा तथा ५ रु० तक के वोनस की भी: 
व्यवस्था हैं । 

.. कर्मचारी राज्य-बीमा-अधिनियम १९४८ (संशोधित १९५१). समस्त 
” कारखातों और ४०० रु० मासिक से कम कमानेवाले समस्त कर्मचारियों पर 
लागू होता हैँ ।,इसमें १२ साप्ताहिक भागदेय ((/07४ 9प909 ) का भुगतान 
योग्यता-काल हैं। अनिवार्य अनुपस्थिति १२ सप्ताह हैं, जिसमें से अनुमानित 
प्रसव की तारीख से पहले छः सप्ताह से अधिक नहीं होने चाहिए । ४ सप्ताह में 
सब दिनों के लिए १२ आने प्रतिदिन नकद लाभ की दर हैं तथा विभिन्न डाक्टरी 
लाभों की व्यवस्था हैं । 

भारतीय कानून की कमियां, भारत के मातृत्व-लाभ कानूनों के अध्ययन से 
एक वात स्पष्ट है कि उनमें अनेक त्रुटियां और दोप हेँ.विशेष रूप से जब कि हम 
उनकी अच्तर्राष्ट्रीय श्रम मानों से तुलना करते हूँ । भविष्य में इन कमियों को दूर 
करने का प्रयत्न आवश्यक है। 


आवश्यक सुधार 


क्षेत्र में विस्तार. १९१९ का प्रसूति-कन्वेंशनं॑ उद्योग और व्यापारिक 
संस्थानों में काम करनेवाली समस्त स्त्रियों पर लागू होता हैं। १९२१ की प्रसूति 
(कृषि) सिर्फारिश ने उंसे खेती में छगी स्त्रियों तक विस्तीर्ण किया । 

इसके विपरीत, भारतीय अधिनियम केवल उसे साल भर चल़नेवाले कार- 
खानों तथा खानों तक सीमित रखते हैं। १९३४ के कारखाना अधिनियम के 
अन्तर्गत कारखाने में केवल वह संस्थान सम्मिलित हें जहां २० या उससे अधिक 
व्यक्ति काम करते हैं | यहां तक कि वहुत से घंघे और सेवायें, जो कि मजदूर- 
मुआवजा में शामिल हैँ, इससे वाहर रह गई हैं । इसलिए मातृत्व-लाभ कानून में 
सबसे पहला सुधार तो उसके क्षेत्र को विस्तृत तथा सव उद्योगों और व्यापारिक 
संस्थानों पर लागू करना है । 

कर्मचारी-राज्य-वीमा-अधिनियम का एक छाभ विद्यमान मातृत्व अधि- 
नियमों के क्षेत्र का विस्तार है। यह वीमा कानून समस्त भारत पर लागू होता है । 


भारत में मातृत्व कानून २७९ 


प्रांतीय अधिनियमों में कई स्थाव और उद्योग छूट गये थे। वैसे तो कर्मचारी 
राज्य-बीमा-अधिनियम केवछू ४०० रु० मासिक से कम कमानेवाले व्यक्तियों 
पर ही छाग होता हैं । 
वर्तमान अवस्था में अनेक काम में लगे स्त्री वर्गों, जेसे कि खेतिहर मजदूर, 
घर में काम करनेवाली स्त्रियां, घरेलू नौकर, अस्पतालों की नर्सों इत्यादि में, 
मातृत्व वीमा का विस्तार संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में इस बात पर विचार 
करना आवश्यक है कि उन्हें कौन अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं | 
योग्यता-काल की ससाप्ति. न तो १९१९ के प्रसूति-कन्वेंशन और न ही 
हवाना कोड में लाभ पाने के लिएकोई योग्यता-काल रखा गया है, जब कि हमारे 
मातृत्व अधिनियमों में ६ से लगाकर ९ महीने तक का योग्यता-काल निर्धारित है । 
कर्मचारी-राज्य-वीमा कानून के अन्तर्गत, मोठे तौर पर योग्यता-काल ३५ से ४० 
सप्ताह, अर्थात्‌ ८ से ९ महीने तक रखा गया है। इसे घटाकर ६ महीने कर 
देने की आवश्यकता है । 
योग्यता-काल का सबसे बड़ा दोप यह है-कि इससे प्रायः मालिक को छुट्टी 
न होने, अनुपस्थित रहने, परिणामतः बरावर काम न कर सकते के कारण 
* मातृत्व-लाभ से बचने के लिए स्त्री मजदूर को निकाल देने का बहाना मिल 
जाता है । ल्‍: 
मातृत्व-अवकाश. मातृत्व-अवकाश के सम्बन्ध में कर्मचारी-राज्य-बीमा 
अधिनियम, प्रसूति-कन्वेंशन और हवाना कोड का अनुसरण कर १२ सप्ताह की 
छुट्टी की व्यवस्था करता है। अतः इस दिदश्ञा में कोई सुधार अपेक्षित नहीं है । 
मातृत्व-लाभ (क) नकद. हमारे अधिकांश मातृत्व-अधिनियमों में प्रायः 
८ आने से १२ आने प्रतिदित अथवा स्त्री मजदूर की औसत मजदूरी में से जो 
भी अधिक हो, देने की व्यवस्था है । कर्मचारी-राज्य-बीमा अधिनियम के 
अन्तर्गत १२ आने प्रतिदिन, की दर अवश्य इस दिशा में सुधार है। इस अधिनियम 
के अन्तर्गत स्त्री-पुरुष, दोनों प्रकार के मजदूरों के लिए एक भागदेय दर रखी 
गई है | हम जानते हैं कि स्त्रियों में औद्योगिक दुर्घटनाओं का अनुपात 
बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में यह उचित है कि उन्हें १२ आने प्रतिदिन 
अथवा दैनिक मजदूरी, दोनों में से जो भी अधिक हो, मिले । भोर-कमेटी ने भी 
१२ सप्ताह के मातृत्व-काल में पूरी मजदूरी देने की सिफारिश की है। भारत में, 
जहां स्त्रियों में विद्यमान मजदूरी यूं ही बहुत कम है, पूरी मजदूरी का देना 
और भी अधिक उचित हैँ । लायड जोन्स ने भारत के चायबगानों में चिकित्सा- 
देखरेख के मान नामक अपनी रिपोर्ट में विद्यमान ५ रु० ४ आने प्रति सप्ताह 


२८०- भारत में सामाजिक कल्यांण और सुरक्षा 


की दर से ८ सप्ताह तक; प्राप्त लाभ के स्थान पर १६ सप्ताह तक ३ ु० प्रति 
: सप्ताह देने की सिफारिश की हैं। हमारी राय में १२ सप्ताह तक ५ रु० .४ आने 
की दर को स्वीकार करना" ठीक रहेगा । 

(ख) डाक्टरी सहायता. हमारे अधिकांश मातृत्व अधिनियमों में किसी 
प्रकार की डाव्टरी सहायता की व्यवस्था नहीं है । केवल खानों, के तथा आसाम, 
पश्चिमी वंगाल' (चायवगान), विहार और .उत्तर प्रदेश के, पांच अधिनियमों 
में अवश्य इंसे कुछ स्थान मिला है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानों के सम्मुख 
यह अत्यन्त ही अपर्याप्त है । कर्मचारी-राज्य-वीमा अधिनियम के अन्तर्गत अवश्य . . 
कुछ बेहतर डाक्टरी सहायता की, ज़िसमें शल्य और प्रसूति चिकित्सा का भी : 
समावेश हैं, व्यवस्था हैं । 

वास्तव में जेसा कि १९४४ की डाक्टरी देखरेख सिफारिश में प्रस्तावित 
है, डाक्टरी लाभ समाज के सव सदस्यों के लिए एक विस्तृत स्वास्थ्य-सेवा का 
अंग होना चाहिए । 

(ग) अतिरिक्त लाभ. नकद और डाक्टरी छाभों के अतिरिक्त, अन्त- 
रष्ट्रीय नियमों और अनेक राष्ट्रीय कानूनों में स्त्रियों का बच्चों के पोषण के 
लिए अधिक अवकाश, शिंशुगृह तथा उनमें स्त्री-परिचारिका इत्यादि सुवि- 
धाओं की भी व्यवस्था है । भारत में केवल विहार और उत्तर प्रदेश में. ही शिशु- * 
गृह और उनमें स्त्री-परिचारिकाएं रखने की व्यवस्था हैँ | पर उस स्थिति में 
मालिक को आराम के दो अतिरिक्त वफ्फों में १५ मिनट कम करने की अनुमति 

। फैक्टरी. अधिनियम में अवश्य शिश्गहों की स्थापना की व्यवस्था है । फिर 
भी अभी इसमें पर्याप्त विस्तार और सुधार की आवश्यकता हैँ । 

- पुनः काम में लिए जाने की गारंटी. गर्भावस्‍था में मालिक द्वारा हटाये 
जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। भारत के मातृत्व अधिनियमों 
में यह स्पष्ट है कि किसी स्त्री को उसके बंध अनुपस्थिति-काल में न तो निकाला 
और न ही छाभों से वंचित किया जा सकता हैं। किन्तु उनमें गर्भावस्‍था के प्रथम ' 
चिह्न प्रकट होते ही मालिक द्वारा हठाये जाने के विरुद्ध कोई रोक नहीं है । 
फंक्टरी अधिनियम के व्यवहार की वाथिक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि 
मालिक लोग विशिष्ट दायित्वों के पड़ने के कारण स्त्रियों को रखने में कतराते 
हैं । परिणामत:, यहां स्त्री मजदूरों का अनुपात घटता जा रहा हैं। कर्मचारी- 

राज्य-वीमा-अधिनियम ने मालिक के ऊपर से मातृत्व-लाम के भुगतान का भार 
हटा लिया हैं । अतः इससे आशा की जाती है कि माछिकों की यह प्रवृत्ति नष्ट 
हो जायेगी + 


मजदूरों का मुआवजा, २८१ 


सातृत्व-लछाभों की वित्त-व्यवस्था (76708). भारत के मातृत्व-लाभ 
अधिनियमों में मातृत्व-छाभ के वित्त का भार मालिकों पर पड़ता है। इस प्रणाली 
का एक बड़ा दोप यह है कि जैसे ही मालिक को स्त्री मजदूर, के गर्भवती होने 
का संदेह हुआ वह उसे बाहर निकालने की फिक्र करता है । कर्मचारी-राज्य- 
वीमा अधितियम ने वीमे का सिद्धान्त अपना करः इस दोप का निवारण कर 
दिया है । 

शासन. भारतीय मातृत्व अधिनियमों का सबसे बड़ा दोष उनका पर्याप्त 
अंशों में न लागू होवा हैं । अधिनियमों के शासन की जिम्मेदारी मुख्यतः फैक्टरी 
. इंस्पेक्टर की रखी गई है । हमारे यहां स्त्री फैक्टरी इंस्पेक्टरों का सर्वथा अभाव 

यह एक निविवाद सत्य है कि मातुत्व-लाभ पाने की अधिकारी पर्याप्त 
स्त्रियों की संख्या उनसे वंचित रहती हैं । इनमें उनका अपने अधिकारों का 
अज्ञान प्रमुख कारण हैं । बहुत-सी स्त्रियां उत्पीड़ित किये जाने के भय से अपने 
अधिकार का दावा नहीं करतीं । कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो उनकी अपनी भाषा 
में मालिक की खैरात लेना पसंद नहीं करतीं । स्त्री डाक्टरों की कमी भी स्त्रियों 
' को मातृत्व-लाभ प्राप्त करने से निरुत्साहित करती है । छाभों की प्राप्ति के 
लिए गर्भ होने का सर्टीफिकेट जरूरी है| अनेक स्त्रियां पुरुष डाक्टरों से अपनी 
परीक्षा कराने में आपत्ति करती हैं । अतः इन सब वातों को देखते हुए मातृत्व 
अधिनियमों के प्रशासन में सुधार आवश्यक हैं । पृथक्‌ और अधिक संख्या में 
स्‍त्री इंस्पेक्टरों तथा स्त्री डाक्टरों की नियुक्ति तथा मजदूर स्त्रियों में उनके 
अधिकारों के प्रति जागृति पैदा कर ही यह कार्य सम्पन्न किया जा सकता है । 


। सजदूरों का सुआवजा ( पछ0०-097७779 0077०759७४09 ) 
मजदूरों को मुआवजे की आवश्यकता. एक मजदूर काम करते समय 
अपने पेशे से सम्बद्ध अनेक दुर्घटताओं और जोखिमों का शिकार होता है, जिससे 
कि उसका स्वास्थ्य और जीवन खतरे में रहता हैं) अंगहानि, जीवनहानि, 
असाध्य पैदेग़त बीमारियों की संभावनाएं सदेव विद्यमान रहती हैं । आधुनिक 
उद्योगों ते इन्हें और भी बढ़ा दिया है .)/सव असमर्थताओं की अवस्था में 
: मजदूरों के लिए उचित सहायता और मुआवजे की व्यवस्था अनिवार्य हो 


] 


'जाती हं। 

तत्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय शअश-कम्वेंशन और सिफारशें. अच्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
सम्मेलन ने दर्घटनाओं और पेशेगत वीमारियों के लिए मजदूरों के मुआवजे 
के सम्बन्ध में अब तक पांच कन्वेंशन और चार सिफारिशों स्वीकार की हैं | इन 


श्थर भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


पांच कन्वेंशनों में भारत ने सिर्फ दो पर हस्ताक्षर किये हें। १९४४ की आधिक:. 
सुरक्षा सिफारिश में रोजगार-हानि (ग्रित॥0ए9967॥7 फाए्'ए) को भी 
लिया गया है। .इस सिफारिश का सामात््य सिद्धान्त है कि रोजगार-हानि 
का मुआवजा रोजगार में होनेवाली. हानि अथवा बीमारी है, जो कि पीड़ित 
व्यक्ति के निजी .असावधानी. का परिणाम न होकर, रोजगार का परिणाम हैं, 
और जो कि उसका स्थायी अथवा अस्थायी .असमर्थता अथवा मृत्यु का कारण 

बनती ल्‍ 


"भारत मैं मजद्र-मुआवजा 


ः घातक और गंभीर दुर्घटवाओं को स्थिति में मजदूरों को कुछ मुआवजा देने 
का प्रइन भांरत में पहलेंपहल १८८४ के लगभग उठा तथा फैक्टरी और खानों 
के इंस्पेक्टरों ने इस - सम्बन्ध में कानून तथा मालिकों द्वारा सुरक्षा के लिए | 
विशेष .नियमों के बनाने का सुझाव दिया । मजदूर मुआवजा कानून के अभाव 
में मजदूर के लिए केवल एकं ही रास्ते .खुला था कि वह सामान्य कानून के अन्तर्गत 
मालिक पर हानि का दावा करे। इस विद्या में मजदूर के लिए बड़ी भीषण कानूनी 
और अन्य कठिनाइयां थीं। १९२२ में सर्वप्रथम फैक्टरी अधिनियम में एक 
धारा जोड़ी गई जिसके-फलस्वरूप फौजदारी अदालतों को यह अधिकार दिया 
गया कि वह शारीरिक हानि अथवा मृत्यु के अपराध में किये गये जुर्माने' की पुरी 
अथवा अल्पराशि मजदूर अथवा उसके कानूती वारिसों को दे दें । अगले ही 
साल भारत सरकार ने प्रथम मजंदूर-मुआवजा अधिनियम पास किया जो कि 
पहला अखिल भारतीय सामाजिक सुरक्षा कानून था । १९२३ के वाद से इस 
कानून में अनेक संशोधन हो चुके हैँ । अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को स्वीकार करने 
की दृष्टि से १९२६ में इसमें थोड़ा संशोधन किया गया । १९२९ के शाही श्रम- 
कमीशन ने इस अधिनियम के विस्तार तंथा मुआवजे की अंल्पतम और अधिक- 
तम दर के संशोधन, आश्वितों की परिभाषा, अधिक पेशेंगत रोगों से सम्मिलित | 
करने तथा बेहतर शासन और कार्यप्रगाली के सम्बन्ध में अनेक सिफारिशों की । 
इन्हें दृष्टि में रखकर इसमें पुनः १९३३ में संशोधन किया गया । १९३७, ,३८, 
३९ में पुनः कुछ साधारण संशोधन हुए । १९४२ में नागरिकों से सम्बन्धित 
अंश का संशोधन हुआ । १९४६ में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसमें 
मुआवजा प्राप्त करने की अधिकतम मजदूरी को ३०० रु० मासिक से वढ़ाकर 
४०० २० मासिक कर दिया गया तथा उसके लिए नई मुआवजा-दरें निर्धारित 
की गईं । १९४८ में नाविकों को मुआवजा पाने से रोकनेवाले अंश निकाल दिये 


२८४... भारत में सामाजिक कल्याण और सुरुक्षां 


केन्न. मजदूर-मुआवजा नियमों के. क्षेत्र का हम तीन पहलेओं हलुओं से अध्ययन - 
कर सकते है 2 (क) सम्मिलित ((!0ए०/४0) धन्धे और सेवाएं, (ख) सम्मिलित 
मजदूर, वर्ग, (ग), सम्मिलित जोखिम | . १; ह 

(क) सम्मिलित धस्धे और सेवाएं. १९२५ का मजदुर-मुआवजा (दुर्घटना ) 
' कन्वेंशनः सब -प्रकार:के सार्वजनिक: और प्राइवेट उद्योगों पर छागू होता 
१५२१ के कन्वेंशन ने उसके क्षेत्र को खेतिहर मजदूरों तक - विस्तुत कर दिया । 
१९४४ की आथिक सुरक्षा सिफारिश और हवाना .कोड ने उसे सभी वाकी- 
व्यक्तियों तथा अपने निजी काम में छगे लोगों को. सम्मिलित करने की 
व्यवस्था को । 5 हट ने. नई 

व्यवहार में राष्ट्रीय कानून उद्योग-संस्थानों के दायित्व पर अनेक रोक 
* छगा देते हें । उदाहरणार्थ, कोनून केवछ एक निश्चित अल्पतम संख्या में मजदूर 
रखनेवाले उद्योगों पर ही छागू हो सकते हैं । जोखिम के महत्त्व-को देखते हुए 
. ऐसे उद्योगों को जिनमें यान्त्रिक शक्ति का प्रयोग॑ नहीं किया जाता, अथवा 
वह उद्योग जिनमें कोई जोखिम नहीं होता, अथवा जिनमें बहुत ही थोड़े व्यक्ति 
काम करते हैं, उसके क्षेत्र से निकाले जा सकते हैँं। धन्धे का स्थाई और अस्थाई 
होना अन्य सीमितताओं को निर्धारित कर सकता है। कानून सामान्यतः उन 
सम्मिलित धन्धों का, जहां वह मुआवजा स्वीकार करता है, उल्लेख करता है । 

भारत में मुआवजा कानून का क्षेत्र मजदूर की दी गईं परिभाषा द्वारा 
निर्धारित हैं। उसके अनुसार, (क) कोई वह व्यक्ति जो अल्प काल के लिए 
ही काम पर नहीं रखा गया है, (ख) जो कि मालिक के कार्य या व्यापार के लिये 
रखा गया है, (ग) जो कि रेलवे का नौकर या ऐसा व्यक्ति हैं जी ४०० रु० 
मासिक से अधिक नहीं पाता, इसके अन्तर्गत हैं । मोटे तौर पर इसमें निम्न सेवाएं, 
धन्धे. और उद्योग सम्मिलित हैँ:--( १) ट्रामवेज (कर्ल्क सम्मिलित नहीं हैं); 
(२) कारखाने जिनमें १० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं (कल्क सम्मि- 
छितं नहीं हैं); (३) वह कंसर्न जो कि किसी वस्तु को बनाते, बदलते, मरम्मत 
करते, सजाते तथा. तैयार करते अथवा काम में छाने योग्य बनाते, भेजते अथवा 
बेचते है, अथवा जहां ५० या उससे अधिक आदमी काम करते हैं; (४) वारूद 
का निर्माण अथवा प्रयोग, जिसमें ५ से अधिक आदमी छसे हों; ५) खानें, 
(क्छर्क॑ सम्मिलित नहीं हैं) जहां ४९ से अधिक आदमी काम करते हैँ; अथवा 
जहां वारूद इस्तेमाल होती है, अथवा जिनकी गहराई २० फीट से अधिक हो 
(६) समुद्र यात्रा करनेवाले (जहाज के कप्तानं और नाविक); (७) किसी 
जहाज पर मार चढ़ाने, उत्तारने, ईंधन झोंकने, निर्माण करने, मरम्मत करने, 


श्टद्‌ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा: 


। -इसलिए मजदूर मुआवजे का अधिकाधिंक संभव मजदूर वर्ग तथा पेझों में 

विस्तार आवश्यक है । 
कर्मचारी राज्य दीसा अधिनियम का क्षेत्र. इसका क्षेत्र पर्याप्त सीमित 
है, क्योंकि वह केवल साल भर चलनेवाके कारंखाने पर लागू होता है। किन्तु 
साथ ही. उसुमें दिये जानेवाले नकंद मुआवजे और डाक्टरी सहायता की दर . 
अधिक उदार हैं। इसलिए काम में होनेवाली हानियों के लिए वीमा योजना 
में प्रदत्त लाभों के वरावर लाने के लिए मजदूर मुआवजा कानून में संशोधन 
होना चाहिए 
(ख) . सम्मिलित मजदूर वर्ग. प्राय वह समस्त 'छोग जिंनका कि मजदूर 

मुआवजा कानून में उल्लेख है, मुआवजे के अधिकारी हैं । उल्लिखित वर्ग से वाहर 
के व्यक्तियों को भी कानून के अन्तर्गत छाया जा सकता है । ह 
.. भारतीय मजदूर मुआवजा अधिनियम में ४०० रु० से अधिक वेतन 
पानेवाले व्यक्ति, वेतन न पानेवाले अप्रेंटिस, घरेलू कर्मचारी और कभी-कभी 
'काम करनेवाले मजदूर उसके. क्षेत्र में नहीं आते । सामान्यतः, हाथ का काम 
करनेवाले या दिमागी काम -करनेवालों के बीच कोई भेद नहीं किया गया हैं । 
वयोंकि दोनों को ही दुर्घटता का खतरा हैं। किन्तु उनके उद्योगों में कर्क वर्ग. 
को पृथक्‌. कर दिया गया है । भारतीय अधिनियम से पैदछू, नाविक और वायु- 
सेना के सदस्यों को भी पृथक्‌ कर दिया गया हैं । 

कर्मचारी-राज्य वीमा अधिनियम इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता 
क्योंकि मजदूर मुआवजा कानून के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही उसमें मुआवजे 
के अधिकारी. हैँ । जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध हैं, मुआवजा कानून अधिक विस्तृत 
क्षेत्र पर लागू है, जब कि बीमा कानून का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। 


(ग) सम्मिलित जोखिम. मजदूर मुआवजे में दो प्रकार के जोखिम 
सम्मिलित हैं: रोजगार से सम्बद्ध आथिक हानि और डाक्टरी व्यय । अनेक _ 
देशों के राष्ट्रीय कानूनों में रोजगार की हानियों को दो श्रेणियों में बांठा गया 
है :- दुर्घटनाजन्य हानियां. और , रोगजन्य हानियां । विश्येप परिस्थितियों में 
कानून दुर्घटला और हाति के लिए मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराते । 
उदाहरणार्थ, भारतीय कानून के अन्तर्गत यदि कोई हानि मचद्यपान या अन्य किसी 
नशे के प्रभाव-में अथवा गौद्योगिक सुरक्षा के किसी के स्पष्ट आदेश का जानवूझ 
'कर उल्लंधन कर अथवा बचाव आदि की रोक को हटाकर हुईं हैं और उससे. 
मृत्यु नहीं हुई है, तो मालिक.पर मुजावजा देने का दायित्व नहीं हैं । 

अन्य जोखिम जो कि मजदूर मुआवजा अधिनियम द्वारा संरक्षित हैं, पेशें 


#! 


२८८ भारत में सामाजिक कल्याण गौर सुरक्षा ' 


औद्योगिक आरोग्य की पत्र-व्यवहार समिति ने १९३५-३६ में प्रस्ताव पास 
कर अनेक नये पेशेजन्य - रोगों को सम्मिलित करने की संभावना पर विचार 
करने की प्रेश्ना की थी । पर हमें यह न भूलना चाहिए कि भारत जैसे देश्ष में 
केवल सूची के वढ़ाने,से समस्या का हल नहीं हों जाता । उसके लिए आवश्यक 
पचिकित्साविश्येपज्ञों तथा उचित शासन की व्यवस्था भी जरूरी है। - 

तकद लाभ. पेशेयत जोखिम के सिद्धान्त के अन्तर्गत एक मालिक पर 
मजदूर और उसके आश्रितों को किसी दुर्घटना से हुई आथिक हानि की पूर्ति 
की जिम्मेदारी हैं। यह हानि दों प्रकार की होती है : आय में पूर्ण वा आंशिक 
हानि और चिकित्सा या शल्य क्रिया (8प्रा/70७ 478&7767/) दवाओं 
उपकरणों (9]0[07970068) या अ्त्येष्टि क्रिया का व्यय । नकद लाभ में इन 
दोनों चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। . ह 

लाभ की दर के अन्तर्राष्ट्रीय मान. १९२५ की मजदूर मुआवजा (अल्प- 
तंम दर) सिफारिश में रोजगार हानि से उत्पन्न असमर्थता (7790[09079) 
या मृत्यु के लिये निम्न छाभ दर प्रस्तावित की हैं:--(१) पूर्ण स्थाई असमर्थता 
'की दा में मजदूर की वाधिक आय की दो तिहाई रकम का का अवधिक 
(0०ण7०००७! भुगतान । (२) स्थाई आंशिक असमर्थता की दशा में, 
अर्जेन सांमथ्यें में जितनी कभी हुईं हो उसकी दो तिहाई रकम का अधिक भुग- 
तान । (३) अस्थाई पूर्ण असमर्थता की दक्षा में, मजदूर की वेसिक आय की 
दो तिहाई रकम का दैनिक या साप्ताहिक भुगतान । (४) मृत्यु की दण्या में जहां 
म॒आवजे का भगतान विज्ञेप अवधिक भंगतानों में होता है। सब आश्रितों को 
होनेवाले वाधिक भगतान की रकम मृत व्यक्ति की दो तिहाई वापिक आय से 
: कम नहीं होनी चाहिए 

निरंतर एक तीमारदार (8(7674670) की जरूरत होने की दद्या 
में सिफारिश में अतिरिक्त मुआवजे की व्यवस्था हैं । मुआवजे की यह रकम 
स्थाई पूर्ण असमर्थताओं में दी जानेवाली रकम के आधे से कम नहीं होनी 
चाहिए । हवाना कोड और १९४४ की आधिक सुरक्षा सिफारिश ने भी उक्त 
प्रस्तावों की पुष्टि की है। . . - । 

भारत में अस्तर्राष्ट्रीय मान का अनुसरण, भारतीय अधिनियम इस दिद्या 
में सामान्य: अन्तर्राप्ट्रीय मानों पर आधारित है। स्थाई आंशिक असमर्थता के 
लिए उसमें अजित आय की हानि के अनुपात भी एक अनुसूची में दिये हुए हें । 
उदाहरजार्थ, दाहिने हाथ के नष्ट हो जाने पर ७० - प्रतिज्षत तथा टांग के नष्ट 
हो जाने पर ५० प्रतिशत आय. की क्षति मानी जाती हैं । । 


कमेचारी रा बीमा अर्थित # पेशेजन्य ९ उठाने बॉलें 
मजदूरों और उनके आशितों के (छाए असमर्थता ही + और आश्रितों के ली कीः 
व्यवस्थो हे 
(खो नकद देरे क्वू ेपणा कहते या एकड पेशेजन्य दुर्घदनाओं से 
पीर्डित ब्यवितिणों आश्षितों के अवधिक भुगतान, स्थाई होते व दशा 
में पेंशन, अस्थाई होते की देशी तन एक में रूप 

व जा सकते हैं. प्राय: एक मुद्त 5 तरीका पूर्ण पाया गया हैं 
क्योकि अनुभवी सजदूर भर्ती: उसे लापरवाही ५ कर, देते कै. 
मदत भुगतान तरीका व में 


दा में; मुश्त अस्थाई अपाहिजता थे दा में पेंशन की 
है। पेंशन में ते अधर्मा' भुगतानों को एक मुहत 5 में परिवर्तित 
करने की व्यवस्यों है राज्य बीमा अवधिक भुगतान 
के तरीके को अपनाया गया ढै 
(ग) च्रत्ीक्षाकार्ल: तीक्षाकार्ल व्यवरं पेशेजत्य जोखिम 

पदान के जग टोने के तुरंत वाद ह्दी म्‌ः सिलना शई 
जाना चाहिए विद्क हैं. । भी झूठे मं और गीण दुर्घदनाओ ग़ों के 
मुआवजे से बचने के (लिए, इसका होता है 
समस्त अन्तर्साष्दीय कस्वेंशनों में को करने अथवी 
समाप्त करने पे पर जोर दिंगीं गया है और उसकी अरधिककर्ती अवधि ५ विन 
रखी गई है 

अआरतीय कानून में, में केवल अस्थाई असमर्थता के लिए, 
चेंशन की व्यवस्था है, सात दित कक गया दे इसके विंपरीर्ते 

कर्मचारी राज में रोजगारजन्य हाति के (लए. कोई प्रतीक्षा 
बहाल नह है। मैसूर - की अस्थाई अवस्था की दशा में बशर्दे वर एव 
सप्ताह से अर्विय रहे, दुरेटतो ही अर्धमार्सिक की व्यवस्थों 
है ५ १ की मरे स्वास्थ्य पड़ताल और. विंकीसे समिति ने भी 
प्रतीक्षारकोर्ल करन सिफाएरियं के 
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प्रायः दो भेद किये गये हूँ : प्रथम श्रेणी में मृत व्यक्ति के जीवन साथी (विधवा 
या विधुर) और विशेष आयु से कम वाले (जो प्रायः १५, १६ या १८ साल) 
मानी गई है) उनके बच्चे आते हैं; दूसरी श्रेणी में उसके भाई, . वहन, माता- 
पिता और पोते-पोती आते हैं । -टूसरी श्रेणी के सदस्यों को मृत व्यक्ति पर 
अपनी आशिक -निर्मरता का सबूत देना पड़ता है । 
भारतीय मजदूर मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के निम्न 
सम्बन्धी आश्रित माने गये हैं: (क) एक विधवा, एक बैध पुत्र, अविवाहित वैध 
कन्या, या विधवा .मा; और (ख) यदि मृत्यु के समय मजदूर पर पूर्णतः या 
अंशतः आश्रित हो, तो एक विधुर, पिता, एक अविवाहित वैध या अवैध कन्या, 
यंदि वह नावालिग है या विधवा है, एक नावालिग भाई, एक अविवाहित या 
विघवा बहिन, एक विधवा पुत्रवधू, मृत पुत्र का नावालिग पुत्र, मृत .कन्या का 
नाबालिग बच्चा जब कि उसका पिता जीवित न हो, वावा या दादी। जब कि 

मजदूर के माता-पिता में से कोई जीवित तन हो, . कर्मचारी राज्य वीमा कानून 
ने भी आश्रितों की उक्त परिभाषा को स्वीकार किया है । 

अश्रितों की परिभाषा देते के पश्चात, राष्ट्रीय योजनाओं में विभिन्न आश्रितों 

के बीच मुआंबजें के बंटवारे की. व्यवस्था दी रहती है । भारतीय मुआवजा 
अधिनियम में कमिश्नर को इस वात का अधिकार हैं कि वह जिस अनुपात में 
चाहे आश्रितों के वीच.मुआवजे का बंटवारा कर दे । 

(ड) अतिरिक्त मुआवजा. भारतीय कानून में ऐसी: असमर्थता के लिये 
जिसमें सदा- किसी तीमारदार की जरूरत रहती है, किसी प्रकार के अतिरिक्त 
मुआवजे की व्यवस्था नहीं 

सेवा या सुविधाओं हारा (77 !दएं70) मुआवजा. विभिन्न राष्ट्रीय काननों - 
में नकद सहायता के अतिरिक्त, चिकित्सा, शल्य और औषध सहायता, नकली 
अंग और हल्य उपकरणों (2प्रा'ष्टां०६) &[207877088) पेशेजन्य पुनशिक्षा 
और पुनर्वासन जैसी विभिन्न सुविधाओं के रूप में मुआवजे की व्यवस्था है.। 
'मारतीय कानून इस दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । उसमें केवछ नकद मुआवजे 
की व्यवस्था हैं; निवारण और स्वास्थ्य लाभ, पुनर्वासन (7609870/807) 
की कोई सुविधा नहीं हैं । चिकित्सा की उसमें पूर्णतः उपेक्षा की गई है । कर्म- 
चारी राज्य वीमा अधिनियम में, जो केवल साल भर चलनेवाले 'कारखानों 
के मजदूरों पर लागू होता है, अवश्य चिकित्सा छाभ की सुविधा प्रदान की 
चाई हैं । ह ह 


'गारंदी. मालिक के .दिवालियाँ हो जाने की दशा में मुआवजे के मिलने 


क 
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की गारंटी की मुफ्त व्यवस्था जरूरी हो जाती है । भारत में मजदूर और उनके * 
आश्रित, प्राय: छोटे मालिकों से मुआवजा वसूकछ करने में, जब कि वह कानूनन 
उन्हें मिलना चाहिए, सफल नहीं होते । 

विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों में गारंटी के निम्न चार तरीके हैं: (क) मालिक 
के पावने (858868) में मजदूरों का पहला अधिकार होता हैं, (ख) मालिक 
राज्य के पास एक कोप में. उतना शेयर या नकद-जमा कर देता है जिनकी रकम 
मुआवजा भुगतान करने के लिए पर्याप्त होती है, (ग) इस उद्देश्य के लिए 
दाज्य द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष कर रूगा एक गारंटी कोप का निर्माण किया जाता 
है; (घ) मालिकों का राज्यशासित कोप, प्राइवेट बीमा कम्पनी या पारस्परिक 
सहयोग द्वारा बीमा को अनिवार्य कर । ह 

भारतीय मजदूर मुआवजा अधिनियम में मालिक के दिवालिया हो जाने की 
दक्षा में भुगतान की गारंटी के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार 
है: (१) यदि कोई मालिक बीमा कराये हुए है तो दिवालिया हो जाने की दक्षा 
में बीमा करनेवाले पर उसका दायित्व चला जाता है, (२) दिवालिया होने 
अथवा एक कम्पनी के बन्द होने की दशा में, रही सम्पत्ति से दिये जानेवाले * 
समस्त ऋणों में, मजदूर मुआवजे की रकम को पहला स्थान मिलता हैँ । हमारे 
यहां मालिकों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने दायित्व का वीमा सर्वथा स्वैच्छिक है। 
इसलिए जिस मालिक ने बीमा नहीं कराया हैं उसके दिवालियापन के विरुद्ध 
मजदूर को कोई कानूनी गारंटी प्राप्त नहीं है । 

कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम में अनिवार्य बीमा के सिद्धान्त को अपनाया 
गया हैं । अतः वह मजदूर मुआवजा मधिनियम की तुलना में इस दृष्टि से 
ओेष्ठ है 

झगड़ों का निपटारा. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने मजदूरों के मुआवजों 
के झगड़े निपटाने के सम्बन्ध में एक विशेष सिफारिश को स्वीकार किया है, 
जिसका सार है : ऐसे झगड़ों का निपटारा एक विशद्येप अदालत या पंच बोडं से 
होना चाहिए, जिसमें एक नियमित न्यायाघीश के साथ अथवा बिना, मालिकों 
और मजदूरों के भी वरावर प्रतिनिधि हों । हवाना कोड में चिकित्साविशवेपज्ञ 
की, जो कि हानि का अंदाज लगा सकें, सुनवाई का भी प्रस्ताव है । 

भारत में उपयुक्त सिद्धान्तों की सर्वथा उपेक्षा की गई हैं | यहां पर इस 
सम्बन्ध में मजदूर मुआवजा कमिइनर ही क्षमता प्राप्त कानूनी अधिकारी है । 
उसे दीवानी अदालत के सब हक मिले हुए हैं । मजदूरों और मालिकों के प्रति- 
निधियों का झगड़े सुलझाने में कोई हाथ नहीं होता । कर्मचारी राज्य बीमा 
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अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विशेष” न्यायालयों में भी यह वुराई कायम 
हैं। । 
राष्ट्रीय और विदेशी मजदूरों से समान व्यवहार. अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन- 

और सिफारिश में मुआवजे के मामले में देश और विदेश के मजदूरों. के. वीच 
किसी तरह का भेंदभाव न रखने की व्यवस्था की गई है । भारत ने इस कन्वेंशंन 
पर अपने हस्ताक्षर किये हैं । भारतीय मजदूर मुआवजा कानून बिना राष्ट्रीयता 
और निवास की रोक के इसके अन्तर्गत सव मजदूरों पर छागू है । ह 

दासन (2 वाएरपंडा7/8/४07) - शोसन के लिए भारतीय अधिनियम में , 
मजदूर मुआवजा के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है । केकित 
वंवई को छोड़, वंगालू, विहार और मद्रास में लेवर कमिश्तर तथा अन्य राज्यों-में 
जिला मजिस्ट्रेट यां सेशन जज मुआवजा कमिश्नर की जगह काम करते हूँ । 
.. इस सस्वन्ध में यह स्मरण रखना जरूरी हैं कि केवल मुआवजा कमिइनर 
की नियुक्ति अथवा. केवल मजदूरों के मुआवजे के कानूनी अधिकार को स्वीकार 
कर लेने से ही, जव तक कि उन्हें अच्छे प्रकार से अमल में नहीं लाया जाता, 
समस्या हल नहीं हो जाती । भारत में मजदूर मुआवजा अधिनियम की कार्य 
पद्धति के सम्बन्ध में छोगों की राय में पर्याप्त मतभेद है । शाही श्रम कमीशन 
ने उसकी खुले दिल से श्रशंसा की हैँ जब कि -वी० पी० अदारकर की राय में वह 
बहुत कुछ असफल रहा है| पेशेजन्य रोगों के मुआवजे के मामलों में तो इसका 
शासन बहुत ही गया वीता रहा है। ४ 
« -दोष और उन्हें दर करने के - उपाय. . मुआवजा झासन के दोषों और उन्हें 
दूर करने के उपायों का संक्षिप्त वर्णन आवश्यक हैं । 

१. मजदूरों को प्राप्त मआवजें की वहुत वार अदायगी नहीं होती । इसके 
लिए- जो.मालिक दे सकते हें, उनके साथ सख्ती तथा जो-नहीं दे सकते उनके लिए 
अनिवार्य बवीमे की शुरुआत आवश्यक हैं । 


२: मजदूरों को कानन की नाजानकारी तथा उनकी निरक्षरता उनके 
मुआवजा प्राप्ति के मार्ग, में.एक और वाघा है | इसका मुकावला>करंने-के लिए 
मजदूरों को उसकी उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। मजदूर संघों, कारखाना 
इंस्पेक्टरों और मालिकों को भी इस सम्बन्ध में उनकी सहांयता करनी चाहिए । 

३. कई वार मालिकों द्वारा हैरान और उत्पीड़ित किये जाने का डर भी 
मजदूरों को मुआवजा: कानून का फायदा उठाने से रोकता है । इसके लिए , 
स्थाई आदेशों तथां कानून-की उन धाराओं पर, जी इस सम्बन्ध में मालिकों के 


बे 


'लिए बनाये गये. हैं, सख्ती से अमल जरूरी है । 
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४. वतंमान अवस्था में मुआवजा पाने के छिए लम्वी मुकदमेवाजी 'केरनी 
पड़ती है। इसके लिए यह जावश्यक है कि ऐसी सरल और तेज कार्य॑ पद्धति 
अपनाई जाये जिससे कि शीघ्र ही जयावजों का फैसछा हो सके । 


वीसे के सिद्धान्त को अपनाने की आवश्यकता, मजदूर मुआवजा अधिनियम 
की बहुत कुछ सफलता उत्त संगठन पर निर्भर है जिसके हारा कि मुआवजा अदा 
किया जाता है। भारत में ऊँटे मालिकों ने इस अधिनियम के अन्तर्गत्त अपने 

दायित्व का वीमा करा लिया है। इससे रजावजों की अदायमी का काम बहुत 
आसान हो गया है। इसलिए यह उचित है कि हेम इसके लिए एक अनिवार्य 
वीमा योजना“ को, अमल में छायें | 

वीमा के सिद्धान्त को तीन श्रकार से हागू किया जा सकता है बीमा कम्पनी 
और आपसी बीमा ऐसोसियेशन तैनाकर, राज्य हारा ऐसे कोप का निर्माण कर, 


कम्पनियों 


प्राप्त कर 

वीमा अधिनियम ने इस सिद्धान्त को गपनाया है। किन्तु हमें यह ने भूछना 

चाहिए कि इस अधिनियम की सफलता भी राज्य, मात्तिकों और मजदूरों के 

आपसी सहयोग पर निर्भर हैं। मुआवजे के क्षेत्र में मजहुरों के संगठनों की 

वड़ी जिम्मेदासे है। श्रम कल्याण अफसर और मालिक उापस में झयड़ने के 

वजाय, एक उद्दर दृष्टिकोण को अपनाकर समस्त उचित द्वावों को स्वीकार 
कर मजदूरों की सेवा कर सकते है । ह 

वीयारी दी (2ंलत्प०5७ गप्रध्पाधा ०8) 

दीमारी में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता. वीमासी एक ऐसी अवस्था 

है जब कि ऐके कर्मचारी कास करने के योग्य नहीं रहता । इस प्रकार वह अपनी 

आमदनी से हाथ धो वैठता है । इसके अलावा, इस समय उसे अपनी चिकित्सा, 
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सेवा शुश्रूषा के लिये चिकित्सक सहायता की भी आवश्यकता होती. है । ऐसी 
असहाय अवस्था में यह जरूरी हो जाता हैं कि कोई सामाज़िक संस्था इस आकस्मिक 
हानि और व्यय को अपने ऊपर ले और .ीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुंचाये । 
वीमांरी बीमा इस संकट से वचने का अच्छा उपाय है । 

अन्तर्राष्ट्रीय, कन्वेंशन और सिफारिशें- वीमारी वीमा के सम्बन्ध में. 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने विशेष रूप से दो कन्वेंशन .और एक सिफारिशः 
स्वीकार की हैं। इनमें से भारत ने किसी भी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं 'किये 

। वास्तव में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ही इस दिशा में यहां पहला . 
प्रयत्न हैं । 

१९२७ के प्रथम कन्वेंशन ने वीमारी की समस्या को पहली वार उम्र रूप. 
में हमारे सम्मुख पेश किया था.) तबसे इसे लेकर हमारे यहां वरावर चर्चा होती 
रही है, लेकिन इस दिदा में हमारी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई १ १९४३ में भारत 
सरकार ने वी० पी० अदारकर को भारत के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार करने 
का काम सौंपा । १९४४ में उन्होंने औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य वीमा पर एक 
रिप्ोर्ट' प्रस्तुत की । १९४४ के त्रिदली श्रम सम्मेलन और १९४५ में स्थाई 
श्रम समिति द्वारा इस पर विचार हुआ । इसके वाद पुनः दो विशेषज्ञों स्टैक और 
राऊ ने इनकी परीक्षा की और विशेषकर इसके विस्तार और क्षेत्र के सम्बन्ध 
में महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किये । इनके आधार पर बी० पी० अदारकर की 
मूल योजना में पर्याप्त परिवर्तन किये गये और सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत 
योजना में, जिसमें स्वास्थ्य, मातृत्व छाभ और रोजगार की हानि सम्मिलित हें, 
उसे सम्मिलित किया गया । १९४८ की कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एकीकृत 
थोजना को अपनाया गया । 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम द्वारा संरक्षित तीन जोखिमों में से वीमारी 
ही प्रमुख है । संक्षेप में हम इस अधिनियम से सम्बन्धित नियमों का अध्ययन 
करेंगे । 

क्षेत्र, वीमारी वीमा पर विचार करते हुए हमें दो स्थितियों को ध्यान में 
रखना जरूरी हैं। एक तो वह जो कि अस्थाई या मौसमी रोजगार में लगे हुए 
व्यक्तियों से उत्पन्न है, दूसरी वह जो कर्मचारियों की वैयक्तिक योग्यता 
से सम्बन्ध रखती है, जैसे कि आयु, मजदूरी, काम करने की सामर्थ्य, राजनैतिक 
और नागरिक अवस्था । वीमारी वीमा से सम्बन्धित अस्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में 
(स॒० २४) अनिवार्य वीमा प्रणाली को हाथ और विना हाथ का काम 
करनेवाले, जिनमें अप्रेंटिसों का भी समावेश है, वाहर और घरों में काम करते 


भुगतान नहीं होता, वाहर काम करनेवाले, नस्तावित से कम या अधिक आयु 
वाले तथा मालिक के परिवार के सदस्यों को, इससे वाहर रखा है। इसरे कन्वेंदन 
तथा हवाना कोड में वीमारी वीमा के क्षेत्र को यथासंभव सभी क्यों पर लागू 
करने की सिफारिश की है। ह 
उक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विपरीत, कम॑चारी 


लाभ (860०॥ ६६ )* वीसा संस्थाएं दो कार से छात दे सकती हू 
(१) नकद छाभ प्रदान कर, जिनसे वीमार स्वयं आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं 
' का प्रवन्ध कर सके; और (२) रोगी के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं 
* स्वयं प्रवन्ध कर । साय: इन दोनों पद्धतियों में से एकांतत: कोई एक पद्धति 
नहीं अपनाई जाती ! आधुनिक प्रवृत्ति पस्तुओं और सेवाओं में छाभ देने पर जोर 


भुगतान की शर्ते. डाभ श्राप्त करने के लिए भुगतान की कुछ जततों का होना 
आवश्यक है। इस पम्बन्ध में पहली स्वाभाविक ज््त होती है कि वीमा हुआ 
व्यक्ति वीमारी के कारण अपने कार्य को करने में असमर्थ है। भारतीय * नियम 
के अन्तर्गत इसके लिए यह भी आक्य्यक है कि कर्मचारी इसे कार्य के छिए विधिवत 
नियुक्त डाक्टर हारा प्रमाणित इस आशय का एक सर्टीफिकेट उपस्थित करे | 

योग्यता काछ (एप 7८7०१) और अतीक्षा काछ (एक्षॉ- 
782 2207700) के सम्बन्ध में भी दो नियम हैं। पहला कर्चारी कम से कम 
१२ साप्ताहिक/भागदेय ([ 7०7 ्परपश्॑तपड) अथवा जितने सप्ताह उसने 
काम किया है उनमें से दो तिहाई समय तेह अपने भागदेय दे चुका है । 
भारतीय उद्योगों में सजदूरों द्वारा अधिक दिन तक एक जगह टिक कर काम 
ने करने के कारण यह नियम बनाना जरूरी हो जाता है। इसके अतिरकक्‍त, 


सम्बन्धी हिदायतों का. पालन करना आवश्यक है। भारतीय अधिनियम के अन्तर्गत 
पकद छाभ पानेवाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी हे कि वह कानून हारा अस्तावित 
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'उस अस्पताल या संस्था में रहे वहां के डावटर द्वारा दी गई हिदायतों का पालन 
करे और कोई ऐसा काम न करे जिससे कि उसके ठीक होते में किसी प्रकार की 
बाधा पड़े । उसे किसी भी समय -डाक्टरी परीक्षा में आपत्ति न होनी चाहिए तथा 
बिना अधिकारी डाक्टर की अनुमति के वह चिकित्सा स्थान नहीं छोड़ सकता । 
लाभ की रकम. वीमारी की अवस्था में प्राप्त नकद लाभ को एक प्रकार 
से वीमारी के कारण होनेवाली मजदूरी का मुआवजा कहा जा सकता हैं। किन्तु 
इसकी दर के निर्णय के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है । यदि वीमार 
व्यक्ति के सामांजिक दर्जे को कायम रखना लक्ष्य है, तब तो आमदनी के अनुसार 
उनका निर्धारण होना चाहिए; और यदि उसका रूक्ष्य केवल न्यूनतम गुजारे का 
प्रबन्ध है, तो वह सवों के लिए एक ही होना चाहिए । भन्‍तर्राप्ट्रीय सिफारिश में 
दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय का प्रयास किया गया है। आर्थिक सुरक्षा सिंफारिश 
में पारिवारिक जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए न॒ण्ट आय की पूर्ति करनें तथा 
वीमा हुए व्यक्ति कीं पूर्व आय को «ध्यान में रखते हुए छाभ निर्धारित करने तथा 
समुद्ध देशों में समान दर लाभ देने का सुझाव दिया हैं । उसमें अकुंशल मजदूर 
के लिए, अकेला होने की दश्ञां में, नष्ट आय का कम से कम ४० प्रतिशत, यदि 
_ उसके आश्रित भी हों तो कम से कम ६० प्रतिशत, तथा दो से अधिक आश्रित 
होने की स्थिति में १० प्रतिशत और देने की व्यवस्था की हैं। इंग्लंड में गुजारा 
(20 ७77॥9787008) छाभ पुरुषों की मजदूरी का ३० प्रतिशत तथा स्त्रियों की 
मजदूरी का ६० प्रतिशत रखा गया है । अमरीकां में इसका अनुपात ५० से 
: ३० प्रतिशत है । स्टैक और राऊ ने भारत के लिये न्यूनतम ५० प्रतिशत तथा 
अधिकतम ७५ प्रतिशत की सिफारिश की है । इसके विपरीत, कर्मचारी राज्य 
बीमा अधिनियम में वीमारी के छाभ की दर समान रूप से औसत दैनिक मजदूरी 
का ५० प्रतिशत रखी गई हूँ । 
लाभ की अवधि ()पघ7'0&907) . छाम की अवधि के निर्धारण में इस 
बात का ध्यान रखना जरूरी है कि रोगी व्यक्ति को तव तक लाभ प्राप्त होते रहें 
जब तक कि वह स्वस्थ नहीं हो जाता । अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंगन में छाभ पाने की 
अधिकतम अवधि २६ सप्ताह रखी गई है, जव कि सिफारिश में उसे १ वर्ष तक 
बढ़ाने के लिए कहा गया हैं। भारतीय व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मानों की तुलना 
में बहुत पिछड़ी हुई है । वी० पी० अदारकर ने स्थाई मजदूर के लिए ९० दिन 
और अस्थाई मजदूर के लिए अधिक से अधिक ४५ दिन और स्टेक और राऊ न 
१३ सप्ताह की अधिकतम अवधि को ३६ सप्ताह तक वनाने की सिफारिश की 
थी। भारतीय अधिनियम ने इस अवधि को और भी घटाकर केवछरू ८ सप्ताह 
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कर दिया है। वास्तव में यह्‌ अधिक उचित है कि सामान्यतः कानूनी न्यूनतम 
' अवधि को निश्चित न किया जाये और उसमें बीमा हुए रोगी के सदस्यता काल में 
फंड की आथिक स्थिरता और वीमारी की किस्म को देखते हुए परिवर्चतन किये 
जायें । । 

डाक्टरी राभ- हाल में मुआवजे की तुलता में स्वास्थ्य प्राप्ति को अधिक 
महत्व दिया जाने लगा हैं। कार्यक्षमता और स्वास्थ्य की पुन:प्राप्ति के लिये 
औपब तथा शल्य (5पाष्ट्रॉ०७४) चिकित्सा और उपचार की व्यवस्था होना 
आवश्यक है । हवाना कोड में रोगियों को दी जानेवाली सुविधाओं की विस्तृत 
सूची दी गई हैं। भारतीय अधिनियम का क्षेत्र उसकी तुलना में पर्याप्त सीमित 
हैं । उसमें भी औषधघ, शल्य और प्रसूति चिकित्सा की अपर्याप्त व्यवस्था है । 
स्टेक और राऊ ने भारतीय मजदूंर के घरों की गंदी अवस्था को देखते हुए 
बीमारी से उठने के बाद विशेष लाभ प्रदान करने का सुझाव दिया हैं । 

चीमा हुए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लिए लाभ. जब कि किसी 
कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसे उसके लिए 
व्यय करना पड़ता है। उसे ऐसी स्थिति में आवश्यक आथिक सहायता की 
आवश्यकता होती है । अत्तर्राष्ट्रीय सिफारिश और हवाना कोड में यथासंभव 
डाक्टरी सहायता को कर्मचारी के परिवार के समस्त सदस्यों 'तक विस्तृत करने 
का सुझाव दिया गया है । भारतीय अधिनियम में इस सम्बन्ध में केवल यही 
निर्देश है कि किसी राज्य सरकार की प्रार्थवा पर कर्मचारी राज्य बीमा कार्पोरेशन 
डाक्टरी छाभों को कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को भी प्रदान कर 
सकती है । 

अन्त्येष्टि (मप्रा७/७| ). छाभ वीमारी वीमा योजनाओं में अन्‍्त्येष्टि 
लाभ प्रदान करने का उद्देश्य मृत व्यक्तियों के आश्वचितों का भरण पोपण न होकर 
केवल अन्तिम क्रियाओं में व्यय होनेवाली रकम की व्यवस्था करना होता हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिशों में बीमा हुए व्यक्ति की अच्छी अन्त्येष्टि क्रिया के लिये 
पर्याप्त रकम देने का सुझाव दिया गया है। भारत में इसकी कोई व्यवस्था 
नहीं है । | 

अतिरिक्त लाभ. अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिशों में इस बात को भी कहा गया 
हैं कि एक अच्छी वीमा संस्था को अपनी क्षमतानुसार छाभ की दरों और 
लाभ की अवधि को बढ़ाते रहने का निरंतर प्रयत्व करना चाहिए। बी० पी० 
अदारकर ने अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट में अनेक अतिरिक्त लाभों की एक लम्बी सूची 
दी है, जिन पर कि अमल किया जा सकता हैं। कर्मचारी राज्य वीमा कानून 
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में कार्पोरिशन में मुनाफा होने की दशा म, लांभों को कर्मचारी परिवार के सदस्यों . 
तक विस्तृत-करने का तो प्रस्ताव है, पर अतिरिक्त छाभों का कोई जिक्र नहीं है। 
असमर्थता बढ़ाया, वेधेव्य और अनाथपन के विरुद्ध सुरक्षा 

असमर्थता या रोग-दुर्बंछता (॥शए०॥6709), चुढ़ापा, वेधव्य और 
अनायथपन के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता. रोगजन्य दुर्बलता, वुढ़ापा, वेधव्य 
और अनाथपन ऐसी अवस्थाएं हैँ जब कि व्यक्ति असमर्थ होने के कारण दूसरे 
की सहायता पर निर्भर होता है । ऐसी स्थिति में किसी भी अच्छे समाज को यह 
कर्त्तव्य है कि वह रोगदुर्बल व्यक्तियों, बूढ़ों, विधवाओं और अनाथों के लिए 
आवश्यक आशिक सुरक्षा की व्यवस्था करे | 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्याएं. १९३३ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन म रोग-दुर्बलता, 
बुढ़ापे, वैधव्य और अनाथपन पर छः नये कन्वेंगत और एक सिफारिश 
स्वीकार की गई। उद्योग व्यापार और खेती में छूगे हुए कोगों के लिए रोग- 
दुर्वछता, बुढ़ापे और मृत्यु के लिए दो पृथक कन्वेंगन हैं । सिफारिश में तीनों 
जोखिमों का एकीकरण किया गया है । 
भारत में प्राविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन. वीमारी .वीमा लाभ.की अल्प 
अवधि और मजदूर मुआवजे की अपर्याप्त रकम को देखते हुए, भारत में रोग- 
दुर्वेछता, बुढापे और मृत्यु की अवस्था में किसी प्रकार की सुरक्षा अत्यावश्यक 
है ।; कुछ उदार मालिकों ने इस समस्या का हल करते के लिए. प्रावीडेंट फंड, 
ग्रेच्युटी और प्रेंशन की पद्धति को अपनाया हैं। इन सब योजनाओं का मुख्य दोष 
यह है कि यह उदार नहीं हैं । मालिकों का लाभ देने पर अनुचित नियंत्रण है.। 
: प्रायः यह केवल मालिक की दृष्टि में तथाकथित सुपात्र व्यक्तियों को ही प्राप्त 
हैं । मालिक के भागदेय ((४070709प्र00) को पाने की शर्तें प्रायः वहुतः 
ही कड़ी हैं अधिकांश दक्शाओं में पन्द्रहु साल तक'मालिक को पूर्ण संतुष्ट कर 
कार्य करने पर यह लाम प्राप्त होते हैं । वहुसंख्यक जरूरतमंद कर्मचारी, विशेष 
* रूप से कम वेतन पानेवाले- व्यक्ति, इनसे संचित रहते हैं । 
हमारे यहां अधिकांश प्रावीडेंट फंड स्वैच्छिक (ए०प्रत/७&०ए) और 
भागवेयात्मक (0०070770प्रा079) हैं । मालिक के भागदेय की दर ५ से १२ 
प्रतिशत तक होती है। अधिकांश दशाओं में यह दर प्राय: ६६ या ८< प्रतिशत 
होती है । मालिक और कर्मचारी वरावर रकम देते हैं | मालिक के भाग का 
अधिकारी होने के लिए, प्रायः:१५ साल की स्वीकृत सेवा अनिवाय होती है । 
कुछ फंडों में कर्मचारी के बिना किसी दोष के नौकरी छूट जाने की अंवस्था में, 
वर्गीकृत (279००) अनुपात में मालिक के अंश के देने की व्यवस्था होती है । 


- बेकारी | २९९ 


१९२२ का आयकर अधिनियम (770076 785 /०$) विशेष छर्तें 
पूरी करने की दशा में प्रावीडेंट फंड की रकम पर आयकर से छूट प्रदान करता 
हैं । अधिकांश प्रावीडेंट फंड मान्य (7800एंंथ60) तो हैं, पर रजिस्टडे 
नहीं हैं । सब फंडों का अनिवार्यत: रजिस्टर्ड होना आवश्यक 

१९५३ का प्रावीडेंट फंड एक्ट, १९२५ में भारत में प्रावीडेंट फंड एक्ट पास 
हुआ था । यह केवल सरकारी और रेलवे कर्मचारियों पर लायू था | कारखानों, 
ओऔद्योगिक प्रतिष्ठानों, गृह निर्माण, पत्थर की खानों तथा वन्दरगाहों पर काम 
करनेवाले कर्मचारियों पर वह लागू न था। आयकर अधिनियम में निस्‍्संदेह 
इनकम टैक्स कमिद्नर को किसी प्राविडेंट फंड को स्वीकार करने का अधिकार 
प्राप्त था, किन्तु इसके लिये पहले मालिक द्वारा प्रार्थना जरूरी थी। प्रत्येक 
ओऔद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रावीडेंट फंड योजना को अनिवार्य बनाने के लिए १९४८ 
में केंद्रीय असेम्बली के सामने एक गैर सरकारी प्रस्ताव पेश हुआ । वाद में 
सरकार द्वारा स्वयं ऐसा प्रस्ताव रखने के बायदे पर यह यह वापिस ले लिया 
गया । १९५२ में सरकार ने इस सम्बन्ध में स्वयं एक विल पेश किया जो १९५३ 
में पास हुआ । इसमें १९४८ के बिल के मुख्य सिद्धान्तों को स्वीकार किया 
गया। सीमेंट, सिगरेट, विजली, मिकेनिकल और सामान्य इंजीनियरिंग वस्तुओं 
से संबंधित उद्योग, लोहा और इस्पात तथा कपड़ा, छः उद्योगों पर यह 
लागू होता | 
ग्रेच्युटी और पेंडन. वहुत ही कम प्रतिष्ठानों में ग्रैच्युटी योजनाएं चालू 
हैं । पेंगन तो और भी विरल हें (यदि वह कहीं दी भी जाती हैं, तो वह मालिक 
की मर्जी पर मुनहसिर हैं और उनकी रकम बहुत ही मनमानी और नाकाफी 
है। ग्रैच्यूटी की दर प्राय: साल भर के वेतन में आधे महीने का वेतन होती है । 
बीस साल से कम सेवा होने पर प्रायः इसकी दर क्रमशः और भी कम हो जाती 
है । ग्रेच्यूटी प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि, सामान्यतः दस साल से पन्द्रह साल 
की सेवा होती है । 

* उक्त विवेचना से यह स्पप्ट है कि भारत में कमानेवाले की वृद्धावस्था या 
मृत्यु के विरुद्ध की गई सुरक्षा व्यवस्था सर्वथा अपर्याप्त और अव्यवस्थित है । 
भारतीय जनता के सामाजिक कल्याग के लिए इनके विरुद्ध उचित सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है । ह 

बेकारी (एआ०णफ0०एएशलछा) - 

बेकारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे भीषण समस्या. औद्योगिक 

ऋत्ति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन की नींव डाडी और उसी के फलस्वरूप अत्य- 
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धिंक पूंजीवाले उत्पादन साधन प्रयुक्‍त किये जाने लगे । इन उत्पादन, साधनों : 


का मालिक कोई सामाजिक संस्था न होकर, व्यक्तिगत पंजीपति थे । उत्पादन 
में इन पंजीपतियों का एकमात्र उद्देश्य मनाफा कमाना था। अतः इस व्यवस्था 
के अन्दर म॒नाफा उत्पादन का मुख्य प्रेरक रहा । इसी समय आशिक क्षेत्र में 
राज्य हारा निहेस्तक्षेप (/9४8586%2 827'8) का विचार-दर्शन लोकप्रिय हुआ । 
यह ठीक 'है कि आज किसी भी देझ् में आथिक मामलों में राज्य द्वारा पूर्ण 
निहेस्तक्षेप की नीति का अनुसरण नहीं हो रहा हैँ, फिर भी अधिकांश देशों में 
उत्पादन यन्त्रों पर व्यक्तिगत स्वामित्व हैं तथा उसके मालिकों द्वारा किसी उद्योग 


में रुपया लगाने की मल प्रवत्ति मनाफे की दर से ही निर्धारित होती है । इसे . * 


व्यवस्था को ही हम चलती भापा में पूंजीवादी व्यवस्था कहते हे । आज रूस, 
चीन इत्यादि कुछ छोटे योरोपीय देशों को छोड़, अधिकांश संसार में यही व्यवस्था 
. व्याप्त है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
अनेक देशों ने संसार में अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति की है। सबसे धनी देश अमरीकां 
इसका जीता जागता उदाहरण ; 

रोजगार-उत्पादन में धव लगाने (॥77708776770) का परिणाम, पूंजी- 
वादी उत्पादन में किसी उद्योग सें धन का लगाना मुनाफे की दर पर आश्रित 
है। मनाफे की दर सदा आकर्षक नहीं होती । ऐसी स्थिति में वन का रूगाना 
बन्द हो जाता है, परिणामतः नया उत्पादन नहीं किया जाता; मजदूरों की मांग 
गिर जाती है और वेकारी फैल जाती है । पूंजीपति के छिए उचित मुताफेवांली 
कीमत पर वस्तुओं की मांग का गिर जाना, उद्योगों में कम धन लगाने का एक 
कारण है । किसी भी समय जनता की क्रय शक्ति में कमी होने से ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो सकती है । पूंजीवादी व्यवस्था में उक्त स्थिति समय समय पर कुछ 
काल के लिये उत्पन्न होती है। जिसे प्रायः मन्‍्दी (१७[9/682 07) का नाम 
दिया जाता है । निस्संदेह यह स्थिति स्थाई नहीं होती, लेकिन रोज कमाने 
वाली मजदूर जनता के लिये, थोड़े समय के लिये भी ऐसी स्थिति, वड़ी ही भीषण 


हो जाती है । यदि इस समय उसे किसी प्रकार की उचित आ्थिक सहायता 
प्राप्त न हो तो समाज में भयंकर विगठन (॥2807ट2आ88/ 707) उत्पन्न 


हो जाता है । 


बेका री बीमा एक उपाय. समृद्ध पूंजीवादी देशों ने इस संकट का मुकावछा . 


करने के लिये वेकारी दीमा को अपनाया हैँ । इस प्रकार ज्योंही मजदूर वेकार 
होता हूं, वह वीमा संस्था द्वारा निश्चित आथिक' सहायता का अधिकारी हो 
जाता है, और इस प्रकार उसे भूखे नहीं मरना पड़ता । 


वेकारी ३०१ 


आ्थिक आयोजन (?97777£2) हृरा समाधान. आधुनिक इतिहास का 
अध्ययन हमें यह वताता हैं कि सार्वजनिक आर्थिक आयोजन को अपना, 
परिणामत:, उद्योगों में विना मुनाफ की प्रवृत्ति के धन लगा और चई वस्तुओं की 

मांग पैदा कर हम व्यापार के उतार चढ़ाव से पैदा होनेवाली बेकारी का 

नियंत्रम कर सकते हैं। वह देश जो कि अभी वहुत अविकसित हें, जहां की 
आधिक आय बहुत ही गिरी हुई है, आथिक आयोजन को अपना कर ही बेकारी के 
देत्य का मुकावला कर सकते हें। 

ऊपर हमने व्यापार से उत्पन्न चक्रीय ((४ए०!०७)) वेकारी का जिक्र किया ह, 
जो कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। पर इसके अतिरिक्त, 
एक अन्य प्रकार की न दूर की जा सकनेवाली वेकारी है जिसे कि फ़िक्शनल और 
टेक्‍्नोछाजीकल वेकारी कहा जाता है। इसका अर्थ होता हैं कि रोजगारों की 
कमी न होने की दशा में, यान्त्रिक उन्नति के फलस्वरूप या वैसे एक धंधे को छोड़ 
दूसरे धंधे को पाने या अपनाने में, अवश्य कुछ न कुछ समय छूग जाता है। यह 
ठीक है कि अच्छी अर्थ व्यवस्था में इसे पर्याप्त कम किया जा सकता है । ऐसी 
स्थिति में कुछ समय के लिये पुनः कर्मंचारी को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता 
पड़ती है । 

वेक्तारी बीमा अपनाने से पहले आर्थिक घविकास आवश्यक. सामाजिक 
सुरक्षा की दृष्ठि से वेकारी वीमा को अपना कर वेकारी की समस्या हल 
की जा सकती है। लेकिन वीमा पद्धति को अपनाने के लिये भी तो साल के अधि- 
कांश समय में पर्याप्त आथिक आय का होना आवश्यक है जिससे कि मालिक 
और मजदूर दोनों अपनी वीमसा की किद्दत देते रहें । यदि यह दायित्व राज्य का 
मानता जाय, तव भी राज्य के पास उसके लिये आर्थिक साधन होने चाहिएं । 
इसलिये निर्धन देशों में सम्पत्ति की, परिणामतः, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 
पहली चीज है और वेकारी वीमा वाद की, और वाद में ही वह संभव भी 
है । इसलिए भारत जैसे देशों में तो, अभी उसे किसी भी प्रकार व्यावहारिक 
रूप नहीं दिया जा सकता । यहां तो सबसे प्रमुख समस्या रोजगार पैदा करने की 
है जो कि केवल विपुल और बड़े पैमाने पर आयोजित आर्थिक विकास द्वारा ही 
संभव हैं । वेकारी वीमे का प्रइन तो हमारे लिये अभी एक उपपत्तिक (#60- 
78690&)) दिलूचस्पी का हैं। फिर भी उसकी जानकारी जरूरी है । 

वेकारी के विरुद्ध बीमा फिलहाल सामाजिक सुरक्षा की सवसे कम विकसित 
और उपेक्षित शाखा है । सामाजिक सुरक्षा के विकास में, प्राय: यह सबसे अंत में 
विकसित हुई है । 


डे2र भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


वेकारी बीमा का प्रधान उद्देश्य अनिड्छित (9970 प्रात।879) वेकारी 
से पैदा होनेवाले कष्टों का निवारण है। इसमें उन लोगीं को लाभ मिलते हें जो 
काम तो करना चाहते हैं, प॑र उन्हें काम नहीं मिलता ।) यह वेकारी सहायता 
केवल एक आपत्कालीन व्यवस्था है । इसे कदापि लक्ष्य नहीं वनाया जा सकता 4 
लक्ष्य तो पूर्ण रोजगार (#प्रो) ॥7777]0977676) ही है । इसलिये वेकोरी 
बीमा का गौण महत्त्व हैं। यद्यपि, यह रोजगार और वेकारी की समस्याओं 
से घनिष्टतया सम्बन्धित है । 


वेकारी से सम्बन्धित अस्तर्राष्ट्रीय वियम और मान 


१९१९ में वेकारी के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने” एक कन्वेंशन 
पास किया, और सिफारिश की जिसमें क्रमशः केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में मुफ्त 
रोजगार दिलानेवएली एजेल्सियों की स्थापना तथए मुत्ताफे पर काम करलेंवाली 
रोजगार एजंसियों को निरुत्साहित करने का प्रस्ताव था.। सिफारिश में स्वयं सरकार 
द्वारा अथवा सरकारी सहायता द्वारा वेकारी. वीमा. शुरू. करते का भी सुझाव 
था । पहली सिफारिश को अमल में लाने के लिए मुफ्त में रोजगार दिलाने वाली 
एजेंसियों की स्थापना, जैसा कि भारत में भी हुआ है, उचित हैं। दूसरी सिफारिश 
को कामयाव बनाने के लिए सार्वजनिक कामों, जैसे वांधों या सड़कों के निर्माण 
का, कार्यक्रम जरूरी है । १९३३ के दूसरे कन्वेंशन और सिफारिश में रोजगार 
एजेंसियों में मुनाफा वृत्ति समाप्त करने और मुफ्त रोजगार दिलानेवाली एजेंसियों 
की स्थापना पर पुनः जोर दिया गया। १९३४ के तीसरे वेकारी व्यवस्था कन्वेंशन 
में प्रायः रोजगार में लगे, पर मजबूरनः वेकार, छोगों के लिये वेकारी लाभ या 
भत्ते, या दोनों चीजें मिलाकर देने की व्यवस्था की गई । वेकारी. लाभ पाने की 
अवधि सामान्यतः, एक साल में कम से कम १५६ दिन, तथा किसी भी दशा में 
७८ दिन से कम नहीं रखी गई । छाभों का भुगतान नर्कद होना चाहिए, जब कि 
पूरक॑ सहायता सेवा द्वारा दी जा सकती है ३४ की तीसरी सिफारिश 
में अनिवाय॑ बेंकारी बीमा योजना तथा छाम पाने के अधिकार से, वंचित लोगों 
के लिये पूरक सहायता की योजना बनाने का सुझाव दिया गया। छाभम 
ग्राप्ति का योग्यताकाल .(0पथााईएशिंएणइ ए॑४ं००) छाभ प्राप्ति से पहले 
गुजरे १२ महीनों में अधिक से अधिक २६ सप्ताह का काम या-२६ भागदेयों 
((०४४४0प्॥078) अथवा दूसरी दक्षा में छाभ प्राप्ति से पहले गुजरे 
२४ महीनों में अधिक से अधिक ५२ सप्ताह का काम या ५२ भागदेयों का 
भुगतान रखा गया । १९३५ की सिफारिश में, मुख्यतः वेकार तरुणों को काम 


भारत में वेकार झ्ढ्ण्रे 


दिलाने तथा उन्हें उद्योगिक शिक्षा देने की लि किया गया । १९३७ की 
में सार्वजनिक कार्यों के राष्ट्र आयोजन पर वेलें दिया गया । 
१९४४ , की आर्थिक सुरक्षा सिफारिश में संरक्षित जोखिमों में से एक जोखिम 
बेकारी था। इसमें * ९३४ के कन्वेंशन और, सिफारिश के सुझावों का समावेश 
इसमें अधिक चीज यह है. कि लाभ पाने के अधिकतम अवधि को, और 


नये प्रतीक्षा काल को समाप्त कर दिया है । व्यवित के लिये, है 
आय का कम से कम ४० प्रतिशत, उसकी थे स्‍त्री उस पर आश्रित होने की द्षा में 
६० प्रतिशत, तथा दो तक १० प्रतिशत अतिरित लाभ की रकम 


१९४८ के रोजगार सेवा संगठत कल्वेशन और सिफारिश से रत इस दिशा 
में कुछ संशोधन पेश किये | १%४ ३ में फीस लेनेवाली एजेंसियों के कन्वेंशनों 
ने एजेंसियों को समास्‍त करने के स्थान पर उनके नियमन और नियन्त्रण का 


. विस्तार का अनुधान कठित. इससे सभी सहमत हैं कि आज भारत में 
- पर्याप्त संख्या में लोग वेकार और एक बडी संख्या में रोजगार में अपूर्णतया लगे 
हुए (प्पवै७-०० ०४९९) हैं। गावों और छहरों में पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग 
हैं जो कार्म करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता । शिक्षित लोगों में तो 
अवस्था और भी जोर पकड़ती जा रही है और उनकी बेकारी एके विकट 
सामाजिक के रूप में हमारे सामने आ रही है । बहुत अंशों में हमारी 
(एऋए/४०7०९) शिक्षा व्यवस्था इसके लिये उत्तरदायी हैं ! 
बाजार में विभिन्न प्रकार के श्रम की मांग और पूर्ति के वीच कोई सामंजस्य 
सम्पर्क और सम्बन्ध नहीं हैं । 
गांवों में यह स्थिति है कि जा लोग काम में लगे हुए हैं बह वहुत समय तेरे 
आय: वेकार रहते । वेकार समय पैर व्यकवितयों की किसी उद्योग वंने मे 
लूगाने की वहाँ पर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है । हर प्रकार कुल कितने व्यविति 


३०४ भारत में सार्माजिक. कल्याण और सुरक्षा 


भारत में वेकार या अपूर्णतया रोजगार में लगे हुए हैं, इसके कोई आंकड़े तो हमें 
उपलब्ध नहीं हैँ । हाल में प्लानिंग कमीशन इस दिशा में आँकड़ें संकलित करने 
का प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों का अनुमान हूँ कि हमारे यहां वेकारों और 
अधंवेकारों की संख्या पांच करोड़ से कम नहीं है । $ 

विद्यमान वेकारी का कैसे नाश किया जाय तथा अपूर्णतया रोजगार में 
लगे हुए लोगों को कैसे सव समय काम में लगाया जाये, यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न हैं। इस प्रकार केवल वेकार या अर्घ-बेकार लोगों को ही कठोर कष्टों और 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, वल्कि उनकी बड़ी श्रम शक्ति 
सदा के लिये विना प्रयोग के नष्ट हुई जा रही है। श्रम ही ऐसी शक्ति है जिससे 
किसी देश की सम्पत्ति और पूंजी का निर्माण होता है और श्रम की यह विशेषता 
हैँ कि उसे नष्ट होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता । 

इंससे पहले भारत में फैली वेकारी का उपाय ढूंढे, हमें रोजगार को प्रभा- 
वित करनेवाले कारणों का परिचय आवश्यक हैँ । 


रोजगार को प्रभावित करनेवाले तत्त्व 


! राज्य की- रोजगार नीति का प्रभाव. किसी देश में वेकारी के परिमांग और 
. विस्तार और उससे उत्पन्न समस्याओं पर राज्य की रोजगार नीति का प्रवलू 
प्रभाव पड़ता हैं । एक बुद्धिमत्ता और दूरदशितापूर्ण सरकारी रोजगार नीति 
वेकारी का समृल नाश कर सकती है, जैसा कि सोवियत रूस में हुआ किन्तु 
रोजगार नीति निर्धारित'करते समय अनेक पहलुओं जैसे कि उद्योगीकरण काः 
विस्तार, सार्वजनिक निर्माण योजना, मूल्य स्तर का उतार चढ़ाव, आयात-निर्यात, 
राजस्व, सार्वजनिक व्यय, इत्यादि का ध्यान में रखना जरूरी है । 

“ इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है श्रम की मांग और उसकी पूर्ति का ठीक-ठीक 
संतुलन है। इसी प्रसंग में पूर्ण रोजगार (#प्रा! 4॥7]]097767) नीति का 
विवेचन भी आवश्यक है । 

पूर्ण रोजगार नीति. पूर्ण रोजगार नीति आज की आर्थिक नीति का एक 
स्वीकृत नारा और- लक्ष्य वन चुकी है । इसकी सफलता का, यद्यपि सामाजिक 
सुरक्षा से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी देश की .सामान्य आथिक अवस्था 
पर प्रभाव डाल कर वह परोक्षरूप से इस पर प्रभाव डालती है । पूर्ण रोजगार 
का अर्थ समस्त प्रकार की वेकारी का सम्पूर्ण विनाश नहीं है । हसका अर्थ केवल 
अनिच्छित वेकारी की समाप्ति है ।. एक काम को छोड़ दूसरे काम पर जाने में 
कुछ समय लूगता है, और इस प्रकार कुछ अनिवायें अल्पकालीन बेकारी होती 


के 


भारत में वेकारी ३०५ 
हैं जिसे 'घर्ष आत्मक (#70079) ) बेकारी कहंते हैं । इस प्रकार की वेकारी- 
तो सदा बनी रहेगी । . | - 

पूर्ण रोजगार प्राप्ति की तीन शर्ते--पर्याप्त व्यव, उद्योगों की स्थिति का 
नियंत्रण, श्रम की संगठित गतियीलूता. लार्ड वेवरिज ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट 
स्वाबीन समाज में पूर्ण रोजगार' में पूर्ण रोजगार के लिये तीन आवश्यक शर्तें 
बतायी है । उसमें पहली है, सव समय उत्पादन कार्य में पर्याप्त व्यय । वास्तेव 
में जब कि धन को उत्पादन कार्य में लगाया जाता है, तभी लोगों को काम पर 
लगाने की आवश्यकता पड़ती है । मशीनों की मांग होती है । उन्हें बनाने के 
लिये मजदूरों की आवश्यकता होती है । पुनः उन मजदूरों की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की जरूरत होती है, और अन्ततोगत्वां 
पुनः मजदूरों की जरूरत होती हैं । इस प्रकार यह चक्र चलता जाता है । इस 
प्रक्रिया को रोजगार गुगक (क्राप्पोत्नी)!67) प्रभाव कहते हैं | दूसरी चीज है 
उद्योगों की स्थापना का नियंत्रण, अर्थात्‌ अमुक उद्योग कहां पर स्थापित किया 
जाये ? प्रायः देखा जाता है कि सभी जगह वेकारी एक ही अनुपात में नहीं पायी 
जाती । इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि उद्योगों को विभिन्न स्थानों में 
विस्तृत करने की कोशिश की जाये | तीसरे, यह भी देखा जाता है कि किसी देश 
में, जब कि एक प्रदेश में वेकारी होती है, अन्य प्रदेशों में कार्य मिल्ठ सकता है। 
ऐसी स्थिति में रोजगार पाने के लिये यह आवश्यक हैं कि मजदूर संगठित 
रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को तैयार हों । उक्त तीनों चीजों के 
लिये अल्पाधिक मात्रा में एक प्रकार का दीर्घकालीन आयोजन जावश्यक है। 
इसके लिये कम से कम भारत में तो पहले कृषि और उद्योग का आयोजित 
विकास होना चाहिए। इसे संभव बनाने के लिये सामाजिक ढांचे में भी 
आवश्यक उरखितेन करने होंगे । उद्योगों को कुछ स्थानों में केन्द्रित करने के 
बजाय, समस्त देश में यथासंभव विस्तृत करने की कोशिश की जाये, और अंत में 
इसके साथ-साथ एक शिक्षित, स्थाई औद्योगिक मजदूर वर्ग का निर्माण किया 
जाय । 

हमारी रोजगार नीति उसमें दृढ़ता का अभाव. संक्षेप में भारत की 
विद्यमान रोजगार नीति, उसके गुण-दोपों औंर कठिताइयों की विवेचना भी 
आवश्यक है। पिछले वारह-तेरह सालों में भारत सरकार द्वारा वरावर अपनी 
रोजगार नीति को एक निदिचित रूप और दिला देने की कोशिश हुई है । १९४१ 
में भारत सरकार ने उद्योगों के उद्धोपरांत पुत्रनिर्माण की समस्या पर विचार 
करने के लिए एक अन्तविभाग समिति का निर्माण किया था। १९४३ में इसका 

र्० 


रद. भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा - 


स्थान वाय्सराय की कार्यकारिणी कौंसिल ने. ले लिया तथाः युद्ध द्वारा वेकार 
लोगों के बसानें और रोजगार दिलाने के लिये विभिन्न नीति समितियों का 
निर्माग हुआ। इन सब समितियों के कार्य का निष्कर्प सरकार द्वारा १९४४ में 
प्रकाशित पुनर्निर्माग आयोजन की दो रिपोर्ट थीं। इसमें सम्पूर्ण रूप से जनता 
के रहन-सहन के दर्जे में उन्नति और सबों को रोजगार” आयोजन का अंतिम लक्ष्य 
बताया गया तथा जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने और साथ ही साथ .क्ृषि 
और उद्योगों के पुनर्सगठन पर भी जोर दिद़ा गया । १ ९४६ में राष्ट्रीय सरकार 
ने एक सलाहकार आयोजन बोर्ड की स्थापना, की । १९५० में प्लानिंग कमीशन 
की स्थापना हुई। इसका कार्य एक निश्चित रोजगार नीति प्रस्तुत करना तथा 
उसे व्यावहारिक रूप देने के लिये सुझाव देना था। प्लानिंग कमीशन की १९५३ 
में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट में पूर्ण रोजगार' के लक्ष्य को स्वीकार किया गया 
है। लेकिन उसे कार्यान्वित करने के जो साधन उसमें सुझाये गए हैं तथा सरकार 
द्वारा व्यवहार में लाये जा-रहे हैं, उससे इस विषय में वहुत संदेह है कि हम कहां 
तक पूर्ण रोजगार की ओर पहुंचने में सफल होंगे । भारत जैसें अविकसित देश 
में केवल पूर्ण रोजगार की. प्राप्ति से.ही राष्ट्रीय आय में विशेष-वृद्धि नहीं हैं 
' सकती, उसके साथ-साथ टेक्नीकल उन्नति अत्यावर्यक है । अतः पूर्ण रोजगार के 
साथ-साथ एक बुनियादी समस्या अपूर्ण रोजगार (एशव७-४४४७70५ए77०॥+$) 
समाप्त करने की हूं । हे 


-.. « मुद्राप्रंचार (उरीक्षत्र0) और अल्प पूंजी -संचय (॥.0छ७9 (शुक्र 
._.. ऋठण79७४07 ) पूर्ण रोजगार की सफलता में. बड़ी बाधाएं. अर्थ-व्यवस्था के अति 
'अविकंसितं होने के अतिरिक्त, कुछ-.ऐसे संक्रमणकांलीन (पछाहए07%४ ) 
पहलू भी है जो पूर्ण रोजगार की नीति के मार्ग में प्रवक्त वाधक हैँ। उनमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण विद्यमान मुद्राप्रसार है। सामान्यतः, मुद्राप्रसार पूर्ण रोजगार की अवस्था 
का सूचक होता हैं । ऐसी स्थिति में घाटा-व्यय- (॥287 0०% 59०747१), 
अर्थात्‌ सरकार द्वारा अपनी आय से अधिक व्यय करने का परिणाम, केवल मुद्रा 
प्रसार में अधिक वृद्धि ही होगा । रोजगार की वृद्धि में उससे कोई सहायता नहीं 
मिलेगी । | ु । 
..मुव्राप्रसार के अतिरिक्त, एक अन्य अस्थाई कारण जो हमारे यहां रोजगार 
के परिमाण पर बुरा असर डालता है, वह है पूंजी संचय की अल्प दर। 
इसके साथ ही एक और चीज है उपभोग ((/0०75ण777४०॥) की कमी । 
वास्तव में देश में अल्प उत्पादन और अधिक कीमतों पर उपभोग हो रहा है। 
ऐसी स्थिति में देश को राज्य: द्वारा अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं, 


बज 


प्रत्यत्‌ उतादन घन लगाने को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता हैँ 
सरकार की संठुलून नौति- घोषणाएं चाहे कुछ भी कह व्यवहार में सरकार 
ऐसी आ्थिकेन्लीति का अनुसरेंग कर रही है. जिसे कदापि भी ही रोजगार 
के छिये साथेक नहीं कहे जा सकता । उदाहरणार्थ, एक ओर संघ और राज्य 
सरकारें. अपने वजटां में परोक्ष करों को बढ़ा रही हैं । इसका सीधा परिणाम, 

क्तियों के उपभोग में कमी होगा। स्वभावत इससे रोजगार की बद्धि में वाबा 
पड़ेगी । दूसरी और सरकार पंजीपतियों को के संबंध मे किसी प्रकार की छूट 
नहीं दें रही दें जिससे कि उन्हें उत्पादन में बच लगाने का प्रोत्साहन हो और न ह्दी 
गह-उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर उत्पादन के बढ़ाने का कीर्से अपने हाथो में 
के रही है। भौर फिर, इसके साथ मुद्राप्रसार के दोपों की कम करने के प्रयत्वों, 
जैसे लाभांश नियम या मुल्य नियंत्रण का प्रभाव भी अनायास रोजगार पर 
बरा पड़ रहा दें! इससे व्यवितिंगत उपभोग में कमी होती हें । इस प्रकार मुह 


प्रसार विरोधी नीति और पूणे रोजगार की नीति में आपस में विरोध हो रहा है 
प्रयास में 


नहीं लगाया जा सकता, और प्रिणामतः, रोजगार में बुद्धि नहीं की जा सकती । 
यदि धन लगाना ([7ए०४77०77 ) सरकार के हाथ मे होता तो वह रोजगार 
में इच्छानुसार परिवर्तन कर सकती थी । 

रोजमार दिलाने मत सरकारी प्रयत्न: उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं. कि पूर्ण 


रोजगार नीति को व्यावहारिक उस प्रदान.करने में, कम से कम भारत में, सरकार 


बसाने और रोजगार का डायरेवंट्रेट-जनारल रोजगार के संबंध में सर 
कारी प्रयत्तों का परिचय में बसाने और रोजगार. दिलाने की डायरेवरद्रट * 
विचार किया गया । अभी तक ड्स संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन दास पांच 


कस्वेंशन और तीन सिफारिश स्वीकृत हु ३ यह क॒न्वेंगन और 


३०८ * - भारत. में सोमाजिक कल्यांणे और सुरक्षा. 


'कार्यों-से मिलता है। रोजगार विनिमय सेवा (+#७॥७786 हिछ"एं०७) 
की स्थापना की-आवेश्यकता यों तो पहले-पहल प्रथम महायुद्ध के वांद हुई छटनी 
()०708&909) के समय उपस्थित हुईं थी, 'परं उंस समय इस दिशा 
में कुछ नहीं किया जा सका। द्वितीय महांयुद्ध के पश्चात्‌, पुनः इसकी आंव- 
ग्यकता अनुभव की गई और १९४५ में सरकार ने वसाने और रोजगार के डायं- 
ट-जनरल की स्थापना की । यों तो १९४३-४४ में ९ रोजगार दपफ्तरों के - 
कायम हो जाने से इसका काम शुरू हो गया था । | 
पिछले आठ सालों से इस संगठन में- पर्याप्त विस्तार हुआ है और इसका कार्य 
सारे देश में फैल गया हैं । इस समय इसकी तीन शाखाएं हें--(१) रोज़- - 
गार दफ्तरों की डायरेक्ट्रेंँ; (२) ट्रेनिंग की डायरेक्ट्रेट और (३) प्रचार 
(?प्रा0!0+%9) की डायरेक्ट्रेट । सारा देश आठ प्रदेशों में वंटा हुआ है और 
प्रत्येक प्रदेश वसाने और रोजगार के प्रादेशिक (%०७४7079/ ) डायरेक्टरों 
के नीचे है । 
रोजगार एक्सचेंज की डायरेक्ट्रेट.. तीन डायरेक्ट्रेटों में से रोजगार दफ्तरों 
की डायरेक्ट्रेट सबसे प्रमख हूँ । वास्तव में इसके द्वारा किये गये कंये ही वसाने 
और रोजगार दिलाने की डायरेक्ट्रेट-जनरल के प्रवान कार्य हैं। “रोजगार दफ्तर 
डायरेक्ट्रेट, विभिन्न रोजगार दफ्तरों के कार्यों का निरीक्षण, एकीकरण और संचा- 
लन करती है। छंटनी होनेवालों और उनके लिये संभावित रोजगार प्राप्ति के 
अवसरों के आंकड़े और सूचनाएं -रखती तथा रोजगार दफ्तरों के स्टाफ की ट्रेनिंग 
'का प्रवन्ध करती हैं। प्रत्येक प्रादेशिक रोजगार दफ्तर के नीचे विभिन्न जिलों में 
उसकी शाखायें होती हैं, जहां पर वेकारों को अपना नाम रजिस्टर कराने का 
प्रवन्ध होता है । यहां पर मालिक, जिन्हें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों की 
जरूरत होती है, अपनी आवश्यकताएं रजिस्टर कराते हैं |. रोजगार दफ्तर के पास हे 
रजिस्टर्ड उम्मीदवार की योन्छता, अनुभव आदि का. लेखा रहता है, जिसकी . 
सहायता से वह मालिकों को उनकी सिफारिश करते हूँ | स्त्रियों को रोजगार 
दिलाने का काम स्त्री विभाग.करता है। संक्षेप में, काम चाहनेवालों वेकारों 
और काम देनें वाले मालिकों के बीच सम्पर्क स्थापित करना रोजगार दफ्तरों . 
का मुख्य कार्य है । 
वर्तमान विस्तार. इस समय सारे देश में कुल ५४ रोजगार एक्सचेंज हें। 
इसके अलावा २२ जिला रोजगार दफ्तर और १३२ रोजगार सूचना ब्यूरो और 
२१ चलते-फिरते सेक्शन हें । 
अत्यन्त सीमित क्षेत्र. रोजंगार एंक्सचेंज के कार्यों का अनेमान लगांने के 


.. भारत में वेंकारी. . - ३०९ 


लिये उनके हारा कितने लोगों को काम दिलाया गया यह जानना- जरूरी है । 
१९४८ में प्रति मास औसतन ८८,००० छोगों ने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम 
दर्ज कराये -तथा उनमें से औसतन २१,४०१ आदमियों को काम मिला तथा 
रजिस्टर में रहनेवाले उम्मीदवारों की संख्या २,९३,०४४ रही; १९५१ में 
यह संख्या ३ छाख से ऊपर हो गई। इस संबंध में एक वात याद रखनी चाहिए 
: कि हमारे देश में अधिकांश जनता निरक्षर, अन्ञानी तथा सुविधाएं न होने के कारण 
अपने नाम रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर नहीं कराती । इस प्रकार रजिस्टर हुए 
लोगों की संख्या से वेकारी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इसके 
अलावा, जितने लोग रोजगार दफ्तरों में अपने नाम रजिस्टर कराते हें उनमें 
तीन चौथाई लोगों को काम नहीं मिल पाता । इस प्रकार भारत में रोज- 
गार सेवा का विस्तार और कार्य अभी-बहुत ही सीमित हैं ।[इसके अतिरिक्त, 
ट्रेनिंग डायरेक्टर की विभिन्न शिक्षण योजनाएं भी रोजगार पर परोक्ष प्रभाव ही 
डालती । 
बढ़ता व्यय. बसाने और रोजगार दिलाने के विभाग का व्यय निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है ।-पराकिस्तान से कई लाख विस्थापित (>8]098060 ) 
व्यक्तियों के आ जाने के कारण इसका व्यय और भी बढ़ गया है।:अनुमान लगाया 
गया है कि एक व्यक्ति को काम दिलाने में रोजगार विभाग को औसतन १४ ₹ु० 
खर्च करने पड़ते हैं । कुछ छोगों का कहना है कि यदि यह रुपया देश के औद्योगिक 
विकास में छगाया जाता तो उससे रोजगार की अधिक वृद्धि होती | रोजगार 
दफ्तर रोजगार पैदा नहीं कर सकते | केवल रोजगार दफ्तरों के खोलने से 
. वेकारी की समस्या हल नहीं हो जाती । 
रोजगार एक्सचेंजों का भविष्य. अनेक कठिनाइयों के कारण रोजगार 
एक्सचेंज विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हूँ, फिर भी रोजगार एक्सचेंजों की 
आवश्यकता और उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता । सुविकसित 
रोजगार एक्सचेंज वेकारी वीणा व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा -करते हैं । 
१९४८ के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तृत होने पर वेकारी वीमा विभाग 
' से बसाने और रोजगार के विभाग का मेल उपयोगी सिद्ध हो सकता हैं।- 

- सरकार बेकरी के समाधान में असमर्य. उक्त विवेचता से यह स्पष्ट हैँ 
कि सरकार वेकारी की समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं हो सकी है। 
इसका प्रधान कारण उन बुनियादी तत्त्वों और विचित्र वर्तमान परिस्थितियों में 
निहित है, जो उसे पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ने की ओर से रोकती हैं । जो भी 
हो, वेकारी ऐसी समस्या है जिसके समाधान को थोड़े समय के लिए सी स्थगित 


झ१०. | भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


नहीं किया जा सकता । बेकारी केवल खाली बैठने की ही समस्या नहीं है, उसके 
भंयावक सामाजिक परिणाम हैं। वह गरीवी और भुखमरी की ओर प्रेरित कर 
व्यभिचार, अपराध, रोगों और गन्दगी की ओर अग्रसर करती हैँ । संक्षेप में, 
वेकारी सामाजिक _प्रतत और. विघटंन का सवसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा 
वेकारी एक भीषण आशथिक संमस्यो है। आज की योग्यता के स्तर पर भी भारत 
जैसे देश में वेकारी के कारण कम से कम_ १००० करोड़ रुपये वाषिक की 
हानि होती है । * 
शीक्ष समाधान आवश्यक. इस सबको देखते हुए यह परमावश्यक है कि 
हम वेकारी की समस्या के शीघ्र से शीघ्र समाधान का उपाय निकालें । यों तो 
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को सामने रखा 
तथा उसकी समाप्ति का आश्वासन दिलाया गया हैं, पर वर्तंम्रान आथिक 
ढांचे को देखते हुए उसकी सफलता-की विशेष आशा नहीं की जा सकती | फिर, 
जैसा कि हम पहले कह. चुके हैँ, समस्या केवल वर्तमान उत्पादनक्षमतां के स्तर . 
. पर पूर्ण रोजगार दिला देने भर की ही नहीं है, वल्कि अंल्प-रोजगार(प्रशत०- 
७०7॥70979०7४) को समाप्त करने की भी हैं । इसके लिए उत्पादन- 
क्षमता में उन्नति अनिवार्य हैँं। उत्पादनक्षमता की उन्नति और वेकारों को 
काम दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादव कार्यों में घत का रूगाना 
(40ए९४म्ा7७7४) आंवश्यक है। इस कार्य के लिए पंचवर्षीय योजना में 
प्रस्तावित पांच साल में २००० करोड़ रुपए रकम बहुत ही कम है; उसमें 
पर्याप्त वृद्धि आवश्यक हैं । | ह 


नाविकों के लिये सामाजिक सुरंक्षा 


नाविकों (882/8727/8) के लिए पृथक्‌ और विश्येष सुरक्षा व्यवत्था की 
अवद्यकता- समुद्री जहाजों पर काम करनेवाले नाविकों का कार्य और उसकी 
अवस्था अन्य धंधों में काम करनेवाले लोगों से पर्याप्त पृथक और अधिक जोंखिम 
पूर्ण होती हू । चौबीस घंटे अपने कार्य करने के स्थान पर रहना पड़ता 
है तथा सुदूर देशों में यात्रा करनी पड़ती हैं। उनके लिए हर समय जहाज डूबने 
का भी खतरा रहता है । परिणामतः, उनकी सुरक्षा की समस्याओं पर पृथक्‌ 
रूप से विचार करना आवश्यक हो जाता हैं। इसीलिये अस्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 
ने नाविकों की सुरक्षा पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की परिपाटी को अपनाया है। 

१९२० में प्रथम समुद्री (0॥७7776) सम्मेलन हुआ जहां पर नाविकों 
के लिए सामाजिक सुरक्षा पर पृथक्‌ रूप से विचार करने की संभावना पर 


भारत में नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ३११ 


१९२०, १%रेए और १९४६ के तीन समद्री अधिवेशनों में स्वीकार हुई हें.। 
१९४६ के एक कस्वेंशन में और दी सिफारिशों में से जोखिमों के लिए 
"युक्त व्यवस्था की गई है । ह 


भारत में सविकों के लिए. सामाजिक सरक्षा 


भारत ने उपयुवत किसी भी कत्वेशन और सिफारिश प९ हस्ताक्षर नहीं 
'किये हैं । वास्तव में बहत हाल ही में १" ४५० से हमारा व्यात नाविकों की सुरक्षा 
की और आकर्वित हुगं समद्री जहाजों में काम करनेवाे नाविकों 

की संख्या झुगभसग ६५,००० कै । इनमें - से शाय ८५ प्रतिशत, अर्थात्‌ 
५७,००० विदेशी जहाजों में काम करते € । विदेशी जहाज मे काम करनेवाले 
भारतीय ना्विकी की उस देश के बीमा मे स्थान नहीं मिलता । अधिकांश भार: 
तीय नाविक अंग्रेजी जे जजों में काम करते हैं । इकरारलामे के अनुसार उन्हें 
मालिक के खेच पर डाक्टरी देख-रेख गजारे और अपने देह ज्ैजे जाने (००० 
करतकण00) की अधिकार प्राप्त है। की दक्शा में अच्त्मेष्टि का खर्चा 
देने का दार्थित्व की मालिक की भारतीय मजदँ मुआवजा आवजा कानून के अन्त- 


ब्ेतन मिलता € यद्यपि व्यापार है _जरानी अधिनियम (कछ/णी#ाए 
80779/778& ७०७) के अन्तगेत नाविक के तेठ पर छोड़े जाने पर वह बन्द हो 
जाता दें 
बावजूद इन व्यवस्थाओं के आरलीय नाविंकाी के लिए सामाजिक वीमा 
योजना की बड़ आवश्यकता हे! पहले तो जी सुख-सुविधाए उन्हें मिलती 
बह स्वैच्छिक समझौते की परिणाम हैं। उनकी कोई कानूती पावन्दा नहीं है 
अब कि उनमें वीमाई और वेकारी दोनों की ही बहुत जोर हें और उनका वेतन 
बहत थोड़ा है । ने ता दीमारी और ने हे ही बुढ़ापे के विरूद्ध उनका बीमा होता हे । 
इसके अलावा, मेंतीं होने के लिए उन्हें लघ्बे समय तक बन्दरगाह पर अपने खर्चे 
पर, भायः उधर लेकर रहना पढ़ता हैं। स्वदेश में किसी प्रकार की वीमा योजना 
के अभाव में, विदेशों से इस दिद्या में कोई प्‌रस्परिक भव्य क्षी नहीं हो सकता । 
भारतीय नाविक लिद फुंड के ऊाम से बंखित, इस संबंध न नाविकों के 
बविद्येप फंड का जि भी आवश्यक है | अंग्रेजी जहाजा में जो लद्कर, में त्‌ 
भारतीय नाविक काम करते हैं, जिंटिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानन के अंतर्गत उन्हें 
क्षी भागदेंय ((०7०ए४ ००) देना पड़ता हें! पर दुःख की वीर यह दे 


३१२ - भारतः में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा: 


कि नौकरी छोड़ने पर वह रकम उन्हें नहीं मिठती और उसका प्रयोग भी ब्रिटिश 
नाविकों के कल्याण के: लिए होता है.। | 

भारतीय नाविकों के लिए अदारकर-बौडमर की सामाजिक सुरक्षा योजना 
युद्ध की समाप्ति के निकट नाविकों की सामाजिक सुरक्षा की योजना की ओर 
पहुली वार भारत सरकार का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । सितम्बर १९४५ में श्रम- 
सचिवालय के वी० पी० अदारकर ने सामाजिक वीमा की एक योजना तैयार की । 
शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्याकय की ओर से डां० छौरा वौडमर -उसंमें - 
संशोधन करने के लिए बुलाये गये | दिसम्बर १९४५ में बी०पी० अदारकर और 
वौडमर ने मिलकर सरकार के सम्मुख भारतीय नाविकों के सामाजिक वीमा की 
एक संयुक्त योजना पेश की। खेद की वात है कि उसे अमल में नहीं छाया गया । 
इसमें संदेह नहीं कि यह योजना भारतीय नाविकों की सामाजिक सुरक्षा की सही 
बुनियाद वन सकती है । अतः इसका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है । 

अदारकर-वौडमर योजना दो भागों में वंटी हुई है :-( १ )जहाज-मालिक का 
दायित्व, (२) नाविकों का सामाजिक वीमा | 

(१) मालिक का दायित्व. भारत में रजिस्टर: हुए जहाजों के मालिक 
तथा अन्य जहाजों के मालिक को जो कि योजना के अन्तर्गत आनेवाले नाविकों 
को काम पर रखते हैं, जव तक नावबिक उसः वन्दरगाह पर नहों छौट आता जहां. 
उसकी भर्ती हुई है, वीमारी और असमर्थता की अवस्था में डाक्टरी देख-रेख, 
भरण-पोष ण व्यय और मजदूरी देने के लिए वाध्य है । चिकित्सा के लिये, जहाज में 
१०० से अधिक आदमी होने की दश्ा में, एक योग्यताप्राप्त डाक्टर तथा २,५०० 
टन से अधिक होने की दशा में, एक अस्पताल होने की व्यवस्था है। अन्य जहाजों 
में जिनमें योग्यताप्राप्त डाक्टर नहीं होते, प्राथमिक चिकित्सा और दवाओं 
का प्रवन्‍न्ध होना चाहिए । मृत्य हो जाने की दशा में, अन्त्येष्टि व्यय भी उसे ही 
उठाना होगा । भारतीय ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी सरकारों के बीच दोतरफा 
समझौते हारा.इस संबंध में समझौते होने चाहिये । 

(२) नाविकों का सामाजिक बीमा. अदारकर-वौडमर योजना के सामा- 
जिक सुरक्षा अंश में वीमारी, असमर्थता, रोग और-रोजगार भें हुईं हानि, 
मृत्यु, वेकारी और बुढ़ापे के विरुद्ध सामाजिक वीमा की व्यवस्था हैँ । इन जोखिमों 
के विरुद्ध वह एक संयुक्त योजना हैं। इसमें नकद तथा डाक्टरी दोनों छाभों की 
व्यवस्था है । 

अदारकर-बौडमर योजना में प्रस्तावित लाभों की दर निम्न है :- 


ब्> 


(१) अस्थाई रोजगार हानि (77४०७) की दछश्षा में अस्पताल में 


आरत में नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ह्े१्रे 


_ रहनेवाले लाभ पानेवालों के लिए पूरी दर पर, अस्पर्ताल में मुफ्तें डाबटरी रघ्ता 
यानेवाले नाविकों के लिये एक तिहाई दर पर लाभ पाने की व्यवस्था दे 
पूरी दर बनियादी आय का दो तिहाई हैं 

अस्थाई असमर्थता के लिये छाभ की दर बनियादी आय का ५? 
अतिशत रखी गई है। आंशिक स्थाई असमर्थता के लिये, पूर्ण असमर्थता के लिये 


आ्राप्त लाभ में से हानिजन्य क्षमता के कम होने के अनुपात में उसे कम 
कर, वाकी लाभ देने की व्यवस्था है 


(२) रोजगार की हार्नि से ने होनेवाली असमर्थता लिये, यदि नार्विक 
खार मास तक अपन भागदेय ( ढ०7४०प४४०० ) दे चका है, उस अवस्था में 
१३ सप्ताह तक एए दर से रोग में मिलनेवाला नकद लाभ मिलेगा। योग्यता की 
पूरा न कर सकने अथवा अस्पताल में रहने तक इस लाभ की दर में कमी 
की जा सकती है 

(३) रोजगार में हानि द्वारा मृत्य हो जाने की दशा में, आश्रित विधवा 
को पूर्ण असमर्थता नकद-दर का है तथा १४ वर्ष से कम आयुवा् प्रत्येक 
आश्षित बच्चे के लिये, इस लाभ की है अंश देने की व्यवस्था हैं । समस्त बच्चों 


(४) रोजगा के लिये प्राप्त होने की दक्षा में, जो ताबिक चार महीने 
तक भागदेय दे चुके। हैं, उसे प्रतीक्षा वेतन (फकं08 9) पाते का हुक है । 
(ण) बुढ़ापे मं पेंशन पाने के लिये नाविक द्वारा कम से कम १० वर्ष की 
सेवा तथा ५७ वर्ष की आयु का दाना जरूरी हें । उसके लाभ की दर, सेवा के 
अत्येक साल, जिंसमें उसने भागदेय दिये हैं, उनमें उसकी वनियादी आर्य की 
३ प्रतिशत रखी गई है। 

(६) भागदेयों (६ ०00॥070007 078 ) की पुन:प्राप्ति (#र्शप०५ ) 


रकम की पुन प्राप्ति का अधिकार हैँ। 

वित्तीय (70009 ) पहलू और छासन (#तगातीएंऑपकं००) 

योजना के लिये आवश्यक घन जटाने का मुख्य अद जहाज मालिकों और नाविकी 
से प्राप्त होगा तथा उसे सरकारी सहायता भी प्राप्त होगी । रोजगार हानि के 
लिये -एकांततः मालिक को ही मागदेय (6०7४एए४००) देने होगे। 


३१४ - भारत . में सामाजिक. कल्याण और सुरक्षा 


योजना के शासन और घाटे का भार केन्द्रीय सरकार तंथा डाक्टरी रक्षा का ३३ 
प्रतिशत व्यय राज्य सरकारें उठायेंगी । शासन के लिये त्रिदली आधार तथा 
ओऔद्योगिक कार्यकर्ताओं की सामान्य वीमा योजना का अंग्र होने की सिफारिश 
की गईं । 

भर्ती की पद्धति का पुनर्तेगठच त्या नौशवित का विस्तार. नाविकों की 
सामाजिक सुरक्षा की उक्त योजना के लिये नाविकों को भर्ती करने के वर्तमान 
तरीकों में परिवर्तन होना जरूरी हैं। आज स्थिति यह है कि रोजगार के लिंये 
नाविकों की मांग की तुलना में उनकी पूर्ति कहीं अधिक है। यह अनुमान छगाया 
जाता है कि ५०,००० नाविकों की जगह ३,००,००० नाविक उपलब्ध हैं । इस 
स्थिति ने भ्रष्टाचार और कर्जदारी को जन्म दिया है। इसे देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि विना अपनी जहाजरानी में पर्याप्त विस्तार किये हम इस 
वेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते । ; 

. : नाविकों का अस्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा या चार्टर और उसकी आदर्श 
योजना. अत्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी नाविक की सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट में 
नाविकों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा चार्टर बनाने की.आवश्यकता पर जोर 
दिया है। साथ ही उसमें नाविकों की सामाजिक सुरक्षा की एक आदर्श योजना 
भी दी गई है तथा उसमें अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री अफसरों की एसोसियेशन द्वारा 
प्रस्तावित लाभ-दरों को अपनाया गया हैं। यह दरें राष्ट्रीय योजनाओं में प्रस्तावित 
दरों से कहीं उदार हैं । इससे पहले कि भारत इन्हें अपनाने का प्रयत्न करे, उसके 
लिये राष्ट्रीय यीजना की दरों का अपनाना उचित हैँ. खेद का विपय है, कि भारत 
में अभी तक नाविकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की कोई युक्तिसंगत योजना नहीं 
है| उन्हें जो कुछ भी जति सामान्य सुरक्षा प्राप्त है वह केवल भारतीय व्यापारिक 
जहाजरानी (१(७"०॥७४४ 59])972 ) अधिनियम के अन्तर्गत है । संक्षेप 
में इसका परिचय आवश्यक हैं । 

भारतीय व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम १९२३ के अन्तर्गत प्राप्त 
सुरक्षा. यह अधिनियम वीमारी या हानि की अवस्था में जहाज के मालिकों के 
दायित्व की व्याख्या करता है । इसके अन्तर्गत यदि भारत में किसी रजिस्टर्ड जहाज 
का नाविक जहाज की सेवा में वीमार पड़ जाता हैं अथवा मर जाता है या जब तक 
अपने देश नहीं पहुंचा दिया जाता, तव तक उसकी आवश्यक चिकित्सा, दल्यक्रिया, 
अन्त्येष्टि क्रिया का सारा व्यय मालिक को उठाना होगा और इसके लिये वह 
उसके वेतन में से किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकेगा । इसके अलावा सब 
विदेश जानेवाले ब्रिटिश अथवाः वाहर जानेवाले ३०० टन से अधिक वजनवाले 


भारत में नाविकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ३१५ 


जहाजों में आवश्यक दवायें और सत्र होने चाहिएं.। घायल होने की दक्षा में उसे 
डावटरी सहायता और भरण-पोषण का अधिकार हैं। जहं प्र लइ्कर से इस बात 
का समझौता हो कि उसकी सेवा विदेश के किसी वन्दरगाह समाप्त हो जायेगी 
वहां उसको ज्र्ती अथवा भारत के किसी अन्य बन्दरगाह पर सु्ते पहुंचाने 
का जहाज मालिक का दायित्व होगा। केवल जहाज में और रोजगार हानि 
परिणामस्वरूप मरने पर मालिक को अच्त्येष्टि व्यय देना होगा । 

जहाज डूव जान की अवस्था में उन्हें स्वदेश पहुंचाने के वॉर्दे एक महीने 
के अतिरिक्त चेतन पाने तथा करार पर हस्ताक्षर करने के वॉर्दे गैरकानूनी 
तरीके से अलग करने अथवा एक मास से पहले अलग करने की दशा में अजित 

चेतन के अतिरिक्त एक मास का बेतन पाने की मी व्यवस्था हे । उसमें प्रत्येक 

नाविक के लिए जहाज में ७४९ पतन फीट स्थान देंने की भी आदेश अन्त 
में अधिनियर्मो मे पीड़ित (क_ं#07०8860 ) नाविकों की एक श्रेणी को 
स्वीकार किया गया है जिसे विशेष व्यवस्थाओं के अनुर्सार भरण-पोपण व्यय 
और, राहत पाने का अधिकार हैं । 

अधिसियर्स की कमियां. वावजूद इन सव व्यवस्थाओं के भारतीय व्यापा- 
रिक जहाजरानी अधिनियम १९३४ के (वीमारा और हानि ) जहाज-मालिक 
दायित्व कन्वेन्शन को तुलना में बहुत पीछे है । अधिनियम में केवल रोजगार 
हानि का ही समावेश है तथा बीमारी को छाई दिया गया हैं। दूसरे, विभिन्न 


बअधिनियर्म की तीसरा सबसे वेई दोष सामाजिक बीमा के सिद्धांत का ने 
स्वीकार करना हैं ! 
नाविकों के अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन तथीं सिफारिशों के अध्ययन से हमें पता 
चलता है. कि हमें अभी च्यूनतम अच्तर्सष्ट्रीय मानों के अपनाने में कितना 
आगे बढ़ना हैं । अदारकर-वबौडमर योजना इस दिशा में एक स्वुत्य प्रयास हैं) 
भारतीय नाविकों की सुरक्षा के छिए इसकी स्वीकृति आवश्यक हैँ । 


परिशिष्ट 
कर्मचारी-राज्य-बीमा अधिनियम १९४८-५१ 
(फफ्राए/0ए०७०४) 5686 वत8प्रा'॥7708 06 948-864 ) 


संयुक्त सामाजिक सुरक्षा की दिश्ञा में प्रथम प्रयास: १९४८ का कर्मचारी- 
बीमा अधिनियम भारत में संयुक्त सामाजिक सुरक्षा की योजना की दिशा में 
पहला प्रयास है ५ निःसन्देह इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हूँ, फिर भी हम कह 
सकते हैँ कि सामाजिक सुरक्षा की भावी योजनाओं के लिए यह एक अच्छी 
शुरुआत है संक्षेप में इस योजना की व्यवस्थाओं, सीमितताओं, विद्यमान कानूनों 
पर इसके प्रभाव तथा इस योजना की विस्तृत करने. के लिए आवश्यक वातों का 
अध्ययन पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होगा। पिछले पृष्ठों में हम कई स्थानों पर प्रसंग- 
वह इस योजना का हवाला दे चुके हैं । यहां पर हम समग्र रूप में उसकी रूप- 
रेखा देने का प्रयास करेंगे । 

. क्षेत्र, यह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़ सभी वारहमासी कार- 
खानों में काम क़रनेवाले कर्मचारियों पर लछागू होता हैं । इस अधिनियम में दी 
गयी परिभाषा के अनुसार क्लर्क, ठेकेदारों द्वारा लगायें गये और मजदूरी दिये 
गये बाहरी मजदूर, यहां तक कि, अस्थाई, थोड़ा समय काम करनेवाले तथा 
वेतनभोगी अप्रेंटिस और काम सीखनेवाले भी इसमें सम्मिलित हें । मालिक के 
रिश्तेदार भी केवल रिब्तेदारी के आधार पर इससे वहिष्कृत नहीं हैं । इसका 
केवल एक अपवाद यह है कि ४०० रु० से अधिक वेतन पानेवाले कर्मचारी 
इसमें नहीं आते । 

रशेित जोखिम (00ए2/6त प्रंड58) बीमारी, मातृत्व (778कशपगा5 ) 
और रोजगार हानि. ([(77०779097760४ ंप'ए ) योजना में केवल तीत 
जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गयी है | वह हँ--वीमारी, मातृत्व और 
रोजगार में हुई हानि । एक सर्टीफाइड डाक्टर द्वारा वीमार प्रमाणित किये 
जाने पर ही कर्मचारी वीमारी छाभ प्राप्त कर सकता है । 

शासन की तीन संस्थाएं. सामाजिक वीमारी योजना के संचालन के लिए 


कर्मचारी-राज्य-वीमा अधिनियम ३१७ 


अधिनियम में तीन संस्थाओं की स्थापना की ययी हैं। ( १ ) बह हैं: कर्मचारी राज्य 
वीमा कार्पोरेशन ( २) कार्पोरेद्नन की स्थाई समिति (8(क7दांग्रह (१एफाप- 
780686) तथा (३) चिकित्सा लाभ (3००८ 880०08) कौंसिल । 

कर्मचारी राज्य वीमा 5.परिशद. उक्त तीनों संस्थाओं में से कर्मचारी 
राज्य वीमा कार्पोरेशन सबसे प्रमुख संस्था है । योजना का शासन इसका मुख्य 
कार्य हैं। ईसके अतिरिक्त, इसे अधिनियम द्वारा वीमा हुए व्यक्तितयों के स्वास्थ्य 
और कल्याण- तथा असमर्थ और घायल लोगों को पुनः बसाने और रोजगार 
दिल्लने के कामों को भी प्रोत्साहित करने का अधिकार है। संक्षेप में, कार्पोरेशन 
को सामाजिक वीमा शासन की पार्लियामेंट कह सकते हैं । 

“ स्थाई समिति. इस शासन की कार्यकारिणी ('्रिषनु००पाए०७) स्थाई 
समिति, जो कि कार्पोरेश्नन के सदस्यों द्वारा चुनी जाती है, कार्पोरेशन के स्टाफ 
की सहायता से योजना के कार्य का संचालन करती है। 

चघिकित्सा-हछाभ कौंसिल. चिकित्सा-छाभ कौंसिल एक प्रकार की विद्येपन्न 
संस्था है । इसका कार्य चिकित्सा-छाभों के लिए सर्टीफिकेट देना, चिकित्सा और 
परिचर्या इत्यादि से सम्बद्ध विपयों में सलाह देना हैं। आवश्यकता पड़ने पर 
शासन के विकेन्द्रीकरण के लिए कार्पोरेशन प्रादेशिक बोर्ड, स्थानीय समितियों 
और प्रादेशिक तथा स्थानीय चिकित्सा-ठाभ कौंसिलों की स्थापता कर 
सकती है। 

विभिन्न बस्तें दा प्रतिनिधित्व. कार्पोरेश्न, स्थाई समिति और चिकित्सा 
कौंसिल में विभिन्न संबंधित वर्गों; केन्द्रीय और राज्य सरकारों, कर्मचारियों, 
मालिकों, चिकित्सकों और केचद्धीय विधान-सभा को निश्चित प्रतिनिधित्व 
दिया गया है । मोटे तौर पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तीनों संस्थाओं 
में ५० प्रतिक्षत से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है । 

कर्मचारियों क। अत्प प्रतिनिधित्व. आज यह प्रवृत्ति है कि सामाजिक 
बीमा के कोपों (#ध0व8) का संचालन सार्वजनिक अधिकारियों के निरीक्षण 
में स्वशञासित संस्थाओं हारा किया जाये, जिनमें बीमा कराये हुए छोगों के 
अधिक से अधिक प्रतिनिधि हों । इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें सरकार, 
मालिकों के प्रतिनिधि और चिकित्सक न हों । भारतीय अधिनियम इस दृष्टि 
से पर्याप्त पिछड़ा हआ है। यहां पर कर्मचारियों को कार्पोरेशन और स्थाई समिति 
में केवल १६ प्रतिशत तथा चिकित्सा-लाभ कौंसिल में १४ प्रतिग्मत प्रतिनिधित्व 


दिया गया है । ; े ४ 
वित्त (#797708). कर्मचारी-राज्य-वीमा-कोप के व्यय की हरा केंटल 


३१८ भारत में सामाजिक- कल्याण बौर सुरक्षा 


के मुख्यतः तीन साथन होंगे :. (१) मालिकों और कर्मचारियों के भागदेय 
(००7्पप्र#००), (२) केन्द्रीय और राज्य सरकारों से सहायता, 
(३) आंट, दान इत्यादि । केन्द्रीय सरकार प्रथम पांच सालों के लिए झ्ासन . 
का दो तिहाई खर्च उठायेगी तथा राज्य सरकारें चिकित्सा छाभ की व्यवस्था 
करेंगी । इसके लिए एक तिहाई खर्चा वह देगी । अन्य- सब खर्च कार्पोरेशन 
को भरना होगा । 

' भागदेयों (007ंए7/४प्राग्र00) की दर. मालिकों द्वारा दिये जानेंवाले 

भागदेंयों की दर निम्न 


कर्मचारी समूह , :. कर्मचारी का मालिकका कुछ 
| । भागेय . भागदेव भायदेय 
- रु० आ० पा० रु० आ० पा० रुण्झा०्पा० 
२ रु० दैनिक से कम पानेवाछे... कुछ नहीं. ०-७-०  ०-७-० 


१ रु० से अधिक पर १ रु० ८ बा० से कम ००२-० ._ ०-७-० ०-९० 
१० ८ आ० से अधिंक पर २ र० से कमू ०-४-०. 6-८-० ०-१२-० 


२ र० से अधिक पर ३ रु० से कम ०-०६-०: ०-१३-०  १-०२३-० 
३ रु० से अधिक पर ४ ₹० से कम ०-८-०.._१-०-०.._ ६-८-० 
-४ रु० से अधिक पर ६ रु० से कम ४०११-००. १८४६-०७  र७३--० 
- ६ रु० से अधिक पर्‌ ८ रु० से कम ०-१५-०. १-१४-० २-१३-० 
-८ रु० से अधिक पर १५ 5० से कम १-४-०. २-८-० ३-१२-० 


. उक्त तालिका से स्पष्ट है कि औसत दैनिक जाय के आवार पर कर्मचारी 
-८ समूहों में विभकत हें । १ रु० से कम मजदूरी पानेवाले कर्मचारियों को कोई 
भागदेय नहीं देना पड़ता । यह व्यवस्था इस दृष्टि से ठीक हैं कि वहुत कम आय 
वाले समह के लिये भागदेय देना संभव नहीं । एक वात और द्र॒ण्टव्य हैं कि मालिकों 
का भागदेय कर्मचारियों की तुलना में, पहले समृह को छोड़, पूरा ढुगना हैँ। यह 
इस आधार पर ही है कि इससे पहले मातृत्व-लाभ और मजदूर-मुआवजे का 
दायित्व एकांततः मालिक का ही था। ह 

लाभ (3670०08) . इन भागदेयों की एवज में कर्मचारी इन लासों 
-के अधिकारी हैं : (१) वीमारी-लाभ, (२) मातृत्व-छाभ, .(३)- जअसमर्थता 
लाभ, (४) आश्रितों के लाभ, और (५) चिकित्सा-छाभ । 

बीमारी (50787658) लाभ की शर्तें और दर- विधिवत्‌: नियुक्त डाक्टर 
-से प्रमाणित होने पर कर्मचारी अधिक से अधिक ३६५ दिन-के निरन्तर का 


+ 
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में ५६ दित नकद वीमारी लाभ पाने का अधिकारी है, वशत्तें कि वह कम से 
कम १२ भागदेय दे चुका हैं। बीमारी छाम की दर औसत देनिक आय की 
आधी रकम है । 

मातृत्व (0(9067709) कार की झर्तें और दर. गर्भवती स्त्री को 
असव से छः सप्ताह पहले और ६ सप्ताह वाद तक, १२ आने प्रतिदिन के हिसाव 
से मातृत्व छाभ देने की व्यवस्था है । इसके लिए कम से कम १२ भागदेयों, 
जिनमें एक भागदेय ३५वें या ४०वें सप्ताह में. हो, का देना आवश्यक है । 
इसके अलावा एक और शर्त है कि यर्भधारण के २६ सप्ताह वाद स्त्री को अवश्य 
अवकाश ले लेना चाहिए । | 

» असमर्यता (798७9 07०76) छाम्र की शर्तें और दर. कर्मचारी 

की अस्थाई असमर्थता की अवस्था में वीमारी छाम की दर पर, स्थाई ओऑंशिक 
असमर्थता की दशा में, असमर्थता के अनुपात के अनुसार उसमें कमी कर और 
स्थाई पूर्ण असमर्थता की दशा में सारा जीवन भत्ता देने की व्यवस्था हैं । 

आश्रितों ([0०9०४00०708) के छाभ की दर्तें और दर. एक वीमा हुए 
व्यक्ति की रोजगार हानि के कारण मृत्यु हो जाने पर, उसकी विधवा स्त्री 
और बच्चों के निम्न दर पर लाभ पाने की व्यवस्था है : (क) विधवा के लिये 
सारे जीवन अथवा पुनविवाह करने तक, मृत कर्मचारी की औसत दैविक आय 
का ५० प्रतिशत ; एक से अधिक होने की दशा में, उसी राशि को उनमें वरावर- 
वरावर बांट देने की; (ख) प्रत्येक वैध गोद लिये, पुत्र के लिये, जब तक वह 
१५ साल का नहीं हो जाता, ५० प्रतिशत का दे भाग तथा प्रत्येक अविवा- 
हित कन्या के लिये जब तक वह १५ साल की अथवा विवाहित नहीं हो जाती, 
जो भी उनमें से शीघ्र हो, तब तक लाभ देने की व्यवस्था है। मृत व्यक्ति के विधवा 
या वैध पुत्र-पुत्री न छोड़ने की दशा में, मजदूर मुआवजा कमिश्नर आश्रित छाभ 
की रकम को जिस अनुपात में चाहे उसके माता-पिता, बाबा-दादी तथा अन्य 
आश्रितों को दे सकता है । 

चिकित्सा (860]08।) लाभ की दरें. प्रत्येक बीमा हुए व्यक्ति को 
अस्पताल के बाहरी अथवा अन्दर के रोगी के रूप में, किसी भी सप्तांह में, जिसके 
लिये उसने भागदेय दिया है, अथवा किसी भी काल में जब कि वह वीमार, 
असूति अथवा असमर्थ है, चिकित्सा छाभ पाने का अधिकारी है । 

अपर्याप्त लाभ. उक्त सभी छात्रों के संबंध में यह आलोचना की जा 
सकती हैँ कि वह अपर्याप्त हैं । हमारी पिछड़ी आर्थिक अवस्था वहत कुछ इसके 
लिये उत्तरदायी है । 


झ२० भारत म सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 


झगड़ों और दावों के निपटाने के लिए कर्मचारी. राज्य -बीसा .अदालत 
की स्थापना. उक्त वीमा योजना से उत्पन्न झगड़ों और दावों के फैसले के लिये 
विशेष कर्मचारी राज्य वीमा अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गयी हैं । 
इन अदालतों को दीवानी अदाऊरत के अधिकार प्राप्त होंगें। सामान्यतः, इन 
अदालतों के फैसलों की अपील हो सकेगी, पर जहां कानून की व्यवस्था का 
प्रइत होगा, वह स्वीकार की जा सकेगी | ह 
मातृत्व-लाभ (0902ा07ए) और मजदूर मुआवजा (०ॉफाकां३ 
(7077709788007 ) कानून पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रभाव: 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना का उसके शुरू होने से पहले विद्यमान मातृत्व 
लाभों गौर मजदूर-मुआवजा कानून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संक्षेप में इसकी जान- 
कारी भी जरूरी है। कर्मचारी राज्य वीमा कानून केन्द्रीय अधिनियम होने के 
कारण , अपने से पूर्व अधिनियमों की समस्त विरोधी धाराओं को रद कर देता 
हैँ। 
क्षेत्र, कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम की तुलना में मातृत्व छाभ अधि- 
नियमों के क्षेत्र में बहुत अन्तर नहीं है । ; 
खानों के मातृत्व अधिनियम केवल खानों और आसाम- विनियम केवल 
वगानों पर लागू हैँ । वम्बई, मध्यप्रदेश, अजमेर-मेरवाड़ा और दिल्‍ली के अधि 
नियम” समस्त मौसमी और वारह महीने काम करनेवाले कारखानों पर लागू 
हैं, जव कि वीमा अधिनियम में केवल वारह महीने काम करनेवाले कर्मचारी ' 
ही सम्मिलित हैं । किसी भी मातृत्व अधिनियम में कोई आय सीमा (7770078 
/77) नहीं रखी गई है, जब कि कर्मचारी बीमा अधिनियम में ४०० रु० मासिक 
से अधिक वेतन पानेवाले व्यक्ति उसके अधिकारी नहीं हैं । तीसरे, कर्मचारी वीमा _ 
अधिनियम में ठेके और कलर्की के श्रम का भी समावेश है, जब कि: मातृत्व छाभ 
केवल हाथ का काम करनेवाले श्रमिकों पर ही लागू होते हैं । ना 
सजदूर-मुआवजा अधिनियम में अस्थायी श्रम का समावेश नहीं हें, पर. 
अन्यथा इसका क्षेत्र कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम की तुलना में वहुत विस्तृत _ 
हैं। वह अनेक ऐसे उद्योगों पर लागू है जो वीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते । _ 
उनमें से खानें, चाय वगान, निर्माण काये, मुख्य-हैं।, ह 
लाभ (3670708). जहां तक लाभ का संबंध है, मातृत्व और 
मुआवजा अधिनियमों में उनकी व्यवस्था है, पर इनमें ,चिकित्सा रक्षा की 
. सामान्यतः उपेक्षा की गई है। मातृत्व अधिनियमों में दिये जानेवाले नकद 
लाभ की दर तथा उसके मिलने की अवधि की दुलना में कर्मचारी बीमा 
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योजना निश्चित ही उन्नत है। उनमें नकंद लाभ की रकम औसतन ८ आने 
प्रति दिन तथा उसके पाने की अवधि प्रायः: ८ सप्ताह रखी है, जब कि कर्म- 
. चारी बीमा योजना में वह १२ आने प्रति दिन तथा १२ सप्ताह है। 
.... मुआवजे की दर के संबंध में कर्मचारी बीमा योजना और मजदूर मुआवजा 
अधिनियम के अन्तर्गत मिलनेवाले लाभों की दर में कोई विशेष अन्तर नहीं 
हैं। पर कर्मचारी वीमा योजना में दो सुधार की वातें हैं । एक तो इसमें असमर्थ 
कर्मचारियों और आश्रितों के छिए एक म॒श्त मआवजा देने की रीति को छोड़कर 
पेंशन को अपनाया गया है; दूसरे, इसमें वालिगों और नावालिगों के लिए 
एक ही दर रखी गई है । 
भागदेय ((/0०77४0प0४४०78 ). जहां तक भागदेयों का प्रश्न है, मातृत्व 
और मजदूर मुआवजा अधिनियम चूंकि मालिक के दायित्व के सिद्धांत पर 
आधारित हैं, अतः वहां लाभ पानेवालों को किसी प्रकार के भागदेय नहीं देने 
ड़ते । इसके विपरीत, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बीमा के सिद्धांत पर 
आधारित है, अतः इसमें मालिक और कर्मचारी दोनों को ही भाग देने 
पड़ते है । 
श्रेष्ठ शासन. सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा अधि- 
नियम की सबसे वड़ी देन उसकी शासन और न्याय की व्यवस्था है । मातृत्व 
और मजदूर मुआवजा कानूनों के राभ तो अपर्याप्त हैं ही, उनका शासन भी वहुत 
ढीला है । मातृत्व अंधिनियम का शासन फैक्टरी इंस्पेक्टर के हाथ में होता हैं, 
जिसे मुश्किल से इसके लिये समय मिलता है । मजदूर मुआवजा कमिश्नर के 
हाथ में होने के कारण मजदूर मुआवजा अधिनियम का शासन उससे बेहतर 
हैं । कितु अधिकांश जगह मुआवजा कमिइनर न होने के कारण उसके शासन 
की दशा भी शोचनीय ही रहती है । 
कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम ने इस-कार्य के लिए कार्पोरेशन और उसकी 
सहायक संस्थाओं का निर्माण किया हैं । इस प्रकार छाभ के भुगतान का 
दायित्व व्यक्तिगत मालिकों के हाथ से निकल कर कार्पोरेशन के हाथ में चला 
गया हूँ इससे यह आशा कीजा सकती हैं कि मजदूरों को उत्पीड़ित करने 
(शां०४।०89907) मालिकों और कर्मचारियों के बीच गुप्त कूट अभिसंधि 
(००0 प्807) और पीड़ितों या उनके आश्रितों को लाभ की ना-अदायगी की 
बुराइयां समाप्त हो जायेंगी । इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत स्थापित 
विशेष अदालतों की स्थापना से शीघ्र और श्रेष्ठ न्‍्याय की आशा की जा सकती हैं। 
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२२ भारत में सामाजिक कल्याण और सुरक्षा 
सामाजिक सुरक्षा पर १९४८ के फैक्टरी अधिनियम-का प्रभाव 


लाभार्थियों की संख्या में बड़ी वृद्धि. जैसा. कि हम जानते हें कर्मचारी राज्य 
वीमा अधिनियम केवल साल भर चलनेवाले कांरखानों पर ही लागू होता है । 
इस अधिनियम में १९३४ के फैक्टरी अधिनियम के मौसमी और साल भर चलने 
वाले कारखानों के भेद को स्वीकार किया गया है । पर १९४८ के फैक्टरी 
अधिनियमों ने इस भेद को नष्ट कर, दिया है और अब कोई भी औद्योगिक 
प्रतिष्ठान, जिसमें कम से कम १० आदमी काम करते हों और वह शक्ति से परिचा- 
लित हो अथवा उसमें २० से अधिक आदमी काम करते हों, फैक्टरी कहलायेगा । 
इस नयी परिभाषा के परिणामस्वरूप फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले 
प्रतिष्ठानों की संख्या में तत्काल २०० प्रतिशत तंथा उनमें काम करनेवालों की 
संख्या में ४० प्रतिज्ञत वृद्धि हो गई हैँ | इस भांति नये फैक्टरी अधिनियम ने: 
एकदम कमंचारी योजना के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत कर दिया है । अब उसके 
द्वारा लगभग ३२ लाख कर्मचारियों तथा ३५,००० भओऔद्योगिक प्रतिष्ठानों को 
संरक्षण प्राप्त होगा । 


इसके अतिरिक्त, नये फैक्टरी अधिनियम ने फैक्टरी निरीक्षण सेवा में 
पर्याप्त सुधार किये हें तथा स्वास्थ्य, रक्षा (97609) और कल्याण में भी 
. उन्नति की है । रोजगार में प्रवेश करने की उम्र को १२ से बढ़ाकर १४ साल कर. 
दिया है । इस प्रकार १२ से १४ साल की उम्र के व्यवित्त अब राज्य वीमा योजना 
से. निकल गये हैँ | साथ ही नये फैक्टरी अधिनियम द्वारा कर्मचारियों को छुट्टी * 
और सवेतन अवकाशञ्ञ की सुविधा राज्य वीमा योजना के लिए लछाभकर सिद्ध 
हो सकती हैं। 


१९२३ के मजदूर मुआवजा अधिनियम में १२ पेशेजन्य रोग गिनाये गये हैं ।; 
१९४८ के फैक्टरी अधिनियम में उनकी संख्या १७ है। राज्य बीमा अधिनियम ग 
मजदूर मुआवजा अधिनियम की रोग सूची को स्वीकार किया हैं। समान नीति 
और शासन की दृष्टि से यह आवश्यक हैँ कि राज्य बीमा अधिनियम में | 
१९४८ के फैक्टरी अधिनियम की सूची को स्वीकार किया जाये। | 


हे 


गरीजना का आरम्भ और विकास 
केन्द्रीय सरकार की यह योजना थी कि सारे देझ्य में चालू करने से पहले 


किक 


योजना एक पाइलट योजना के रूप में दिल्ली और अजमेर में चालू किंया 
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जाये | कितु पाइलट योजना शुंरू करने से पहले इस स्थानों का सर्वे जरूरी था । 
अक्तूबर १९४८ में कार्पोरेशन की स्थापना हुई । प्रारंभिक तैयारी में कई महीने 
लग गये और अगस्त १९४९ में यह अनुभव किया गया कि अजमेर में योजना 
को अमल में छाना संभव नहीं है । 

१९५१ का क्षंशोधन. दिसम्बर १ ९४९ में शुरू में कानपुर, दिल्‍ली, और उसके 
बाद पंजाव में योजना को विस्तीर्ण करने का निश्चय किया गया | जुलाई १९५० 
में जाकर कहीं कानपुर और दिल्‍ली में योजना की शुरुआत संभव हुई । इसी 
समय य० पी० सरकार ने, जिसे उत्तर भारत की कर्मचारी एसोसियेशन का भी * 
समर्थन प्राप्त-था, इस वात पर आपत्ति की कि विना अन्य स्थानों में योजना को 
चाल किये, केवल कुछ स्थानों में उसे व्यवहार में लाना वहां के उद्योग के लिये 
कठिनाई उत्पन्न कर देगा | परिणामतः, नवम्वर १९५० में सरकार ने १९४८ 
के अधिनियमों को संशोधित करने का निश्चय किया । अक्तृवर १९५१ में जब 
यह संशोधन पास हुआ तब जाकर कहीं जोर प्र काम शुरू हो सका। 


समस्त मालिकों पर समान भार. इस नये संशोधन के अनुसार अन्य 
स्थानों पर भी , जहां पर कि योजना चालू नहीं है, मालिकों को उसी अनुपात में 
भागदेय देने होंगे | वहां पर कर्मचारियों को कुछ भागदेय न देने होंगे और न ही 
वहां उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाभ मिलेंगा। 
योजना का विकास. इस संशोधन के पास होने के पर्चात ही योजना 
वास्तव में प्रारम्भ हो सकी | वम्बई, कलकत्ता, मद्रास में प्रादेशिक दफ्तर खोले 
गये-। फर्वरी १९५२ में कहीं जाकर कानपुर और दिल्ली में वास्तव में योजना 
 कार्यान्वित हो सकी और शीघ्य ही उसे पंजाव, वम्बई और बंगलौर में विस्तृत, 
करने का निरुचय हुआ । 
सार्च १९५३ में पंजाब के ९ औद्योगिक केन्द्रों अमृतसर, छेहरटा, जालंधर, 
अम्बाला, अव्दुल्लापुर, जगाधरी, बटाछा, भिवानी और लुधियाना में योजना 
को कार्यान्वित करने की तैयारी शुरू हुई और मई १९५३ में उसे चालू किया 
गया । 
वर्तमान स्थिति. जहां तक मालिकों के भागदेयों का संबंध है, योजना सारे 
देश पर लागू होती हैं । भागदेयों को इकट्ठा करने के लिए कलकत्ता, वम्बई, 
मद्रास, दिल्‍ली और कानपुर के पांच प्रादेशिक दफ्तरों के नीचे ३३ निरीक्षण 
' दफ्तर खुल गये हें ॥. - 
योजना के लाभ अभी केवल कानपुर, दिल्‍ली और पंजाब के नौ नगरों के 
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कर्मचारियों को ही प्राप्त हैं । इन प्रदेशों में संरक्षित क़र्मचारियों की कुल संख्या 
१,५०,००० है । अभी तक. कारपोरेशन द्वारा १५ डिस्पेंसरी खोली जा.चुकी हैँ । 
कानपुर में उसके नीचे ४१ और दिल्‍ली में १६ डाक्टर हैं। पंजाब में ५९ पैनल 
डाक्टर नियुक्त किये जा चुके हूँ । ५ 

भविष्य, यह आज्ञा ताकी जाती हैं कि १९५४ के मध्य तक कर्मचारी राज्य 

“बीमा योजना को कलकत्ता, हावड़ा, नागपुर, कोयम्बट्र तथा मध्यप्रदेश के 
कुछ नगरों तक विस्तृत करना संभव होगा । १९५४ के अन्त तक सम्भवत: 
योजना सारे देझ में लागू की जा सके | इस प्रकार अन्ततोगत्वा कारखानों में काम 
करनेवाले २० छाख व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंच सकेगा । 


| 


॒ 
| 
| 
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जर#ाएएरफा+शा , 3. 8,, झटठाःकाएंट क्ावे ०ट८ांच्र! 457९८४ ०0/ (र का! सावंत 
(934) 

प्रद्मया5, ज. ए., (फट, ए्र/छछ द्रावे (एगमाव्र।।शारड (4947). 

इाय्रफां0ार०, व; 474९.. #6लंटए काबे धाढ ८फफामातां (4952), 

छि#र60093, 3. $8., उपर (7क्मांववां 279०४ (949) 

ए२.,0., 7॥6 47€दम/शा। ० उाश्शारट उशकतवुशाड का वावॉध (953) 

छा. 9, 60एछआशषाड हारा, (फंायादधां 7796 सावाए-ए २९४०7 4938 द्ाव॑ 
]947. 

४/५यावाय्राज, जे, (+क्राकितां उाहयाल्ट द्वार्च #0टॉंवा 7(ट८णाडइ72/०7 (4946) . 


सक्सेना प्रकाशनारायण : संयुक्त प्रान्‍्त की अपराधी जातियां (१९४८ ) 


श्रम और श्रम-कानून 

00९₹#0४४५.७, 2. 7.,, .#व॑,, उक्‍ावाींदा >>वीणा7- 22/99/2075 (947). 

(30१५पारार प्राप7' 07 वारछा3, उम्रढर कावांधा 72997 एरव/+ 20०7: (495) . 

].0एछ20, ७. /., 4क्रांट्प्राकातों 79097 (एकापवा।काड मी सिएस्‍शंत वेद 
(948). ः 

[एज रि. ॥९., गावाद्गा कठा4ंा।& (/०5४ (948) . 

व#४पा0ठार#ा, शि:#शागारठ (.0शशापएरहह _49०07 (4947). 

50527, 7. (.., 7.48900/# 277कक्‍शाए दावे #0टांचबा रश/क्षार (4953). 

2?ए'5छश२, 8. 70.. $0टंंचां उाडाप्रदा९€ [07 उावंएडाजांधा ज/ठापंशर मं सावंत 
(950). 


सामाजिक सुरक्षा 


3, 4.. 0., 4[फाठदलारएडए 70 ३6टांवा 5९८४० (4947;% 
पे गवयारंक्राधा? उादवेद्ावंड ० 29तलंतां $टटपएगगा/ ((952) 

/एम्नप७, ऊटठा?ठकाल ला 0तलंदां #टटाए7/9 (954) 

एएज्ाऋ#58, 8. 3)., #०9टांवा कड्पाधााररट [0 सा्वााडावतों -हरकाशड का उमाधांद्र 
(950). 


रघुराज गृप्त द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें 


समाजशास्त्र के सिद्धांत 
पृष्ठ ४०० डिमाई, मोनों छपाई, पक्की जिल्द, मूल्य १० रु० 


उक्त पुस्तक विद्वानों और विद्यार्थियों, अध्यापकों और आलोचकों द्वारा 
समाजशास्त्र के सिद्धान्तों पर सर्वोत्कृष्ट पुस्तक स्वीकार की गई है । यह समाज- 
शास्त्र के वी० ए०,एम० ए० के विद्यार्थियों तथा इसमें अभिरुचि रखनेवाले सामान्य 
* पाठकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुई है। आगरा, लखनऊ,सागर इत्यादि विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के छात्र इसका पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग कर रहे -ह । 

पुस्तक में समाज-शास्त्र के क्षेत्र, अध्ययन-प्रणाली, उसकी प्राथमिक परि- 
भाषाओं, प्राणिक विकास (30]0270७] [४ए0!प्र४0॥), मनुष्य की नस्‍लों, 
आनुवंशिकता (स्रि७'७(09) और वातावरण (प्रा!ए्ठा0/007767), ग्राम 
और नगरी जीवन, परिस्थिति-शास्त्र ([000!02ए), परिवार, धाभिक, आर्थिक, 
राजनैतिक, शिक्षा और मनोरंजन-संस्थाओं, समृह और सामूहिक व्यवहार, 
संस्कृति और उसका विकास, परिवर्तन और वाधाएं तथा सामाजिक विघटन 
इत्यादि समस्त आवश्यक विषयों का समावेश है। पुस्तक में हिन्दी पारिभाषिक 
शब्दों के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय भी कोण्ठक में दे दिये गये हैँ । पुस्तक के अन्त 
में अंग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक झन्दों तथा सहायक ग्रन्थों की सम्पूर्ण और विस्तृत 
' सूची संलग्न है । सिद्धान्तों को समझाने के लिए भारतीय उदाहरणों का प्रयोग 
: पुस्तक की अन्य प्रमुख विशेषता है । 


कुछ सम्मतियां 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी । 
डॉ० एरू० डब्ल्यू० ब्राइस, क्रिश्चियन कालिज, इंदौर 
अत्यन्त सावधानी से लिखी पाठ्य पुस्तक जिसमें समाज-शास्त्र के अधिकांश 


महत्त्वपूर्ण विषयों का समावेश है । 
इरावती करे, पूना विधवविद्यालय 


यह समाजशास्त्र के साहित्य के लिए एक मूल्यवान्‌ देन हैं । मेरा दृढ 
विश्वास हैं कि इससे विद्याथियों को समाजश्ञास्त्र के बुनियादी तत्त्वों को सरलता 
और स्पष्टता से समझने में सहायता मिलेगी । 

| डॉ० एम० पी० माथुर, डी० ए० वी० कालिज, कानपुर 


अपने विषय की हिन्दी में प्रथम पुस्तक होने पर भी गंभीर और सुबोध है । 
राहुल सांकृत्यायन 


ट - ९ 
अथशाख्र के सिद्धांत 
दो भाग, मूल्य ८ रुपए 
डा० रामनारायण सक्सेना एंमे.ए., पी-एच. डी.,डी . लिट के सांथ 
यह पुस्तक विश्वविद्यालयों के इन्टर-पाठ्यक्रम को दृष्टि में रखकर लिखी 
गई है, पर वी० ए० के छात्र और सामान्य पाठक इससे समान रूप. से छाभ 

उठा सकते हैं ह 

“मेरा विश्व कि यह पुस्तक एक बड़ी कमी को पूरा करेगी। में 
लेखकों को अर्थज्ञास्त्र पर एक प्रामाणिक ग्रन्थ छिखकर राष्ट्रभापा हिन्दी की 


ही | 


सत्य १ 5० १२ आना 

संक्षेप में समस्त सांविधानिक विपयों -का वर्णन, संतुलित समालोचना 
तथा संसार के अन्य ग्रासन-विधानों से भारतीय संविधान की तुलना-प्ुस्तक 
को विशेषताएं हैं | 

“इसमें संविधान के प्रधान पहलुओं का स्पष्ट अध्ययन है; विभिन्न पहलओं 
की पूर्णत: चिवेचेना की गई है । पुस्तक अवश्य ही सामान्य पाठकों और परी- 
क्षार्थी विद्याथियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । ' 


है. 


--डॉ० ईश्वरीप्रसाद, प्रयाग विश्वविद्यालय 


सलुष्य का धर्म 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर का अनुवाद 
सूल्य ३ रुपए 
दार्शनिक विचारों की गहराई की दृष्टि से यह महाकवि की सबसे परि- 
पक्व और पूर्ण रचना हैं । “मनुष्य का धर्म” आज के विश्रान्त मनुष्य के लिए 
उनका अंतिम संदेश, अंतिम उपदेश और अमूल्य विरासत है । 
इसका अनुवाद मूल बंगला से किया गया है । साहित्यिकों नें इस पर निम्न 
मृत व्यक्त किए हैं - 
“गुरुदेव के 'मानुषेर धर्म' को लेखक ने ऐसे सुन्दर रूप में प्रकाशित कराकर 


कल्या गकारी कार्य किया है । इसका कहना ही क्या ? ” 
५ --समथिलीश्रण गुप्त 


“मानुषेर धर्म का अनुवाद मुझे बहुत पसंद आया । आशा है, हिन्दी में 


इस कृति को-समृचित सम्मान मिलेगा ।” ॥॒ 
-“-सुमिन्नानन्दनपंत 


